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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 सहोदय  पोठासोन

 यरोपोय  संसदोय  शिष्टमंडस  का  स्वागत

 |

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  पहले  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 मुझे  अपनी  ओर  से  ऑर  इस  सभा  के  माननीय  प्तदस्यों  की  ओर  माननीय  भि०  पांल

 वर्गीज  और  यूरोपीय  संसदीय  शिष्टमंडल  के  अन्य  माननीय  सदस्यों  जो  हमारे  सम्माननीय

 अतिथि  के  रूप  में  भारत  आए  स्वागत  करते  हुए  बड़ी  प्रसन्‍्त्रता  हो  रही  शिष्टमंडल  के  अन्य

 सदस्य  हैं

 1.  मि०  जाजं  डब्ल्यू०  स्टीवेन्सन

 2.  मि०  बिल्हेम  एफ०  टी०  हान

 3.  मिसेज  मारी-क्लोड  वायसाड

 4.  मि०  फ्रीडरिच  विलहेम  जिराफ  जु  बारिगडोफफे

 5.  सर  पीटर  बो०  आर०  वेनेक

 6.  मि०  विल्हेम  जे०  बरगीर

 7.  मि०  माइकेलान्गेलो  सियान्कागलिनि

 8.  मि०  एनरीक  सपेना  ग्रानेल

 9.  मि०  फ्लोरस  ए०  विजसेन्बीक

 10.  मि०  बर्ना्ड  थारेयू

 यह  शिष्टमंडल  26  1986  को  दिल्‍ली  पहुंचा  |  अब  ये  महानुभाव  विशेष

 प्रकोष्ठ  में  आसीन  हैं  ।  हम  भारत  में  उनके  सुखद  ओर  सार्थक  प्रवासं॑  की  कामना  करते  उनके

 माध्यम  से  हम  यूरोपीय  संसद  को  अपनी  शुभ  कामनाएं  भेजते  हैं  ।



 मौखिक  उत्तर
 ह  28  1986

 अश्लों  क ेसौखिक  उस्तर

 ]

 पेयजल  झपूर्ति  संबंधी  राष्ट्रीय  नोति

 ह  *+826.  रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पेयजल  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  की  जा  रही

 यदि  तो  कब  इस  नीति  की  घोषणा  किये  जाने  की  संभावना  और

 इससे  विभिन्‍न  राज्यों  में  पेयजल  की  अत्यधिक  वाले  गांवों  को  पेयजल  की

 सुविधा  किस  सीमा  तक  प्राप्त  होगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  ग्राभोण  तथा

 शहरी  क्षेत्रों  के  लिए  पेयजल  पूर्ति  की  राष्ट्रीय  वुहृद  योजना  की  घोषणा  अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  पूर्ति  -

 तथा  स्वच्छता  दशक  के  संदर्भ  में  सन्‌  1981  में  को  गई  इस  योजना  में  सम्पूर्ण  जनसंख्या

 को  1991  तक  स्वच्छ  तथा  पर्याप्त  पेयजल  का  प्रावधान  करने  पर  विचार  किया  गया

 हाल  ही  की  समीक्षा  में  यह  बताया  गया  है  कि  1991  तक  केवल  90%  शहरी  जनसंख्या

 को  तथा  85%  ग्रामीण  जनसंख्या  को  पेयजल  सुविधाएं  मुहैया  करना  सम्भव  हो  पाएगा  ।

 1980  में  पता  लगाये  गएं  लगभग  2.31  लाख  समसस्‍याग्रस्त  गांवों  में  लगभग

 1.92  लाख  गांवों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  स्वच्छ  पेयजल  का  कम  से  कम  एक

 स्रोत  मुहैया  करा  दिया  गया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  समस्याग्रहत  गांवों

 को  तथा  बाद  में  पता  लगाये  गए  समसस्‍्याग्रस्त  गांवों  का  लाभान्वित  करने  तथा  पहले  आंशिक  रूप

 से  लाभान्वित  गांवों  को  लाभान्वित  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दी

 क्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  चाहे  शहर  हो  या  गांव  पीने  के  पानी

 की  शार्टज  सब  जगह  खाराकर  नागपुर  को  लीजिए  या  महाराष्ट्र  के  गांधों  को  हर

 जगह  लोग  तकलीफ  में  हैं  ओर  इसलिए  उनकी  आवाज  आ  रही  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  1980  में  जो  सर्वे  किया  लेकिन  सर्वे
 के

 बाद  इन  5-6  वर्षों  में

 वाटर-लेवल  बहुत  नीचे  चला  गया  हर  जगह  नीचे  जा  रहा

 लो  मूल  चन्द  डागा  :  खासकर  राजस्थान  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कभी-कभी  डागा  भी  ठीक  बात  करते

 थ्री  धमवारो  लाल  प्रुरोहित  :  गुजरात,आदि  सभी  राज्यों  में  बड़ी  तैजी

 से  वाटर-लेबल  नीचे  आ  रहा  महाराष्ट्र  में  जहां  पहले  50  फीट  नीचे  पानों  मिल  जाता

 लेकिन  अब  सवा  डेढ़  सो और  दो  तीन  सौ  फीट  नीचे  जाने  पर  भी  पानी  नहीं  मिलता

 बाटर-लेवल  नीचे  जा  रहा  दूसरी  बात  यह  है  कि  वाटर-पोल्यूशन  की  वजह  से  नदियों
 :

 का  पानी  खराब  हो  गया  है  ओर  लोगों  को  शुद्ध  पानी  नहीं  मिलता  तीसरा  कारण  यह  है  कि

 हि

 2
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 अब  सर्वे  किया  गया  उसके  बाद  पापूलेशन  काफी  बढ़  गई  है  ओर  वह्दां  पर  जो  नाम्से  तय  किए

 गए  हैं  वे  एडीबवेट  नहीं  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  सीधा  सा  सवाल  यह  है  कि  आप  ये  मार्म्स  आज  की  परिस्थिति
 को  देखकर  प्रावलम  बताकर  मदद  करना  चाहते  हैं  तो  वह  मदद  बिलकुल  एनएडीक्वेट

 आप  नार्म्स  बदलकर  राज्यों  को  जहां  पर  गांवों  में  पानी  की  तकलीफ  क्राज  की  परिस्थिति
 को  देककर  ज्यादा  मदद  देने  के  लिए  विचार  करेंगे  क्या  ?

 ओ  दलबोर  माननीय  सदस्य  का  सवाल  है  कि  जलस्तर  दिनों  दिन  नीचे  जा  रहा

 यह  डिफारेस्टेशन  आफ  दी  फारेस्ट  की  वजह  से  है  ।  दूसरी  चीज  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल
 तथा  स्वच्छता  दशक  के  रूप  में  1981  में  जो  संयुक्त  राष्ट्र  में  कहा  गया  उसमें  भारत  भी
 शामिल  है  ओर  उसके  हस्ताक्षर  भी  उसमें  हमने  यह  कमीटमेंट  किया  था  कि  1991  तक  हम
 पीने  के  पानो  की  पूति  करायेंगे  भोर  स्वच्छता  का  भी  हम  निवारण  1980  में  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  हमने  सर्वे  कराया  उसमें  लगभग  2.31  लाख

 ग्रस्त  गांवों  में  1.92  लाख  गांवों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  पेयजल  को  पूर्ति  कर  दी

 गई  है  ओर  जो  शेष  गांव  रह  गए  उनको  सेवनन्‍्य  फाइव  इअर  प्लान  में  पूरा  करने  का  हमारा
 इरादा

 ॥ं  थी  बनवारोी  लाल  पुरोहित  :  भध्यक्ष  यह  मेरे  प्रश्त  का  उत्तर  नहीं  में  आपसे

 संरक्षण  मांगता  मैंने  यह  पूछा  था  कि  आपने  जो  सर्वे  उसके  बाद  परिस्थितियां  बदल  गईं

 इसलिए  आप  नाम्स  बदलेंगे  क्या  ?

 हाहरी  जिकास  मंत्री  अब्दुल  गफ्र)'''*'*  यह  .  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  कि
 प्राबलम  विलेजेस  को  जो  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  उसके  बाद  नहीं  नए  विलेजेस  का  इस्तजाम
 किया  जायेगा  ।  सेवन्थ  फाइब  इयर  प्लान  में  यह  कोई  स्टेटिक  नहीं  है

 ]
 एक  बार  इसे  समस्याग्रस्त  गांव  घोषित  कर  दिया  तो  यह  हमेशा  समस्याग्रस्त  गांव  ही

 पापुलेशन  बढ़ती  है  इसलिए  पानी  की  कमी  होती  जितना  सकता  किया  जायेगा  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  पुरानी  समस्याएं  हल  की  जाएंगी  ;  नई  समस्याएं  पैदा  हो

 ]
 भी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 केन्द्र  सरकार  से  जो  मदद  मिल  रही  वह  बिल्कुल
 एनएडीक्वेट  है  |  मैं  उदाहरण  देनां  चाहता  हूं  ।  महाराष्ट्र  ने  1985-86  5-86  के  लिए  116  करोड़  रुपया
 मांगा  है  और  आपने  7.83  करोड़  दिया  116  करोड़  रुपया  पानी  के  लिए  उनको  जरूरत
 आप  7.83  करोड़  देते  हैं  वो  कसे,आप  प्राबक्षम  साल्व  जरा  समझाइए  ।

 थो  अब्दुल  गफूर  :  हम  इस  तरह  से  समझा  देते  हैं  कि  कुछ  दिनों  पहले  तक  हम  ही
 डिपार्टेमेंट  को  डील  करते  अब  हमारे  एग्रीकल्बर  मिनिस्टर  डील  करते  हैं  ।  यह  सवाल  इस

 3
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 हाउस  में  डिसकस  हो  चुका  मेरे  वक्‍त  में  एक  इन्सेन्टिबय  की  स्कीम  थी  कि  जो  स्टेट  अपने

 प्राबलम  विलेजेस  को  जल्दी  पानी  मुहैया  उनको  हम  और  रुपया  देंगे  ।  आपका  स्टेट

 विहा  इन्ड  हो  गया  होगा  ।  हम  यहां  से  पानी  का  इंतजाम  नहीं  करते  जितनी  मदद  होती  उतनी

 करते  काम  करना  स्टेट  का  काम  हम  लोग  पानी  नहीं  पहुंचाते  हैं
 ***

 करो  राजकमार  राय  :  ऐसा  है  कि  गांवों  में  पेयजल  के  लिए  पांचवों  पंचवर्षीय

 योजना  तक  टंकी  बनाने  का  केन्द्र  सरकार  का  आदेश  था  और  पाचवों  पंचवर्षीय  योजना  में  गांवों

 में  पानी  के  लिए  टंकियों  का  निर्माण  होता  लेकिन  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उसे  खत्म  कर

 दिया  गया  और  सातदोीं  योजना  में  भी  इस  प्रकार  से  परामर्श  आए  ।  गांवों  में  टंकियों  से  पएनी

 अच्छा  मिल  जाता  है  लेकिन  सातवीं  में  क्‍यों  नहीं  रखा  गया  ।  क्‍या  उसके  अभाव  में  कहा

 जाए  किगांवों  में  सरकार  शुद्ध  पानी  नहीं  देना  चाहती  है  ।

 श्रो  अब्युल  गफ्र  :  यह  तो  जवाब  आपको  मिल  गया  कि  एक  दफा  सेन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  ने

 तमाम  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  को  लिखा  कि  आप  अपने-अपने  स्टेट  में  यह  बताइए  कि  कोन  से  इलाके

 कौन  से  विलेज  हैं  जहां  पर  कि  पीने  फ्रे  पानी  का  एक  भी  कोई  जरिया  नहीं  उसको  एक

 रिपोर्ट  आई  थी  ।  उसी  के  मुताबिक  रुपया  सेक्शन  हुआ  ।  सेक्शन  होने  के  बाद  यह  जिम्मेदारी  स्टेट

 गवर्नमेंट  की  हो  जाती  है  और  अगर  इसके  बाद  भी  ज॑सा  कि  हमारे  महाराष्ट्र  क ेमाननीय  सदस्य

 ने  चूंकि  लेवल  आफ  वाटर  नीचे  चला  गया  तो  कोशिश  जायेगी  तो  आप  नीचे  से  पानी

 लाते  बीस  फीट  और  हिला  देंगे***
 |

 ओ  राजकमार  में  यह  कह  रहा  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  आपको  स्केयरसिटी

 विलेजेस  की  लिस्ट  दी  ओर  आपने  पूरा  शेयर  दिया  तभी  छठी  योजना  में  पेयजल  के  लिए  जो

 टंकिया  उनको  जल  निगम  ने  बनाना  बन्द  कर  दिया  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  कहना  है  कि

 हमने  स्केयरसिटी  विलेजेस  की  पूरी  लिस्ट  दे  दो  उनको  अपना  शेयर  दे  दिया  है  तो  केन्द्र

 सरकार  नहीं  बनवा  रही  इसका  क्या  कारण  बड़ी  लम्बी  लिस्ट  है  उत्तर  प्रदेश  में***

 क्री  अब्दुल  गफ्र  :  अगर  कोई  भी  राज्य  यह  कहे  कि  हम  पीने  के  पानी  का  इन्तजाम  कर

 रहे  हैं  और  सेंटर  इसको  मना  मैं  समझता  हूं  इस  तरह  की  बात  नहीं  ऐसा  नहीं  हो

 सकता  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  इतना  उत्तर  काफी

 थो  राजकुमार  राय  :  मैं  विशेष  जानकारों  की  मांग  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इतना  काफी  उन्होंने  भी  अपने  उत्तर  में  विशिष्ट  रूप  से  कहा  है
 कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 ]
 श्री  राजकमार  राय  :  आप  अगर-मगर  से  जवाब  दे  रहे  मैं  कह  रहा  हूं  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  करना  चाहती  है...तो  कया  आप  पुनः  गांवों  में  पेयजल  हेतु  टंकियों  का  निर्माण  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेंठ  जायें  ।

 शो  ब॒ढ्धि  चन्न  जेन  :  पीने  के  पाती  का  जो  संकट
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  क्‍या  दिक्कत  आपके  भी  यह  संकट  है  ।

 झो  बढ़ि  चन्द्र  जेन  :  राजस्थान  के  अन्दर  जो  डेजर्ट  एरिया  है  वहां  विशेष  तोर  से  पहले

 .  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  राजस्थान  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  से  मदद  दी  गई  थी  वह  काफी

 प्राप्त  हुई  परन्तु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  प्रोविजन  किया  जा  रहा  है  ए०  आर०  पी०

 के  अन्तगंत  जो  पहले  मदद  दी  गई  थी  वह  14  प्रतिशत  सारे  प्रान्तों  को  दी  गई  अब  6  प्रतिशत

 कर  दी  गई  है  ओऔर  जो  नार्म्स  बनाये  गये  हैं  उसके  अन्दर  कास्ट  कंसिडरेशन  नहीं  किया  गया

 क्योंकि  हमारे  यहां  पर  जो  कास्ट  एक  गांव  में  पीने  के  पानी  पहुंचाने  की  आती  है  वह  यू०  पी०  मोर

 बिहार  में  20  गांव  में  उतनी  कास्ट  आती  तो  इसके  कंसिडरेशन  के  अन्दर  जहां  कास्ट  ज्यादा

 होती  है  उन  एरियाज  के  उन  प्रान्तों  के  अन्दर  विशेष  राशि  देकर  नाम्सं  में  परिवर्तन  करके

 कास्ट  में  कंसिडरेशन  करके  क्या  आप  ए०  आर»  पी०  के  अन्दर  राशि  देंगे  ।

 थी  अब्दुल  गफ्र  :  आपका  जो  सुझाव  हमारे  अध्यक्ष  महोदय  भी  वहीं  से  आते  एक

 दफा  हम  सवाल  का  जवाब  दे  रहे  थे  तो  इन्होंने  कहा  था  कि  जल्दी  कर  हम  आपको  पदम

 विभूषण  के  टाइटल  के  लिए  रिकमंड  कर

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  परमवीर  चक्र  के लिए  कहा  था  ।

 क्री  अब्दल  गफ्र  :  इसलिए  वही  सब  देखभाल  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  मेरी  जिम्मेदारी

 इनके  ऊपर  ॥

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  पूरी  नजर  रखे  हुए  हूं  ।

 ओर  राम  सिंह  यादव  :  राजस्थान  में  नार्म्स  परिवर्तन  करेंगे  या  यह  तो  आप

 थ्री  अश्युल  गफूर  :  राजस्थान  को  सिर्फ  दृण्डिया

 भरी  राम  सिह  यादव  :  नाम्स  में  परिवतंत  किए  बगेर  राजस्थान  में  पानी  नहीं  मिल

 राजस्थान  में  नाम्सं  परिवर्तन  करने  की  घोषणा  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  मिनिस्टर'''गफूर  साहब  जब  मैंने  इजाजतं  नहीं  दी  तो  आपने

 इनका  जवाब  कंसे

 ही  हयाम  लाल  यादव  :  मंत्री  जी  ने  यह  जवाब  दिया  कि  1980  में  राज्य  के  उन  गांवों

 ओर  उन  नगरों  की  सूची  मंगाई  गई  थी  जहां  पीने  के  पानी  की  भारी  कमी  थी  ।  क्या  बदलती  हुई
 परिस्थितियों  आबादी  में  अप्रध्याशित  वृद्धि  आबादी  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर

 रित  भी  इसलिए  नगरों  की  आबादी  बढ़  गई  ओर  गांवों  में  नये  बाजार  ओर  हाट  बन  गये
 -  जहां  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसलिए  कया  मंत्री  जी  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  जरूरतमंद  भांवों  की  नई  सूत्रियां  साथ  में  शहरों  की  भी  नई  सूचियां
 मंगाई  जायें  ओर  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पेसिफिक  सवाल  पूछना  चाहता  हूं  कि  वाराणसी  दूसरे  शहरों
 से  काफी  मशहूर  शहर  है  जहां  देश  के  हर  कोने  के  लोग  आते  हैं  वहां  पीने  के  पानी  की  बहुत  कमी

 है  ।  कल  हो  मैं  नगर  के  कई  मोहल्लों  में  घूमा  जहां  गलियों  से  पानी  लोगों  को  लेना  पड़  रहा
 विषम  परिस्थिति  इसलिए  मैंने  प्रधान  मंत्रीजी  से  अनुरोध  किया  था  कि  4  करोड़  रुपए  की
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 दी  बरना  इस  गर्मी  में  हाहाकार  मच  जायेगा  यर्मी  में  भयंकर  स्थिति  पैदा  हो
 जायेगी  तो  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करके  माननीय  मंत्री  जी  क्या  कदम

 श्रो  अब्दुल  गफ्र  :  जहां  तक  यह  सवाल  है  आपको  4  करोड़  रुपये  दे  हम  इस  स्थिति

 में  नहीं  है ंआपको  कह  सके  कि  4  करोड़  रुपये  दे  दें  ।

 जहां  तक  आप  जैसे  बुजुर्ग  आदमी  का  सवाल  है  कि  वाराणसी  में  हाहाकार  मच

 यह  तो  बड़ी  प्रॉब्लम  हम  वहां  के  चीफ  मिनिस्टर  से  बात  करेंगे  कि  वह  क्या  करने  जा  रहे  हैं

 झोर  जो  भी  चाहे  कोई  भी  सरकार  हो  जब  इस  प्रकार  की  मुश्किलात  का  सामता  करना

 होता  है  तो  इसमें  जो  भी  मुश्किल  होता  है  वह  हम  करेंगे  ।

 क्‍  क्‍
 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  का विकास

 $828.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 डा०  बी०  एल०  शलेश  :  ॥
 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के विकास  कायें  में

 तेजी  लाई  और
 ह

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  क्‍या  इस  प्रयोजन  के  कितनी

 घनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  तथा  सम्पूर्ण  योजना  में  और  प्रति  वर्ष  के  लिए  पृथक  खूप  से

 इसकी  क्रियान्विति  के  लिए  किन-किन  कार्यक्रमों  को  शामिल  किया  गया

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बो्ड  एक  विस्तृत  क्षेत्रीय  योजना  तैयार  कर  रहा
 जिसमें  क्षेत्रीय  आयोजना  के  अन्तर्गत  निष्पादित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  शामिल  होगा
 तथा  जिसमें  अतिरिक्त  परिथव्ययों  की  आवश्यकता  होगी  ।  चालू  योजना  के  दोशान  उहिष्ठ  35  करोड़
 रुपये  के  नियतन  की  तुलना  वर्ष  1985-86  के  दौरान  3.9.  करोड़  रुपये  की  राशि  रिलीज  को

 गई  थी  तथा  वर्ष  1986-87  के  दौरान  4.25  करोड़  रुपए  की  राशि  रिलीज  को  जा  रही  है  ।

 26.85  करोड़  रुपये  की  शेष  राशि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  के  दौरान  खर्च  की

 जाएगी  ।

 ]
 श्री  सी०  जंगा  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  विकास  हेतु  रिलीज  की  गई  राशि  के  बारे  में  बताया  ।  उन्होंने
 यह  भी  बताया  कि  चालू  योजना  के  दोरान  इस  कांये  के  लिए  35  करोड़  रुपए  का  नियतन  किया
 गया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  नियतन  किस  आधार  पर  किया  गया

 है  और  इन  35  करोड़  रुपये  से  आप  क्या-क्या  कार्यक्रम  निष्पादित  करने  वाले  जैसा  मंत्री  जी  ने
 अपने  उत्तर  में  उससे  कुछ  भी  स्पष्ट  नहीं

 भिनुवाद  ]

 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  एक  बिस्तुत  क्षेत्रीय  योजना  तैयार  कर



 ‘
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 बगेर  प्लानिंग  आपने  किस  कार्य  के  लिए  पैसे  को  आबंटित  किया  पिछले  दो  सालों

 में  आपने  इस  योजना  पर  कुल  कितना  खर्च  क्रिया  और  उससे  कितना  काम  हुआ  ।

 हाहरी  विकास  मंत्री  अब्दुल  :  शायद  माननीय  सदस्य  वर्ष  1985-86  के

 दोरान  रिलीज  की  गई  लगभग  4  करोड़  रुपए  की  राशि  का  ब्यौरा  जानना  चाहते  जैसा  आप

 जानते  हैं  वेशनल  कॉपिटल  रीजन  प्लानिंग  बोर्ड  का  गठन  27  1985  को  हुआ  और  आज

 28  1986  इस  तरह  इसको  गठित  हुए  केवल  11  माह  का  समय  ही  हुआ  है  जबकि

 दिल्‍ली  को  बनते  बिगड़ते  सदियां  गुजर  क्या  आप  समझते  हैं  कि  एक  हो  रोज  में  सब  कुछ  हो  '

 जाएगा  ।  वह  सम्भव  नहीं  बोर्ड  के  गठन  के  पश्चात्‌  उसकी  मीटिंग  जिसमें  नेशनल  कैपिटल

 रीजन  के  अन्तगंत  आने  वाले  सभो  राज्यों  के  चीफ  मिनिस्टर्स  सम्मिलित  उनके  एमसपर्टंस  आये

 ओर  इस  ऐक्ट  में  जितने  दूसरे  लोग  वे  भी  बैठे  ।  उनके  सामने  हमारी  भोर  से  यह  बात  रखी  गई
 कि  आप  लोग  अपने-अपने  रीजन  का  प्लान  ड्राफ्ट  बनाकर  भेजिए  कि  कंसे  डेवलपमैंट  किया

 उन  लोगों  ने  अपने-अपने  हिस्सों  का  ड्राफ्ट  बनाकर  हमें  भिजवा  जिसमें  हरियाणा
 और  यू०  पी०  भी  शामिल  उसके  बाद  हमने  इस  बोर्ड  की  एक  प्लानिंग  कमेटी  बनाई  और
 उसको  यह  कार्य  सौंपा  गया  कि  आगे  कैसे  कार्य  किया  जाए  ।  इसमें  सारी  चीजें  आ  जाती  जिसका
 मंतलब  है  कि  टाउन  का  जमीन  की  दिल्ली  की  पौपूलेशन  कम  करने

 के  लिए  कैसे  काम  किया  उसके  लिए  कौन-कौन-सी  चीजों  की  जरूरत  होगी  अगल-बगल  के
 रीजन  उस  सबको  देखा  बोर्ड  को  गठित  करते  हुए  अभी  सिर्फ  एक  साल  भी  नहीं  हुआ
 है  और  इस  समय  में  हमने  अभी  इन  सारी  चीजों  का  नक्शा  ही  त॑यार  किया  हमने  अपने  सामने

 इन  सारी  चीजों  को  रखा  है  ओर  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  इसमें  फीचर्स  ऑफ  दी
 सीजन  तथा  रीजनल  संटलमैंट  एण्ड  लेंड  यूजਂ  ज॑ंसी  बातों  का

 भी
 हिसाब-किताब  रखा

 उसके  बाद  रीजनल  नेशनल  हाइवे  मैट्रोपोलिटन  ट्रांसपोर्ट  वाटर  सप्लाई  का

 सवाल  जिसके  बारे  में  अभी  यहां  जिक्र  किया  गया  ।  जब  कुछ  लोग  इधर  से  उधर

 जायेंगे  तो  वहां  भी  वाटर  सप्लाई  का  सवाल  चौथा  सवाल  बिजली  और  पावर  का  देखना
 पांचवां  इंडस्ट्रीज  का  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  छोटा  कीजिए  ।

 श्री  अब्बुल  गफूर  :  इन  सारी  चीजों  पर  विचार  करने  के  लिए  ही  बोर्ड  के  अन्तगंत  प्लानिंग
 कमेटी  का  गठन  किया  गया  उसने  सारी  चीजें  सोच-समझ  कर  हमें  एक  रफ-आहइडिया  दिया  है
 जिसमें  इस  काये  के  लिए  लगभग  867  करोड़  रुपया  मिनिमम  हम  लोगों  को  ताकि  हम  इन
 सारी  चीजों  को  चला  अब  हमें  सिर्फ  35  करोड़  रुपया  मिला  है  और  इस  पंसे  में  जितना  काम

 हम  बढ़ा  सकते  उतना  बढ़ा  रहे  हैं  और  अपनी  तरफ  से  पूरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  काम  में  इतने  उलझे  हुए  इतने  व्यस्त  हैं  कि आपको  तारीख

 सहित  पूरी  सूचना  दे  रहे  हैं  ।
 ॥

 े

 झो  अब्दुल  गफ्र  :  इसलिए  आप  घबराहये  जैसे  ज्यादा  रुपया  हमें  हम  काम

 करते  जाएंगे  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  अध्यक्ष  यह  जो  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  दिया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इतने  लंबे-चौड़े  जवाब  में  आपको  एक  बार  में  तप्तल्ली  नहीं  हुई  ?

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  बाहता

 हूं  कि  यह  प्लान  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  और  1985-86  जो  Fo  3.9  करोड़  दिए  गए  ये

 किस-किस  स्टेट  के  लिए  और  किस-किस  प्लान  के  लिए  खर्च  किए  गए  हैं  ?

 श्री  अब्दुल  गफूर  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  से  मैं  दरख्वास्त  करता  चाहता  हूं  कि

 हिन्दुस्तान  की  तरक्की  की  रफ्तार  कोई  एक  ही  दिन  में  नहीं  हुई  है  ।  यह  नैशनल  कंपीटल  रीजन

 को  स्कोम  पहले  से  शुरू  हुई  यह  स्कीम  पहले  से  कुछ  इलाकों  में  शुरू  हो  चुकी  थी  ।  उन  इलाकों
 मेरठ  ओर  हापुड़  हैं  ।  हन  इलाकों  में  पहले  से  हो  यह

 चल  रही  थी  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  आध्र  प्रदेश  में  कोई  नहीं  है  ?

 ओर  अब्दुल  गएफूर  :  मैं  बता  हूं  ।  इस  स्कोम  में  जो  रुपया  एरिया  वाइज  रिलीज़  हुआ
 वहू  में  आपको  पढ़कर  बताता  हूं  ।  यह  57  करोड़  रुपए  की  स्कीम  थी  ।  इसमें  स्टेट  गवर्नमेंट  भी

 रुपया  देतो  थी  ।  जब  से  यह  हमारा  ऐक्ट  बना  तब  से  हम  उन  लोगों  को  रुपया  दे  रहे  हैं  और

 कह  रहे  हैं  कि आप  इस  स्कीम  को  बंद  मत  कीजिए  ।  अभी  तक  57  करोड़  में  से  38  करोड़  रुपय

 खर्च  हो  चुका  है और  अभी  तो  काम  चल  ही  रहा  घबरा  क्यों  रहे  हैं  ?

 भो  राम  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  चूंकि  अलवर  का  जिक्र  आया  है  इसलिए  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  पूछ  रहे  हैं  राम  सिंह  जी  ?

 श्री  राम  सिह  प्रादव  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  सन्‌  1975  में  इस  नेशनल  कैंपीटल  रीजन  प्रोजेक्ट  को  शुरू  किया  था

 और  उस  समय  श्री  भगतजी  मिनिस्टर  थे  और  उन्होंने  अलवर  में  जाकर  एक  मीटिंग  भी  की  ।  उसके

 बाद  बाकायदा  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  तैयार  हुई  और  नक्शे  तैयार  हुए  हैं  और  रिंग  रेल्त्रे  और  रिंग  रोड  की

 100  मील  की  पैराफेरी  में  जो  भी  प्रोजैक्ट्स  प्रोजेक्ट्स  की  सारी  रिपोर्ट  तैयार  कराने  के

 बाद  जनता  पार्टी  की  सरकार  आ  गई  ओर  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  इस  प्रोजेक्ट  को  बिलकुल
 खत्म  कर  दिया  क्योंकि  वे  नहीं  चाहते  थे  कि  दिल्‍ली  का  विकास  हो  और  इस  कारण  हस  प्रोजेक्ट  को

 तीन  साथ  तक  जनता  पार्टी  के  टाइम  में  एक  पैसा  नहीं  मिला  और  प्लान  को  भी  खत्म  कर  दिया  ।

 अद  मौजूदा  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पुनः  इस  बात  पर  गौर  किया  है  ओर  दिल्ली  की  जो  थापुलेशन  बढ़

 रही  है  इतको  कम  किए  जाने  की  तरफ  उनका  ध्यान  जाक्षित  हुआ  है  ।  दिल्ली  को  पापुलेशन  तभी

 कम  हो  सकती  है  जब  संटॉलाइट  टाउंस  हों  और  उनमें  वही  सुविधाएं  दी  जो  आज  दिल्ली  नगर

 में  हैं  और  उस  समय  यह  भी  विचार  था  कि  केन्द्र  सरकार  के  कुछ  आसपास  में  सैटॉलाइट
 टाउन्स  में  आप  तो  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  नैशनल  कैपीटल  रीजन  के  सैटॉलाइट
 टाउन्स  हैं  क्या  उनमें  एजुकेशन  के  लिहाज  टेक्नीकल  एजूकेशन  के  लिहाज  से  आपने  कोई  व्यवस्था
 की  है  जिपसे  कि  वहां  की  जो  स्टूडेंट  पापुलेशन  है  भोर  दूसरी  पापुलेशन  उसकी  दिल्‍ली  पर  कोई
 बाढ़  न

 अध्यक्ष  सहोदय  :  बस  कीजिए  ।
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 की  राम  सिह  ओर  क्‍या  आपने  वहां  पर  कोई  इंडस्ट्रीयलाइज  तरीके  से  कोई
 व्यवस्था  की  है  और  यदि  की  तो  उसमें  आपकी  क्‍या  प्रगति  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  कीजिए  ।  आपने  तो  कहानी  शुरू  कर  दी  ?

 थ्रो  अब्दुल  गफ्र  :  अध्यक्ष  ये  तो  लेक्चर  हुमको  देना  इन्होंने  खुद  हो  दे  दिया
 ओभौर  यह  तो  हम  भी  चाहते  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  फिर  तो  आप  डिटो  कर  दीजिए  ।  कह  दीजिए

 भी  अब्दुल  गफ्र  :  ठीक  है  सर  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  ।

 थ्रो  मिरधारों  लाल  अध्यक्ष  आपने  तो  जवाब  ही  नहीं  आने  दिया  ?

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  नमूना  हम  दे  देते  .....

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  अब  तो  गाड़ी  दूसरे  स्टेशन  पर  पहुंच  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  क ेलिए  धनराशि

 #329.  श्री  सो०  माधव

 श्री  तेजा  सिह  दर्दो  :

 क्या  दाहरी  बिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  सातवों  पंचनर्षीय

 योजना  के  अन्तर्गत  केवल  35  करोड़  रुपये  को  धनराशि  आवंटित  की  गई

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  बास्तव  में  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  संबंधित  विभागों  से  इसके  संबंध  में  पुतविचार  करने  के  लिए  आग्रह
 किया  और

 यदि  तो  इस  पर  संबंधित  विभागों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 ]

 दाहरी  विकाश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  हां  ।  सातवीं  योजना

 में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजनाओं  के  अन्त्गंत  शहरी  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  35  करोड़
 रुपये  की  राशि  का  नियतन  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  एकीकृत  निवेश  योजना  तैयार  की  जिसमें

 867  करोड़  रुपये  का  व्यय  शामिल  है  ।

 और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अतिरिक्त

 निधियां  मुहैया  करने  का  प्रश्न  योजना  आयोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से  विचाराधीन  है  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  अभी-अभी  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  दिल्ली  को  बनते-बिगड़ते कल पु
 टाइम  लगता  है  |  हम  तो  सुनते  थे.कि  बनने  के  लिए  तो  जरूर  कुछ  टाइम  लगता  लेकिन  बिगड़ने
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 में  तो  टाइम  तहीं  लगना  चाहिए  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  से  हम  लोगों  ने  ऐक्ट  बनाया

 और  प्रोजेक्ट  का  जो  प्रोपेगेण्डा  हमारी  इन्फर्मेशन  यह  है  कि  उससे  कंपीटल  रीजन  में  जमीन

 का  भाव  काफी  बढ़  गया  काफी  स्पेकुलेशन  शुरू  हो  गया  है
 भौर

 कई  लोग
 जमीनें

 धड़ाघड़

 खरीदते  जा  रहे  आप  एक  प्रोजेक्ट  को  इम्प्लीमेंट  नहीं  करते  प्रोजेक्ट  को  एनाउंस  कर  देते

 हैं  ओर  छोड़  देते  हैं  जिसके  कारण  जमीन  का  भाव  बढ़ता  जा  रहा  कया  इसके  बारे  में  आपने

 कुच  है  और  इसको  बिगड़ते  से  बचाने  के  लिए  कुछ  उपाय  आपके  पास  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  अब्दुल  :  दुनिया  में  बहुत  सी  चीजों  का  दाम
 बढ़ता  है  ।

 बहुत  सी  चोजें  ऐसी  हैं  जो  आपके  और  हमारे  कंट्रोल  से  बाहर  मसलन  मैं  बताता  हूं  कि  हमने

 सर्वे  कराया  सारे  हिन्दुस्तान  बड़े-बड़े  शहरों  का
 भौर  मैट्रोपोलिटन  सिटीज  का  कि  इन

 5
 साल

 के  अन्दर  कितने  प्राइस  कंस्ट्रक्शन  के  बढ़  गये  ?  उसमें  पता  चला  कि  करीब  15,16  परसट  बढ़

 गये  |  मसलन  सीमेंट  का  दाम  जो  15,16  रुपये  बेग  आप  खरीदते  थे  वह  आजकल  50,60  रुपये

 बेग  हो  लेबर  जो  काम  करती  है  उसका  रेट  पहले  7,8  रुपये  पर-डे  था  वह  अब  40  रुपये

 पर-ड़े  है  ती  इसी  तरह  कारपेन्टर  की  मजदूरी  बढ़  लकड़ी  की  कीमत  की  वजह  से  भी  यह

 हो  गया  ।  ज॑मे-जैसे  ये  सब  चीजें  होती  हम  लोग  दूसरे  तरीके  से  भी  सोचते  हैं  और  रिसर्च  करते

 हैं  कि  कैसे  दाम  कम  किये  जायें  ।
 *

 यह  बात  ठीक  है  कि  हिन्दुस्तान  में  आजादी  मिलने  के  बाद  एक  बदक्िस्मती  का  वक्‍त  भी

 आया  कि  पार्टीशन  हो  गया  और  दिल्‍ली  की  तरफ  बहुत  से  रिफ्यूजी  आये  |  उनको  भी  यहां  बसाना

 आमतोर  से  हयूमन  साइक्लोजी  आजकम  हम  देखते  हैं  कि  लोग  देहात  से  शहरों  की  तरफ

 जाने  की  प्रवृत्ति  रखते  वह  भी  भाते  इसमें  भिखमंगे  भी  आते  हैं  और  बड़े-बड़े
 लोग  भी  आते  उनके  आने  से  जमीन  का  प्राइस  जरूर  बढ़  गया  है  ।  जंसे  प्राइस  बढ़  गया  वह
 सबको  भुगतना  गवर्न॑मैंट  को  भी  उसी  के  मुताविक  खर्च  करना  पडेंगः  ।  क्या  कीजियेगा  ?

 जमीन  को  बढ़ाने  का  एक  ही  तरीका  है  कि  एक  मुल्क  दूसरे  मुल्क  पर  कब्जा  तो  हम

 यह  चाहते  नहीं  हमारे  हिन्दुस्तान  की  पालिसी  आप  जानते  हमको  इतने  में  हो  सारा  काम

 करना  इसलिये  यह  मजबूरी  है  ।

 की  थी०  तुलसी  राम  :  उस  क्वेश्चन  में  मंत्री  जी  को  लेक्चर  देने  का  मौका  नहीं
 इसलिये  ठसे  वह  अब  पूरा  कर  रहे  हैं  ।

 शो  सो०  साधव  अभी  मंत्री  जी  बताया  कि  860  करोड़  का  प्लान  बोर्ड  ने
 बनाया  यह  प्लान  प्लानिंग  कमीशन  को  रंफर  किया  गया  वहां  सोच-विचार  चल  रहा  या

 यह  वह  मैं  समझूं  कि  860  करोड़  के  अन्दर  कुछ  छोटा-मोटा  प्लान  बनाकर  प्लानिंग  कमीशन  के
 सामने  रखा  गया  है  ?  वल्ड  एल०  भाई०  सी०  और  जो  दूसरी  आर्गेनाइजेशन्ज  कया  उनसे
 भी  कुछ  पैसा  लेने  का  प्लान  है  ?

 श्री  अब्दुल  गफूर  :  867  करोड़  का  प्लान  बोर्ड  की  प्लानिंग  कमेटी  ने  दे  दिया  उसमें
 अगर  आप  यह  जानना  चाहते  हैं  तो  हम  बता  देते  हैं  कि  जैसे  कंस्ट्रवशन  आफ

 पानीपत  रेलवे  लाइन  अगर  यह  लाइन  बन  जायेगी  तो  हमारा  ट्रांसपोर्ट
 का  कंजेश्न  बहुत  ही  कम  हो  जायेगा  ।  इसमें  90  करोड़  की  जरूरत

 जैसा  हमारे  दूसरे  भानतीय  सदस्य  ने  ट्रेली-कम्युनिकेशन्ज  के  बारे  में  पूछा  था  तो  जो  हमारे
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 संटेलाइट  टाउन्स  बनेंगे  उसमें  इसके  लिये  70  करोड़  रुपये  की  तो  प्रावीजन  है  इन  सारे  इलाकों  के

 लेकिन  मेरी  डिमांड  इस  बारे  में  280  करोड़  रुपये  की  है  ।

 इसी  तरीके  से  नेशनल  हाई-वेज  के  लिये  हमारी  कमेटी  ने  97  करोड़  का  बनाया  था  |  यह
 सब  मिलाकर  867  करोड़  रुपये  का  हुआ  ।  इसमें  से  35  करोड़  का  अभी  सेक्शन  हुआ  सैवंथ  फाइव

 ईअर  प्लान  में  ।  लेकिन  इसकी  अहमियत  को  देखते  हुए  और  माननीय  मेम्बर  के  दिल  में  जो  बेचेनी

 उसको  देखते  हुए  हमने  प्राइम  मिनिस्टर  से  भी  कहा  प्लानिंग  कमोशन  को  भी  खत  लिखा

 है  कि  आप  थोड़ा  सा  हम  पर  रहम  कीजिये  और  इस  एलोकेशन  को  और  बढ़ाइये  ।  तो  काम  की

 यह  पोजीशन  है  |  भगर  यह  हो  जायेगा  तो  और  काम  में  तेजी  आ  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यास  इसमें  आप  ओर  क्या  पूछेंगे  ?

 श्री  गिरधारों  लाल  अध्यक्ष  गफंर  साहब  हिसाब-किताब  की  बात  नहीं

 समझ  सकते  ।  इनहोंने  अभी  बताया  कि  पहले  15,16  रुपये  का  सीमेंट  का  बेग  आता  था  और  अब

 57  रुपये  का  आता  इस  तरह  से  कीमत  15  परसेंट  बढ़  गई  |  लेकिन  यह  बढ़ी  तो  300  परसैंट

 से  भी  ज्यादा  आज  जमीन  की  कीमत  कितनी  बढ़ी  इसे  देखें  तो  हजारों  गुना  बढ़  गई  है  ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  जो  इन्होंने  हिसाब  लगाकर  280  करोड़  वह  गलत  होगा  ।

 850  करोड़  में  से  280  करोड़  से  क्या  होगा  ?  इसलिये  मेरए  निवेदन  है  कि  सही  हिसाब  लगाकर

 प्लानिंग  कमीशन  और  प्राइम  मिनिस्टर  से  कहिये  कि  जल्दी  से  जल्दी  पैसा  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ;  अच्छी  बात  है  ।

 ]

 पत्रकारों  के  लिए  सुरक्षा  को  व्यवस्था

 +830,  क्री  सेवा  सिह  गिल  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  श्रमजीवो  पत्रकार  संघ  ने  पत्रकारों  की  सुरक्षा  संबंधी

 व्यवस्था  को  मजबूत  करने  के  लिये  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  और

 हां  ।  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  ते  गृह  मंत्रालय  में  आंतरिक  सुरक्षा  राज्य  मंत्री  को  लिखा  है

 ओऔर  विशेषकर  ग्रामों  और  भीतरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  पत्रकारों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के

 लिए  मंत्रालय  में  एक  विशेष  सेल  का  सुजन  करने  का  सुझाव  दिया

 सरकार  का  यह  मत  है  कि  पत्रकारों  को  अपने  व्यावस्तायिक  दायित्यों  का  निर्वाह

 प्रभावी  रूप  से  करने  के  लिए  समर्थ  बनाने  के  लिए  उनके  जीवन  ओर  सम्पत्ति  का  संरक्षण  करने  के

 लिए  मौजूद  व्यवस्था  काफो  पर्याप्त  और  प्रभावकारी  यदि  परेशानी  या  मारपीट  के  कोई  विशिष्ट

 मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  जाते  हैं  तो  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।
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 क्रो  मेजा  सिंह  गिल  :  उत्तर  से  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  सरकार  सुरक्षा

 प्रबन्धों  से  सन्तुष्ट  फिर  वे  मारपीट  किए  जाने  अथवा  परेशान  किये  जाने  के  कुछ  मामलों

 की  छानबीन  कर  रहो  है  |  क्या  मैं  मासमीय  मंत्री  जी  से  यह  जाम  सकता  हूं  कि  श्रमजीबो  पत्रकारों

 ने  मारपीट  किए  जाने  के  कितने  मामले  दर्ज  कराए  हैं  ओर  ये  किन  राज्यों  में  दर्ज  कराए  हैं  ओर  यदि

 तो  उनके  क्या  परिणाम  रहे  हैं  ?  क्या  इनके  पीछे  भी  कोई  साजिश  थी  ?

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  मेरे  पास  सभी  आंकड़े  उपलब्ध  लेकिम  इसमें  सदन  का  काफी

 समय  खर्च  होगा  ।  कानून  और  व्यवस्था  का  मामला  क्‍योंकि  राज्य  का  विषय  इसलिए  हम

 आंकड़े  उनसे  मंगवाते  मैं  यहां  बताना  चाहूंगा  कि  अधिकतर  राज्यों  ने  इस  संबंध  में  रिपोर्ट

 दी  कुछ  राज्यों  ने  4  5  मामलों  और  एक  मामले  की  जानकारी  दी  लेकिन  राज्य

 सरकारों  द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों  के आधार  पर  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  मारपीट  के  मामलों

 की  संख्या  में  वद्धि  हुई  है  ।

 थ्रो  मेवा  सिह  गिल  :  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हुं  कि  श्रमनीवी  पत्रकारों  को  धमकी  दिए  जाने

 अथवा  परेशान  किये  जाने  संबंधी  पत्रों  के  लिखने  वालों  का  पता  लगाया  गया  है  ओर  यदि  तो

 उसका  परिणाम  क्या  रहा  है  ?

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  राज्य

 सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  मुझे  धमकी  आदि  दिए  जाने  के  बारे  में  जो  भी  सूचना
 मिलती  है  वह  मैं  आपको  देने  को  तंयार  हूं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  पत्रकारों  पर  हमले  अथवा  उनको  परेशान  करने  का
 मामला  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  और  इसकी  निदा  की  जानी  मैं  आपके  माध्यम  से
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पत्नकारों  को  परेशान  किए  जाने  और  उन
 पर  हमले  के  मामलों  में  वृद्धि  हो  रही  उन्होंने  कहा  हे  कि  इसमें  वद्धि  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन
 समाचार  पत्रों  से  ऐसा  लगता  है  कि  पत्रकारों  के  प्रति  हिसा  के  मामलों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 क्‍या  मंत्री  जी  को  इस  बात,की  जानकारी  है  कि  जिन  उम्रवादियों  का  अमृतसर  में  स्वर्ण
 मन्दिर  पर  नियंत्रण  उन्होंने  पत्रकारों  की  एक  लम्बी  सूची  जारी  की  है  जोकि  उनकी
 में  यदि  तो  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गए  हैं  ?

 थी  वो०  एन०  गाडगिल  :  जैता  क्षि  मैंने  कहा  जो  आंकड़े  मुझे  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  हुए
 मैं

 उनको  बताने  को  तैयार  हूं  ।  पूरी  सूची  से
 कम  से  कम  सरसरी  तौर  पर  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता

 कि  हमले  किये  जामे  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 इसके  इस  सदन  तथा  दूसरे  सदन  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  व्यक्तिगत
 मामलों  का  नामों  के  साथ  उल्लेख  किया  था  ।  जब  राज्य  सरकारों  से  इस  संबंध  में  सूचना  देने  को
 कहा  गया  था  तो  सभी  राज्य  सरकारों  ने  यह  उत्तर  दिया  कि  अधिकांश  विशिष्ट  मामले  पत्रकार  के
 उसके  लेख  अथवा  व्यवसाय  से  उसके  कार्यनिष्पादन  में  संबंधित  नहीं  ये  उनके  आपसी  झगड़े  अथवा

 कुछ  अन्य  उहं  श्यों  के  कारण  हैं  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  तोसरे  भाग  का  सम्बन्ध  है  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  ऐसा  प्र  है  जिसका
 उचित  उत्तर  आन्तरिक  सुरक्षा  मंत्री  द्वारा  दिया  जा  सकता



 8  1908  मौखिक  उत्तर

 ओ्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  बात  आपके  ध्यान  में  अवश्य  लाई  गई  होगी  कि  उन्होंने

 पत्रकारों  के  नामों  की  सूच्ती  का  प्रकाशन  किया

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  उन्हींने  आगे  पूछा  कि  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  किये  जाने  का

 विचार  है  ।

 प्रोण  के०  के०  तिवारी  :  क्या  भापको  जानकारी  है  ?

 थ्री  वो०  एन०  गाडगिल  :  जो  मुझे  जानकारी  गृह  मंत्रालय  इस  पर  कायंवाही
 करता  है  ।

 श्री  विनेश  गोस्वासी  :  यह  सामात्य  कानून  और  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  कुछ
 संवेदनशील  क्षेत्रों  बहुत  से  पत्रकार  जो  बिना  किसी  डर  अथवा  पक्षपात  के  अपने  विचार  व्यक्त

 करते  उनको  यहां  तक  कि  अपनी  जान  से  हाथ  धोना  पड़ता  हाल  ही  में  ऐसी  कुछ  घटनाएं

 हुई  हैं  जहां  उच्च  पदों  तथा  सावं  जनिक  कार्यालयों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  का  भण्डाफोड़  करने  की
 कोशिश  करने  वाले  पत्रकारों  को  धमकियों  का  ही  नहीं  बल्कि  उनको  परेशान  किये  डराये  जाने
 ओर  उनके  साथ  मारपीट  किये  जाने  की  घटनाओं  का  सामना  करना  पड़ा  |  इसतिए  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उतके  मंत्रालय  ने  इन  का  कोई  अध्ययन  किया  है  क्योंकि  यदि  पत्रकार
 निडरता  से  अथवा  निष्पक्ष  होकर  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  कर  सकते  तो  ऐसा  हमारी  लोकतंत्र  के

 लिए  एक  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  दिन
 ह

 थी  यो०  एन०  गाडगिल  :  सरकार  स्वतंत्र  ओर  भय  रहित  प्रेस  में  विश्वास  रखती  यह
 बात  कई  बार  कही  गईਂ  आपको  मैं  ऐसे  किसी  भी  पत्रकार  को  प्रणाम  करता  हूं  जो
 सार्वजनिक  हित  में  निडर  होकर  अपने  कर्तव्य  का  पालन  करता  इसी  कारण  यंदि  कोई  विशेष
 मामला  हमारे  ध्यान  में  लाया  जाता  हम  राज्य  सरकार  को  लिखते  हैं  और  उनसे  सूचना  भेजने
 के  लिए  कहते  हैं  ।  हाल  ही  में  एक  ऐसा  मामला  हुआ  जिसमें--मैं  राज्य  के  नाम  का  उल्लेख

 नहों  करना  चाहता  क्योंकि  मामला  विचाराधीन  है--मुझे  बताया  गया  कि  उसके  द्वारा  लिखी
 गई  कुछ  विशेष  बातों  के  कारण  उसके  साथ  मारपीट  की  राज्य  सरकार  ने  मुझे  रिपोर्ट  दी  है
 कि  मामला  विचाराधीन  है|  जैसे  हो  जांच  का  काम  पूरा  हो  मुझे  उसकी  रिपोर्ट  मिल

 जाएगी  ।

 गहरे  समुद्र  से  मछलो  हेतु  सहायता

 *831,  श्री  वक्‍्कम  पुरुषोसमन  :  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  में  गहरे  समुद्र  से  मछली  पकड़ने  के  लिए  राज्यों  को  कुल  कितनी

 बित्तीय  सहायता  दी  गई

 क्‍या  इस  अवधि  के  दोरान  केरल  की  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  और

 यदि  तो  केरल  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  धंत्री  शोगेर्र  :  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योज॑ता  के  अन्तगंत  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  के  लिए  बनाए  गये  लघु  मत्स्यन

 बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिये  व्यय  को  केन्द्रीय  अंश  के  रूप  में  1985-86  के  दोरान  समुदी  राज्यों

 को  136.56  लाख  रुपये  की  धनराशि  निर्मुक्त  की  गई  इसके  केन्द्रीय  योजना  के
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 अन्तर्गत  बड़े  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  विकास  के  लिये  पत्तन  न्यास  को  62.60  लाख  रुपये  की  धनराशि

 निमु क्त  की  गई  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 क्रो  वक्‍कस  पुरुषोसमन  :  केरल  का  500  किलो  मीटर  तक  फैला  हुआ  लम्बा  समुद्री  किनारा

 है  जोकि  मछली  पकड़ने  के  लिये  उपयुक्त  है  ।  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  जब  देश  में  मछली

 का  कुल  उत्पादन  29.5  लाख  टन  तो  केरल  की  पैदावार  4.5  लाख  टन  यद्यपि  केरल

 एक  छोटा  राज्य  क्षेत्रवार  यह  इस  वृहत  देश  का  केवल  एक  प्रतिशत  बैठता  है--लेकिन  अभी  तक

 हमें  यहां  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  केरल  में  उन्नत

 कारीगरी  तथा  तकनीकी  से  गहरे  समुद्री  संशाधनों  का  लाभ  उठाने  की  काफो  गुंजाइश  क्‍या

 सरकार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  के  विकास  के  लिये  केरल  सरकार  को  सहायता  देने

 की  कृपा  करेगी  ?

 श्री  योगेर्द्र  मकवाना  :  जी  भारत  सरकार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिये  सहायता
 दे  रही  और  अब  तक  हमने  केरल  को  कोचीन  तथा  विसिन्‍्जम  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  विकास  के

 लिये  733.48  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  है  ।

 श्री  बक्कस  पुरुषोत्तमन  :  अपने  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वर्ष  1985-86  में

 केरल  सरकार  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।  केरल  में  विश्विग्जम  बन्दरगाह  के  लिये  यह  योजना

 बनाई  गई  है  कि  इस  बन्दरगाह  से  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  का  संचालन  किया

 जायेगा  ।  इस  परियोजना  का  प्रथम  चरण  अब  पूरा  हो  गया  पुनरीक्षित  परियोजना  रिपोर्ट  के

 अनुसार  परियोजना  के  द्वितीय  तथा  तृतीग  चरणों  के  पूरा  करने  में  बन्दरगाह  तथा  तटीय  सुविधाओं
 पर  कुल  लागत  9.12  करोड़  रुपये  भ्रायेगी  ।  लेकिन  योजनाओं  के  शीघ्रता  से  कार्यान्वयन  के  लिये

 क्या  सरकार  इस  राशि  की  शीघ्र  मंजूरी  देने  की  कृपा  करेगी  ?

 भरी  योगेनद्र  मकवाता  :  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 थ्रो  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  देश  भर  में  जहां  भी  समुद्र-तटीय  पट्टी  यह  पाया  गया  है  कि
 अधिसंख्य  मछुआरों  को  मछली  पकड़ते  समय  जलपोतों  पर  यांत्रिक  नौकाओं  की  सहायता  प्राप्त  करने
 के  लिए  किसी  भी  प्रकार  की  निश्चितता  सुलभ  नहीं  होती  ।  उन्हें  कतिपय  सहकारी  समितियों  पर

 ही  निर्भर  रहना  पड़ता  है  और  वह  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  समर्थन  तथा  राज्य  सरकार  की  सहायता
 से  इत्तफाक  से  उस  पट्टी  में  वास्तविक  मत्स्यन  क्षेत्र  का हिसाब  रखे  बिना  सहायता  के  वितरण  में
 भी  अव्यवस्थित  प्रवृत्ति  पनप  रही  मैं  बंगाल  के  किसी  मामले  विशेष  का  हवाला  देना  नहीं
 चाहुंगा  लेकिन  सामान्यतथा  ऐसा  हो  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  आग्रह  करूंगा  कि  वह  समूचे  देश  के

 गहरे  समुद्र  में  वास्तविक  मत्स्यन  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  कराने  के  लिये  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के
 लिये  प्राधिकरण  बनाने  के  व्यापक  प्रस्ताव  पर  विचार  करें  तथा  यांत्रिक  नोकाओं  की  सुलभता  और
 वित्तीय  सहायता  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  प्रस्ताव  मुहैया  करें  ताकि  देश  के  समस्त  मछुआरे  केरल  या
 बंगाल  या  उड़ीसा  के  लिये  तदर्थ  नीति  के  बजाय  केन्द्रीय  सरकार  की  व्यापक  तीति  के  माध्यम  से
 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  वास्तविक  महत्व  को  समझ  सकें  ।

 भरी  योगेर्ा  मक़थाना  :  यह  अच्छा  सुझाव  है  |  हम  दसकी  जांच  करेंगे  ।

 14



 8  1908  )  मौखिक  उत्तर

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  कैरल  में  23  लाख  मछुआरे  हमने  लगभग  इन  सभी  मछुआरों
 को  सहकारी  क्षेत्र  के  अन्त्गंत  ले  लिया  अब  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  कार्य  केवल  टाटा

 की  तरह  के  बड़े-बड़े  उद्योगों  द्वारा  चलाया  जाता  इसलिये  आपसे  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  क्‍या

 भारत  सरकार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  की  सहायता  करेगी  ?

 करो  योगेन्द्र  सकबाना  :  हम  सहका रो  क्षेत्र  की  सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 खतुर्य  श्रेणो  कर्मचारियों  के  लिए  रियायतो  दरों  पर  मकानों  को  व्यवस्था

 #332.  भरो  जगन्नाथ  प्रसाद  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारियों  जिनकी  आय  बहुत  कम  होती
 रियायती  दरों  पर  मकान  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  है  ताकि  वे  सेवानिवृत्ति  के  बाद  दिल्ली

 में  रह  सकें  ;  ओर  यदि  तो  तत्प॑ंबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  पर  सरकार  का  विचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 ]
 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  ऐसी  कोई

 विशिष्ट  योजना  नहीं  तथापि  ये  कर्मचारी  सेवा  निवृत्त  हो  रहे/सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों  को
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निम्न  आय  वर्ग  तथा  जनता  वर्ग  में  मकानों  के  आवंटन  की  योजना
 के  तहत  व  रोहिणी  परियोजना  के  अन्तगंत  निम्न  आय  वर्गों  के  लिए  छोटे  आकार  के  प्लाटों  के
 आवंटन  की  योजना  के  अन्तगंत  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 करी  जगम्माय  प्रसाद  :  कया  शहरी  विकास  मन्त्री  जी  चतुर्थ  श्रेणी  करमंचारियों  के

 निवृत्त  होने  बाद  उसकी  रिहायश  की  परेशानी  को  देखते  हुए  इस  डी०  डी०  ए०  की  योजना  के
 अलावा  और  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  दलबोर  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  यद्यपि  1979  में  यह  था  कि  जो

 निवृत्त  होने  वाले  हैं  उनके  लिए  हाउसिंग  एलाटमेन्ट  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं  थी  फिर  भी  1985
 में  ऐसे  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  के  लिए  यह  निर्णय  लिया  गया  और  इसमें  15-12-1979  को
 जो  सेवा-निवत्त  हुए  थे  या  होने  वाले  थे  और  1985  में  जो  आवेदन  इस  तरह  से  पात्र
 व्यक्तियों  क ेलगभग  1035  रजिस्ट्रेशन  हुए  आवेदकों  में  से  559  व्यक्तियों  को  फ्लेट्स  आवंटित

 किए  गए  यह  एम०  आई०  जी०  फ्लेट्स  मध्यम  आय-बवर्ग  के  284  जो  हैं  वह  दिए  गए  हैं  ओर
 निम्न  आयवर्ग  के  261  इनमें  से  अभी  जो  बकाया  जब  भी  फ्लैंट्स  हमारे  पास  एवेलेबल

 होंगे  तो  उनको  दिये  जायेंगे  ।

 भरी  के०  एस०  राब  :  यदि  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारियों  की  संस्थाएं  अप्ने  लिए  गह-निर्माण
 की  पहल  तो  क्या  सरकार  डनको  गृह-निर्माण  के  लिए  रियायती  दरोंबर  जमीन  देगी  जैसे
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 कि  वह  पहले  भी  कुछ  अन्य  संस्थाओं  को  दे  चुकी  है  तथा  कया  उन्हें  ब्याज  की  दरों  पर

 ऋण  भी  जो  पन्द्रह  वर्षों  मे ंचुकाया  जायेगा  ?

 थ्रो  दलबोर  अभो  तो  हमारे  पास  दिल्ली  में  जमीम  को  बहुत  कमी  है  भी
 लैण्ड  एवेलेबल  होगी  तो  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 ]

 मत्स्य-प्रहण  उच्चोग  के  लिए  ऋण

 *333.  श्री  डो०  पो०  जदेजा  :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  को  ऋण  पर  ब्याज  में  छूट  आदि  के  रूप  में
 दीर्घावधि  संवर्धतात्मक  सहायता  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  से  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  से  लिए  गए  कऋणों  की

 अदायगी  की  समय-बद्धता  पुनः  निर्धारित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 और

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की एक  बैठक  आयोजित  करने  का  सरकार  का  विचार

 ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  मछली  पड़कते  वाले  सभी  एककों  को  युक्‍क्तियुक्त  शर्तों

 पर  ऋण  दिया  दंडात्मक  ब्याज  वसूल  न  किया  जाये  और  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं ,  पोतों

 की  खरीद  के  लिए  ऋण  पर  ब्याज  की  ऊंची  दरों  को  समाप्त  किया  जाए  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेर  एक
 विवरण  राभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 ट्रालर  विकास  योजना  के  जो  31-3-86  तक  चल  रही  मत्स्यन

 कम्पनियों  को  आयात  या  देशी  निर्माण  द्वारा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  याले  जलयान  प्राप्स

 करने  के  लिए  उदार  ऋण  की  सुविधाएं  दी  जाती  इस्त  योजना  के  आयात्ित  ट्रालरों
 के  मामले  में  7.5  प्रतिशत  की  वाषिक  ब्याज  दर  पर  लागत-भाड़ा-बीमा  मूल्य  में  90  प्रतिशत
 तक  ऋण  दिए  जाते  थे  तथा  ट्रालरों  के  मामले  में  6.75  प्रतिशत  की  वार्षिक  ब्याज  दर  पर

 ट्रालर  की  लागत  के  95  प्रतिशत  तक  के  ऋण  दिए  जाते  जिनमें  से  भारतीय  बन्दरगाहों  को  दी

 जाने  वाली  33  प्रतिशत  राजसहायता  को  निकाल  दिया  जाता  उदार  ऋण  की  सुविधायें
 बड़े  घरानों  और  एम०  आर०  टी०  पी०/एफ०  ई०  आर०  ए०  के  उपबंधों  के  अन्तगंत  आने  वाली
 कम्पनियों  को  सुलभ  नदों  थे  ।  इस  योजना  को  1786  से  आगे  जारी  रखने  के  बारे  में  इस
 समय  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ऋण  न  लौटाने  वाली  मत्स्यन  कम्पनियों  को  अतिदेय  धनराशि  के  मामलों  की
 बीन  करने  के  लिए  एक  छोटे  दल  का  गठन  किया  गया  है  जो  भारत  सरकार  के  यदि

 जरूरी  हो  तो  पुनः  कार्यक्रम  बनाने  सहित  निवारक  उपाय  केवल  धार

 ऐसी  कम्पनियां  जिन्होंने  बकाया  देय  अदा  नहीं  की  यह  रकम  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा
 उन  कम्पतियों  को  ओर  से  मेक्सिकत  वित्तीय  -  संस्था  उस  देश  से  आयात  किए  गए  ट्राज्वर  की  .
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 के  .80  प्रतिशत  के  लिए  दी  गई  '  अदायगी  संबंधी  गारंटियों  से  संबंधित  एक  कम्पनी  के

 मामले  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  पुनः  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए  हो  शेष  कम्पनियों  के

 मामले  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  अधीनस्थ  विशाखापत्तनम  के  न्यायालय  में  सिविल  मुकहमा
 दायर  कर  दिया  है  और  यह  मामला  अभी  चल  रहा

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  जरिए  एक  और  मांध्यम  खोलने  की  दृष्टि  से  राष्ट्रीयकृत्त  बेकों

 के  समुद्र  में  मछली  पंकड़ने  वाले  ट्रालर  खरीदने  के  लिए  मत्स्यन  उद्योम  को-उपयुक्त
 शंतों  पर  उदार  ऋण  देने  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  डी०  पो०  जदेजा  :  हमें  दिया  गया  विवरण  सनन्‍्तोषजनक  तथा  कांफी  सुविस्तृत
 लेकिन  मंत्री  महोदय  से  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  पिछले-अर्ष

 पहले  के  वर्षों  की  अपेक्षा  कम  मात्रा  में  मछली  पकड़ी  गयी--क्या  इसका  यह  भर्थ  है  कि  या  तो

 मुख्य  मछली  पकड़ने  वाले  क्षेत्रों  मे ंअधिक  मछली  पकड़ी  गयी  या  यह  इसलिए  हुआ  कि  आवश्यकता
 से  अधिक  नोकाओं  का  आयात  किया  गयां  यां  उनका  भारत  में  सिर्माण  किया  गया  ?

 योगेसद्र  अकथाता  :  हंमोरी  तोकाओं  का  बेड़ा  अभी  भी  बहुत  बड़ा  नहीं  इसमें
 करीब-गरीब  300  से  500  तक  नौकाएं  होंनो  जाहिये  जबकि  हस  समय  चाल्ड  नोंकाओं  सहित
 इसमें  केवल  120  नोकाएं  लेकिन  मछली  पकड़ना  जलवायु  सम्बन्धी  परिस्थितियों तथाਂ  कभी

 समुद्र  को  लहरों  के  बहाव  जैसी  अनेक  बातों  पर  निर्भर  करता  फिर  कुछ  भ्रमणशील  जातियां

 हैं  जो  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  विचरती  रहती  इस  प्रकार  कई  कारण  हैं  जो  मछली

 पकड़ने  को  क्षमता  को  प्रभावित  करती  हैं  ।

 हो  ढो  |  पी०  जदेजा  :  महरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  को  विकसित  करने  के  लिए
 एक  प्रोत्साहन  योजना  लागू  की  गई  थी  जिसके  द्वारा  मत्स्यन  के  काये  में  संलग्न  संभी  राज्य  निगमों

 को  बारी  के  बिना  नोकाएं  दी  गई  यहां  तक  कि  उन्हें  नोकाएं  आयात  करने  को  अनुमति  भी

 दी  गई  थी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्य  सरकार  जिनके  पास  अपनी  सीमाओं

 या  राज्य  क्षेत्र  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  नोकाएं  प्राप्त  अधिकांश  मत्स्यन

 कम्पनियों  की  तरह  विशाखापत्तनम  में  भी  मत्स्यन  कार्य  करने  लंगी  है  ;  क्योंकि  समूचे  भारत  में
 ये  कम्पनियां  विशाखापत्तनम  में  मत्स्थन  काये  करने  लगी  हैं  इसलिए  यहां  अध्यधिक  मछंलियां

 पकड़ी  जा  रही  हैं  तथा  गहां  मछआरे  केरलःके  मछुआरों  की  तरह  नहीं  हैं  क्योंकि  अधिक

 मछली  पकड़ने  वाली  नौकाएं  केरल  के  समुद्री  जल  में  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  आपके  भाग  के  उत्तर

 के  बारे  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  उन्होंने  यहू  कहा  कि  इन  सब  मामलों
 :  की  छानबीन  के  लिए  एक  छोटा  दल  बनाया  गया  तो  क्‍या  वह  नौवहन  विकास  निधि  समिति

 के  ऋण  जिसे  आगे  तीन  महीनों  के  लिए  बढ़ाया  जाना  एक  वर्ष  के  लिए  बढ़ाये  जाने  पर

 करेंगे  ताकि  पिछले  आवेदनों  पर  भी  स्वीकृति  दी  जा  सके  ?

 क्री  योगेग्द  सकथाना  :  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 प्रो०  पो०  जें०  कुरियन  :  ऐसा  समाचार  मिला  है  कि  मछली  पकड़ने  में  विशेषतया  पश्चिमी

 तट  पर  कमी  आ  रहो  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  को  भी  इस  बात  की  जानकारी  होगी  ।

 उन्होंने  अपने  उत्तर  में  इसका  संकेत  दिया  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  कारणों  के

 में  कोई  अध्ययन  कियाਂ  गया  है  ?  क्या  यह  संसाधनों  के  अत्यधिक  शोषण  क्े-कारण  है  जिससे
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 कि  हमारे  बहुमूल्य  संसाधनों  में  कमी  आ  रही  है  और  हमारे  संसाक्षदों  , को  बताए  रखने  के  लिए

 तथा  बेहतर  संसाधन  प्रबन्ध  के  लिए  आप  कया  संरक्षण  उपाय  कर  रहे  "४...
 वि

 श्री  योगेश  मकवाना  :  में  कह  सकता  हूं  कि  इस  वर्ष  मामूली  सी  कमी  है  ।

 लेकिन  यह  प्रश्न  गहरे  समुद्र  में  मछनी  पकड़ने  से  सम्बन्धित  यह  अति-शोषेण

 नहीं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मामूली  सी  कमी  आई  है  जिसके  कई  कारण  इस  समय  इसे

 सिद्ध  करने  के  लिए  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  यह  इस  क्षेत्र  मे ंमछली  पकड़ने  में  लगी  अधिक  नौकाओं

 के  कारण  है  तथा  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  अति-शोषण  है  और  इसीलिए  कमी  आई  यह

 थोड़ी  सी  मामूली  कमी  लेकिन  इसे  कमी  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 ]

 सोयाबीन  विकास  परियोजना  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  विसोय  सहायता

 #934.  डा०  चर  शेखर  त्रिपाठी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसमें  समेकित

 सोयाबीन  विकास  परियोजना  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  से  वित्तीय  सहायता  लेने  का

 अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  उसकी  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  सरकार  ने  हस  संबंध  में

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेर्य  :  और  जो

 उत्तर  प्रदेश  मरकार  से  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  सोयाबीन  का  एकीकृत  विकासਂ

 नामक  एक  प्रस्ताव  मिला  यह  प्रस्ताव  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  वास्ते  अंतरराष्ट्रीय
 कृषि  विकास  निधि  को  पेश  किए  जाने  के  लिये  यह  प्रस्ताव  4631.57  लाख  रुपये  का

 जिसमें  84.15  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  शामिल  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कुछेक  ओर  ब्योरे  देने  का  अनुरोध  किया  गग्रा  है  ताकि  भारत

 सरकार  इस  मामले  पर  का  रंवाई  कर  सके  ।

 डा०  चन्द्र  शोखर  त्रिपाठी  :  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  यह  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार
 को  कब  भेजा  था  ?  उनसे  कौन-कौन  सी  सूचनायें  मांगी  उनमें  से  कितनी  प्राप्त  हुईं  और  कितनी

 बाकी  हैं  ?

 शभ्रो  घोगेन्द्र  मकवाना  :  अध्यक्ष  सब  सूचनायें  मेरे  पास  लेकिन  जवाब  काफी

 लम्बा  हो  यह  प्रस्ताव  उत्तर  प्रदेश  के  हित  के  लिए  उसको  पहले  एगीकल्चर  फाइनेंस
 के  पास  भेजा  गया  इसमें  कुछ  फॉरन  एक्सचेंज  कम्पोनेंट  इसके  बारे  में

 हमने  स्टेट  गवर्नमेंट  से  पूछा  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  एन०  सी०  बी०  सी०  को  भेजा  कुछ  चोजें

 हमने  उनसे  मांगी  वे  चीजें  जब  तक  पूरी  नहीं  हो  तब  तक  इसके  बारे  में  कुछ  कहना

 मुश्किल  है  ।

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  सभी  राज्यों  में  स्यूद्रिशन  भौर
 प्रोटोन  डेफिशियेंसी  है  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  सर्वाधिक  मैं  माननीय  मंत्री  जो  से  जानना  चाहता

 18
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 कुपोषण  को  समस्या  ओर  प्रोटीन  डेफिशियेंसी  को  देखते  हुए  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  जैसे  बस्ती

 गोरखपुर  इत्यादि  में  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  सोयाबीन  की  खेती  को  बढ़ाने  के  लिए  अथवा

 सोयाबीन  की  खेती  से  तेल  वर्ग रह  एक्सट्रैक्ट  करने  के  लिए  कोई  योजना  चला  रहे  हैं  ?

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  चीजों  को  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  लिए  मिनी

 किट्स  स्टेट  गवरनमेंट्स  को  देती  पल्सेज  में  सबसे  अधिक  प्रोटीन  सोयाबीन  में  होता  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि

 की

 न  की  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के लिए  मिनी  किट्स  बांटने  का  आपने  कोई

 कार्यक्रम  बनाया  है  ।  ग्

 श्री  योगेश  मकवाना  :  भायलसीड्स  डेवलपमेंट  प्रोजेक्ट  के  तहत  राज्य  सरकारों  को  मदद

 की  जाती  है  ओर  मिनी  किट्स  भी  बांटे  जाते  ये  मिनी  किट्स  जहां-जहां  भी  सोयाबीन  को

 कल्टीवेट  करने  की  थोड़ी  सी  भी  गुंजाइश  वहां  पर  हम  लोग  बांटते  हैं  ।  खास  कर  यू०  पी०  के

 हिली  डिस्ट्रिक्ट्स  में  जो  आठ  जिले  वहां  सोयाबीन  ज्यादा  होती  उसका  प्रोसेसित्र  प्लान्ट  भी

 रखने  का  है  और  अभी  एक  हो  भी  गया  है  लेकिन  दूसरे  जिले  की  जो  बात  वहां  भी  हमारे
 किसान  जो  ड्राई  लैंड  फामिंग  करना  चाहते  भारत  सरकार  उसमें  मदद  करती  है  और  हम

 पूरी  कोशिश  करते  हैं  वहां  पर  मिनी  किट्स  बांटने  की  ।

 थ्रो  प्रताप  भानु  शर्मा  :  अभी  माननोय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  जहां  सोयाबीन  का

 उत्पादन  हो  रहा  है  और  पैदावार  बढ़ी  यहां  पर  सोयाबीन  प्रोसेसिंग  प्लान्ट  लगाए  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जो  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  पिछले  4-5  वर्षो  में  सोयाबीन  का

 उत्पादन  बढ़ा  उसको  देखते  हुए  क्या  सोयाबीन  प्रोसेसिंग  प्लान्ट  की  क्षमता  स्थापित  कर  ली  गई

 है  ओर  यदि  नहीं  को  गई  तो  उसके  लिए-कक्‍्यां  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  योगेत्द्र  सरदानां  :  अभी  जितना  प्रोडक्शन  उतनी  क्षमता  हमारे  प्रोसेत्तिंग  प्लान्ट

 की  है  ।  कई  जगह  तो  ऐसा  है  कि  प्रोसेसिंग  प्लान्ट  की  कंपेप्तिटी  ज्यादा  है  और  प्रोडक्शन  कम  है
 लेकिन  हमारे  किसान  सोयाबीन  की  कल्टीवेशन  कर  रहे  हैं  ओर  जहां-जहां  ड्राई  फामिग  वहां
 उसको  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  वह  आयल  का  अच्छा  सोसं

 केक्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियन्ता  संघ  द्वारा  हड़ताल  की  येतावनो

 335.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :

 श्री  मोतोलाल  हंंसदा

 ,  क्या  शहरी  जिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियन्ता  संघ  ने  6  1986  को

 एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  करने  ओर  4  1986  से  हड़ताज़  करने  को

 चेतावनी  दी  ओर  ....  ्ि  '  रह

 यदि  तो  उनको  मांगें  क्या  हैं  ओर  इश्न  संबंध  में  सरकार
 का  कया  कॉबेंधाही  करने

 का  विचार  है  ?

 ट
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 3.

 4.

 1.

 28  1986

 विकाल  संत्रालय  में  राक्‍्य  संत्रो  दलबोर

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 (i)  कनिष्ठ  इंजनियरों  के  लिए

 1.1.1973  से  पूर्व
 550-900  रुपये  का

 मान  लागू  करना  ।

 (7)  दूरदर्भिता  समयबद्ध  (1,
 5,200  वेतनमान  की

 प्तिफारिश  '

 .  तत्काल  संवर्ग  पुनरीक्षण

 निश्चित  यात्रा  भत्ता

 (7)  सहायक  इंजिनियर  तथा

 (9)  सलक्शन  ग्रेड  के  सभी  पदों

 को  भरना  ।

 .  सलैक्शन  ग्रेड  प्रतिशत्तता  को  बढ़ामा

 तथा  सलैक्शन  ग्रेड  पदों  का

 क्षण  करना

 .  90  कनिष्ठ  इंजीनियरों  को

 तत्काल  स्थायी  करना  सभी  तदय्थ॑

 पदोन्‍नतियों  को  नियमित  करना

 तथा  वरीयता  सूची  का  प्रकाशन

 करना  '

 .  सभी  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  को  कम

 से  कम  दो  पदोंननतियां  तथा

 न्‍नत  नियमों  का  उचित

 यन  ।

 29
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 मामले  पर  विचार  किया  गया  है  तथा  चतुर्थ  वेतन  आयोग
 की  सिफारिशों  .  की  प्रतीक्षा  करने  की  निर्णय  लिया
 गया  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  परामश्शण  से  संवर्ग  पुनरीक्षण  प्रस्तावों  की
 जांच  प्रड़ताल  की.जा  रही  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से  यह  मांग  जांचाधीन  है  ।

 पदोन्नति  कोटा  में  आने  वालों  सहायक  इंजीनियरों  की
 ली  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  आदेश  जारी  कर  दिए  गए
 हैं  तक  सलेक्शन  ग्रेड  पदों  का  सम्बन्ध  सलक्शन  ग्रेड

 ४7७७

 भरने  के  लिए  पात्रता  सूची  तैयार  कर  ली
 गई  है  ।

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  चूंकि  यह  मामला  कनिष्ठ
 इंजीनियरों  के  संवर्ग  पुनरीक्षण  प्रस्तावों  से  सम्बद्  है
 इसलिए  संवर्ग  पुनरीक्षण  प्रस्तावों  की  प्रतीक्षा  की  जाए  ।

 विद्यमान  प्रतिशतता  के  अन्तरगंत  सलैक्शन  ग्रेड
 पदों  का  तीन  वर्षीय  पुनरीक्षण  किमा  गयाः  है  ।

 कनिष्ठ  इंजीनियरों  के  स्थायीत्व  के  लिए  पाष्ता  सूची जारी  की  गई  सहायक  की  नियुक्तितयों  के
 नियमितीकरण  के  लिए  आवश्यक  निदेश  शीघ्र  ही  जारी
 कर  दिए  जाने  की  संभाबना  सहायक
 इंजीनियरों  '  की  घरोयता  सूची  भी  तैयार  जाएगी  ।

 चतुर्थ  वेतत  आयोग  की  रिपोर्ट  की  भ्रतीक्षा
 कनिष्ठ  अभियन्ताओं  के  पदोन्नति  इमानदारी  मे
 लागू  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 8.  श्रेणी  1|  की  सीधी  भर्ती  समाप्त

 करना

 9.  कनिष्ठ  इंजीनियरों  के  बीच  कोई

 भेदभाव  न  हो  ।

 10.  सभी  कनिष्ठ  के  लिए

 $  दिन  का  सप्ताह

 11.  व्यवसाय  न  करने  का  भत्ताया

 व्यवसाय  की  अनुमति  देना  ।

 केन्द्रीय  लोकਂ  निर्माण  विभाग
 कनिष्ठ  इंजिनियरों  को  औद्योगिक

 अधिकार  ।

 विभाग  का  विस्तार  तथा

 भार  मानदण्हों  का  पुनरीक्षण

 श्रेणी  |  की  भर्ती  तथा  अनावश्यक

 पदों  की  पर  रोक

 रिहायशी  वासं  के  आवंटन  में

 प्राथमिकता  तथा  सम्पदा

 लय  से  लोक  निर्माण

 विभाग  के  वापस  किए  गए
 टरों  को  लेना  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 क्कनिष्ठ  इंजीनियरों  की  सामान्य

 सेवा  एवं  कार्यकरण  की  स्थिति  में

 सुधार  लाना  ।

 मौदछिक

 3

 श्रेणी  i  के  पदों  में  सीघी  भर्ती  1.4.1972  से  स्थागित
 कर  दी  गई  लेकिन  इस  प्रावधान  को  भर्ती  नियमों  से

 हटाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  यह  जरूरी  है  कि  इस  ग्रेड
 में  नवयुवकों  और/या  नये  स्नातक  इंजीनियरों  के  लाते  के

 लिए  सहायक  इंजीनितरों  के  ग्रेड  में  सीधी  भर्ती  की  जाए  ।

 यह  मामला  चतुर्थ  वेतन  आयोग  को  भेजा  गया

 इस  मांग  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  क्‍योंकि  यह  योजना

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  पर  लागू  होती
 न  कि  फील्ड  धंगठनों  पर  ।

 यहू  मांग  चतुर्थ  वेतन  आयोग के  क्षेत्राधिकारी  में  भाती

 इसलिए  जब  तक  आयोग  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  हो
 जाती  तथा  उस  पर  विचार  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  सब
 तक  सरकार  द्वारा  कोई  नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।

 यह  मांग  श्रम  तथा  कानून  मंत्रालय  के  परामर्श  से
 राधीन  है  ।

 विभाग  की  को-ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  निष्पदनार्थ  अधिक  से  अधिक
 कार्य  आरम्भ  किये  जा  रहे  हैं  ।  काय्ये  भार  के  मापदण्डों  के

 पुनरीक्षण  का  कार्य  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  को  सॉंपने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  मांग  को  विभाग  द्वारा  स्वीकारा  नहीं  गया  क्योंकि
 इससे  केन्द्रीय  लोक  भ्रिर्माण  विभाग  की  कायंक्षमताਂ  पर
 प्रभाव  अनावश्यक  पदों  की  स्वीकृति  की
 कता  वित्राश्णीय  नहीं  है  ।

 इस  पर  सहमति  नहीं  हो  क्योंकि  के  एक
 वें  का  एक  विशेष  रियायत  देना  आवास  नीति  के  अन्तगंत
 विचारणीय  नहीं  है  ।

 यह  मांग  चतुर्थ  वेतन  आयोग के  क्षेत्राधिकार  में  है  ।

 21
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 सनोरंजन  भक्‍त  :  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  कनिष्ठ  अभियन्ता  संघ

 ने  मंत्रालय  को  एक  मांग  पत्र  भेजा  है  ओर  उसके  बाढ़  उन्होंने  इस  विषय  आंदोलन
 करना  लेकिन  प्रधान  मंत्री  जी  की  सलाह  पर  उन्होंने  अपना  आंदोलन  रोक  दिया
 पश्चात्‌  उनकी  प्रधान  मंत्री  के  प्रधान  सचिव  के  साथ  बैठक  हुई  थी  और  उस  बैठक  में  संघ  के  नेता
 और  शहरी  '

 क्या  निर

 लय  में  सचिव  भी  उपस्थित  थे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 उस  बैठक  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और  बाद  में  उस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ।

 थी  दलबोर  सिह  :  इसमें  जूनियर  इंजीनियर्स  की  16  डिमान्ड्स  हैं  लेकिन  ब्रहुत  सी
 डिमान्ड्स  जिन  पर  जब  तक  फोर्थ  पे  कमोद्दान  का  निर्णय  नहीं  आ  तब  तक  विचार

 नहीं  किया  सकता  इसके  अलावा  माननीय  सदस्य  ने  आनरेबिल  प्राइम  मिनिस्टर  के  कार्यालय
 में  जो  बंठक  उसके  बारे  में  कहा  ।  वहां  पर  जो  बंठक  हुई  उसमें  इस  पर  गहराई  से  विचार
 किया  गया  ओर  जैसे  ही  फोर्थ  पे  कम्मोशन  को  रिपोर्ट  आ  इस  पर  बराबर  विचार  किया

 जाएगा  ।  ह हि

 ]
 को  मनोरंजन  भक्त  :  मेरे  प्रश्त  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  बताया

 कि  एक  बेठक  हुई  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उप्त  बेठक  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और
 बाद  में  उस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की

 ]
 हरी  विकास  मंत्री  अब्युल  :  जो  कागज  टेबुल  पर  ले  किया  गया  उसमें

 इन  सारी  चीजों  का  जिक्र  प्राइम  मिनिस्टर  सेक्रेटेरियेट  में  जो  बात  हुई  एक-एक  पर

 फाइनैन्स  मिनिस्ट्री  से  डिस्कशन  हुआ  और  दूसरी  मिनिस्ट्रीज  से  डिस्कशन  वह  सब  उस

 इसमें  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  कि  प ेकमीशन  की  रिपोर्ट  जब  तक  नहीं  हम  लोग  कुछ  डिसीजन

 नहीं  ले  लेकिन  मेन  डिमान्ड  जो  इनकी  वह  यह  है

 ]

 “90  प्रतिशत  कनिष्ठ  इंजीनियरों  को  तत्काल  स्थायी  सभी  तदथ्थ  पदोन्‍नतियों
 को  नियमित  करना  तथा  वरीयता  सूची  का  प्रकाशन  करना  ।”

 हा
 ga

 इस  डिमाण्ड  के  बारे  रेगुलराइज  करने  के  बारे  में  साइक्लोस्टाइल्ड  हो  गया  और  इन
 प्रोसेस  है  ।

 है
 भो  मूल  चन्‍्द  डागा  :  क्वेश्वन  का  आंसर  फोर्थ  पे-कमीशन  का  दे  दिया

 ह

 .,  |  ।

 भरी  सनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  अनुपुरक  प्रश्न  यह  है  कि  अभीभेत्री

 महोदय  ने  चोथे  वेतन  आयोग  का  हवाला  दिया  मेरा  मुददा  यह  है  कि  यहां  दो  क्तनमान  हैं
 एक  550-900  रुपये  इसको  आपने  चौथे  वेतन  आयोग  को  भेज

 दिया  है  ।  दूस॑त्त  वेतनमान

 22
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 425-700  रुपये  मेरे  अनुमान  से  यह  वेतनमान  संशोधन  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  में  जाएगा

 इसको  वेतन  आयोग  को  नहीं  भेजा  गया  मैं  माननीय  मंत्री'जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 यदि-इस  मामले  में  कुछ  नहीं,किया  गया  तो  क्या  इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  वह  वित्त

 मंत्रालय  में  अपने  साथी  मंत्री  के साथ  बंठक  करना  चाहेंगे  ।

 भरी  अब्दुल  गफूर  :  कनिष्ठ  इंजीनियरों  की  जो  भी  मांगे  उनको  कई  बार  वित्त  विभाग

 को  भेजा  गया  वित्त  विभाग  ने  अधिकांश  मामलों  को  अस्वीकार  कर  दिया  तब  हमने

 दोबारा  वित्त  मंत्रालय  से  उन  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  उन  पर  फिर  से  विचार

 हो  रहा  है  ।

 श्री  पूर्ण  घत्  सलिक  :  सच  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  के  आश्वासन  के  बाद  संघ

 ने  प्रस्तवित  सामूहिक  आकस्मिक  छुट्टी  वापस  ले  ली  थी  ओर  प्रधान  मंत्री  के  सचिव  ने  उनकी

 मांगें  15  1986  तक  मानस  लेने  का  वायदा  किया  था  ।  यदि  तो  प्रधान  मंत्री  के आश्वासन

 पर  विचार  क्‍यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  हियर  नहीं  किया  ।

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  बिना  हिंपर  किये  हुए  भी  हम  कर  सकते  शक्ल  देख  कर  के  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  मखोल  थोड़े  ही  टेलीपैथी  है  साहब  ।
 ;

 कहे

 शो  अब्दुल  आप  लोग  जहां  आप  लोगों  को  शवल  देख  कर  हम  पहचान
 सकते  हैं  ।

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  ये  तो  मजमून  भांप  लेते  हैं  लिफाफा  देख  कर  ।

 थी  अब्बुल  गफ्र  :  यह  जो  कागज  टेबुल  पर  ले  लिया  गया  है  उस्तमें  एक-एक  आइटम  का
 जवाब  अगर  जरूरत  पड़ी  तो  फाइनेंस  के  हमारे  सेक्रेटरी  वहां  जा  कर  फिर  कंसीडर  कर

 सकते  यह  सब  हो  रहा  है  ।  इतने  लोगों  को  डिपार्टमेंट  सबको  रेगुलराइज  कर  दिया

 उनका  मेन  डिमाण्ड  तो  यह  था  ।

 श्री  सोमनाथ  चटजों  :  प्राहम  मिनिस्टर  का  जो  अष्योरेंस

 थ्रो  अब्दुल  गफ्र  :  उनके  डर  से  तो  यह  सब  हो  रहा  है  ।

 ओ  नारायण  चोबे  :  मंत्रियों  को  प्रधान  मंत्री  से  डर  रहता  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मंत्रियों  को  स्वयं  सोचने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  यह  एक
 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 हि

 अध्यक्ष  सहोबय  :  यह  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  नहीं  यह  अनुशासन  का  प्रश्न
 व  ११४
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 आवंटितियों  के  साथ  सरकारी  दावाभ्त  में  रहने  वाले

 सरकारी  कर्मचारियों  को  आवास  का  आवंटन

 +३१८,  श्रो  राजकुमार  राय  :  क्या  झहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  सरकारों  आवासों  में  आवंटितियों
 के  साथ  रहने  वाले  अधिकांश  ब्यक्ति  सरकारी  कमंचारी

 यदि  तो  सरकारी  आवास  किराये  पर  देने
 के

 दोषों  पाये  गये  आवंटितियों  से

 सरकारी  आवास  खाली  कराये  जाने  के  परिणामस्वरुप  बेघर  हो  जाने  वाले  ऐसे  सरकारी

 रियों  जो  आवंदितियों  के  साथ  उन  सरकारी  आवासों  में  रहते  क्या  तत्काल  सरकारी

 आवास  आवंटित  करने का  सरकार  का'विचार  और

 यदि  तो  उनकी  समस्या  के  समाधान  हेतु  क्‍या  बैकल्पिक  व्यवस्था  की'जा

 रही

 |
 शहरों  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  है  ।

 विवरण

 से  सरकारी  वास  का  आवंटन  में  सामान्य  ओर

 छपबन्धों  के  अनुसा  कोई  भी  अधिकारी  अपने  सम्पूर्ण  वास  को  किराये  पर“मेँहीं  देगा  ओर  कोई

 भी  अधिकारी  उसे  आवंटित  वास  का  शेयर  नहीं  करेगा  सिवाय  उक्त  नियमों  के  अन्तगंत  बास  के

 आवंटन  के  लिये  पात्र  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  ।  प्रशासनिक  आदेशों  के  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  यह  भी  प्रावधान  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  वे  जो  सामान्य  पूल
 के  आवंटन  के  पात्र  नहीं  वास  का  कर  सकते  परन्तु  ऐसे  मामलों  में  शेयर  करने

 बाले  के  बंयोरे  शेयर  करने  की  तारीख  से  दो  महीने  के  भीतर  सम्पदा  निदेशालय  को  सूचित  करने

 केवल  एक  शेयर  करने  वाले  की  अनुमति  चूंकि  सरकारी  कर्मचारियों  को  आंवंटित  वास
 का  शेयर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  पात्र  इंसलिए  इस  भ्रकार  के  शेयर

 करने  से  आबंटी  कर्मचारियों  को  बेदखल  करने  के  फलस्वरूप  शेयर  करने  वाले  कमंचारी-के  गहविहीन

 होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  यदि  जहां  पर  वास  को  या  तो  आंशिक  रूप  से  या  पूर्णतः  उन

 अपात्र  व्यक्तियों  को  जो  कि  निजी  फर्मों  आदि  में  कायरत  को  उपकिरायेदारी  पर  दिया  गया  है
 या  केन्द्रीय  सरकार  कमेंचारी  सहित  किसी  व्यक्ति  को  सम्पूर्ण  वास  उप  किरायेदारी  पर  दिया  जाता

 तो  आबंटन  नियमों  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  चूंकि  केसद्रीय  सरकारी

 कमंचारी  ऐसे  वास  को  शेयर  करना  जारी  रखेगा  तो  सरकार  द्वारा  वेकल्पिक  प्रबन्धक  करने  का

 प्रश्न  ही  पंदा  नहीं  होगा  ।  कमंचारी  को  अपनी  प्राथमिकता  तारीख  अनुसा र
 -  आवंटन  प्राप्त

 करना

 थी

 राज कुमार राय : क्‍या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी आवासों के जो 24
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 अलाटीज  हैं  उनमें  कितने  आवासों  में  लोग  शेयर  कर  रहे  हैं  ?  कितने  लोगों  कितने  अलाटीज  ने

 सरकारी  आवास  को  रेंट  किया  हुआ  है  ?  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?

 मेंने  सवाल  कुछ  पूछा  जवाब  कुछ  दे  दिया  ।

 क्री  अब्दुल  गफ्र  :  ऐसी  बात  नहीं  यह  सवलेटिग  का  मामला  हम  देख  रहे  अगर

 किसी  गवेनमेंट  एम्पलायी  को  मकान  अलाट  हुआ  और  उसने  सारा  मकान  दे  दिया  तो  यह
 सवर्लाटग  का  एक  मसला  हुआ  ओर  दूसरा  मसला  हुआ  कि  अगर  किसी  गबनेमेंट  एम्पलायी  को

 मकान  अलाट  हुआ  और  उप्तके  साथ  दूसरा  गवनमेंट  सर्वेट  रह  रहा  है  तो  यह  शेयर  करना  हुआ  ।

 तीसरी  चीज  किसी  गवनेमेंट  एम्पलायी  ने  पूरा  मकान  दूसरे  लोगों  को  दे  दिया  जो  अलाटमेंट  के

 लिए  एलीजबल  नहीं  यह  समझ

 क्री  राज  कुमार  यह  सम््ाने  में  तो  12  बज  जायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  के  12  तो  बज  गये  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 कृषि  उत्पादों  को  बिक्रो  के  लिए  वेश  भर  में  सहकारी  संस्थाएं  स्थापित  करता

 #821.  करी  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्‍या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  फालतू  गेहूं  और  अन्य  कृषि  उत्पादकों  की  बिक्री  करने  हेतु  देश  भर  विशेषकर

 दूरस्थ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  अथवा  किसी  अन्य  अभिकरण  के  माध्यम

 से  अनेक  सहकारी  संस्थाएं  खोलने  का  सरकार  का  विचार  ताकि  इन  वस्तुओं  को  सस्ते  दामों

 पर  उपलब्ध  कराया  जा  सके  और  मूल्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण  रखा  जा

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के

 कार्यकलापों  का  विस्तार  करने  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 कृषि  उत्पादन  तथा  कृषि  उत्पादों
 के

 विपणन  के  विकास  में  यह  उपाय  किस  प्रकार

 सहायक  सिद्ध  होगा  ?

 कृषि  मंत्रो  बूटा  :  संविधान  के  अन्तर्गत  सोसाइटियांਂ  राज्यों

 का  विषय  है  और  विभिन्न  आर्थिक  कार्यों  के  लिए  सहकारी  संस्थाओं  की  सेवायें  मुहैया  कराना

 राज्य  सरकारों  का  काये  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  एक  केन्द्रीय  एजेंसी  के  रूप  में

 ग्रामीण  इलाकों  में  सहकारोी  क्षेत्र  में  किसान  समुदाय  की  सहायता  कर  रहा

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ग्रामीण  सहकारी  उपभोक्ता  कार्यक्रम  के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता  मुहैया  करता  तथापि  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  विवरण  के  लिए

 नई  सहकारी  समितियों  की  एक  कड़ी  संगठित  करने  संबंधी  कोई  लक्ष्य  नहों  है  ।
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 सातवीं  योजना  में  कृषि  विषणन  सहकारी  संस्थायें  किसानों  के  कृषि  उत्पादों  के

 विपणन  में  उन्हें  सहायता  मुहैया  कराने  पर  जोर  खासकर  तिलहनों  तथा  मोटे  अनाजों  के

 लिए  समर्थन  मूल्य  और  मंडी  में  हस्तक्षेप  के  मामलों  में  ।

 उड़ीसा  में  एल्यूसिना  के  मूल्य  में  ओर  अल्मोनियम  उद्योग-समृह  को

 हा  अनुमानित  लागत  में  बद्धि

 *8  57,  श्री०  के  प्रधानी  :

 भरी  बज  सोहन  महम्ती  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  एल्यूमिना  के  मूल्य  में  तथा  राष्ट्रीय  अल्मोनियम  कंपनी  लिमिटेड  द्वारा
 स्थापित  किये  जा  रहे  अल्मोनियम  उद्योग  समूह  की  अनुमानित  लागत  में  लगभण  दोगुनी  वृद्धि
 हुईं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उसकी  वर्तमान  अनुमानित  लागत  क्‍या  और

 इस  परियोजना  के  कार्यान्ययन  की  इसे  पूरा  करने  की  निर्धारित  समय-सीमा

 ओर  इस  बारे  में  अब  तक  दिये  गए  आश्वासनों  को  ध्यान  में  रखंते  हुए  इसके  लिए  धन  जुटाने  हेतु
 क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  से  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी
 परियोजना  की  मूल  अनुमानित  वर्ष  1980  को  प्रथम  तिमाही  के  मूल  स्तर  1242.4

 करोड़  रुपए  थी  ।  अब  वर्ष  1985  की  प्रथम  तिमाही  के  मूल्य  स्तर  निम्नलिखित  कारणों

 से  संशोधित  लागत  2408.14  करोड़  रु०  है  :--

 (1)  मुद्रा  स्फीति

 (2)  वित्तीय  प्रभार

 (3)  स्कोप  परिवतेन

 (4)  मात्रा  भिन्‍नताएं

 (5)  कर  ओर  शुल्क

 परियोजना  पर  1986  तक  1777.5  करोड़  रु०  का  संचयी  व्यय  हुआ  ।
 1986-87  के  लिए  380.4  करोड़  रु०  का  प्रावधान  शेष  लगभग  250  करोड़  र०  की  राशि

 भी  सरकार  द्वारा  1986-87  6-87  के  बाद  प्रदान  कर  दी

 बंगलोर  द्रदशन  के  लिए  द्रांसफार्मर  खरोदना

 *838.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलोर  दूरदर्शन  केन्द्र  बिजली  चले  जाने  के  समय  अपने  कार्यक्रमों  को  प्रसारित
 करने  के  लिए  ट्रांसफामंरों  का  प्रयोग  करता  रहा  और
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 यदि  तो  क्‍या  बंगलोर  दूरदशंन  के  लिए  ट्रांसफ़रामंर  खरीदने  का  सरकार  का

 विचार  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंक्रलय  के  शाज्य  संत्रो  बो०  एन०  :  और

 ऐसा  अनुमान  है  कि  मानतीय  सदस्य  ने  दूरदर्शन  बंगलौर  में  बिजलो  चले  ज़ाने  की  दशा  में

 वेकल्पिक  व्यवस्था  के  रूप  से  डोजल  जंनरेटर  के  उपयोग  का  उल्लेख  किया  है|  बंगलौर  में  जिस

 परिसर  में  अंतरिम  स्टूडियो  केन्द्र  स्थित  उसमें  एक  डीजल  जैनरेटर  उपलब्ध  शुरू  में

 दूरदशेन  केन्द्र  बंगलोर  के  1  किलोवाट  के  दुददर्शन  ट्रांसमीटर  को  भी  उसी  परिसर  में  लगाया  गया

 ट्रांसमीटर  को  10  किलोवाट  की  इसकी  पूरी  शक्ति पर  प्रचालित  करने  के  लिए  इसकी

 शक्ति  बढ़ा  दिये  जाने  ट्रांसमोटर  को  1985  में  बंगलोर  के  स्थायी  दूरद्शन  परिसर

 स्थानांतरित  कर  दिया  गया  नए  स्थान  पर  बिजली  का  अस्थायी  कनेकशन  उपलब्ध  किया

 गया  है  जिसके  स्थान  पर  बिजली  चले  जाने  के  कारण  सेवा  में  व्यवधानों  को  न्यूनतम  करने  के

 लिए  डूपलीकेट  फीडरों  के  साथ  बिजली  का  स्थायी  कनेक्शन  उपलब्ध  करने  का  प्रस्ताव

 मिश्रित  स्टूडियो-ट्रांसमीटर  जिसके  लिए  बिजली  की  काफी  सप्लाई  की  जरूरत  की

 योजना  राज्य  विद्युत  बो्ड  द्वारा  उपलब्ध  की  जा  रही  बिजली  की  व्यवधान  मुक्त  सप्लाई  के

 आधार  पर  बनाई  गई  ट्रांसमीटर  के  लिए  बिजली  के  वेकल्पिक  ख़ोन्र  के  रूप  में

 नए  स्थान  पर  भी  डीजल  जैनरेटर  उपलब्ध  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 दिल्‍ली  में  मकानों  की  निर्माण  लागत  में  वृद्ध

 *839,  भरी  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :

 ओ  कृष्ण  सिह  :

 बपा  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1980  से  1985  तक  की  अवधि  के  दोरान  दिल्ली  में  मकानों  की

 लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्‍या  अन्य  महानगरों  में  भी  मकानों  की  निर्माण  लागत  में  वृद्धि  हुई

 क्‍या  निर्माण-लागत  को  कम  करने  के  बारे  में  कोई  अनुसंधान  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्ससंबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 धहरो  विकास  मंत्री  अब्दुल  :  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  द्वारा  किए

 गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  1980-85  5  की  अवधि  के  दोरान  में  रियायशी  भवनों  के  सम्बन्ध
 में  निर्माण  की  लागत  में  16  प्रतिशत  भौसतन  वृद्धि  हुई  थी  ।

 हां  ।

 हां  ।

 केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  केन्द्र  तथा  संगठनात्मक  इंजीनियरी  अनुसंधान  केन्द्र  और
 अन्य  अनुसंधान  संगठनों  जैसी  राष्ट्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  ने  नई  निर्माण  तकनीकियां  तैयार
 की  हैं  जो  संलग्न  विवरण  में  विनिदिष्ट  .-.
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 विवरण

 अनसंधान  सस्थाओं  तथार  को  गई  नई  निर्माण

 संकल्पनाओं  का  विवरण

 1.  केस्लीय  भवन  अनुसंधान  थो०  आर०  राड़को

 (1)  अण्डर-रीम्ड  स्थूण  नींव

 (2)  खोखली  दीवार  विक्र-आन-ऐज

 (3)  4  तथा  5  मंजिलें  भवनों  के  लिए  इकहरी  भारवाही  इंटों  की

 (4)  ईंटों  को  बिछाने  तथा  पलस्तर  क  रने  की  उन्नत  प्रणाली

 (5)  पालोबेजीन  नमी  रोधक  प्रणाली

 (6)  पत्थरों  की  चिताई

 (7)  विभाजन  के  लिए  हल्के  भार  के  गारे  के  ब्लाक  ।

 (8)  छतों/फर्शों  के  लिए  पूव॑  निर्मित  आर०  सी०  चेनल  एकक

 (9)  छतों/फर्शों  के  लिए  पूर्व  निभित  आर०  सी०  कोरड  एकक

 (10)  छतों/फर्शों  कै लिए  पूर्व  आर०  सी०  सेल्यूलर  एकक

 (11)  छतों/फर्शों  के  लिए  पूर्व  निर्मित  आर०  सी०  वेफ्ल  एकक

 (12)  दुहरै  धुमाव  वालो  टाइप  छत  पद्धति

 (13)  छतों/फर्शों  के  लिए  पूर्व  निभित  आर०  सी०  मजबूत  फलक

 (14)  पर्व  निभित  आर०  सी०  एल०  पैनल  छत  पद्धति

 (15)  दीवारों  तथा  छतों/फरशों  के  लिए  पूर्व  निर्मित  पूर्वप्रबलित  इंटों  का  पैनल

 (16)  दरवाजों  के  लिए  कण  तख्ता

 (17)  दरवाजों  तथा  खिड़कियों  के  लिए  पूर्वनिरभित

 दरवाजों  की  मेग्नीशियन  आक्सीक्लोराइड

 छत  के  लिए  मंग्नीशिमम  आक्सीक्लोराइड  टाइलें  ।

 20  )  सीमेंट  गारे  के  फर्श  के  लिए  सुदृढ़  मिट्टी  सीमेंट  का  आधार

 मोटे  गारे  तथा  कंकरीट  में  उड़न  राख  द्वारा  सीमेंट  का  आंशिक  प्रतिस्थापन

 (22)  नल  साजी  की  इकहरी  स्टेक  पद्धति

 23)  पूर्व  निमित  पतली  लिन्टन

 (24)  चूना  गारा  टेरेसिंग  सहित  पानी  रोधक  छत  ।

 (25)  छत  पर  कूट  कूट  कर  चूना  भरने  के  लिए  टेभ्पिग  मशीन

 (26)  मिट्टी  के  दोवारों  को जलरोधक  बनाना  ।

 (27)  ब्यर्थ  नारियल  की  जटा  की  नालीदार  छत
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 (28)  फूस  का  अग्निरोधक  संयंत्र

 (29)  मिट्टी  की  उन्‍नत  छत  की  टाइलें

 (30)  इंट  भट्ट  यां  चूना  भट्ट  का  सुधरा  स्वरूप

 2.  संरचनात्मक  इंजोनियरी  अनुसंधान  केस  आर०  मद्रास  |

 (1)  हाइपरबोलिक  पैराबोलायड  आधार

 (2)  छत/फर्श  के  लिए  पृर्वे  नर्मित  आर०  सी०  वेफल  यूनिट

 (3)  छत  के  लिए  पूर्व  प्रबलित  कंक्रीट  हाइपरबोलाइड  शैल

 (4)  छत/फर्श  के  लिए  पूर्व  निभित  दृहरी  घुमाव  वाली  शेल

 (5)  हाइपरबोलिक  पैराबोलाइड  शेल  छत

 (6)  समतल  इंटों  से  ईंट  शेल  छत

 (7)  छत  के  लिए  चूना--उड़न  राख  सेल्यूवर  सलेब

 (8)  उच्च  शक्ति  की  विक्ृत  छड़ों  का  उपयोग  और  वेकल्पिक  डिजाइन  पद्धति

 (9)  मोटे  गारे  तथा  कंक्रीट  में  उड़न  राख  का  उपयोग

 (10)  पूर्व  निर्भित  पूव॑प्रवलित  कंक्रीट  वस्तुओं  में  उड़न  राख  का  उपयोग  ।

 (11)  फंरोन्सीमेंट  कंक्रीट  पानी  का  टैंक

 (12)  अनाज  भण्डारण  के  लिए  फंरो  सीमेंट  कंक्रीट  विन  आदि

 (13)  फर्शों  छतों  के  लिए  मिट्टी  के
 खोखले  ब्लाकों  का  उपयोग  करते  हुए  पूर्व  निर्मल  स्लैब

 (14)  पूर्व  निभित  आर०  सी०  कड़िया  तथा  मिट्टी  के  खोखले  ब्लाकों  की  पद्धति

 (15)  पूर्व  निर्मित  चैनल  यूनिट

 (16)  स्थल  पर  दीध॑  चैनल  पूर्ण  निर्माण

 (17)  पूर्व  निरमित  फर्श/छत  बनाने  की  द्विपद्धतीय  विस्तृत  पद्धति  ।

 (18)  इलैक्ट्रोयरमल  पूर्व  प्रचलित

 (19)  कंक्रीट  के  पूर्व  प्रबलित  रेलवे  के  स्‍लीपर

 (20)  मेनहोलों  के  फाइवर  पूर्वबलित  कंक्रीट  के  ढक्कन

 (21)  कंक्रीट  के  पूर्वप्रबलित  खम्बे

 (22)  लेट्रो  ब्लाक्स  मिट्टी  के  भवन

 3.  सीमेंट  अनुसंधान  दिल्‍ली

 (1)  मोटे  गारे  तथा  प्लस्तर  में  उड़न  राख  का  उपयोग

 (2)  में  उड़न  राख  का  उपयोग

 (3)  तैयार  मिश्चित  कंक्रीट  का  उत्पादन
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 (4)  कंक्रीट  के  सुदुढ़  मिश्रित  डिजाइन  का  उत्पादन

 (5)  सीमेंट  मिट्टी  से  बने  ब्लाक

 (6)  कम्त  लागत  के  मकानों  के  लिए  छत  की  पूर्य  निर्मित  ठाइलें

 (7)  पोर्टलैण्ड  मोजालाना  सीमेंट

 (8)  पूर्व  प्रबलित  कंक्रोट  संरतनाओं  पर  रसायन  के  प्रभाव  को  रोकना

 केसलीय  सड़क  बिल्लो

 (1)  प्रतिक्रियाशील  सुर्धी

 (2)  मिट्टी  की  दोबारों  पर  जलरोधी  भिट्टी  (1s)  प्लस्कर

 (3)  सीमेंट  गार  में  फाइन  अग्रीमेंट  क ेआशिक  अतिस्थापन  के  लिए  ऊड़न  सल

 (4)  चुना/जली  मिट्टी  पोजांलाना

 (5)  गारे  की  कोटि  पर  नियंत्रण  के  लिए  प्रत्यक्ष  फोल्ड  एडजस्टमेंट  चार्ट  ।

 (6)  मिट्टी  की  दीवारों  को
 जलरोधी  बनाने  के  लिए  विटाभिन्स  सामग्रियां  ।

 ,  इलंक्ट्रो-रसायन  अनुसंधान  कराईकुड़ो  तमिलनाडु

 (1)  ईंट  कार्य  में  रेलफा्समेंट  के  संस्थारण  का  रोकथाम

 (2)  इस्पात  रेलफोसंमेंट  गारे  के  संस्क्षारण  का  रोकथाम

 (3)  उड़न  राख  सीमेंट  गारे  में  इस्पात  रैनफोसमेंट  के  संक्षरण  की  रोकभाम

 (4)  भवतनों  में  संक्षारण--भारत  के  विभिम्त  क्षेत्रों  में  संक्षारणत्रा  का  स्तर

 .  घन  अनुसंधान  देहरादून

 (1)  लकड़ी  की  गोण  किसमें

 (2)  छोटी  तथा  मध्यम  दूरी  कील  जुड़ी  लकड़ी  के  जोड़

 (3)  निर्माण  प्रयोजनों  के लिए  कम  लम्बाई  छोटे  आकार  को  लकड़ियों  का  उपयोग

 (4)  भवनों  तथा  मकानों  की  टरमसिट  फ्रफिंग

 (5)  घास-फूस  की  छत  का  अग्नि  रोधक  तथा  संरक्षणात्मक  उपचार

 (6)  बांसों  का  संरक्ष  णात्मक  उपचार

 .  भारतोय  प्लाई  बुड़  उद्योग  बंगलोर

 (1)  छत  के  लिए  वीनीसे  प्लाईवुड  शिगल्स

 (2)  छत  तथा  दीवारों  के  लिए  एक्सटीरियट  ग्रेड

 (3)  बाह्य  कार्यों  के  लिए  हाईबो््ड

 (4)  खंम्भों  ओर  संरचात्मक  घटकों  जैसे  ग्ल्यूड़  बुड  प्लाई  बुढ  पंरचनात्मक  घटक

 (5)  संरचनात्मक  सिथेटिक  रालदार  का  उपयोग  करते  हुए  ग्ल्यूड  लोमितेटेड  दरवाजे  और

 खिड़की  नोखट  ओर  अन्य  ग्ल्यूड  लेमिनेटेड  उत्पादन
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 8,  क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट

 (1)  सीमेंट  लगी  फाश्बर  छत  चादरें

 (2)  चावल  भूसी  उड़न  राख  पोजंलाना

 (3)  धान-भूसी  ईंटें

 (4)  कागज  नालीदार  छत  चादरें

 (5)  ए०  सी०  वेस्ट  से  फर्श  के  टाइलें

 (6)  दीवार  खम्भों  तथा  छत  के  लिए  वासक्रीट

 (7)  पेयजल  प्राप्त  करने  के  लिए  वाटर  फिल्टर  कैण्डल

 (8)  रहो  विदुमिल  डमों  से  सस्ते  स्वच्छता  सेप्टिक  टेक

 9.  भूकम्प  इंजीनियरों  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  सकल  राड़को

 (1)  चौमंजिले  रियायशी  भवनों  के  लिए  एक  इंट  को  भारवाही  दोवारें  ।

 (2)  पांच  मंजिले  रिहायशी  भवनों  के  लिए  इंट  की  भारवाही

 (3)  भाघी  ईंट  की  जेड  आकार  की  भारवाही

 (4)  छत/फरशे  के  लिए  पूर्वंबलित  आर०  सी०  प्रणालियों  के  सेस्सिक  डिजाइन  ।

 10.  हिस्दुस्तान  प्रीफंध  लि०

 (1)  आर०  सी०  कालम्स  तथा  वीम्स  के  साथ  आंशिक  रूप  से  पूर्व  विरचित  चोखट
 संरचना  |

 (2)  नींव  के  साथ  पूवंडलित  कालम्स  के  लिए  पाकेट  कनेक्शन

 (3)  दोबारों  के  लिए  भारवाही  कंक्रींट  पेलल्स

 (4)  छिद्रदार  ब्लाकों  की  चिनाई

 (5)  घना  तथा  उड़न  राख  छिद्रदार  ब्लाकों  की  चिनाई

 (6)  छतों  तथा  फर्शों  के  लिए  पूवंबलित  बटन  और  छिद्रदार  ब्लाक

 (7)  पूर्वंडलित  आर०  सी०  कोड  रूफिग/फ्लोरिग  पद्धति

 (8)  पूर्व  बलित  सीमेंट  कंक्रीट  वीम्स

 (9)  छत  तथा  फरश  के  लिए  पूर्वंबलित  कंक्रीट  वीमों  पर  पूर्वबलित  कंक्रीट  छिद्रदार  कोड
 स्लैव

 (10)  लेण्डिग  के  साथ  अखण्डित  ढलित  पूर्व  बलित  आर०  सी०  सिंगल  फ्लाइट  जीना  ।

 (11)  दरवाजों  तथा  खिड़कियों  के  लिए  पूववंढलित  कंक्रीट  चौखट  ।

 (12)  कंक्रीट  दीवार  खम्बों  के  मध्य  संशोधित  सीधे  तथा  झुके  हुए  जोड़  ।

 (13)  तर्माण  की  पूरी  पेनल  फ्रीफैब  पद्धति  ।'

 (14)  रियायशी  तथा  औद्योगिक  भवनों  में  छत  के  लिए  नालीदार  स्लेब  ।
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 11.  भारतोय  सानक  दिललो

 (1)  राष्ट्रीय  भवन  संहिता  ।

 (2)  निन्‍न  आय  वर्ग  आवास  के  लिए  मानक

 (3)  भवतों  में  प्रमापीय  समन्वय

 (4)  मानक  भवन  विशिष्टयां  तथा  संहिताएं

 (5)  माप-नाप  की  मानक

 (6)  सामग्रियों  के  लिए  मानक  आउट  पुट  मानदण्ड  ।

 12.  3०  प्र०  लोक  निर्माण  विभाग  अनुसंधान  लखनऊ

 (1)  इंट  चिनाई  तथा  गारे  की  शक्ति

 (2)  फ्लैट  छत  का  जलरोधन

 (3)  सीमेंट  के  म्थान  पर  सुर्खो  को  प्रतिस्थापना

 (4)  दिवारों  का  नमी  रोधक  निर्माण

 13.  थधोजना  कारंबाई  तथा  अनुसंधाम  लखनऊ

 (1)  विभिन्‍न  प्रकार  के  चूल्हों  को  तुलनात्मक  कुशलता  की  खोज  तथा  ध्‌आरहित  चूल्हों
 के  डिजाइन  को  बनाना  ।

 ह  हर

 14.  ओऔद्योगिक  संस्थान  भरो  राम  दिल्‍ली

 (1)  फिल्यूडाइन्ड  पद्धति  से  पोजलाना  मिट्टी  का  उत्पादन

 (2)  फिल्यूडाइन्ड  पद्धति  से  जिप्सम  प्लस्तर  का  उत्पादन

 15.  भवन  तथा  सड़क  अनुसंधान  चण्डीगढ़

 (1)  बिटुमिन  से  सुदृढ़  मिट्टी  की  इंटें

 16.  केग्द्रोय  फ्युल  अनृसंधान  संस्थान  नियोलोगोर

 (1)  उड़न  राख

 17.  केन्द्रीय  सकेनिकल  इ।जिलियरी  अनुसंधान  वुर्गापुर

 (1)  साधारण  इंट  बनाने  वाली  मशीन  का  विकास

 (2)  खुले  व  बंद  सकसनों  का  मितब्ययी  इस्पात  का  ढांचा

 18.  राष्ट्रीय  पर्तावरणीय  इंजीनियरी  अनुसंधान  नागपुर

 (1)  स्वच्छ  शोचालय

 (2)  बहुमंजिले  भवनों  में  कूड़ा  प्रणाली

 19.  कालेज  आफ  सिलिटरी  हजीनियरों  एम०  पुणे

 (1)  कोई  चेनल  वेफल  शेल्स  और  हाइपरबोलोइड  शेल्स  जैसी
 रूफिंग  फ्लोरिंग  यूनिट  ।
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 (2)  वायु  इन्ट्रेनिंग  एजेन्ट  के  साथ  सीमेंट  गारे  में  ([  :  4)  नमी  रोधक  सतह

 20.  क्षेत्रीय  इन्जोनियरी  बारंगल

 (1)  छत  की  फर्श  के  लिए  मिश्रित  ओइस्ट  फ्लिर  ब्लाक

 (2)  रिव्ट  स्‍लैब  फर्श/छत  इड़ी

 (3)  रिव्ड  स्‍लेब  फरशे/छत

 21.  बंगाल  इन्जोनियरी  हावड़ा

 (1)  ब्रेकेट  के  साथ  पुरवंबलित  आर०  सी०  कालम्स  आर०  सी०  सी०  फू्टिय  में  फ्रिक्स  ।

 (2)  कालस्स  के  ब्रेकटों  पर  पृवंढलित  तथा  पूर्ववलित  खम्बे

 (3)  फर्श  के  लिए  मिश्रित  पूर्वडलित  आर०  सी०  वेटन  तथा  छिद्रम्र  सिन्हर  ब्लाक

 (4)  पूवंठलित  ओर  पू्वंवलित  फोल्डेड  प्लेट  छत

 (5)  छिद्रदार  सिन्‍्डर  ब्लाक  चिनाई

 22.  महाराष्ट्र  इस्जोनियरी  अनुसंधान  नासिक

 (1)  स्थाइट्व  के  रूप  में  सीमेंट  गारे  में  सुखी  का  उपयोग

 (2)  पोजलाना  गारा  तथा  कंक्रीट  का  स्थाइत्वता

 (3)  बिना  जली  भवर  ईटें

 23.  माई०  आई०  मद्रास

 (1)  आर०  सी०  पोर्टल  फ्र म्स  निर्माण

 (2)  छत  के  लिए  मिट्टी  की  सामग्रियां

 (3)  आर०  सी०  सी०  जाइस्टों  के  साथ  मिश्रित  स्‍लैब  तथा  फुशछतों  को  भरने  के  लिए  इंटें

 (4)  छत/फर्शों  के  लिए  छिद्रदार  ग्रिड  स्लैब

 (5)  ईंट  भरे  आर०  सी०  सी०  स्लैब

 (6)  छिद्रदार  ब्लाक  बनाने  वाली  हाथ  से  चलने  वाली  साधारण  मशीन

 (7)  शेल  नीव

 24.  आई०  आई०  कानपुर

 (1)  चावल  की  भूसी  से  सीमेंट

 25.  निबेलो  लिगनाइट  चिेलो

 (1)  बिनाई  के  लिए  ईंट

 26.  साध्ट्रीय  भबन  मिर्माण  बिल्ली

 (1)  भवनों  की  आयोजना  तथा  डिजाइन  में  मोडुलर  धारणा
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 en  पोजलाना

 (2)  गारे  के  लिए  मिट्टी  पोजलाना

 (3)  गारे  तथा  कंक्रीट  के  लिए  शुष्क  बुझा  चूना

 (4)  सेल्यूलर  कंक्रीट  भवन  उत्पादन

 (5)  उच्च  शक्ति  ईंटें  तथा  संरचनात्मक  कले  उत्पाद

 (6)  एस्फाल्टिक  रूफिंग  चादरें

 (7)  कंक्रीद  की  रिट्‌ड  फर्श/छतें

 (8)  भारवाही  से०  मौ०  पतली  ई'ट  दीबारें

 (9)  पी०  वी०  सी०  पाइप

 (12)  झुटील  जिड़कियों  के  लिए  प्लास्टिक  गुटके

 हडसद  ईंट  बनाने  को  मशीन

 धूप  में  सूखी  इंटें  तथा  नान  इराडेवल  जलरोधी  मिट्टी  का  प्लस्तर

 (13)  फूस  का  अग्निरोधक  उपाय

 (14)  बांस  का  संरक्षात्मक  उपचार

 (15)  छत  तथा  दिवार  के  लिए  रोड  बोर्ड

 (16)  छत  के  लिए  बांस  रेनफास्ड  कंक्रीट

 (17)  छतों  की  कम

 लिखित  उत्तर

 ]

 धाम  को  किस्मों  को  सूची

 #240.  Bto  टी०  कल्पना  वेवो  :

 ड०  जी०  बिजय  रामा  राव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृण  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  और  कृषि  विश्वविद्यालयों  आदि  ने  विभिन्‍न
 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  हेतु  और  उत्पादकता  बढ़ाने  क ेलिए  गत  दस  वर्षों  के  दोरान  धान  की  बहुत
 सी  किसमें  विकसित  की

 क्‍या  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए  क्षेत्र-कमंचारियों  के  उपयोग  हेतु  तत्काल  संदर्भ  के
 लिए  इन  किस्मों  की  विशेषताएं  दर्शाने  वाली  एक  सूची  तैयार  की  गई  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्‍या

 कया  धान  की  हन  किस्मों  का  खेती  में  प्रयोग  किये  जाने  ओर  किसानों  द्वारा  ये  किस
 अपनाई  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  मिली  और

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  जारी  की  गई  घान  की  ये  किसमें  अन्तर्राष्ट्रीय
 धान  अनुसंधान  मनोला  से  धाने  की  आई०  किस्म  से  किस  प्रकार
 तुलनीय

 ह

 में
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 कृषि  संत्रो  बूटा  :  जी  विगत  10  वर्षों  के  दोरान

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ओर  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  द्वारा  विभिन्‍न  स्थितियों  के  उपयुक्त
 उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु  चावल  की  180  से  अधिक  उच्च  उपज  देने  वाली  प्रजातियां  जारी  की

 गई  हैं  ।

 जी  श्रीमानू  ।  चावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  प्रजातियों  और  उनकी  अनुकूलता
 के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  1978  में  प्रायोजना  निदेशालय  हैदराबाद  द्वारा  एक  पुस्तिका
 प्रकाशित  की  गई  ।  जारी  हुई  प्रजातियों  तथा  उनकी  विशेतषाओं  सहित  उनके  अनुकूल  क्षेत्र  की

 अद्यतन  सूची  तंयार  को  जा  रही

 जारी  हुई  प्रजातियों  की  क्षमता  पर  जानकारी  राज्यों  के  कृषि  विभागों  के  उत्पादन

 उन्मुख  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  आपोजित  किसान  मेलों  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद्‌  के  से  खेत  तकਂ  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  प्रदान  की  जाती  है  ।

 अखिल  भारतीय  समन्वित  चावल  सुधार  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  विकसित  प्रजातियां

 उपज  में  न  केवल  आई०  आर  8  से  तुलना  योग्य  हैं  बल्कि  वे  उपज  क्षमता  में  बेहतर  हैं  और  उनमें

 कीट  रोगों  ओर  अजेविक  प्रभावों  के  प्रति  सहनशीलता  आई०  आर०  8  का  उपयोग

 पानी  के  ठहराव  को  प्रभावहीन  करने  ओर  उवंरक  के  प्रभाव  को  बढ़ाने  के  लिए  बोने  जीन  को  ऊचे

 स्थानीय  चावल  कल्चर  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  कार्य  कम  में  समाचार  शामिल  करने  का  सानवंड

 941.  थो  जय  प्रकाद्ा  अभ्रवाल  :  क्या  सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  राष्ट्रीय  महत्व  के
 समाचारों  को  शामिल  करने  के  लिए  क्‍या

 मानदंड  अपनाए  जाते  ओर

 समाचारਂ  तथा  पालियामेंट  न्यूजਂ  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  शामिल  न  किए
 जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  वो०  एन०  :
 सूचना

 ओर  प्रसारण  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  उच्च  स्तरीय  माध्यम  सलाहकार  समिति  ने  प्रसारण  माध्यमों  के

 लिए  समाचार  नीति  संबंधित  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  तेयार  किए;हैं  ।  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  सरकार
 ने  स्वीकार  कर  लिया  है  तथा  उन्हें  भाकाशवाणी  और  दूरदशंन  को  प्रेषित  कर  दिया  गया  इन
 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  दूरदर्शन  के  समाचारों  में  निष्पक्षता  ओर  यर्थाथता  सुनिश्चित
 करने  की  व्यवस्था  है  |  इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  की  बुनियादी  बातें  नीचे  दो  गई  हैं  :

 (1)  समाचारों  की  रिपोटटिंग  सही  ओर  वस्तुनिष्ठ  हो  तथा  केवल  उन्हीं  विचारों
 जिनसे  समाचार  बनते  समाचार  प्रसारणों  में  स्थान  मिलना  चाहिए  ।

 (2)  प्रत्येक  समाचार  कहानी  का  आकलन  स्वंथा  उसके  समाचारिक  मूल्य  के  आधार  पर
 किया  जाना  चाहिए  ।

 (3)  समाचारों  के  चयन  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  का  मार्गदर्शन  यथासंभव  उच्चतम
 व्यावसायिक  मानकों  से  होता  चाहिए  ।
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 (4)  समाचारों  को  तथ्यांत्मक  और  वंस्तुनिष्ठता  से  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  और  जहां

 आवश्यक  घटनाओं  की  पृष्ठभूमि  उपलब्ध  करनी  चाहिए  ताकि  इस  प्रंकार  को

 घटनाओं  को  उचित  परिप्रेक्ष्य  में  रखने  में  मदद  मिले  ।

 (5)  समाचारों  को  तथ्यात्मक  और  उत्तरदायित्व  के  उच्चतम  मानदंड  को  पूरा  करना

 (6)  विकासात्मक  गतिविधियों  में  लोगों  की  भागेदारी  तथा  स्वेज्छिक  एजेंसियों  द्वारा  किए
 जा  रहे  महत्वपूर्ण  कार्यों  पर  उचित  प्रकाश  डाला  जाना

 (7)  समाचार  रिपोर्टिंग  की  शैलो  ओर  प्रणाली  को  सुदृढ़  करना  जिन  पर  राष्ट्रोय
 नीतियां  आश्रित  इन  मौलिक  सिद्धान्तों  में  देश  की  राष्ट्रीय

 सावंजनिक  व्यवस्था  का  अनुरक्षण  तथा  राज्य  विधान  मंडलों

 और  न्यायपालिका  की  गरिमा  तथा  सम्मान  को  कायम  रखना  शामिल  है  ।

 (8)  मंत्रियों  के  वकतव्यों  और  तीति  संबंधी  विशेषकर  प्रधानमंत्री  के  वकक्‍तव्यों

 ओर  सरकारी  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  को  समाचारों  में  उपयुक्त  स्थान  दिया  जोरना

 चाहिए  ।  बल  व्यक्तियों  की  अपेक्षा  सूचना  पर  होना

 (9)  राजनीतिक  विवादों  पर  रिपोटिंग  में  प्रसारण  माध्यमों  की  वस्तुनिष्ठता  का  अनुसरण
 करना  चाहिए  ।  उद्देश्य  विभिन्‍न  मतों  को  प्रतिनिधित्व  देने  का  होना  चाहिए  ।

 (10)  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं  के  चयन  उद्देश्य  लोगों  को  विश्व  की  घटनाओं  से  सूचित
 करने  का  होना  चाहिए  ।

 इस  समय  हिन्दी  में  समाचारਂ  ओर  अंग्रेजी  में  न्यूजਂ  को

 दशन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  से  बाहन  टेलीकास्ट  किया  जा  रहा  इनको  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में

 शामिल  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  संसद  से  संबंधित  समाचारों  की  अवधि  राष्ट्रीय  कार्यत्रम  में

 सम्मिलित  दो  राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिनों  के  कुल  समय  का  लगभग  10%  बयोंकि  दूरदशेन
 दिल्ली  से  प्रस्तुत  होने  वाले  कार्यक्रमों  को  उपग्रह  से  जुड़ें  देश  के  सभी  ट्रांसमीटरों  (160)

 द्वारा  रिले  किया  जाता  अतः  संसद  से  संबंधित  समाचारों  पर्याप्त  संख्या  में  दर्शकों  ह्वारा  देखा
 जाता  है  ।  जहां  तक  दूरदशेन  के  अन्य  केन्द्रों  का  संबंध  बे संसद  की  कार्यवाहियों  का  सारांश
 अपने  साप्ताहिक  बुलेटिनों  में  अपनी-अपनी  भाषाओं  में  टेलीकास्ट  करते  इस  समय  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  की  अवधि  155  मिनट  है  जिसमें  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  20-20  मिनट  की  अवधि  के  दो

 राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिन  शामिल  शेष  115  मिनट  के  अंदर  ही  दशकों  के  विभिन्‍न  वर्गों  की
 विविध  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  अन्य  मदों  को  भी  स्थान  देना  पड़ता
 अतः  दूरशंदन  के  राष्ट्रीय  कायंत्रम  में  समाचारਂ  और  न्यूजਂ  को  शामिल
 करना  संभाव्य  नहीं  समझा  जाता  ।

 आम  की  खेतो  में  गिरावट  को  प्रवृत्ति

 *+842  :  श्री  एन०  डनिस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  आम  की  खेती  और  उसकी  पैदावार  में  आई  गिरावट  की

 प्रवत्ति  की जानकारी  और
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 यदि  तो  इस  उपभोक्ता  और  वाणिज्यिक  किस्म  के  फल  के  वागों  के  संरक्षण  के

 लिए  उठाएं  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कूषि  मंत्रो  बूटा  ओर  :  आम  एक  ऐसी  फसल  है  जिसके  बारे  में

 पहले  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  ऐसी  कोई  विश्वस्त  सूचना  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चलता  हो  कि

 आम  की  खेती  के  अस्तर्गंत  क्षेत्र  में  अथवा  उपज  में  कमी  का  रुख  आ  रहा  मोटे

 अनुमान  के  हाल  के  वर्षों  में  आम  के  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ।

 सिंचाई  के  छिड़काव  वाले  उपकरण  खरीदने  के  लिये  राज्यों

 को  आर्थिक  सहायता

 843.  श्री  एज०  एन०  नन्‍्जे  गौडा  :

 श्री  जो०  एस०  बसवतराज्‌  :

 क्‍या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  सूखा  प्रधण  क्षेत्र  कार्यक्रम/जिला  ग्रामीण  विकास  प्राधिकरण

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को  सिंचाई  के  छिड़काव  करने  वाले  उपकरणों  की  खरीद  के

 लिए  आधिक  राज  सहायता  दे  रही

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों
 को

 कितनी  राज

 सहायता  दी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  जानकारी  मिली  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  आधथिक

 सहायता  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  से  सूखा  संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  केंन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजना  है  जिसका  व्यय  केन्द्र  तथा  संबंधित  राज्यों  द्वारा  बराबर-बराबर  के  आधार  १२

 बहन  किया  जाता  केन्द्रीय  अंश  राज्यों  को  अनुदान  के  रूप  में  निम ुकत  किया  जाता  छिड़काव

 वाली  सिंचाई  योजनाएं  लघु  सिंचाई  के  अन्तंगंत  भआाती  हैं  जो  कि  सूखा  संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गंत  एक  अनुमोदित  गतिविधि  है  तथा  जहां  तक  पूंजी  लागत  का  संबंध  या  तो  इन्हें  पूर्णतया
 राज्य  लागत  पर  जारम्भ  किया  जाता  है  अथवा  एक  सामुदायिक  योजना  के  आधार  जिसमें

 लाभाथियों  को  50  प्रतिशत  आर्थिक  सहायता  दी  जाती

 छिड़काव  वाली  सिंचाई  योजना  को  केवल  कर्नाटक  राज्य  में  ही  सूखा  संभावित  क्षेत्र

 क्रम  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  है  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सामुदायिक  छिड़काव  सिंचाई

 कुआं  योजना  तथा  ग्रुप  छिड़काव  सिंचाई  योजना  के  लिए  वाधिक  कार्य  योजनाओं  में  अनुमोदित
 कुल  परिव्यय  लगभग  544  लाख  रुपए  राज्य  लागत  पर  उपकरण  की  खरीद  राज्य  सरकार
 द्वारा  निर्धारित  नियमों  तथा  पद्धतियों  के  अनुसार  की  जाती  सिंचाई  के  छिड़काव  वाले  उपकरण
 की  खरीद  पर  हुए  वास्तविक  व्यय  का  ब्यौरा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 केवल  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  क्नाटक  में  सिंचाई  के  छिड़काव  वाले  उपकरण  की

 क्ापूर्ति  हेतु  कम  दर  दर्शाने  वाली  फर्म  को  दर  निविदा  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  अपकृत  पक्ष  ने  वर
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 निविदा  दिए  जाने  के  विरुद्ध  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  में  य्रातिकाएं  दायर  की  कर्नाटक  सरकार

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  भनुसार  यह  समझा  जाता  है  कि  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  हाल  ही
 के  एक  फंसले  में  विद्यमान  दर  निविदा  को  रद  कर  दिला

 खाय  बागानों  के लिए  आवास  ऋण  ओर  राज-सहायता

 को  वरों  में  संशोधन

 +844.  भ्री  मानिक  सन्याल  :  क्‍या  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बागान  श्रमिक  आवास  बोड्ड  से  इस  आशय  का  कोई  सुझाव  प्राप्त

 हुआ  है  कि  गृह  निर्माण  की  सभी  वस्तुओं  जैसे  जस्ता  चढ़ी  लोहे  की  इमारती  लकड़ी
 आदि  के  मूल्यों  में  हुई  भारी  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बागान  श्रमिक  अधिनियम  के  अनुसार
 श्रमिकों  क ेलिए  मकान  बनाने  हेतु  अलग-अलग  चाय  बागानों  को  दिए  जाने  वाली  राज-सहायता
 की  दरों  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ओर  ऋण  भौर  राज-सहायता
 की  दरों  में  कब  तक  संशोधन  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाहरी  विकास  मंत्री  अब्दुल  बागान  श्रमिकों  की  सहायता  प्राप्त
 आवास  योजना  को  1986-87  से  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सोडिया  दोम्प  घड़े  बल्ड  हीर्थक  वाला  समाचार

 +845.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1986  के  टाइम्सਂ  में

 मीडिया  शेप्स  थर्ड  वल्ड  न्यूजਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  ने  गुटनिरपेक्ष  समाचार  पूंज  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  नई  अन्तर्राष्ट्रीय

 सूचना  व्यवस्था  स्थापित  करने  में  सहायता  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पश्चिमी  राष्ट्रों  के  प्रति  शुकाव  को  समाप्त  करने  ओर
 समाचार  रिपोर्ट  तैयार  करने  में  एशियाई  दृष्टिकोण  को  प्रधानता  देने  के  लिये  कोई  कदम  उठाने
 का

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  बो०  एन०  :

 भारत  ने  गुटनिरपेक्ष  समाचार  एजेंसो  पूल  की  1976  में  स्थापना  से  ही  इसके  सृजन
 और  संवधेन  में  सक्रिय  भूमिका  निभायी  है  ।  अब  तक  10  उपग्रह  लिक  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं
 और  अन्य  4  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  इसके  अलावा  भारत  यह  घुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेता  रहा  है  कि  इस  पूल  का  संवर्धन  होता  रहे  और
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 यह  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  और  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  बारे  में  समाचारों  को  उपयुक्त  परिप्रेक्ष्य  में

 प्रतिबिम्बित  करने  के  अपने  स्वीकृत  उद्देश्य  को  पूरा  करे  ।

 भारतीय  समाचार  एजेंसियां  आर्गेनाइजेशन  आफ  एशिया-पैसिफिक  न्यूज  एजेंसीज

 ए०  एन०  की  सदस्य  इससे  क्षेत्र  की समाचार  एजेंसियों  के  बीच  बहुपक्षीय  व्यवस्था

 सुनिश्चित  होतो  है  जो  उनके  आम  हितों  को  और  क्षेत्र  के  अन्दर  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  सूचना  के  प्रवाह
 को  बढ़ाती  हैं  |  आर्गेनाइजेशन  आफ  एशिपा-पै  सिफिक  न्यूज  के  अनेक  सदस्य  गुट-निरपेक्ष
 आंदोलन  के  सदस्य  सरकार  ने  आर्गेनाइजेशन  आफ  एशिया-पैसिफिक  न्यूज  एजेंसीज  की  छठी  महा
 सभा  का  1985  में  नई  दिल्‍ली  में  आयोजन  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  थी  जब  प्रेस

 टूस्ट  आफ  इंडिया  ने  3  वर्षों  के लिए  संगठन  की  अध्यक्षता  ग्रहण  की  ।  भारतीय  प्रेस  द्वारा  समाचार

 पूल  की  कहानियों  के  उपयोग  का  पुनरीक्षण  पी०  टी०  आई०  द्वारा  समय-समय  पर  किया  जाता  है  ।

 अब  तक  के  परिणाम  काफी  उत्साहजनक  रहे

 ]
 *

 भारतोय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  हारा  म॒गेर  जिले  के  संबंध  में

 बहुरंगी  बेशानिक  प्लेटों  का  प्रकाशन

 7914.  भरी  डो०  पो०  यादव  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  ने  मुंगेर  जिले  के  सम्बन्ध  में  संकलित  सामग्री

 जिसमें  वेशानिक  जानकारी  तथा  बहुरंगी  वज्ञानिक  प्लेटें  शामिल  प्रकाशित  कर  दी  और

 यदि  तो  अध्ययन  रिपोर्ट  कब  तक  प्रकाशित  की  जाएगी  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारो  :  नहीं  ।

 अगले  वर्ष  सामग्री  प्रकाशित  करने  के  सभी  प्रयास  किए  जायेंगे  ।

 सच  की  परकाई

 7915.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  पर  की  परछाईਂ  कार्यक्रम  अब  तक  कितनी  बार  दिखाया  गया  है  और
 ये  कार्यक्रम  किन-किन  विभागों  से  सम्बद्ध  हुए  दिखाए  गए

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  कर्मचारियों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन  करने  में  इस
 कार्यक्रम  के  संबंध  में  कोई  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  अब  तब
 की  परछाईਂ  नामक  कार्यक्रम  को  निम्नलिखित  विषयों  तथा  तारीखों  पर  10  बार  टेलीकास्ट  किया
 गया
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 क्रम  सं  ०  विषय  ह  टेलीकास्ट  करते  की  तारोख

 1.  पुलिस  तथा  जनता  7.10.85

 2.  खाद्य  मिलावट  21.10.85

 3.  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  4.11.85  5

 4.  रेलवे  2.12.85

 5.  सीमा  शुल्क  सेवाएं  6.1.86

 6.  स्वास्थ्य  सेवाएं  20.1.86

 4.  आय  कर  17.2.86

 8.  महिलाओं  से  जुड़े  कानून  कितने  साथंक  हैं  3.3.86

 9.  यातायाय  सुविधाएँ  17.3.86

 10.  बेंक  ऋण  21.4.86
 न  eee  कमियां

 हां  ।  दूरदर्शन  ने  कोई  मूल्यांकन  वहीं  किया  यदि  कोई  कमियां  हों
 तथा  प्रक्रियात्मक  अड़चनें  हों  तो  उनको  दूर  करने  के  लिए  उपयुक्त  कारंबाई  करना  संबंधित  विभागों

 का  काम

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 |
 बद्बोनू  को  खंतो

 श्रो  माणिक  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंका  कबोले  द्वारा  एंडीस  में  सदियों  से उगाए  जाने  वाले  उच्च  प्रोटीन  युक्त
 अनाज  क्वीनू  को  अमरीका  में  विकसित  किया  गया  है  और  उसका  परीक्षण  किया  गया  है  ओर  इसे

 विश्व  का  सर्वोत्तम  अनाज  पाया  गया

 क्या  भारत  में  किसी  ज्ञात  अनाज/फल  में  इतने  गुण

 क्या  हमारे  देश  द्वारा  बिदेशों  से  ली  गई/दी  गई  बीजों  की  हजारों  किस्मों  के  बदले  वेश

 में  क्वीतू  का  आयात  किया  गया  है  और  उसका  परीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  धिभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेत्र  :  जी

 ब्रीमान्‌  ।  एडीज  में  इंका  कबीले  द्वारा  एक  उच्च  प्रोटोन  युक्त  अनाज  क्वीनू

 की  खेती  की  जाती  है  किन्तु  «ह  विश्व  का  सर्वोत्तम  अनाज  नहीं  है  क्योंकि  इसमें
 -  नामक  विष  होता

 है जो रक्त में लाल कणिकाओं को घोल देता है भोर आंखों में जलन पैदा करता है । 40
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 भारत  में  हमारे  पास  क्वीनू  से  अधिक  उपयुक्त  अनाज  अमरांथस  है  क्योंकि  इसमें  अधिक

 पौषक  उच्च  उपज  और  विस्तृत  स्वीकायंता  है  ।

 और  जी  श्रीमान्‌  ।  क्वीनू  के  कुछ  चयनों  को  1965  में  शोष्ट्रीय  पादप

 आनुवंशिक  संसाधन  ब्यूरो  द्वारा  पादप  आनुवंशिक  संसाधनों  के  संरक्षण/संवर्धन  सम्बन्धी  विनिमय

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जो  कि  फसल  सुधार  कार्यक्रम  की  एक  अनिवाये  गतिविधि

 संयुक्त  राज्य  पूर्वी  जमेनी  जैसे  देशों  से  मंगाया  गया  था  ।  इस  सामग्री  को  अनेक  स्थानों

 पर  उगाया  गया/परीक्षण  किया  गया  किन्तु  कम  उपज  और  विष  की  विद्यमानता  के

 कारण  यह  लोकप्रिय  नहीं  हो  पाया  ।

 एल्यूमिनियम  प्रोद्योगिको  विकास  केन्द्र

 7917.  भ्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  एल्यूमिनियम  और  एल्यूमिना  प्रौद्योगिकी  में

 तकनीकी  जानकारी  के  विकास  ओर  इसमें  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  रिसचे
 डेवलपमेंट  एण्ड  डिजाइन  सेन्टरਂ  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  क्या  सरकार  एल्यूनियम  अनुसंधान  कार्य  में  बेहतर  समन्वय  तथा  मूल
 प्रौद्योगिकी  का  विकास  लक्ष्य  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  इसे  उड़ीसा  में  लगाए  जा  रही

 विशाल  संयंत्र  के  निकट  स्थापित  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामबुलारो  एल्यूमिनियम
 विकास  और  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 और  अन्तर  मंत्रालयी  संचालन  दल  की  अनुशंसाओं  के  एल्यूमिनियम
 विकास  और  डिजाइन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  नागपुर  सबसे  उपयुक्त  स्थान  जो

 पूरे  देश  में  एल्यूमिनियम  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  होगा  ।

 आप्न  प्रदेश  में  घान  की  फसल  नष्ट  होना

 7918.  श्री  सो०  सम्ब  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्प्र  प्रदेश  के  गुंदूर  और  प्रकाशम  जिलों  के  विशाल  क्षेत्रों  में  धान  की

 फसल  1985  के  दोरान  हुई  वर्षा  से  नष्ट  हो  गई

 यदि  तो  इस  कारण  कितनो  क्षति  हुई

 क्या  किसानों  को  पुनर्वास  देने  क ेलिए  कोई  विशेष  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  किसानों  को  लाभान्वित  करने  हेतु  क्षतिग्रस्त  धान  और

 बदरंग  धान  की  वसूली  में  रियायत  करने  का  अनुरोध  किया  और

 (४)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  ओर

 हां  ।  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  नीचे  दिए  गए  ब्यौरों  के  अनुसार  1985  में  भारो  वर्षा  के

 कारण  गुंट्र  तथा  प्रकाशम  जिलों  में  भारी  वर्षा  क ेकारण  धान  की  फसल  को  हानि  होने
 की  सूचना  दी  है  :--

 जिला  प्रभावित  फसलोी  क्षेत्र  हानि

 कृष्णा  1,65,750  29.00

 गुंटूर  4,02,000  690.00

 प्रकाशम  3,000  90.00

 प्रभावित  क्षेत्रों
 का

 दोरा  करने  वाले  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  तथा  उसकी  राहुत  संबंधी
 उच्च  स्तरोय  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  बाढ़  राहत  के लिए  713.73  लाख  रुपए  के
 अधिकतम  व्यय  की  मंजूरी  दी  गई  इसमें  कृषि  आदान  संबंधी  राज  सहायता  के  लिए  107.67
 लाख  रुपए  शामिल  हैं  ।

 जी  हां  ।

 (४)  आन्भ्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  राज्य  में  वितरण  के  लिए  प्रभावित  धान  में  से  उत्पादित
 चावल  को  खरोद  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 द्रदशन  को  प्रायोजित  कार्यक्रम  शल्क  के  साध्यम  से  आय

 7919.  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 दूरदर्शन  पर  दिखाए  जाने  वाले  धारावाहिक  कमचन्द  आदि  के  प्रायोजित
 शुल्क  और  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  अब  तक  पृथक-पुथक  कुल  कितनी  आय  हुई  है  ?

 धारावाहिक  का  नाम  भरजित  कुल  आय

 खानदान  348.47  लाख  रुपए
 नुक्कड़  80.73  ”  !”

 रजनी  205.06  ”  ”

 कमंचन्द  58.82  ”  !”

 केरल  के  लिए  राष्ट्रीय  मछुआ  कल्याण  निधि  से  अंशवान

 7920.  श्री  बश्शीर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  सरकार  से  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें
 मछुआा
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 कल्याण  निधि  स्वापित  करने  हेतु  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  मछुआ  कल्याण
 भिधि  से  पर्याप्त  अंशदान  देने  का  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  |  केरल

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  केरल  मछुआ  कल्याण  निधि  हेतु  35  लांख  रुपए  का  अंशदान

 देने  का  अनुरोध  किया

 1986  में  हुई  मछुआ  सोसायटी  की  राष्ट्रीय  कल्याण  निधि  की  कार्यकारी

 समिति  की  बेठक  में  यह  किया  गया  कि  केरल  मछुआ  कल्याण  निश्चि  अथबा  अन्य  राज्यों

 द्वारा  स्थापित  की  गई  इसी  प्रकार  की  निधियों  के  लिए  फन्‍्ड  से  इस  प्रकार  का  अंशदान  देना  संभव

 नहीं  स्रलोसायटी  की  सीमित  निधि  का  राज्य  सरकार  के  संगठनों  द्वारा  प्रस्तावित

 विशिष्ट  कल्याण  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  बीज  धनराशि  के  रूप  में  उपयोग  किया  जा

 सकता  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्थात  का  उत्पादन

 7921.  भरी  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  वंष॑  1985-86  के  दौरान  इस्पात  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  यदि  हां  तो  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  में  कितनी  बुद्धि  वद्धि

 क्या  ये  इस्पात  संयंत्र  अब  भी  घाटे  में  चल  रहे  यदि  तो  ब्ष  1985-86  5-86  के

 दौरान  प्रत्येक  संयंत्र  को  घाट़े  का  ब्यौरा  बया  और

 क्‍या  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  गया  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  तथा  इन  इस्पात  संयंत्रों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  वे  लाभ  अर्जित  कर  सकें  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कष्ण  चर  :  वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के

 दौरान  के  इस्पात  कारखानों  में  विक्रय  इस्पात  का  उत्पादन  नीचे  दिया  गया

 कारखाना  1984-85  4-8  5  1985-86  85-86

 )

 सिलाई  इस्पात  कारखाना  1810  .  20  55

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  621  723

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  1013  1005
 बोकारो  इस्पात  कारखाना  1459  1720

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  380  500
 हु

 सेल  :  5283  6003
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 पहले  लगाये  गये  तुरन्त  अनुमानों  से  संकेत  मिला  है  कि  वर्ष  1985-86  के  दौरान

 को  लगभग  156  करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  लाभ/हानि  की  कारखाना-वार  स्थिति
 नीचे  दी  गई

 कारखाना  लाभ  (-+-)/हानि  (--)

 सिलाई  इस्पात  कारखाना  67
 ह

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  34

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  35.20

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  116

 मिश्र  इस्पात  कारखाना  (--)  29.50

 सेलम  इस्पात  कारखाना  1.50

 कुल  156.20
 नानी  ननननन  न  न्‍+ौी  ब  था  te  ४००  चलन  ne ee  ++.

 परन्तु  लेखों  को  अन्तिम  रूप  देने  तथा  लेखा-परोक्षा  के  पश्चात्‌  ही  अन्तिम  स्थिति  का  पता
 चल  सकेगा  ।

 इस्पात  कारखानों  को  और  अधिक  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए
 गए  हैं/किए  जा  रहे

 (i)  कुल  उत्पादन  में  वृद्धि  और
 प्रॉडक्ट-मिकस  में  परिवतंन  करके  मांग  के  अनुरूप  उत्पादों

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 (४)  तकनीकी-आधशिक  प्राचलों  में  सुधार  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  ।

 (iii)  सभी  उत्पादों  के  उत्पादन  में  सुधार  तथा  रह्दी  ओर  गोण  माल  की  बेहतर  प्राप्ति  ।

 (५)  माल-सूचियों  तथा  कार्यकारी  पूंजी  में  कमी  ।

 (५)  बेहतर  उपलब्धि  के  लिए  संयंत्रों  तथा  उपस्करों  के  रख-रखाव  में  सुधार  ।

 गृहीत  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  ।

 (९४)  बेहतर  क्वालिटी  के  आदानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करना  ।
 वर्तमान  पुराने  तथा  अश्नचलित  संयंत्रों/अपकरणों  का  प्रोद्योगिकोय
 उन्तयन  तथा  नवीकरण  !

 (5)  मनुसंघान  तथा  विकास  कार्य  की  गति  तीव्र  करने  के  प्रयास  ।

 (5)  प्रशासनिक  व्यय  पर  नियंत्रण  ।

 (ai)  कामगारों  में  जागरूकता  लाने  तथा  दूसरे  संयंत्रों/(इकाइयों  के  कर्मचारियों  में
 दारी  की  भावना  उत्पन्न  करने  के  उद्देश्य  से

 कार्य  का  नया  माहोल  बनाना/संगठनात्मक
 अनुशासन  लागू  करना  ।
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 7922.  भ्रो  भगन्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  सूधना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि है

 क्या  सरकार  ने  सामुदायिक  टी०  वी०  सेट  लगाने  हेतु  कोई  योजना  बनाई
 ओर

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  लगाये  जाने  वाले

 सामुदायिक  टी०  बी०  सैटों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रधारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  और

 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  सामुदायिक  अवलोकन  टेलीविजन  सेंट  लगाने  का  प्रावधान  नहीं  है  ।

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  5000  सामुदायिक  अवलोकन

 टेलीविजन  सेट  लगाने  को  रकीम  को  सिद्धान्ततः  स्वीकृत  किया  गया  इस  स्कीम  को  योजना

 आबंटन  के  अभाव  के  कारण  इस  स्कोम  का  कार्यान्वयन  शुरू  करना  अभी  तक  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 संबंधित  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  इन  5000  सामुदायिक  अवलोकन  टेलीविजन  सैटों  के

 वितरण  के  ब्यौरे  को  भी  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  राज्यों  के  सूचना  मंत्रियों  के

 1985  में  हुए  सम्मेलन  के  दौरान  तथा  कई  अन्य  अवसरों  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों

 की  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  अपने-अपने  क्षेत्रों  की

 में  अपने  कोष  में  से  सामुदायिक  अवलोकन  टेलीविजन  सँट  उपलब्ध

 आस्भ्र  प्रदेश  के  कुड्डप्पाह  जिले  में  लान  पर  आधारित  एक  उद्योग

 को  स्थापना

 7923.  श्री  एस०  पलाकोंड/युड  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुडप्पाह  जिले  में  खान  पर  आधारित  एक  उद्योग

 को  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है ओर  यह  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  और  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पश्चिम  बिल्ली  में  शिवाजी  कमशियल  सेंटर  का  निर्माण  कार्य

 7924.  भी  अर्ज़न  सिह  :  क्‍या  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अनेक  वर्ष  पहले  पश्चिमी  दिल्ली  में

 रिंग  रोड  के  पास  शिवाजी  क्मशियल  सेंटर  का  शिलान्यास  किया
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 उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  वहां  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो
 और

 बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हाहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोीर  यह  शिलान्यास

 1983  में  किया  गया  था  ।

 और  दक्षिण  दिल्ली  में  जिला  केन्द्र  के  इस  विन्यास  नक्शे  को  दिल्‍ली  ननर  कला

 आवोग  की  टिप्पणियों  को  शामिल  करके  संशोधित  किया  जा  रहा  निर्माण/विकास  कार्य

 संगोधित  नक्शे  के  अनुमोदन  पर  आरम्भ  किया  जाएगा  ।

 पोतमपुरा  में  जनता  फ्लेटों  में  खिल  लगाता

 7925.  भरी  ज्ञांति  धारीवाल  :  वया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पीतमपुरा  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाने  मये  जनला

 फ्लेटों  में  ग्रिल  नहीं  लगाये  गए  हैं  ओर  इस  प्रकार  सुरक्षा  संबंधी  पहलू  की  उसेक्षा  को  गई  है  तथा

 इस  प्रकार  भूमिगत  के  फ्लेटो  में  शीशे  की  खिड़कियों  के  रास्ते  भीतर  घुसकर  चोरी  को  संभावना
 बनी  रहती

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गए  दूसरे  टाइप  के  फ्लैटों  में  प्रिल  लगाये

 गए

 यदि  तो  जनता  फ्लैंटों  में  प्रिल  न  लगाये  जाने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  अब  जनता  फ्लेटों  में  भी  प्रिल  लगायेगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  दलबोर  पीतमपुरा  में
 लिखित  योजनाओं  में  जनता  फ्लैंटों  की  खिड़कियों  में  प्रिलें  नहीं  लगाई  गई  हैं  :

 (i)  312  जनता  मकान  पाकेट  एन

 (1)  276  जनता  मकान  पाकेट  जे

 (॥)  156  जनता  मकान  पाकेट  एफ

 हां  ।

 लागत  को  कम  रखने  हेतु  ग्रिल  नहीं  लगाये  गए  हैं  ।

 नहीं  |

 ]
 केन्द्रीोप  सूचना  सेवा  के  अधिकारियों  को  संख्या

 7926.  श्री  संयद  शाहबुह्वोत  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  छुपा

 करेंगे  कि  :

 |  1986  को  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  अधिकारियों  की  स्वीकृत  संझ्या

 क्या
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 बन

 काडर  समीक्षा  पिछली  बार  किस  तारीख  को  को  गई

 4  1986  को  प्रत्येक  ग्रेड  में  कितने  शिबत  पद  और

 लिखित  इत्तर

 पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाने  वाले  पदों  हेतु  पिछले  तोन  पैनलों  की  घोषणा  किन  तारीखों

 की  गई  थी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  ब्यौरा

 संसभ्भ  विवरण  में  दिया  गया

 केन्द्रीय  सूचना  सेवा  का  संवर्ग  पुनरोक्षण  पिछली  बार  2  1982  को  किया

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  इस  श्रकार

 ऋरम  संझ्या  ग्रेड  और  वेतनमान

 1.  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड

 (1500-2000  *०)
 .  जुनियर  स्केल  (700-1300

 3.  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड

 {1500-2000  २०)

 श्ज

 ऋ्रम  संख्या  ग्रेड  तथा  वेतनमान

 «  चयन  ग्रेड  (3000  <०)

 .  ज्येष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  :

 (2500-2750  २०)

 (2250-2500

 3.  कनिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड

 (1500-2000
 .  सीनियर  स्कैल  (1100-1600  *०)

 .  जूनियर  स्केल  (700-1300

 .  (650-1200  ९०)

 -  (470-750  २०)

 No

 3

 3

 ९

 न

 16-10-1985  5

 14-9-1984

 संख्या  4

 स्वीकृत  संख्या  रिक्त  पद

 शन्य
 6  2

 65  2

 206  45

 439  50

 439  50

 पदोन्नति के लिए  474

 पदोन्नति  के  लिए आदेश
 जारी  करने  की  तारीख

 479
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 a  नमन  कक  नमन  न  मनन  न  न  न-+  नमन क्‍  कक  न

 पलेटों  स ेआय  और  उन  पर  व्यय

 7927.  भी  मल  चन्द  डागा  :  क्या  शाह  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पसिरि  फोर्ट  खेल  नई  दिल्‍ली  में  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  गया  है  और

 उनके  निर्माण  की  कुल  लागत  कितनी  है  और  इनके  निर्माण  करने  का  प्रयोजन  कया

 वर्ष  1983  से  इनका  किस  रूप  में  उपयोग  किया  जा  रहा  और

 इन  फ्लेटों  के  रखरखाव  पर  कितना  औस्तत  वार्षिक  व्यय  होता  है  और  उपयुक्त  अवधि

 के  दौरान  इनसे  ओसत  वाषिक  आय  कितनी  हुई  है  ?

 हाहरी  विकास  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एशियाई  खेल  ग्राम  कम्पलैक्स

 में  1982  के  लिए  87.07  करोड़  रुपये  की  कुल  निर्माण  लागत  से  853  फ्लैटों  का  निर्माण

 किया  गया  था  ।

 (i)  गुट-निरक्षेप  देशों  का  सम्मेलन  (1983)  में  भाग  लेने  वालों  के  ठहरने  के

 (४)  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  1985  में  क्रायोजित  एन०  ए०  एम०
 वाई०  एफ०  ई०  एस०  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  खेल  प्रतिभा

 1986  में  राष्ट्रीय  स्कूल  खेल  तथा  अन्त  में  1986  में  राष्ट्रीय  पुलिस  खेलकूद
 जैसे  खेलों  में  भाग  लेने  वाले  खिलाड़ियों  की  आवश्यकता  अनुसार  खाली  फ्लैटों  को

 भी  प्रयोग  में  लाया  गया  था  ।

 (iii)  273  फ्लैटों  का  वास्तविक  कब्जा  उनके  आवंटियों  को  पहले  ही  सौंप  दिया
 गया  है  ।

 इन  फ्लेटों  के  रख-रखाव  का  वार्षिक  व्यय  27.22  लाख  रुपये  ये  फ्लैट  सामान्य

 प्रयोग  के  लिए  नहीं  हैं  तथा  ये  फ्लेट  उपयुक्त  राष्ट्रीय  खेलों  से  संबंधित  खेलों  के लिए  विशेष  मामले

 के  रूप  में  आबंटित  किए  गए  थे  जिनसे  आय  के  रूप  में  21.83  लाख  रुपये  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 कर्नाटक  को  साध्यान्नों  को  सप्लाई

 7928.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  बंगलोर  और  अन्य  आस-पाप्त  के  जिलों  का  हवाई  सर्वेक्षण  किया  था  और
 कर्नाटक  को  खाद्यास्त  निःशुल्क  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उनकी  यात्रा  के  बाद  आंध्र  प्रदेश  को  कितना  खाद्यान्न  सप्लाई  किया

 कर्नाटक  राज्य  को  सहायता  देने  हेतु  अन्य  क्या  उपाय  किए  गए  ओर

 राज्य  सरकार  ने
 केन्द्र  द्वारा

 दी
 गई  खाद्यान्न  सहायता  का  कितना  उपयोग  किया  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 कृषि  मन्त्री  के  बंगलोर  ओर  कर्नाटक  के  सूखे  से  प्रभावित  अग्य  क्षेत्रों  के  दौरें  क ेपश्चात

 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तगंत कर्नाटक को कुल 46,080 मीठरी टन खाद्यान्न निमु कत किया गया 48
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 वर्ष  198  ओर  1986-87  1986  के  लिये  सूखा  राहुत  उपायों  के

 लिए  राज्य  को  100.01  करोड़  रुपये  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  मंजूर  की  गई  है

 आवंटित  किये  गये  खाद्यातनों  क ेउपयोग  करने  की  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं

 हुई

 धाहुरो  जनसंख्या  में  बद्धि

 L.
 7929.  भी  के  ०  रामचन्त्र  रेडडो  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शहरी  जनसंख्या  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  का  यदि  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  तो  क्‍या  है  ?

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  सरकार  ने  निम्नलिखित  आधार
 पर  बड़े  तथा  महानगरीय  शहरों  की  जनसंख्या  को  रोकने  ओर  नियंत्रित  करने  के  लिए  बहुमुखी
 अभियान  चलाया  है  :--

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  अवसरों  तथा  जीवन  स्तर  में  सुधार  और  ग्रामीण  विकास
 केन्द्रों  का  विकास  ।

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  शहरों  का  एकीकृत  विकास  ।

 शहरों  में  जनसंख्या  के  आगमन  को  रोकने  के  लिए  क्षेत्रों  का विकास  ।

 हिस्दुस्तान  उवंरक  निगम  लिसिटेड़  का  हल्विया  काम्पलंक्स

 7930.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  क॒षि  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  लिपिटेड  के  हल्दिया  काम्पलेक्स  को  उबारने  के  लिए
 एक  लाभप्रद  सावेजनिक  उपक्रम  के  साथ  इसका  विलय  करने  अथवा  इसे  एक  स्वतन्त्र  हकाई  के  रूप
 में  चलाने  अथवा  इसे  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  लिमिटेड  के  पास  ही  रहने  देने  जैसे  विकल्पों  के
 प्रश्नों  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 उर्वरक  विभाग  में  राज्म  मंत्री  के०  नठबर  ओर  हिन्वुस्तान
 फटिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  के  हल्दिया  परिसर  के  आरम्भण  एवं  संचालन  के  लिए  सरकार  पूर्ण
 प्रयास  कर  रही  है  ।

 सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  को सरकारी  आवास  का  आवंटन

 1931.  श्री  वढ्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  सरकारी  कमेचारी  का  एक  पुत्र  या  एक  जो  सरकारी  सेवा  में  कार्यरत

 और  अपने  पिता  या  माता  को  आवंटित  सरकारी  आवास  में  पिता  या  माता  ओर  पिता

 जैसा  भी  मामला  के  साथ  रहता  है  और  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  लेता  अपने  पिता  या

 माता  की  सेवानिवृत्ति  के  तुरन्त  बाद  सरकारी  आवास  के  आवंटन  का  हकदार
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 यदि  तो  वर्ष  1985  के  प्रारंभ  में  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  के  बच्चों  के
 सरकारी

 आवास  जैसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया  के  कितने  मामले  लंबित  पड़े  थे
 और  अब

 तक  कितने  व्यक्तियों  को सरकारी  आवास  आवंटित  किया  गया  और

 सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  को  आवास  आवंटन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 हाहुरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  बशरतें  कि  वह
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करता/करती  है  ।

 और  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राहत  कार्य  को  उपलब्धियों  के  मूल्यांकन  हेतु  लिगरानो  एकक

 7932.  भ्री  मुल्लापल्ली  रामचख्न  :  क्या  कवि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्राकृतिक  आपदाओं/विपत्तियों  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त

 करने  वाले  राज्यों  में  खर्चों  तथा  वास्तविक  उपलब्धियों  की  प्रगति  पर  निगरानी  करने  हेतु  बमाये

 गये  एकक  ने  कोई  प्रतिवेदन/लेखा  जोखा  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उस  पर  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  और  प्रबोधन

 कक्ष  के  लिये  स्वीकृत  स्टाफ  की  नियुक्तित  में  देर  होने  कारण  इस  कक्ष  ने  अभी  पूरी  तरह  कार्य  करना

 शुरू  नहीं  किया  है  ।

 रोजगार  के  इच्छुक  लोगों  के  साथ  धोखा

 7933.  डा०  गोरी  हांकर  राजहूंस  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  नेहरू  नई  दिल्‍ली  में  एक  फर्म  ने

 हजारों  लोगों  को  यमन  भेजने  का  आश्वासन  देकर  उनसे  हजारों  रुपये  की  राशि  ऐँठ  कर  उन्हें
 धोखा  दिया

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  फरमम  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  और  यमन  में  श्रमिकों  को

 भेजते  के  लिए  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  द्वारा  रुपया  ऐंठने  के  बारे  में  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ।

 इस  मामले  को  दिल्‍ली  पुलिस  को  भेज  दिया  गया

 कार्यालयों  के  प्रायोजकों  के  बोच  विधाव  को  हल  करने

 हेतु  तंत्र  को  स्थापना

 7934.  श्री  शांता  राम  सायक  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे
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 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  कार्यक्रमों  के  विभिन्‍न  प्रायोजकों  के  बीच  विवाद  को  हल
 करने  हेतु  कोई  तन्‍्त्र  स्थापित  किया

 यदि  तो  अब  तक  ऐसे  कितने  विवाद  हल  किये  गये  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  विवादों  को  हल  करने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 सूथना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  नहीं  ।

 भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  रसायन  ओर  उबरक  में  डकंतो

 7935.  भ्रो  गुरूदास  कामत  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  समय  पहले  राष्ट्रीय  रसायन  और  उबंरक  में  एक  बड़ी  डककती  पड़ने  का

 समाचार  और

 क्‍या  इस  डकती  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराई  गई  है  और  यदि  हो  तो
 इस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 उययरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  1982  के  महीने  में

 ट्राम्बे  स्थित  आर०  सी०  एफ०  के  यंत्र  से  लगभग  70  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  3  प्लेटिनम  गाज
 चोरी  हो  गये  थे

 बम्बई  पुलिस  की  सी०  आई०  डी०  शाखा  द्वारा  चोरी  को  जांच  की  गई  जिसके
 परिणाम-स्वरुप  ।5  ध्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  जिनमें  केन्द्रीय  भौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  3  कारसिक
 सम्मिलित  थे  तथा  करीब  15  लाख  रू०  मूल्य  का  लगभग  5  किग्रा०  माल  पाया  शेष  माल  की
 प्राप्ति  के  लिए  जांच  एवं  प्रयास  जारी  अभियुक्तों  के अभियोजन  के  लिए  दण्ड  न्यायालय  में

 एक  आरोप  पत्र  दाखिल  किया  गया  है  ।

 ससाचार  साध्यभों  हारा  विदेशी  समाचारों  का  अधिक  प्रसारण

 7936.  श्री  बाला  साहेब  विखे  वया  शूथना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एडिटर्स  गिल्ड  आफ  इंडिया  द्वारा  किये  गये  एक  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि
 समाचार  माध्यम  राज्य  की  राजधानियों  के  भारतीय  समाचारी  की  तुलना  में  विदेशी  समाचार  का
 अधिक  प्रसारण  करते

 यदि  तो  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  दूरदशंन  पर  अब्सर  विदेशों  में  आग  लगने  की  कुछ  घटनाओं  को  अथवा  ईरान
 ओर  ईराक  युद्ध  का

 समानार  बुलेटिन  में  शामिल  किया  जाता  है  भौर  उन्हें  बार-बार  दोहराया
 जाता  है  जिसमें  भारतीय  दशकों  की  रुचि  नहीं  होती  या  उन्हें  दुबारा  देखना  नहीं  चाहते  ओर
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 क्‍या  उक्त  अध्ययन  में  समाचार  माध्यम  द्वारा  अपनाये  जा  रहे  तरीकों  में  किसो

 प्रकार  के  परिवर्तन  का  सुझाव  दिया  गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ओर  उस

 पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  यदि  तो  शहरों  और  गांवों  से  आने  वाले  समाचारों
 जिनका  अखिल  भारतीय  महत्व  विदेशी  समाचारों  की  तुलना  में  अधिक  प्रचार  करने  हेतु

 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बी०  एस०  :  और

 प्रेस  रिपो्टों  क ेअनुसार  एडीटसे  गिल्ड  आफ  इंडिया  ने  1985  से  10  1985

 तक  की  10  दिन  की  अवधि  के  दोरान  दूरदर्शन  और  चार  राष्ट्रीय  देनिक  समाचार

 पत्रों  की  10  मुख्य  समाचार  कहानियों  के  आकलन  से  युक्त  कबरेज  एण्ड  वेल्यूज  इन
 आफिशियल  मीडियाਂ  नामक  एक  अध्ययन  किया  ।  गिल्ड  ने  रिपोर्ट  की  कोई  प्रति  मंत्रालय  को

 उपलब्ध  नहीं  को  इस  विषय  पर  प्रेस  में  छपी  रिपोर्टों  के  आधार  पर  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  दूरदशंन  ओर  चार  राष्ट्रीय  दंनिक  समाचार  पत्रों  ने  कस्बों  ओर  गांवों
 की  उपेक्षा  करते  हुए  दिल्‍ली  और  राज्यों  की  राजधानियों  से  समाचारों  को  अधिक  स्थान  दिया  ।
 उसने  यह  भी  टिप्पणी  की  कि  भारत  में  निर्गंम  होने  वाले  समाचारों  की  अपेक्षा  विदेशी  समाचारों
 को  अधिक  कवरेज  दिया  जा  रहा  है  उसने  समाचार  माध्यमों  का  राजनीति  से  सम्बद्ध  होने  का
 भी  उल्लेख  किया  |  अध्ययन  में  प्रकट  सूचना  अंतरालों  को  कवर  करने  के  लिए  समाचार  मूल्यों
 पर  चर्चा  करने  ओर  संवाददाताओं  को  प्रशिक्षण  देने  आदि  के  लिए  पत्रकारों  और  उनके
 यिक  संगठनों  द्वारा  जल्दी  ही  एक  राष्ट्रीय  बहस  करने  की  मांग  की  गई  ।  इस  मंत्रालय
 में  इन  संगठनों  द्वारा  की  गई  कारंवाई  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 विषय  के  समाचारिक  श्रोताओं  को  आदि  के  आधार  पर  दूरदशन  के
 समाचारों  में  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  समाचारों  के  बीच  उचित  संतुलन  बनाए  रखा  जाता
 दूरदर्शन  में  लगभग  70  प्रतिशत  समाचार  भारतीय  मूल  के  होते  हैं  तथा  राष्ट्रीय  घटनाओं  से
 सम्बन्धित  होते  हैं  ।

 आकाशवाणी  ओर  दूरदशशन  द्वारा  देश  के  विभिन्न  भागों  से  प्रकट  होने  वाली  सामग्री
 को  यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  सम्मिलित  करने  के  लिए  विवेकपूर्ण  कदम  उठाया  जाता  है  ।
 आकाशवाणी  का  भारत  में  80  से  अधिक  नियमित  संवाददाताओं  और  190  से  अधिक  अंशकालिक
 संवाददाताओं  का  दल  आकाशवाणी  की  सातवीं  योजना  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि
 प्रत्येक  राज्य/संघशासित  क्षेत्र  की  राजधानी  में  समाचारों  के  बनने  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए जिलों  के  समूहों  के  लिए  अनुबंधित  किए  जा  रहे  संवाददातों  के  साथ  एक  वरिष्ठ  संबाददाता  होगा  ।
 जहां  तक  दूरदर्शन  का  संबंध  हाल  ही  में  उठाए  गए  कुछ  कदम  निम्न  प्रकार  हैं  :---  (1)  फ्टकर
 संवाददाताओं  को  देश  के  दूरवर्ती  भागों  से  महत्वपूर्ण  कहानियां  संकलित  करने  के  लिए  उन्हें बेहतर  अवसर  प्रदान  करने  हेतु  भुगतान  की  दरें  बढ़ा  दी  गई  और  (2)  कुछ  समाचार
 एजेंसियों  को  भुगतान  की  विशेष  दर  पर  अधिक  समाचार  महत्व  की  कहानियों  में  योगदान  देने  के
 लिए  सूची  में  सम्मिलित  किया  गया  ।  इसके  अलावा  दूरशंन  के  समाचार  कार्यालय  को  पूर्णतः
 पुनगंठित  करने  और  सुदृढ़  करने  का  भी  निर्णय  लिया  गया

 नं
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 कार्य क्रम  का  प्रसारण

 7937.  भरी  के०  पी०  उन्तोकृष्णन  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दूरदशंन  पर  प्रसारित  किये  जाने  वाले  सामयिक  चर्चा  कार्यक्रमों  के  बारे  में  दूरदर्शन
 की  नीति  वया

 कया  इन  कार्यक्रमों  पर  अधिक  नियंत्रण  लागू  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  दू  रदशंन  द्वारा  आई०  टी०  वी०»  के  कार्यक्रम  के  प्रसारण  के  अनुबंध
 को  बढ़ाया  नहीं  जा  रहा  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सघूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एम०  :  सामयिक

 मामलों  के  कार्यक्रमों  का  नियोजन  सामथिक  मुद्दे  को  गहराई  से  प्रस्तुत  करने  के  लिए  किया

 जाता  है  ।

 मौजूदा  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  उचित  ओर  संतुलित  कार्येक्रमों  की
 व्यवस्था  है  ।

 और  के  लिए  कान्ट्रेक्ट  को  दुरदर्शेन  द्वारा  पूरा  कर  दिया  गया

 क्योंकि  प्रस्ताव  केबल  13  कार्यक्रमों  क ेलिए  हो  था  ।

 पत्रकारिता  को  बढ़ाया  देना

 7938.  श्री  कुंवर  राम  :  क्‍या  सूचमा  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  विभिन्‍न  भाषाएं  बोलने  वाले  लोगों  की  भाषा-वार  संक्या  कितनी  है  ओर
 उनकी  कुल  जनसंख्या  की  तुलना  में  उनकी  भाषा  के  कितने  देनिक  समाचार-पत्रों  के  परिचाालम  का
 क्या  अनुपात  और

 सरकार  ने  उन  भाषाओं  में  पत्रकारिता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जिनमें  दैनिक

 पत्रों  की  संद्या  उस  भाषा  को  बोलने  वालों  की  कुल  संझया  को  तुलना  में  कम  कोन  से  दीर्धावधि
 कदम  उठाए  हैं  ?

 सूचना  जोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बोण०  एन०  :  1971  की
 जनगणना  के  अनुसार  भारत  में  विभिन्‍न  भाषा-भाषी  लोगों  की  संख्या  संलग्न  विवरण-एक  में  दो  गई

 1981  की  जनगणना  के  भाषा-आफकड़े  तैयार  हो  रहे  सरकार  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  प्रसार
 संख्या  के  अनुपात  से  संबंधित  आंकड़े  नहीं  रखती  ।  विभिन्‍न  भाषाओं  के  समाज्षारपत्रों  की
 प्रसार  संख्या  संलग्त  विवरण-दो  में  दी  गईं  है  ।

 कै



 लिखित  उत्तरे  28  1986

 सरकार  ने  लघु  तथा  मझोले  समाचारपत्रों  के  संब्धन  के  लिए  उन्हें  कई  सुविधाएं
 जो  संलग्न  विवरण-तीन  में  दी  गई  इन  समाचारपत्रों  में  से  अधिकांश  समाचारपत्र  बिभिस्न

 भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  होते  प्रेस  के  आंतरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  न  करने  को
 अपनो  नोति  के  सरकार  का  किसी  भो  भाषा  विशेष  मे  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  समाचारपत्र  शुरू
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण-एक

 भारत  के  संविधान  को  आठथों  अनुयूचों  में  तिदिष्ठ  भाषाओं  के  हिसाथ  से  अनसंस्या  का

 बितरण  के  अम्तगंत  समूहीकृत  मात॒भाषाओं

 भाषा  1971  की  जनगणना  के  अनुसार
 बोलने  बालों  को  संद्या

 1.  असमिया  8,959,558

 2.  बगला  44,792,312

 3.  गुजराती  25,865,012

 4.  हिम्दी  208,514,005

 5.  कन्तड़  21,710,649

 6.  कश्मोरो  2,49  5,487

 7.  मलयालम  21,938,760

 8.  मराठी  41,765,190

 9.  उड़िया  19,863,198

 10.  पंजाबी  14,108,1 43

 11.  संस्कृत  2,212

 12.  सिंधी  1,676,875

 13.  तमिल  37,690,106

 14.  तेलुगु  44,756,923

 15.  उदूं  28,620,89 5

 कुल  :  522,759,625
 फाड़  अअऊईीटंडईडईओअ  अजशअअ€अखबअजछज_डअइ  अडअब  खयखअय  यल्‍आअ  फक  २४४४  फ  “5  सससक्‍_ंसस?:ं  3-3  लक  |,
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 विवरण-वो

 क्रम०  समाचारपत्रों  समाचा  रपत्रों  प्रसार  संख्या

 संख्या  की  भाषा  को  संख्या

 1.  हिन्दी  554  5,424

 2.  अंग्रेजी  138  3,582

 3.  असमिया  3  123

 4.  बंगला  52  1,197

 5.  गुजराती  41  1,226

 6.  कन्नड़  93  627

 7.  कश्मीरी  ना
 जा

 8.  मलयालम  118  1,586

 9.  मराठी  132  1,417

 10.  उड़िया  17  342

 11.  पंजाबी  29  387

 12.  संस्कृत  2  2

 13.  सिंधी  7  35

 14.  तमिल  113  1,126

 15.  तेलुगु  42  485

 16.  उर््‌  182  1,057

 17.  द्विभाषी  35  41

 18.  बहुभषी  6  2

 19.  अन्य  42  68

 कुल  1,609  18,727

 बविवधरण-तीन

 तथा  मझोले  समाचारपत्रों  को  दी  जाने  बालो

 सबिधाओं  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 समाचारपन्रों  के  पंजोयक  हारा  दो  जाने  वालो  सुविधाएं  :

 इस  समय  लघु  और  मझोले  समाचारपत्रों  को  अखबारी  कागज  के  आबंटन  आदि  के  बारे

 में  निम्नलिखित  सुविध्वायें  उपलब्ध  हैं  :

 (1)  उन  समाच्ारपत्रों  को  अख़बारी  कागज  शीट्रों  में  सप्लाई  किया  जाता  है  जो  शीटफेड

 हरे



 लिखित  उच्च र  28  1986

 मशीन  पर  मुद्रित  होते  हैं  ।  यदि  शीटें  उपलब्ध  नहीं  होतीं  तो  रीलों  को  शौटों  में  बदलने  के  लिए
 उनको  उनकी  हकदारी  का  5  प्रतिशत  अतिरिक्त  दिया  जाता

 (2)  300  भी०  टन  से  कम  की  हकदारी  वाले  समाचारपन्रों  को  आयातित  या  स्वदेशी

 मखबारी  कागज  भागों  ये  या  एक  ही  बार  प्राप्त  करने  का  विकल्प  दिया  जाता

 (3)  50  टन  तक  की  हकदारी  समाचारपत्रों  के  लिये  प्राधकरण  की  वध  अवधि

 महोने  जबकि  अन्यों  के  मामले  में  यह  3  महीने  इस  रियायत  से  अधिकांश  लषु
 समाचार  पत्र  सुविधाजनक  तथा  चरणवद्ध  ढंग  से  अखबारी  कांगज  ले  सकते

 (4)  अखबारी  कागज  के  आबंटन  के  लिये  आवेदन  करते  समय  2000  प्रतियों  तक  की
 प्रसार  संख्या  वाल  उघु  समाचारपत्रों  द्वारा  सनदी  लेखाकार  का  प्रमाण  पत्र  दिया  जाना  अपेक्षित

 नहीं

 (5)  5000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संब्या  वाले  लघु  समाचारपत्रों  अखबारी  कागज

 की  हकदारी  की  गणना  करते  निःशुल्क  बिना  बिक्री  वापस  या  मुद्रित  परन्तु  न

 तो  बिक्री  और  न  ही  नि:शुल्क  वितरित  की  गई  प्रतियों  का  10  से  20  प्रतिशत  तक  के  बीच  एलाउंस
 दिया  जाता  है  तथा  5000  प्रतियों  भौर  10,000  प्रतियों  के  बीच  की  प्रसार  संडया  वाले

 पत्रों  को  10  से  15  प्रतिशत  तक  एलाउंप्त  दिया  जाता  है  अन्य  के  मामले  यह  प्रतिशतता  केवल

 5  से  10  तक

 (6)  सरकार  आयातित  किस्म  के  अखबारी  कागज  पर  825.00  रुपये  प्रति  मी०  टन
 की  दर  से  सीमा  शुल्क  ले  रही  जबकि  लघ्‌  समाचारपत्रों  को  सीमा  शुल्क  से  पूरी  तरह  छूट  दो

 गई  और  मझोले  समाचारपत्रों
 को

 केवल  275  ९०  प्रति  मी०  टन  की  ही  दर  से  सीमਂ  शुल्क  देता
 था  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  अन्तिम  निर्णय  के  बड़े  समाचारपत्रों  से  इस
 समय  अंतिम  आधार  पर  550  ko  प्रति  मीट्रिक  टन  की  दर  से  सीमा  शुल्क  लिया  जा  रहा

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालण  ६्वारा  दो  जाने  वालो  सुविधायें  :

 भारत  सरकार  की  मोजूदा  विज्ञापन  नीति  के  भाषायी  समाचारपत्रों  आदि  को
 सामान्य  रूप  से  तथा  तथा  मझोले  समाचारपत्र  को  विशेष  रूप  से  निम्नलिखित  सुविधायें

 दी  गई  हैं  :  |

 (1)  बिक्रीत  प्रसार  संख्या  की  सामान्य  पत्रिका  प्रति  अंक  1000  प्रतियां  तथापि

 निम्नलिखित  के  मामलों  में  छूट  अनज्ेय  है  :

 विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी  जिनकी  बिक्रीत  प्रसार  संख्या  कम  से  कम
 500  प्रतियां  प्रति  अंक

 संस्कृत  के  समाचारपत्र/पत्रिकाएं  और  सीमावर्ती  या  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में अथवा
 आदिवासी  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  या  मुझ्य  रूप  से  आदिवासी  पाठकों  के
 लिये  अभिप्रेत  जितकी  न्यूनतम  बिक्रीत  प्रसार  संड्या  500  प्रतियां
 प्रति  अंक  हो  ।

 (2)  मुद्रिण  स्थान  के  मामले  में  भी  आदिवासी  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले

 मुख्यतया  आदिवासी  पाठकों  के  लिये  अभिप्रेत  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  का  छूट  अनुशेय  है  ।
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 (3)  2,000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  को  सनदी

 आदि  से  प्रसार  संख्या  का  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  से  छूट  है  ।

 (4)  विज्ञापन  दरों  को  नियत  करने  के  मामले  में  दरों  की  समानता  है  भर्थात  अंग्रेजी

 समाचारपत्रों  तथा  भाषायी  समाचारपत्रों  के बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  जाता  ।

 10,000  प्रतियों  तक  की  प्रसार  संख्या  वाले  भाषायी  पत्र/पत्रिकाओं  को  अंग्रेजी  की  इसी  प्रकार  के»

 पतन्र/पत्रिकाओं  से  उच्च  बुध्रियादी  दर  मिलती  है  |  विज्ञापन  और  दुश्य  प्रचार  निदेशालय  की  माध्यम

 सूची  में  शामिल  बड़ी  संख्या  में  लघु  पत्र/प्रत्रिकाएं  हस  श्रेणी  में  आती

 पन्र  सूचता  कर्पालय  हारा  दो  जाने  बालो

 पत्र  पूचना  कार्यालय  लघु  ओर  मझोले  समाचारपत्रों  को  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विकासोय

 गतिविधियों  की  प्रारंभिक  जानकारी  कराने  के  विचार  प्रायोजित  यात्राओं  में  इन  समाचारपत्रों

 को  विशेष  प्रतिनिधित्व  देने  के  आदि  जारी  करने  से  संबंधित  अनेक

 सेवाएं  समय  समय  पर  उपलब्ध  करता  तथा  समाचारपत्रों  को  अधिक  सुविधा
 देने  के  लिये  प्रत्यायन  नियमों  को  भी  उदार  बताया  गया

 इविरा  गांधो  आवास  योजना  के  अभ्तर्गंत  राजस्थान

 को  धनशाहि  का  नियतन

 7939.  प्रो०  लिमेला  कुमारों  शक्तावत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  जीवन  बीमा  निगम  तथा

 द्वारा  दी  गई  सहायया/कऋ्रणों  से  राज्य-वार  मकानों  के  निर्माण  की  योजना  क्‍या  है  मौर
 उन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 इन्दिरा  गांधी  आवास  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1986-87  के  दौरान  राजस्थान

 को  कुल  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  और

 क्‍या  आवास  सुविधा  की  दृष्टि  से  राजस्थान  अत्यन्त  पिछड़ा  राज्य  है  भौर  यदि
 तो  क्‍या  धनराशि  के  आवंटन  के  समय  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ?

 कवि  संत्री  बूटा  जीवन  बीमा  निगम  एवं  द्वारा  मकानों  के

 निर्माण  के  लिये  राज्यों  को  ऋण  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।  वर्ष  1984-85  ओर

 1985-86  5-86  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  सामान्य  एवं  ग्रामीण  आवासों  के  लिए  दी  गई
 ऋण  की  राशि  नीचे  दर्शाई  गई  :

 सामान्य  ग्रामीण  कुल

 रुपये

 1984-85  190.00  30.00  220.00

 1985-86  214.00  30.00  244.00
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 हुडको  द्वारा  इन  दो  वर्षों  हेतु  शहरी  एवं  ग्रामीण  आवासों  के  लिये  दी  गई  ऋण  सहायता
 की  राशि  नीचे  दी  गई  है

 रुपये
 न वतन  तनमन  मम» कक» नाक

 वर्ष  शहरी  ग्रामीण  कुल

 2.45  30.61

 1985-86  21.84  0.00  21.84

 1986-87  के  लिए  राजस्थान  को  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  487.00
 लाख  रुपये  का  अन्तिम  आवंटन  किया  गया

 इंदिरा  आवास  योजना  के  एक  प्लान  योजना  राज्यों  को  निधियों  का
 आवंटन  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  किया  जाता  इस  मानदण्ड  के  50  प्रतिशत

 महत्व  कृषि  सीमान्त  किसानों  एवं  सीमान्त  मजदूरों  और  50  प्रतिशत  महत्व  नि्धनता
 के  मामलों  को  दिया  जाता  राजस्थान  को  इस  फार्मूला  के  अनुसार  ही  अपने  हिस्से  कौ  राशि
 मिलेगी  ।

 लिनुभाद ]

 जचिकमगल्र  में  पेयजल  पूति  योजना

 7940.  कुमारों  डो०  के०  तारादेवो  :  क्या  धाहरी  विकास  संत्रो  यह  थताने  की  क॒पा  करेंगे

 क्या  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  चिकमगलूर  जिले  में  पेयजल  पूर्ति
 के  लिए  आधार  शिला  रखी

 परियोजना  का  आकार  ओर  लागत  कया

 क्‍या  यह  योजना  कार्यान्वित  की  गई  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 यह  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  की  और

 (2)  क्‍या  सरकार  इस  योजना  का  वित्त  पोषण  करेगी  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :  कर्नाटक  शासन  ने  सूचित
 किया  है  कि  स्वर्गाय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने चिकमगलूर  जलपूर्ति  योजना  का
 न्यास  किया  था  ।

 इस  योजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  50.00  करोड़  रुपये

 नहीं  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  हस  योजना  का  कार्यान्वयन  नहीं
 कया  जा  सका  क्‍योंकि  यहू  लागत  अत्याधिक  है  ओर  यह  योजना  मित्तब्पमिता  की  दृष्टि  से

 ब्यवहायं  नहीं  है  ।

 और  (#)  .
 प्रश्न

 ही  नहीं  ढठत े।
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 दिल्‍ली  में  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण

 को  भूमि  पर  अवंध  कब्जा  करने  बाले

 7941.  भो  चिरंजों  लाल  दार्मा  :  क्या  धाहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गोविन्दपुरी  में  मेन  रोड़  के  साथ  लगी  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 को  काफो  भूमि  पर  लोगों  द्वारा  अवेध  कब्जा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इन  अवध  कब्जा  करने  वाले  लोगों  को  सरकारी  भूमि  से  हटाने  के  लिए
 बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मज्री  बलबोर  :  हां  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  हन  झ्र्गी  निवासियों  को  संख्या
 अत्यधिक  है  और  उनके  स्थानान्तरण  के  लिए  तत्काल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगस  हारा  सहायता

 7942.  भी  डो०  बो०  पाठिल  :  क्या  कृषि  मं  भ्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आदिवासी  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मंजूर  की  गई  तथा  खर्च  की  गई  धनराशि  का

 राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ॥

 कृषि  ओर  सहकारिता  जिभाग  में  राज्य  मंत्री  थोगेश  :  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  आदिवासी  सहकारी  समितियों  को  सहायता  देता  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 39
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 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  प्राभोण  जिकास  बंक  हारा  किसानों  को  ऋण

 7943.  भरी  पो०  आर०  कुसमारसंगलम  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विभाग  बेंक  का  किसानों  को  ऋण  देने  में  तेजी  लाने

 का  विचार

 कया  उक्त  राशि  का  पर्याप्त  बड़ा  भाग  खुम्बों  की  मुर्गीपालन  तथा  दुधारू  पशुओं
 के  लिए  नियत  किया

 क्‍या  विश्व  बैंक  यूरोपियन  आथिक  समुदाय  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  की  दो  परियोजनाओं  में  लिए  आधे  मूल्य  पर  मिलने  वाले  अति  दुधारू  पशुओं
 की  खरोद  के  लिए  धन  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  एकक  भारतीय  डेरी  निगम  जो  केवल  वित्त  पोषी  निकाय

 बेंकों  में  बहुत  बड़ो  धनराशि  जमा  जिसका  ब्याज  अजित  करने  के  अतिरिक्त  कोई  उपयोग

 नहीं  हो  रहा  और

 यदि  तो  क्या  उसका  उपयोग  आपरेशन  फ्लड  क्षेत्रों  में  दूध  के  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  दुधारू  पशुओं  की  खरीद  हेतु  वित्त  पोषण  के  लिए  किया  जाएगा  ?

 कषि  और  सहकारिता  जिभाग  में  राज्य  योगेसा  ।  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  कृषि  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय  प्रामीण

 राज्य  सहकारी  बंकों  और  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  बैंकों  को  पुनवित्त  मुहैया  करता

 मौसमी  कृषि  कार्यों  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  आल्पकालिक  सहकारों  ऋण
 संबंधी  तन्त्र  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  लिए  उनके  साधनों  के  पूरक  के  तोर  पर  ऋण  सीमायें

 मंजूर  को  जातो  कृषि  के सावधिक  निवेश  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक
 बेकों  के  लिए  पुनवित्त  मुहैया  करता  उक्त  दोनों  कार्यों  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  मुहैया  की  गई  पुनवित्त  की  मात्रा  हर  वर्ष  बढ़ती  रहती  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  ब्हूण  को  1984-85  के  लगभग  5800  करोड़  रुपये  के  स्तर  से  बढ़ाकर
 वर्ष  1989-90  में  लगभग  14,500  करोड़  रुपए  करके  एक  भारी  वृद्धि  करने  की  बात  शामिल

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  के  पुनवित्त  कार्यक्रमों  को  ऐसा  बनाया  गया  है  कि
 ऋण  संबंधी  बढ़ी  हुई  जरूरतें  पूरों  हो  जायें  ।

 खुम्बी  की  मुर्गी  पालन  और  डेरी  कार्यकलाप  भी  उन  पात्र  प्रयोजनों  में  शामिल

 हैं  जिनके  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  भाग  लेने  वाले  बैंकों  को

 पुनवित्त  मुहैया  किया  जाता  इन  कार्यकलापों  के लिए  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  और  भाग
 लेने  वाले  बैंकों  को  पुनवित्त  प्राप्त  करने  को  पात्रता  के  आधार  पर  पुनवित्त  मुहैया  कराया  जाता

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  बेंकों  दवरा  किए  जाने  वाले  बास्तविक  बितरण  के
 आधार  पर  पुनविस  मुहैया  करता

 विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  परियोजना  (824  आई७०
 में  अधिक  दूध  देने  बाले  दुधारू  पशुओं  को  आध्यो  कीमत  पर  खरोदने  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने

 का  कोई  प्रावधान  नहों  है  ।
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 और  (४)  भारतोय  डेरी  निगम  डो०  का  कोई  भी  फण्ड  दष्ट्रीयकृत
 बैंकों  में  नहीं  फंसा  हुआ  भारतीय  डेरी  निमम  द्वारा  आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  फन्‍ड

 बैंकों  में नियत  किए  जाते  हैं  ओर  उनके  वास्तविक  इस्तेमाल  अप्रयुक्त  धनराशि  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में

 रखी  जाती  है  ।

 झुंगी  का  उत्सादन

 7944.  श्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चुंगी  शुल्क  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  ओर

 यदि  तो  नगरपालिकाओं  की  सहायता  के  लिए  आय  के  कौन  से  वैकल्पिक  उपाय

 सुझाने  का  विचार  है  ?

 हाहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलओर  :  ओर  चुंगी  समाए
 करने  पर  स्थानीय  निकायों  के  स्रोतों  में  बुद्धि  करने  के  प्रश्न  की  जांच  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  एक
 समिति  का  गठन  किया  है  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  लगभग  दो  महीने  में  मिलने  को  सम्भावना  है  ।

 कर्माटक  में  मकान  बनाने  के  तरोकों  संबंधो  सूचना  केस

 7945.  भी  सरसहराब  सूर्यबंशोी  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  के  परिवहन  तथा  आवास  मंत्री  ने  कर्ताटक  में  एक  तकनीकी  जो

 सीमित  आय  वाले  लोगों  को  गांवों  तथा  तगरों  में  भवन  निर्माण  के  तरीकों  के  बारे  में  जानकारी
 की  स्थापना  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  ओर  राष्ट्रीय  भवन
 निर्माण  संगठन  का  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  आवास  स्कन्ध  बंगलोर  में  पहले  ही  कार्यरत  है  जो  ग्रामीण
 आवास  में  प्रशिक्षण  तथा  विस्तार  करता  वह  शहरी  क्षेत्रों  में  कम  लागत  के
 भवन  निर्माण  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  का  प्रचार  भी  करता

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्सचारियों  के लिए  भाबासोय
 परियोजनाएं

 7946.  डा०  थो  बेंकटेश  :  क्या  दाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सभ्ञ  है  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकारी
 चारियों  के  लिए  आवास-विकास  की  कुछ  परियोजनाएं  विभिन्‍न  राज्यों  में  अभी  तक  पूरी  नहीं
 हुई

 यदि  तो  शुरू  की  गई  परियोजनाओं  और  प्रत्येक  राज्य  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 वर्ष  1986-88  के  दोरान  ऐसी  और  परियोजनाएं  किन  स्थानों  पर  शुरू  की
 जाएंगी  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी

 औद्योगिक  कं  चारियों  के  लिए  आबास  योजना

 7947.  भरी  राम  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  असम  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  कमंचारियों  की  बढ़ती  हुई  आवास  आवश्यकता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उनके  लाभ  के  लिए  भविष्य  निधि  से  सम्बद  कोई  आवास  योजना  बनाई  ओर

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है और  इन  योजनाओं  के  अंतर्गत  कितने

 कमंचारियों  को  आवास  देनें  का  विचार  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  और  कमंचारी

 भविष्य  निधि  उन  भविष्य  निधि  अंशदाताओं  के  जिनके  खाते  में  स्रविष्य  निधि  को

 पर्याप्त  राशि  जमा  है  और  उन  क्षेत्रों  में  मकान  लेने  के  इच्छुक  हैं  जहां  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 और  राज्य  आवास  परिषदों  आदि  जेसी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  मकानों  की  व्यवस्था  की  जा
 सकती  मकानों  का  निर्माण  करवाएगा  ।  1527  मकामों  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावों

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  जिनके  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 फरीदाबाद  में  200  मकान  लगभग  पूरे  होने  की  स्थिति  में  है  ।

 महाराष्ट्र--बम्बई  में  1200  मकान  1987  के  मध्य  तक  तैयार  होने  की  आशा  है  ।

 राजस्थान--अलवर  में  27  मक्रान  शीघ्र  तैयार  होने  की  आशा

 उत्तर  प्रदेश--गाजियाबाद  में  100  मकान  निर्माण  कार्य  को  शीघ्र  शुरू  करने  की

 ,  भाशा  है  ।

 अन्य  राज्यों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  भविष्य  निधि  अंशदाताओं  के  लिए  एक
 विशेष  योजना  तैयार  करें  या  अपने  आवास  परिबषदों  क्री  मौजूदा  योजताओं  में  भविष्य  निधि
 दाताओं  को  मकान  आबंटित  करने  के  लिए  मकानों  की  कुछ  प्रतिशतता  कम  से  कम  अलग  रखें  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को  लाभ/हानि

 7948.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  क्‍या  इश्पात  और  खक्ल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  में  भिलाई  तथा  राउरकैला  इस्पात  संयंत्रों
 में  क्रशः  कितना  लाभ  अथवा  हानि

 प्रत्येक  संयंत्र  में  कितने  लोग  काम  करते  हैं  और  स्थापना  पर  हुए  ऊपरि  व्यय  का
 ब्यौरा  क्या  ओर

 इन  संयंत्रों  के  विस्तार  और  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  पर  विचार  करते  सभप  क्‍या
 मानदण्ड  अपनाये  गये  थे  ?

 इस्पात  और  सात  संत्रो  कृष्ण  चम्  :  वर्ष  1984-85  भोर  1985-86  के
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 दौरान  दुर्गापुर  तथा  राउरकेला  के  इस्पात  कारखानों  में  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  नीचे

 दिया  गया

 कारखाना  1984-85  1985-86  5-86

 )  )

 सिलाई  इस्पात  कारखाना  में भिलाई, दुर्गापुर ओर  2055

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  724

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना

 वर्ष  कारखानों में  और  की स्थिति  में  दुर्गापुर  ओर  राउरकेला  के

 इस्पात  कारखानों  में  लाभ/हानि  की  स्थिति  इस  प्रकार

 लाभ  (+-)/हानि  (--)

 कारखाने  का का  नाम  (+)  49.27  5  (+)  6

 ...  भिलाई  इस्पात  कारखाना  (+-)  49.27  (+-)  67.0

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  (--)  53.36  (--)  34.0

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  (+)  (-+-)  35.20

 लेखों  अआअ्च्ाजनशन्ुेूँण््््ललशश्ल/|/्श्।ा।ः््ा  »»  चईह्फटओईओओओओओआओआओआओओओए

 परन्तु  लेखों  को  अन्तिम  रूप  देने  तथा  लेखा-परीक्षा  के  पश्चात्‌  ही  वर्ष  1985-86  के

 लाभ/हानि  की  अन्तिम  स्थिति  का  पता  चल  सकेगा  ।

 31-3-85  तथा  31-12-85  की  स्थिति  के  अनुसार  भिलाई  तथा  राउरकेला

 के  इस्पात  कारखानों  कारखाना  भी  शामिल  में  लगी  जन-शक्षित  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया या  है
 नमन  भी  भी  नी  न  नी  न  इआअआ  खा  ।  ययघयघयघयघयघयघयतययघयतयतघयतघतयघतयतयघययतय  31-12-85  मनन  न  नमक  नम»  4०

 जन-शक्ति

 को  को

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  34905  34820

 झभिलाई  इस्पात  कारखाता  64729

 राउरकेला  इस्पात  कारणाता  39827
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 दुर्गापुर  तथा  राउरकेला  के  इस्पात  कारखानों  के  बारे  में  उपरि  खर्च  का  ब्यौरा

 प्षीचे  दिया  गया

 कारखाने  का  नाम
 ह

 1984-85  5  1985-86  5-86

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  19.00  20.76

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  11.19  12.53

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  12.83  15.28

 5.

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  की  योजना  में
 इस  कारखाने  को  इस्पात  पिण्ड  की  16  लाख  टन  स्थापित  क्षमता  को  बनाए  रखने  की  परिकल्पना
 की  गई

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  आगे  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  परन्तु
 40  लाख  टन  स्थापित  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंकठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा
 प्रोद्योगिकीय  उन्नयन  की  विशिष्ठ  योजनाएं  तेयार  कर  रही  है  ।

 18  लाख  टन  स्थापित  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के

 आधुनिकीकरण  तथा  प्रोौद्योगिकीय  उन्‍तयन  की  योजना  तैयार  कर  रही  परन्तु  मिलों  की
 निर्मित  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  इस  योजना  की  समीक्षा  कर  रहो  है  ।

 दिल्‍लो  में  उन  कर्मचारियों  जिनके  अपने  मकान  सरकारो
 आवास  वापिस  लिया  जाना

 7949.  की  राम  स्वरूप  राम  :

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेत  :

 क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  कुल  सरकारी  कमंचारियों  में  से  कितने  प्रतिशत  को  सरकारी  क्वार्टर  दिए

 गए

 क्‍या  बड़ी  संख्या  में  ऐसे  सरकारी  कमंचारियों  जिनके  दिल्ली  में  अपने  फ्लैट

 अथवा  मकान  सरकारी  आवास  दिए  गए

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्‍या  ओर

 गया  ऐसे  कर्मचारियों  जिनके  पास  दिल्ली  में  अपने  अथवा  अपने  परिवार  के  किसी
 अन्य  सदस्य  के  नाम  में  मकान  सरकारी  आवास  वापिस  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 धाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  वर्ष  1984  में  मांगे  गए
 सीमित  आवेदनों  के  आधार  पर  दिल्ली  में  रह  रहे  सरकारी  कर्मचारियों  के  49.2  प्र०  श०  की  कुल
 1,36,221  की  मांग  की  तुलना  में  सरकारी  दिए  गए
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 और  हां  ।  3399  अधिकारियों/कमंचारियों  जिनके  दिल्ली  में  अपने
 मकान  सामान्य  पूल  से  रिहायशी  वास  आबंटित  किए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 तालचेर  उर्वरक  कारशाने  में  दुर्घटनायें

 7950.  श्री  श्रोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तालचेर  उर्वरक  कारखाने  में  1985  से  अब  तक  कितनी  दुषघंटनाएं

 इन  दुर्घटनाओं  के  क्या  कारण

 इन  दुघेटनाओं  के  कारण  कितनी  हानि

 इन  दुघंटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  और

 (४)  इन  दुघंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं
 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 उबं  रक़  विभाग  में  राज्य  संत्रो  के०  नटबर  :  ओर  1985  से
 तालचर  उवेरक  संयंत्र  में  तीन  उल्लेखनीय  दुघंटनाएं  हुई  ये  दुर्घटनाएं  नाले  में  नेफथा  के  बाह्य
 प्रवाह  के  परिणामस्वरूप  फंक्टरी  परिसर  के  बाहर  आग  दोषपूर्ण  फलेंज  में  से  गैस  के
 रिसाव  तथा  अमोनिया  रिएक्टर  से  सिन्धेसिस  गेस  के  रिसाव  के  कारण  आग  लगने  के  कारण  हुई  ।

 लगभग  24,000  टन  यूरिया  को  उत्पादन  हानि  के  लगभग  11  लाख

 रुपए  की  हानि  मरम्मत  एवं  माल  के  बेकार  हो  जाने  के  कारण  हुई  |  इसके  प्रथम

 दुघंटना  अर्थात्‌  नेफ्या  के  बाह्य  प्रवाह  के  कारण  आग  लगने  के  परिणामस्वरूप  एक  ग्रामवासी  की

 मृत्यु  हो  गई  ।

 ओर  (&)  प्रत्येर  मामले  में  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  तथा  इस  प्रकार  को  दु्धंटनाओं
 को  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  उपचारी  उपाय  सुझाने  हेतु  विस्तृत  जांच  पड़ताल  की  गई  इस
 दोरान  दो  वरिष्ठ  इंजीनियरों  को  आरोप  पत्र  दिए  गए  हैं  तथा  एक  अन्य  को  निलम्बित  कर  दिया
 गया  है  |

 उपचारो  उपायों  के  संबंध  नेफ्था  के  बाह्य  प्रवाह  से  बचने  के  लिए  उपकरण  एवं  विद्युत
 पद्धतियों  में  कुछ  सुधार  किए  गए  अमोनिया  कन्वर्टर  टॉप  गैस  केट  के  डिजाइन  में  सुधार  लाने  के
 बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  तथा  विषेलो  गसों  के  रिसाव  की  सम्भावनाओं  को  न्यूनतम  करने  के

 लिए  कम्पनी  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  संयंत्र  प्रबन्ध  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निर्देश
 भी  जारी  किए  गए  हैं  कि किसी  अनधिकृत  व्यक्ति  को  कारखाने  में  प्रबिष्ट  होने  तथा  निर्धारित

 सुरक्षा  उपायों  के  बिना  कार्य  करने  को  अनुमति  न  दी  जाए  ।

 दिल्‍लो  में  मकान  के  निर्माण  में  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 7951.  भी  पो०  कुलमदई  बेल  :  कया  हहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  मकानों  में  निर्माण  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  शामिल  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  ओर
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  क्या  यह  सरकार  को  नीतियों  के  अनुरूप  है  ?

 हाहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  दलबोर  :  और  सूचना  एकत्र

 को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गांधी  फिल्म  का  प्रसारण

 7952.  प्रो
 ०  सधु  दण्डबते  :  क्या  सूखना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदर्शन  की  उच्च  कलात्मक  और  भहत्यपूर्ण  राष्ट्रीय  संदेश  की  सार्थक  फिल्मों

 को  टेलिविजन  पर  दिखाने  की  प्रथा

 यदि  तो  क्‍या  दूरदर्शन  का  एटनबरों  की  फिल्म  जिसमें  गांधी  को  हर
 प्रकार  के  अन्याय  के  प्रति  शक्तिशाली  विरोश्री  के  रूप  पें  प्रतिबिभ्बित  किया  गया  को  दूरदर्शन
 पर  दिखाने  का  विचार  ओर

 क्‍या  नवयुवकों  के  लाभ  के  लिए  विशेषकर  विभिन्‍न-शिक्षा  संस्थाओं  में  इस  फिल्‍म  को
 दिखाने  के  लिए  विशेष  प्रयास  किए  जायेंगे  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थो०  एन०  :

 दूरदर्शन  टेलोकास्ट  करने  के  लिए  इस  फिल्‍म  को  प्राप्त  करने  हेतु
 अधिकार  धारकों  के  संपक  में  है  ।

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
 सिवाए  इसके  कि  ग्रमीण  ओर  अर्ध-शहरो  क्षेत्रों  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  की  क्षेत्रीय  प्रकार

 यूनिटों  ने  कुछ  शैक्षणिक  संस्थानों  में  इस  फिल्म  का  प्रदर्शन  किया  यह  भी  उल्लेखनोय  है  कि
 इस  फिल्‍म  को  हाल  हो  के  भूतकाल  में  भारत  के  सिनेमाघरों  में  वाणिज्यिक  रूप  से  पहले  ही  प्रदर्शित
 किया  जा  चुका

 तये  विपणन  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 7953.  भोमतो  बसव  राजेहबरी  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 कया  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  विपणन  केन्द्र  खोलने  के  बारे  में  सरकार  का
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन  स्थानों  पर  सरकार  का  इस  प्रकार  के  केन्द्र  शुरू  करने  का  विज्ञार

 है  ओर  उनके  मुख्य  क्रियाकलाप  क्या  और

 प्रत्येक  परियोजना  को  अनुमानित  लागत  कितनी  होगी  ?

 कृषि  संत्रो  बूठा  से  सातथों  योजना  अबधि  के  दोराम  कवि
 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  विपणन  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हु
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 उड़ीसा  के  क्योंझ्वर  जिले  में  ठक्रामी  लोह  अयस्क  खास

 7954.  भ्री  हरिहर  सोनम  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  संत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  कयोंझर  जिले  में  ठकुरानी  लौह  अयस्क  खान  में  किसो  भी  प्रकार  के

 कार्य  को  गर-सरकारी  ठेकेदारों  स ेकरवने  को  समाप्त  करने  की  आवश्यकता

 यदि  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  गये  और

 ठकुरानी  लौह  अयस्क  खान  से  गर-सकारो  ठेका  प्रणाली  को  कब  तक  समाप्त  किया

 जाएगा  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  उड़ीसा  मिनरल  डेवलपमेंट

 कम्पनी  लिमिटेड  ने  वततमान  परिचालनों  का  अध्ययन  करने  तथा  खानों  और  सुविधाओं  के  पुनः
 स्थापन  ओर  विकास  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  करने  का  काम  सरकारो  क्षेत्र  के

 नेशनल  मिनरल  डंवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  सौंपा  है  ।

 इस  समय  न  तो  यह  बता  पाना  सम्भव  होगा  कि  खानों  में  गर-सरकारी  ठेका  प्रणाली

 समाप्त  की  जाएगी  और  न  हो  यह  बता  पाना  सम्भव  होगा  कि  यह  प्रणाली  कब  तक  समाप्त  की

 जा  सकेगी  |

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा
 सफल  अधिशेष  बनाना

 7955.  शभ्रो  के०  यो०  शंकर  गोडा  :  क्या  इस्पात  भोर  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  का  घिचार  यर्ष  1985-86  के  दोरान  लगभग

 1,000  करोड़  रुपए  का  सकल  अधिशेष  बनाने  का  ‘

 यदि  तो  इतने  अधिक  अधिशेष  उत्पादन  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  क्षमता  इस  समय  इतने  अधिक

 अधिशेष  बनाने  की  नहीं  और

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  यह  निदेश  दिया  है  कि  वह  अपने

 इस्पात  संयंत्रों  के अधुरनिकोकरण  के  लिए  आंतरिक  संसाधन  जुटाये  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रो  कृष्ण  चल्र  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 कुछ  कारखानों  में  क्षमता  के  अत्यधिक  उपयोग  तथा  काफी  मात्रा  में  संसाधन  जुटाने
 में  कठिनाइयां  मुख्यतः  उपस्करों  को  कच्चो  सामग्री  कोककर  को

 क्यालिटी  तथा  प्रौद्योगिकी  आदि  की  अड़चतों  के  कारण के
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 सातवों  योजनावधि  के  दोरान  के  योजनागत-परिध्यय  की  व्यवस्था  पूर्णतया
 बजट-भिन्‍न  संसाधनों  से  अर्थात्‌  अंशतः  इस्पात  विकास  निधि  से  तथा  आन्तरिक  संसाधनों  से

 जुटाने  के  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गेहूं  में  बंटਂ  रोग

 7956.  डा०  डी०  एन०  रेह्टो  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  गत  50  वर्षों  के  दोरान  गेहूं  में  कभी-कभी  लगने  वाले  बंटਂ

 नामक  रोग  पर  काबू  पा  लिया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  और  सहक।रिता  विभाण  में  राज्य  मंत्रो  योगेख  :  और  जी

 बंटਂ  नामक  रोग  पर  पूरी  तरह  से  काबू  पाना  संभव  नहीं  है  बयोंकि  इस  रोग  को

 विशिष्ट  इटियालोजी  ओर  प्रकृति  की  वजह से  प्रत्यक्ष  रसायनिक  नियंत्रण  पद्धतियां  प्रभावी  नहीं  होती
 इस  रोग  का  प्रकोप  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 (1)  कवक  का  प्रारंभिक  निवेश-द्रव्य  घटाने  क ेलिए  कवकनाशी  दवाओं  से  बीज  उपचार

 करना  |

 (2)  एच०  डी०  2281,  एच०  डो०  2285,  डी०  डब्ल्यू०  तथा  पी०  बी०

 एन०  34  जैसी  करनल  बंट  के  लिए  गेहूँ  को  सहनशोल  किस्मों  का  प्रयोग

 करना  ।

 (3)  रोगग्रस्त  इलाकों  से  रोग  मुक्त  क्षेत्रों  के  लिए  गेहूं  के  बोज  ले  पर  प्रतिबंध

 लगाना  ।

 लिलहनों  का  उत्पादन  लक्ष्य

 7957.  भरी  बी०  तुलसी  राम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  अगले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  विशेषकर  आमन्ध्र

 प्रदेश  तिलहनों  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 भगले  तीन  वर्षों  में  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करने  का  विचार  भोर

 क्‍या  इस  योजना  से  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पार

 किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेग्ड  :  योजना  आयोग

 ने  राज्य  की  वाषिक  पोजनाओं  को  अंतिम  रूप  देने  के लिए  गठित  कार्यकारी  दलों  के  विचार-विमर्श

 के  आधार  पर  विभिन्‍न  फसलों  के  उत्पादन  के  राज्यवार  लक्ष्यों  की  सिफारिश  की  वर्ष  1986-

 87  के  लिए  कार्यकारी  दलों  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  सिफारिश  किए  गए

 तिलहन  उत्पादन  के  लक्ष्य  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  1987-88  तथा  1988-89  के
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 तिलहम  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  इन  वर्षों  के  शुरू  होने  से  पहले  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दलों

 द्वारा  अंतिम  रूप  दिया

 राज्यों  को  तिलहत  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय

 तिलहन  विकास  जो  तिलहन  उगाने  वाले  17  राज्यों  में  चल  रही  के  जरिए  दी  जाती

 परियोजना  में  शामिल  किए  गए  प्रत्येक  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  वर्षनिवर्ष  के  आधार  पर  दी

 जाती  है  ।

 अभी  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  इस  योजना  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 विवरण

 पोजनगा  आयोग  के  कार्यकारी  दल  हारा  बिए  गए  भ्ंतिम  रूप  के  अनुसार
 1986-87  के  दोशन  तिलहन  उत्पादन  के  लिए  राज्यवार  लक्ष्य

 —_——_—_———

 ऋण०्सं०  राज्य  अस्थायी  उत्पादन  लक्ष्य

 हैं  मीटरी

 1.  भर  प्रदेश  19.25

 2.  असम  2.41

 3.  बिहार  3.50

 4.  गुजरात  24.00

 5.  हरियाणा  2.62

 6.  हिमाचल  प्रदेश  0.16

 7.  कर्ताटक  13.45

 8.  मध्य  प्रदेश  20.57

 9.  महाराष्ट्र  16.65

 10.  उड़ीसा  9.20

 11.  पंजाब  1.90

 12.  राभस्थान  13.00

 13.  सिक्किम  0.11

 14.  तमिलनाडु  17.00

 15.  उत्तर  प्रदेश  18.00

 16.  पश्चिम  बंगाल  2.60

 17.  जम्मू  और  कश्मीर  0.70

 18.  राष्ट्रीय  लक्ष्य  148.00
 नीयत लत  तन  न 3+-+-+-+
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 राष्ट्रीय  भवन  सिर्माण  निगम  लिसिटेड  द्वारा

 कार्यान्वित  की  जा  रहो  परियोजनाएं

 7958.  श्री  विजय  एन०  पाठिल  :  क्‍या  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  राष्ट्रीय  भवत  निर्माण  निगम  लिमिटेड  ते  वर्ष  1984-85  के

 दौरान  लाभ  अजित  किया

 यदि  तो  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कितना  लाभ  अजित  किया  गया  था  और

 वर्ष  1985-86  के  लाभ  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ओर

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लिमिटेड  द्वारा  कोन-कौन-सी  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  ओर

 अन्तराष्ट्रीय  परियोजनाओं  पर  का  किया  गरमा  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवोर  :  हां  ।

 1984-85  के  दौरान  निगम  ने  1.57  करोड़  रुपये  का  लाभ  अजित

 1985-86  5-86  के  लिए  अजित  करने  का  लक्ष्य  1.65  करोड़  रुपये  निर्धारित  किया  गया

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1984  से  1986  के  बोराम  पूर्ण  को  गई  परियोजनाएं  ।

 वेद  में  विदेदा  में  -

 «  मोसुल  में  होटल 1.  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन

 नई  दिल्ली

 दोकन  में  होटल १ 2.  कोमेंट  वालयर

 «  कोलाघाट  (1,  2,  3)-1  3.  जलशोधन  संयन्त्र

 4.  एमोनिया  बम्बई  4.  सार्वजनिक  उपयोगिता  सेवाएं

 (Stee  जि  ह

 5.  आई०  एस०  आर०  बंगलौर  5.  बीर  अस्पताल  ।

 मिष्पादनाधोन  परियोजनाएं

 देषा  सें  बिदेदा  में

 1.  तेल  तथा  प्राकृतिक  आयोग  के  निर्माण  कार्ये  1.  रेलवे  परियोजनाएं

 2.  विभिनन  क्षेत्रों  मे ंभारतीय  खाद्य  निगम  के  2.  ब्रेन  स्टोरेंज  टैंक  ।
 निर्माण  काये

 7३
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 3.  100  एम०
 जी 10  ७60०0  सयन्त्र

 दिल्ली  ।

 4.  नई

 5.  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  निर्माण

 दिल्‍ली  ।

 6.  3,000  टी०  पी०  डी०  सीमेन्ट  प्लांट

 तेन्दूर

 7.  टी०  बी०  दिल्‍ली

 8.  40  एम०  जी०  दिल्ली

 9.  अ०  रा०  बस  टमिन्स  दिल्ली

 10.  कोलहैंडलिग  आनापार

 12.  हाल  निर्माण  कानपुर  ।

 13.  मैट्रो  कलकत्ता  ।

 14.  कोलाघाट  (4,  5,  6)-2

 15.  नेल्को  अन्गुल  ।

 टिप्पणी  :  उपर्युक्त  सूची  सांगोपांग  नहीं  है  ।

 1.  एन०  टी०  पी०  सी०  सिंग्रोली  ।

 लिखित  उत्तर

 3.  120  बिस्तरों  का  अस्पताल

 ।

 4.  धाट  में  स्टोर  तथा  स्कूल

 5.  नसं  प्रशिक्षण  केन्द्र  ।

 6.  बेरगेन  तथा  इद्री  में

 सड़कों  का  निर्माण  ।

 7.  डाक  घर  तथा  टेलेक्स  एक्सचेंज
 ।

 8,  संग्रहालय  तथा

 हेतुण्डा  ।

 9.  महाकाली  रोड

 10.  घामर  ए०  में  774

 मकान  ।

 विल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  संसद  सदस्यों  को  फ्लेटों  का  आवंटन

 7959.  श्री  सोमजी भाई  डासर  :  क्या  धाहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  संसद  सदस्यों  को  निर्मित  मकात  आवंटित  करने  के  बारे  में  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ते  पहले  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  संसद  सदस्यों  को  कितने  फ्लैट  झाबंटित  किये  गये

 क्‍या  उक्त  योजना  बन्द  कर  दी  गई  ओर  इसके  कया  कारण  भोर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संसद  सदस्यों  को  फ्लेटों  का  भावंटन  करने  के  लिए  उक्त

 मोजना  को  पुनः  आरम्भ  करने  का  है  ओर  यदि  तो  कब  तक  ?
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 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  बलबोर  :  से  सूचता  एकत्र  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दूरददांग  ओर  रेडियो  नेटवर्क  का  बिस्तार

 7960.  श्री  एन०  टोम्बो  सिंह  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 पूरे  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  विशेष  रूप  से  मणिपुर  में  दूरदर्शन  और  रेडियो  नेटवर्क  के  लिये

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य-वार  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  और

 यदि  किसी  राज्य  में  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  संबंध  में  कोई  कमी  तो  उसके  क्‍या

 कारण

 घूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  बो०  एमन०  :  ओर

 लक्ष्यों/न्यूनताओं  के  बारे  में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  जहां  तक  आकाशवाणी  का

 संबंध  मणिपुर  राज्य  के  बारे  में  छठी  योजना  में  कोई  स्कीम  शामिल  नहीं  की  गई  थी

 छठी  योजना  के  दुरदर्शन  ने  उखरूल  तथा  इम्फाल  में  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  स्थापि

 किए  ।

 विवरण

 छठी  योजना  (1980-85)  के  वोरान  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों

 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  तथा  उसमे  ग्यूनताएं
 आकाशवाणी

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  स्थान  का  नाम  छठी  योजना  में  मुकम्मल  न्यूनता  के  कारण
 करने  के  लिए  स्कीम

 1  2  3  4  5

 1.  भ्सम  1.  डिब्रूढ  100  कि०  वाट०  मीडियम  वेव  मस्तूल  की  विलंब

 ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  से  प्राप्ति  ।
 300  किलोबाट  मीडियम  वेव
 करना  ।

 2.  गोहाटी  10  किलोवाट  शार्ट  वेव  स्थल  पर  ट्रांसमीटर
 मीटर  के  स्थान  पर  50  उपकरणों  की  विलंब
 वाट  शार्ट  बेव  ट्रांसपीटर  लगाना  से

 2.  मेघालय  1.  शिलांग  1.  1  फिलोवाट  मीडियम  वेव

 ट्रांससीटर  की  शबित  बढ़ाकर
 100  किलोवाट  मीडियम  वेब

 १4
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 1  2

 3.  अरुणाचल  प्रदेश

 4.  मिजोरम

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 थ्ञ  Pa
 |

 लिखित  उत्तर

 2.  उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र  के  लिए  नई  ट्रांसमीटर  उपकरणों

 एकीकृत  सेवा  के  लिए  50  की  देरी  से  प्राप्ति  ।

 वाट  शार्ट  वेव  ट्रांसीटर  की

 स्थापना  करना  ।

 20  किलोवाट  मीडियम  वेव

 ट्रांसमीटर  के  साथ  नया  रेडियो

 स्टेशन  स्थापित  करना  ।

 100  किलोवाट  सीडियम  वेव

 ट्रांससीटर  के  साथ  नया  रेडियो

 स्टेशन  ।

 स्थायी  स्टूडियो

 द्रदहांत

 मोजून्दा  दूरदर्शन  केन्द्र

 (28.4.86  के  दिन  को

 स्थिति  के

 छठी  योजना  के  अंग  के
 रूप  में  कार्यान्वयमाधीन

 दूरदर्शन  केन्द्र

 3

 गोहाटी  में  उच्च  शक्ति  (10
 वाला  स्टूडियो

 केन्द्र  ।

 नाजिरा  तथा

 तेजपुर  में  अल्प  शक्ति  वाले

 ट्रांसमीटर  ।

 4

 छठी  योजना  के  अंग  के
 रूप  में  गोहाटो  में  स्थायी

 स्टूडियो  केन्द्र  ।

 उत्तर-पूर्वी  स्कीम  के  अंग
 के  रूप  में  कार्यक्रम
 निर्माण  केन्द्र  ।

 जोरहाट  तथा  दीपू  में
 अल्प  शक्ति  वाले
 मीटर  ।

 सिलचर  तथा  डिबूगढ़  में

 मौजूदा  अल्प  शक्ति  वाले

 ट्रांसमीटरों  के  स्थान  पर
 का्ेक्रम  निर्माण  सुधि धाकषों  हे  अफपल
 चली रक्त  1७  किल
 वाले  ट्रांसमीटर  ।
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 »  मेघालय
 ॥

 तुरा  तथा  लिलांग  में  अल्प  तुरा  में
 कार्यक्रम

 निर्माण ्ा

 शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  ।  सुविधाओं  के  साथ  उच्च

 शक्ति  (10

 वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर

 तुरा  और  शिलांग  में

 मौजूदा  अल्प  शक्ति  वाले

 ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर

 शिलांग  में  कार्यक्रम
 निर्माण  सुविधाओं  के
 साथ  उच्च  शक्ति  (1

 वाला
 मोटर  ।

 3.  मणिपुर  इम्फाल  और  उखढछूल  में  अल्प  इम्फाल  में  अल्प  शक्ति
 शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  ।  वाले  ट्रांसमोटर  के  स्थान

 पर  कार्यक्रम  निर्माण

 सुविधाओं  के  साथ  उच्च
 शक्ति  (1
 वाला  ट्रांसमीटर  ।

 4.  नागालैंड  कोहिमा  में  अल्प  शक्ति  वाला  कोहिमा  में  मौजूदा  अल्प
 ट्रांसमीटर  ।  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर

 के  स्थान  पर  कायंक्रम
 निर्माण  सुविधाओं  के
 साथ  उच्च  शक्ति  (1

 वाला
 मीटर  ।

 दिमापुर  तथा  लेनआंग  में
 अल्प  शक्ति  वाले
 शेन  ट्रांसमीटर  ।

 5.  त्रिपुरा  अगरतला  में  अल्प  शक्ति  बाला  अगरतला  में  अल्प  शक्ति
 ट्रांसमीटर  ।  वले  ट्रांसमीटर  के  स्थान

 पर  उच्च  शक्ति  (10
 बाला

 मीटर  ।

 16
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 2  3  4

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  इटानगर  में  अल्प  शक्ति  |  इटानगर  में  अल्प  शक्ति

 वाले  ट्रांसमीटर  के  स्थान

 पर  कायंक्रम  निर्माण

 सुविधाओं  के  साथ  उच्च

 शक्ति  (1
 वाला  ट्रांसमीटर  ७

 तेजु  और  पासीधाट  में

 अल्प  शक्ति  वाले

 मीटर  ।

 7.  मिजोरम  ऐजबाल  में  अल्प  शक्ति  बाला  ऐजवबाल  में  मोजूदा  अल्प

 शबित  वाले  ट्रांसमीटर  के

 स्थान  पर  कार्यक्रम  निर्माण

 सुविधाओं  के  साथ

 उच्च  शक्तित  (1
 वाला  ट्रांसमीटर  ।

 टिप्पणी  :  गोहाटी  में  स्थायी  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  के  1987-88  के  दोरान  चालू  हो
 जाने  की  उम्मीद  सादे  के  बजाए  रंगोन  में  प्रचालन  के  कारण  परियोजना के  क्षेत्र  में  परिबतंन  के

 कारण  इसके  चाल  होने  में  कुछ  देरी  हुई  है  ।

 अगरतला  में  उच्च  शक्षि  (10  वाला  कोहिमा  तथा  डिबगढ़  में

 उच्च  शक्ति  (1  वाले  ट्रांसमोटर  के  1986-87  के  दोरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 है  ।  स्थान  को  उपलब्धता  तथा  टावर  की  खड़ा  करने  में  देरी  के  कारण  अगरतला  में  उच्च  शक्ति

 वाले  ट्रांसमीटर  के  चालू  होने  में  कुछ  देरी  हुई  है  ।

 उपरिलिखित  शेथ  सस्‍्कीमों  के  1987-88  के  अन्त  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 गोहाटी  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  को  छोड़कर  उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र  को  शेष  1984  में

 स्वोकृत  को  गई

 सहिला  विकास  अध्ययन  केश  को  प्लाट  का  कब्जा  किया  जाना

 7961.  डा०  फूलरेण  गृहा  :  क्या  हाहरो  बिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  ने  1984  में  महिला  विकास  अध्ययन  केन्द्र  को  उसके

 कार्यालय  भवन  के  निर्माण  के  लिए  मार्केट  नई  दिल्‍ली  में  इन्स्टीट्यूडनल  एरिया  में  777.33

 वर्ग  गज  भूमि  का  एक  प्लाट  आवंटित  किया

 क्‍या  महिला  विकास  अध्ययम  केन्द्र  ने  मम्त्रालय  की  मांग  के  अनुसार  लाइसेंस  शुल्क
 जमानत  राशि  और  उस  पर  बनी  संरचना  के  लिए  अपेक्षित  राशि  की  अदायगी  कर  दो
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 यदि  तो  इस  केन्द्र  को  अब  तक  प्लाट  का  वास्तविक  कब्जा  न  दिये  जाने  के  क्‍या

 कारण  ओर

 इस  केन्द्र  को  भूमि  के  प्लाट  का  कब्जा  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरों  थिकास  सम्जालय  सें  राज्म  मन्‍्त्रो  दलबोर  :  ओर  हां  ।

 और  भूमि  का  कब्जा  नहों  किया  जा  सका  क्‍योंकि  इस  भूमि  में  एक  बंगला

 है  जिसे  खाली  कराया  जाना  है  और  गिराया  जाना  विद्यमान  आबंटी  को  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा

 वैकल्पिक  वास  की  पेशकश  की  जा  रही  जैसे  ही  यह  भूमि  उपलब्ध  हो  जायेगी  बसे  ही  इसका
 आवंटी  संस्थान  को  दे  दिया

 है

 सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  दुघटना  हास  योजना  एण्ड  हेल्‍थ
 एक्सिडेंट  रिडिक्शन

 7962.  भी  के०  राममति  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहू  सच  है  कि  हाल  ही  में  सभी  उवंरक  कंपनियों  को  अपने  संयंत्रों  की  सुरक्षा
 संबंधी  लेखापरीक्षा  करने  और  सरकार  को  उसको  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  दुर्घटना  ह्ास  योजना  एण्ड

 हेल्‍थ  ऐक्सिडेंट  रिडक्‍शन  तेयार  की  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कित-किन  राज्यों  ने  इस  योजना  को  कार्यान्वयन  हेतु  स्वीकार  किया  है  और

 किन-किन  उर्वरक  कंपनियों  ने  सुरक्षा  संबंधी  लेखापरीक्षा  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत
 को

 उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  मटबर  :  जो

 ओर  स्वास्थ्य  दुघंटना  न्यूजीकरण  कार्यवाही  योजना  ए०  एच०  ए०

 आर०  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  की  गयी  थी  और  3  1985  को  केन्द्रीय  श्रमिक  तथा

 नियोजक  पंगठनों  को  परिचालित  को  गयी  इस  योजना  में  उन  ओौद्योगिक  उपक्मों  में  दुर्घटना
 और  स्वास्थ्य  और  जोश्िमों  से  बचने  के  लिए  श्रमिकों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाने

 वाली  कार्यवाही  दी  गयी  है  जहां  खतरनाक  उत्पादन  प्रक्रियाएं  चलायी  जाती  हैं  ।

 यह  एक  स्वेच्छिक  योजना  है  तथापि  राज्य  सरकासें  को  इस  योजना  के  के

 लिए  उचित  अनुवर्ती  का्यंबाही  करने  की  सलाह  दी  गयो  निम्नलिखित  उर्वरक  कम्पनियों  ने

 सुरक्षा  जैसे  सम्बन्धी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  को

 मंगलोर  कंमिकल्स  एण्ड  फरटिलाइजस  सी०

 सार्थन  पेट्रो  कंमिकल्स  इन्डस्ट्रियल  का्परेशन  पोौ०  आई०

 इंडियन  फामस  फर्टिलाइजर  कोपरेटिव  लि०

 कोरोमंडल  फर्ठिलाइजर  लि०
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 (३)  इंडियन  एक्सप्लोसिब्स  लि०  ई०

 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाहजरस  लि०  सो०

 योजना  बिहार  कास्पलेक्स  में  विपणन  सृविधाएਂ

 7963.  झोमती  सुस्दरबती  नवल  प्रभाकर  :  बया  शहरी  विकास  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विभिन्‍न  सहकारी  समितियों  को  आबंटित  भूमि  पर

 उनके  द्वारा  बनाई  मई  कालोनियों  में  माकिटों  के  निर्माण  के  संबंध  में  कया  मानदण्ड  निर्धारित  किए

 गए

 ऐसी  कालोनियों  की  आबादी  बहुत  बढ़  चुकने  के  बाद  भो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  ऐसी  कालोनियों  में  विपणन  सुविधायें  उपलब्ध  न  कराये  जाने  के  क्‍या  कारण  भर

 य॑नुता  पार  की  सामूहिक  आवास  समितियों  की  कालोनियों  विशेषकर  योजना  विहार
 कम्पलैक्स  में  समुचित  विपणन  सुविधायें  कब  तक  उपलब्ध  कर  दिए  जाने  का  विचार

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मरत्री  दलबोर  :  दिहली  विकास  प्राधिकरण
 द्वारा  आबंटित  भूमि  पर  विभिन्‍न  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियों  द्वारा  विकृत्तित  कालोनियों  में
 विपणन  केन्द्रों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  डी०  डी०  ए०  ने  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किये

 पद्धति  के  जैसे  ही  आबंटी  मकानों  का  निर्माण  आरम्भ  बसे  ही
 विपणन  केन्द्रों  की योजना  भी  आरम्भ  की  जाती  जिस  समय  तक  लगभग  50  प्रतिशत  मकानों

 का  निर्माण  हो  जाता  तभी  विपणन  केन्द्रों  के  निर्माण  का  काये  भी  आरम्भ  कर  दिया  जाता  है  ।

 यमुना  पार  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  सहकारी  ग्रुप  आवास  समितियों  अधिकार  विपणन

 केन्द्रों  क ेनक्शे  पहले  ही  बना  लिये  गये  जिनमें  से  अधिकांश  तो  निर्माणाधीन  हैं  या  उनका

 निर्माण  कर  दिया  गया  योजना  विहार  परिसर  के  मामले  दो  विपणन  केन्द्रों  की  योजना  बनाई

 गई  जिनका  निर्माण  कार्य  का  शीघ्र  ही  आरम्भ  करने  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  इनके

 पूर्ण  होने  क्री  आशा  है  ।

 राज्यों  को  उर्वरकों  के  आवंटन  संबंधी  तोति

 7964.  भ्री  दिलोप  सिह  भूरिया  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  की  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतर्गत  उवंरकों  के  आबंटन  के  संबंध  में
 केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  क्‍या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  कृषि  के  अंतर्गत  कितनी  भूमि  को  भौर
 :  इस  अवधि  के  दोरान  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अ्ंतगंत  उन्हें  उवंरकों  का  कितना  आबटन  किया
 गया  ?
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 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेस्त  :  प्रश्येक  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र/जिन्स  बोर्ड  की  उबरक  संबंधी  आवश्यकताओं  के  बारे  में  मौसम  से  काफी  पू्ष  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों/जिन्स  बोर्डों  के  परामर्श  से  प्रत्येक  मौत्म  के  लिए  मूल्यांकन  किया  जाता

 न  आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करते  समय  निम्नलिखित  घटकों  पर  विचार  किया  जाता

 (1)  गत  मौसम  के  दौरान  खपत

 (2)  विभिन्‍न  फसलों  के  अन्तर्गत  सिचित  और  अर्सिलित  क्षेत्र

 (3)  किसानों  द्वारा  उपयोग  की  गई  औसत  मात्रा

 (4)  ससस्‍्य  पद्धति

 (5)  अधिक  उपज  देने  घाली  किस्मों  के  बीजों  के  अन्तर्गत  कवर  किया  गया  और

 ) (6)  राज्य  में  फसल  उत्पादन  कार्यक्रम  ओर  उरवेरक  खपत  का  सम्भाबित  बािक  वृद्धि
 दर  ।

 वर्ष  1980-81  से  1982-83  तक  के  वर्षों  के  लिए  प्रमुख  राज्यों  में  बोये  गये  निवल

 क्षेत्र  के  बारे  में  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  और  इन  वर्षों  में  उवंरकों  की  खपत  संलग्त  विवरण  में  दी

 गई  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  इन  राज्यों  में  उवंरकों  को  छपत  के  आंकड़े  भी
 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।
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 ]

 राज्यों  को  सांग  पूरी  करने  के  लिए  को  निधियों  के  आबंटम  में  बद्धि

 7965.  श्री  अहमद  एस०  पटेल  :  क्या  शहरी  विकास  मम्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राज्य  आवास  बोर्डों  ग्रामीण  आवास  बोडों  ओर  राज्यों  की  गन्दी  बढ़ती  सफाई
 बो्डों  ने  हुडको  को  अपनी  योजनाएं  भेजी  हैं  जो  धनराशि  के  अभाव  में  लंबित  पड़ी

 यदि  तो  1  1986  को  ऐसी  मांगों  की  राज्यवार  संख्या  क्या  है  जो  निधियों
 के  अभाव  के  कारण  अभी  तक  पूरी  नहीं  की  गई  ओर

 ऐसी  मांगें  पूरी  करने  हेतु  के  लिए  निधियों  के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 हाहरो  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  हां  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 हुडकों  को  छठी  योजमावधि  के  दोरान  नियतित  50.00  करोड़  रुपये  की  राशि
 को  तुलना  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  60.00  करोड़  रुपये  की  राशि  मुहैया  कराई
 गई  है  ।

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  ठेका  भ्रसिकों  को  वो  जाने  वालो  सजदूरी  रह

 7966.  भरी  विजय  कुसार  यादव  :  गया  इस्पात  शोर  खान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धाधीन  कुल  कितने  ठेकेदार  कार्य  कर  रहे  हैं  और  इन
 ठेकेदारों  के अधीन  कुल  कितने  ठेका  श्रमिक  कार्य  कर  रहे

 क्या  यह  सच  है  कि  ठेका  श्रमिक  दोनों  प्रकार  के  निर्माण  और  उत्पादन  कार्यों  में
 लगे

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उत्पादन  कार्य  में  लगे  ठेका  अ्मिकों  को  बिहार  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  है  |  जबकि  ये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  न्यूनतम
 मजदूरी  प्राप्त  करनें  के  हुकदार  और

 (8)  यदि  तो  उन्हें  उचित  मजदूरी  देना  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  का  विद्यार  क्‍या
 कदम  उठाने  का  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  31-3-1986  को  स्थिति  के  अनुसार
 बोकारो  इस्पात  कारखाने  गृहीत  खानें  भी  शामिल  में  367  ठेकेदार  कार्यरत  हैं  तथा

 उन्होंने  8798  ठेका  श्रमिकों  को  काम  पर  लगाया
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 और  बोकारो  इस्पात  कारखाने  में  निर्माण  कार्यों  के  साथ-साथ  कायं  क्षोत्रों  में

 परिचालन  कार्यकलापों  से  सम्बन्धित  परिवहन  आदि  जैसे  कार्यों  क ेलिए  ठेका  श्रमिकों  को

 लगाया  जाता  है  ।

 चूंकि  राज्य-सरकार  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  भन्तगंत  न्यूनतम  मज़बूरी  नियत  करने

 के  लिए  उपयुक्त  सरकार  है  अतः  बोकारो  स्टील  सिटी  तथा  भवनाथपुर  की  कोटेश्वर  को

 मेघाटाबुरू  तथा  किरीबुरु  लोह  अयस्क  की  खानों  में  निर्माण  कार्यों  मे ंलगे  ठेका  श्रमिकों  को

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  के  अनुसार  मजूरी  दी  जाती

 कोटेश्वर  तथा  तुलसीडामर  की  चुना  पत्थर  की  खानों  में  खनन  कार्यों  में  लगे

 जिनके  मामले  में  केन्द्र  सरकार  उपयुक्त  सरकार  को  मजूरी  का  भुगतान  तजिपक्षीय  तथा

 द्िपक्षीय  समझौतों  के  अनुसार  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  उजरती  तौर  पर  किया  जाता  है  ओर  इस  प्रकार

 की  मजूरो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  को  तुलना  में  अधिक

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  द्वारा  दिल्ली  में  बदरपुर  को  ख्ानों  का

 7967.  थी  जीकांत  दस  तरसिह  राज  वाड़ियर  :  कया  इस्पात  भर  खान  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  दिल्‍ली  में  बदरपुर  की  कुछ  खातों  का  अधिग्रहण  किया

 यदि  तो  कितनी  खानों  का  अधिग्रहण  किया  गया

 अधिग्रहण  के  समय  उक्त  खानों  की  दशा  कंसी  और

 इन  खानों  का  अधिग्रहण  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  ओर  भाटी  की

 बजरी  खानों  का  सरकार  ने  1975  में  अधिग्रहण  किया  अधिग्रहण  के  समय

 लगभग  300  चालू/छोड़ी  हुई  खदानें

 और  इन  खानों  की  हालत  बहुत  खतरनाक  जिसके  फलस्वरूप  कई  घातक

 दु्घटनायें  हुई  असुरक्षित  दशाओं  को  देखते  हुए  ये  खानें  गम्भीर  चिता  का  कारण  बन  गई

 इसलिए  उन  खानों  का  खनन  कार्य  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लिया  गया  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अनुशुचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  लगजातियों
 को  भेड़ों  भादि  का  बितरण

 7968.  कुमारी  पुष्पा  देवो  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  उन  विभिन्‍न  योजनाओं  के  माम  कया  हैं  अंतगरूत  गत

 वर्षों  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  जातियों  ओर  अनुसूचित  जन-जातियों  को  भेड़ें

 सुअर  और  अन्य  पशुओं  का  वितरण  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकारी  एजेंसियां  इन  के  कार्यास़पुत़  निग्रहनी  रख  रही  भौह .
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 यदि  तो  ऐसे  कार्यत्रमों  कार्यात्वयन  के  बारे  में  इनके  द्वारा  यदि  कोई  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  है  तो  वहू  क्‍या  है  ?

 कषि  ओर  सहकारिता  में  राज्य  मंत्रो  योगेल्र  :  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ऐसी  कोई  पृथक  योजना  नहीं  है
 जिसके  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  राज्य  की  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को

 सूआर  और  अन्य  पशु  वितरित  किये  जाते  हों  ।  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  के

 अन्तगंत  सूअर  और  अन्य  पशु  इकाईयां  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की

 जाती

 विशेष  पशुधन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  के

 चुनिन्दा  जिलों  में  ओर  कुबकुट  पालन  इकाईयों  ओर  संकर-प्रजनित  ओसर  पालन  के  लिए

 सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।

 इन  कार्यक्रमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सहायता  प्रदान  किये  गये  परिवारों  में  से  30  प्रतिशत

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  समुदायों  से  होने  चाहिएं  ।

 और  इन  कायंक्रमों  का  प्रबोधन  केरद्र  और  राज्य  सरकारों  दोनों  द्वारा  हो
 आवधिक  प्रगति  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  विशेष  पशुधन  उत्पादन

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सहायता  प्रदान  किये  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  को

 दर्शाने  वाले  विवरण  एक  और  दो  संलग्न  हैं  ।

 विवरण-एक

 सम्स्यित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रमों  के  अस्तगंत  मध्य  प्रदेश  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  उन  लाभानुभोगियों  का  बर्षषार  विवरण  जिन्हें  सहायता  दो  गई

 राज्य  का  नाम  वर्ष  कुल  अनुसूचित  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  अनुसूचित  जनजाति
 को  प्रतिशतता

 मध्य  प्रदेश  1983-84  325093  160148  49.25

 1984-85  5  321169  166877  51.96

 1985-86  5-86  193144  78749  40.77

 1986

 ि  च॒घस्‍_ीस्‍  क्‍  स्‍  स्‍  डन्‍ी  3  क्‍  अ:सअअअससककअसस  स  इस  3:  उउसकससचक्‍  कक»
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 विथरण-दो

 मध्य  प्रदेश  में  पिछले  तोन  बर्षों  के दौरान  बिद्षेष  पशुधन  उत्पादन  कार्यक्रम  और  सहायता
 प्राप्त  लाभानुभोगियों  के  शामिल  किये  गये  जिलों  को  दर्शान  वाला  विवरण

 ऋम  सं०  योजना  का  नाम  शामिल  किये  गये  जिले

 1.  संकर  प्रजनित  बछड़ा-पालन  योजना  (1)  भोपाल  (9)  मंदत्तौर

 (2)  बिलासपुर  (10)  रतलाम

 (3)  देवास  (11)  रायसेन

 (4)  धार  (12)  रायपुर

 (5)  दुर्ग  (13)  सागर

 (6)  होशंगाबाद  (14)  सिहोर

 (15)  उण्जैन

 (8)  जबलपुर

 2.  कुबकुट  उत्पादन  एककों  की  स्थापना  (1)  सागर

 (2)  दुगं

 (3)  रायसेन

 (4)

 (5)  जबलपुर

 (6)  शिओनी

 (7)  खंडवा

 3.  सूअर  उत्पादन  एककों  की  स्थापना  जबलपुर

 4.  भेड़  उत्पादन  एककों  को  स्थापना  टिकमगढ़

 (2)  छत्तरपुर

 (3)  राजगढ़

 (4)  मंदसोर
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 लाभानुभोगी  जिन्हें  सहायता  दो  गई

 योजना  का  1985-86

 नाम  1983-84  1984-85 5  86

 ः

 है
 हर

 |,
 ह
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 गैंग  तय  छि

 मी
 66

 संकर-प्रजनित

 बछड़ा
 पालन  775  299  23  प्रतिशत  2097  423  58  प्रतिशत  220  66  6%

 2.  कुककुट  775  453  59 प्रतिशश  728  423  58 प्रतिशश  220  25  60%

 3.  सूअर  सूचित  नहीं  किया  गया

 4.  भेड़  489  95  प्रतिशत  498  प्रतिशक  279  25  9५

 खभिज  भण्डारों  का  सर्वेक्षण

 7969.  भरी  हुसेव  दलबाई  :  कया  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अखिल  भारतीय  खनिज  भंडार  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया  है  ;

 गदि  तो  भूमि  में  खनिज  भंडाहरों  का  पता  लगाने  के  लिये  किन-किन  क्षेत्रों  का

 पूरी  तरह  सर्वेक्षण  कर  लिया  यय्ना

 किन-किन  क्षेत्रों  का  अभी  सर्वेक्षण  किया  जाना

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  लिये  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  प्रारंभ  किया  और

 यदि  तो  खनिज  भंडारों  का  संपूर्ण  सर्वेक्षण  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  ?

 सास  बिभाग  में  राज्य  संत्री  रामढुलारी  और  (3)  जी  नहों  ।  अखिल
 भारतीय  खनिज  निक्षेप  सर्वेक्षण  कभी  पूरा  नहीं  माना  जा  क्‍योंकि  खनिजों  का  धू-वेज्ञानिक
 सर्वेक्षण  लगातार  वाला  कार्य  है  और  इसे  किसी  अवधि  विशेष  में  पूर्ण  हुआ  नहीं  समझा
 जा  सकता  ।  उदाहरण  के  लिए  गवेषण  की  नव-विकसित  जिनमें  जमीती  भौर  हवाई
 भू-भोतिकी  प्रणालियां  दोनों  शामिल  से  अधिकाधिक  गहराई  में  खनिज  निक्षेपों  का  पता  लगाने

 में समर्थ तथा उच्चतर नियोजन की दूर संवेदी एवं उपग्रही विम्ब विन्यास विधियों 87
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 सेंत्िग  एंड  सेटेलाइट  से  भी  अद॒ष्ट  या  छुपे  हुए  अयस्क  भंडारों  की  सम्भावताओं  का  पता
 लगाया  जा  सकता  जिनका  बाद  में  गवेषण  किया  जा  सकता

 ओर  देश  के  लगभग  64%  धू-भाग  का  भू  वेज्ञानिक  मानचित्रण  किया  जा  चुका
 है  तथा  महत्वपूर्ण  खनिज  धारी  क्षेत्रों  का  मोटे  तौर  पर  किया  जा  चुका  अब  केवल

 समुद्री  हिमालय  के  तराई  क्षेत्र  तथा  अन्य  दुगेम  क्षेत्र  भू-वे  ज्ञानिक  मानचित्रण  के  लिए  शेष

 पश्चिम  बंगाल  में  कोह़ोये  सरकार  के  कंमेचारियों

 के  लिये  मकानों  का  तिर्माण

 7970.  ओर  अतोदा  चस्द्र  सहों  :  क्‍या  क्षहरी  बिंकास  मंत्रों  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  १

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्ंचारियों  के  लिए  मकानों  की
 कता  कई  गुना  बढ़  गई

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इने  कर्मचारियों  के  लिए  अँपर्याप्त  संड्या  में  बेवाटेर

 मकान  बनाए  गए

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  तत्संबेंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आगामी  दो  वर्षों  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसे  क्वार्टरों/मकानों  के  निर्माण  कै  लिए
 आरंभ  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संन्‍त्री  दलबीर  :  से  पश्चिमो
 बंगाल  में  केवल  कलकत्ता  में  ही  पूलਂ  रिहायशी  आवास  उपलब्ध  कलकत्ता  में

 पूलਂ  आवास  की  अत्यधिक  कमी  नहीं  है  ।  वित्तीय  जटिलताओं  तथा  भूमि  की  अनुपलब्धता  के  कारण
 पर्याप्त  संख्या  में  क्वार्टरों  का  निर्माण  नहीं  किया  जा  विभिन्‍न  टाइपों  के  704  क्वाटंरों  के

 निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  हाल  ही  में  जारी  कौ  गई  है  ।

 पश्चिमी  तट  जलक्षेत्र  में  भाड़  पर  सछलो  पकड़ने  बालो
 विदेशी  सत्स्य  नोकाएं

 7971.  श्री  आर०  एस०  साने  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  तट  जल  क्षेत्र  में  भाड़े  पर  कितनी  विदेशी  मत्स्य  नोकाएं  मछली  पकड़ने  के
 काम  में  लगी

 वर्ष  1986  में  अब  तक  उन्होंने  कितनी  मात्रा  में  मछली  पकड़ी

 विदेशी  मत्स्य  नौंकाओं  को  प्रोत्साहित  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  हमारे  अपने
 मत्स्य  उद्योग  और  पश्चिमी  तटों  के  मछुआरों  को  आथिक  नुकसान  हो  रहा

 ऐसी  विदेशी  कम्पनियों  के  साम  क्या  और
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 (8)
 विदेशियों  द्वारा  मछली  पकड़ने  के  कार्य  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बोसेख  :  चॉर्टर  किये
 गये  विदेशी  मत्स्यन  जलयान  भारत  के  समृचे  एकमात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  मत्स्यन  का  कार्य  करते  हैं
 ओर  उनका  कार्यक्षेत्र  किसी  भी  समुद्र  तट  पर  सीमित  नहीं  इसलिए  विशिष्ट  रूप  से  यह  बताना

 सम्भव  नहीं  है  कि  पश्चिमी  समुद्र  तटीय  जल  क्षेत्र  में  कितनी  संख्या  में  जलयान  काम  पर  लगे

 1986  से  सरकार  द्वारा  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेअनुसार  जिन  सात  कम्पनियों  द्वारा  15
 जलयान  चार्टर  किए  इनके  द्वारा  पकड़ी  गई  कुल  मछली  जिन्होंने  मत्स्यन  जलयात्रा  पुरी  कर
 ली  प्रत्येक  की  एक  जलयात्रा  से  1945.47  टन

 चार्टर  तीति  का  उद्देश्य  अनिवायं  प्रौद्योगिकी  के  गैर-पारम्परिक
 मछली  के  लिए  विदेश  में  मण्डी  स्थापित  करने  और  गहरे  समुद्र  में  मत्य्यम  की  आशिक  क्षमता
 स्थापित  करने  के  माध्यम  से  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  जलयानों  के  बेड़े  में  बुद्धि  करना  चार  किए
 गए  जलयानों  के  लिए  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  प्रचालन  क्षेत्र

 में  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि
 इन  जलयानों  का  प्रचालन  पारम्परिक  मछुआरों  और  छोटी-छोटी  मशीनी  नोका  चालकों  के  हितों
 सेन

 विवरण  संलग्न  है  ।

 (2)  चाटर  किए  गए  जलयानों  को  एक  निर्धारित  समय  सीमा  में  बरणबद्ध  तरीके  से
 समाप्त  किया  जाना  है  और  इनका  स्थान  भारतीय  कम्पनियों  के  स्वामित्व  वाले  जलयानों  ने
 लेना

 विवरण

 उन  विदेशी  सहयोगियों  की  सचो  जिनसे  भारतीय  कम्पनियों
 में  सत्स्य  जलयान  चार्टर  किए  हैं

 1.  ट्रास्स  ओरियन्टक।इवेट  सिंगापुर  ।

 2.  सिंगापुर  यूनियन  लाइन  प्राइवेट  सिंगापुर  ।

 3.  रिव्तो  बुलगारिया  ।

 4.  फार  हस्टने  शिपिंग  सबविस  कम्पनी  प्राइवेट  सिंगापुर  ।

 5.  सिगापुर  फूड  इण्डस्ट्रीज  प्राइवेट  ध्षिगापुर  ।

 6.  फ्रीस्पीड  हांगकांग  ।

 7.  साऊथ  ग्लोरी  इण्टरनेश्नल  प्राइवेट  सिंगापुर

 8.  ट्रोवीफोना  प्राइवेट  सिंगापुर  ।

 9.  गुआन  वाह

 10.  सन्‍नी  फिशरीज  कारपोरेशन  सिंगापुर  ।
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 11.  एसेरिजियो  इटली  ।

 12.  हामाया  सुइसान  कम्पनी

 शोवाद्रेडिंग  कम्पनी  जापान  ।

 खेतड़ो  कापर  कास्प्लक्स  में  कायरत  अमिक

 7972.  भी  मोहम्मद  अयूब  खां  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 खेतड़ी  कापर  काम्पलैक्स  में  कितने  श्रमिक  काम  करते  हैं  और  उनमें  से  कितने

 झुनझनु  क्षेत्र  के

 बाहर  से  आए  और  स्थानोय  श्रमिकों  के  बीच  अनुपात  नया

 खेतड़ी  कापर  काम्पलैक्स  में  कितने  श्रमिक  क्षय  रोग  से  पीड़ित  हैं  और  उनमें  से

 कितनों  का  इलाज  हो  चुका  है  और  कितने  अभी  भी  इस  रोग  से  पीड़ित  ओर

 इस  जो  स्थानीय  क्षेत्रों  में  फेल  रहा  को  रोकथाम  के  लिए  क्या  निवारक

 उपाय  किए  गए  हैं  ?

 खाम  विभाग  में  मंत्री  रासदुलारों  :  बोर  खेतड़ी
 कापर  काम्पलंक्स  से  कार्यरत  कुल  8112  श्रमिकों  में  से  अधिकतर  झुंझुनु  क्षेत्र  के  फलस्वरूप

 बाहर  के  श्रमिकों  की  तुलना  में  स्थानीय  श्रमिकों  का  अनुपात  काफी  अधिक

 1982  से  तपेदिक  के  54  रोगी  उपचार  के  बाद  पूरी  तरह  ठीक  हो  चुके
 इसके  अलावा  1982  से  तपेदिक  के  97  रोगियों  का  पता  चला  है  जिनता  अभी  भी  उपचार

 चल  रहा

 इस  रोग  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  निरोधक  उपाय  किए  गए  हैं  :

 (i)  खनन  क्षेत्र  में  कार्यरत  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  की  समय-समय  पर  जांच  की  जाती

 (ii)  इन  रोगियों  को  अस्पताल  में  अलग  रखा  जाता  है  ।

 (ii)  श्वास  के  साथ  गैस  और  धूल  को  अन्दर  जाने  से  रोकने  के  लिए  कमंचारियों  को
 मारकोन  कपड़े  आदि  दिए  जाते

 (iv)  खानों  में  अधिक  धूल  न  पैदा  होने  के  लिए  तर  ड्रिलिंग  की  जाती  तथा

 (९)  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  लिए  नियमित  कक्षाओं  का  आयोजन  किया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेदा  में  सड़कों  से  जोड़े  गए  गांव

 7973.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  गांवों  को  पक्की  सड़कों  से  और  कितने  गांवों  को  कच्चो
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 सड़कों  से  जोड़ा  गया  है  और  कितने  गांवों  को  अभी  कच्ची  अथवा  पक्‍की  सड़कों  द्वारा  जोड़ा
 ना

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  गांवों  की  जिन्हें  करूची  अथवा  पक्‍की  सड़कों

 द्वारा  नहीं  जोड़ा  गया  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  अधिक  और

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  के  शेष  गांवों  को  पक्‍की  पहुंच  सड़कों  से  जोड़ने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  उक्त  राज्य  को  कितनी  सहायता  उपलब्ध  कराने

 का  विचार  है  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  शेष  ऐसे  सभी  गांवों  को  पहुंच  सड़कों  से  कब  तक

 जोड़  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रों  बूटा  :  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 1-4-1985  5  तक  1000  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  12089  गांवों  को  सभी  मौसमों  में  काम

 आने  वाली  सड़कों  से  जोड़  दिया  गया  था  तथा  1000  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  10206

 गांवों  को  सभी  मौसमों  में  काम  आने  वाली  सड़कों  से  जोड़ा  जाना  रहता  कच्ची  सड़कों  से

 जोड़े  गए  गांवों  से  संबंधित  सूचना  इस  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 पक्की  या  कच्ची  सड़कों  द्वारा  न  जोड़े  गए  गांवों  के  बारे  में  सूचना  हस  मंत्रालय

 द्वारा  नहीं  रखी  जातो  तथापि  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1000  से  अधिक  की

 जनसंख्ता  वाले  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़े  जाने  को  राज्यवार  प्रतिशतता  को  दशाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 सम्पर्क  सड़कों  के  निर्माण  का  कार्य  मुख्यतः  राज्य  योजनाओों  के  अन्तगंत  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अधीन  किया  जाता  योजना  के  अन्तगंत  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्येक्रम  के  अन्तगंत  1500  से  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  सभी  गांबरों  तथा

 1000  से  1500  तक  की  जनसंख्या  वाले  50  प्रतिशत  गांवों  को  1990  तक  सभी  मौत्तमों  में

 काम  आने  वाली  सड़कों  से  जोड़ा  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  परिव्यय  650  करोड़  रुपए

 सड़कों  के  निर्माण  का  कार्य  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  जैसे  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  रोजगार  कायंक्रमों  के  अन्तगंत  भी  आरम्भ  किया  जा  सकता

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  व्यय  राज्यों  तथा  केन्द्र  द्वारा  बराबर  के  भाधार

 पर  बहन  किया  जाता  है  जबकि  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  व्यय

 पूर्णतया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किय्रा  जाता  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  ग्रामीण

 सड़कों  के  निर्माण  हेतु  निधियों  का  अलग  से  आबंटन  नहीं  किया  जाता
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 जियरਂ

 स्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 अधिक  को  जनसंस्या  बाले  ग

 ऋ०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  ओर  कश्मीर

 8.  कर्नाटक

 9.  केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 मेघालय

 14.  नागालंण्ड

 15.  उड़ीसा

 16.  पंजाब

 17.  राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 22,  पश्चिम  बंगाल

 नि

 28
 ३986

 )

 कों  से  जोड़े  गए  से
 |  का  प्रतिशत

 जोड़े  गए  गांवों  का  प्रतिशत
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 ]
 खलिशो ंके  उपयोग  के  लिए  लगन  के  बेहतर  तरोके  अपनाता

 7974.  शीमती  जयस्तो  पटनायक  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खाम  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खनिजों  का  उपयोग  करने  में  खनन  के  बेहतर  तरीके  अपनाने  के  लिए
 करम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  और  बेहतर  खनन

 विधियों  को  अपनाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  सरकारी  सेक्टर  के  अन्तगंत  कार्यों  में  इसका
 बराबर  ध्यान  रखा  जाता  इस  बांरे  में  किए  गए  उपाय  आमतौर  पर  खनन  परियोजनाओं  का

 अभिन्‍न  अंग  होते  सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  की  खानों  में  भूगर्भीय  दशाओं  के  अनुरूप  खनन

 प्रौद्योगिकी  के आधुनिकौकरण  की  निजी  योजनाएं  होती  इन  योजनाओं  में  उन्नत  परिचालन
 खनिजों  को  अधिक  तथा  बेहतर  अधिक  उत्पादकता  ओर  पर्यावरण

 अभिरक्षा  हेतु  नई  प्रविधियों  के  विकास  ओर  इस्तेमाल  का  प्रावधान  रहता  है  ।

 कोआपरेटिथ  प्रुप  हाऊसिंग  सोसायदियों  को  भूमि  का  आवंटन

 7975.  डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  वर्ष  1984  में  1000  से  अधिक  नई  कोआपरेटिव  ग्रुप  हाउसिंग
 सोसायटियां  पंजीकृत  की  गई  और

 यदि  तो  इन  सोसायटियों  को  कब  तक  भूमि  आबंटित  को  जाएगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सहकारी  समितियों  के
 पंजीकार  ने  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  1983  से  आज  तक  1415  नई  सहकारो  ग्रुप  आवास
 समितियों  को  पंजीकृत  किया  जिसमें  से  1208  समितियों  को  पंजीकार  ने  भूमि  के  आवंटन  के
 लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  समथित  किया  है  ।

 इन  स्नित्तियों  को  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  कोई  विशेष  समय-सीमा  नहीं  क्‍ताई  जा
 सकती  है  ।

 कालीकठ  में  इलंक्ट्रानिको  के  लिए  आदर्श

 भौद्योतिक  प्रशिक्षण  संस्थान

 7976.  डा०  के०  जो०  आवियोडी  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कालीकट  में  इलैक्ट्रानिकी  के  लिए  आदर्श  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  का  दर्जा

 बढ़ाने  क ेलिए  कालोकठ  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाहो  की  जा  रहो  है  ?

 भ्रम  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  ए०  इस  संबंध  में  दो

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  एक  अभ्यावेदप  में  अनुदेशक  प्रशिक्षण  शुरू  करने  भौर  खाड़ी  के  देशों  में

 रोजगार  हेतु  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  बारे  में  कहा  गया

 दूसरे  अभ्यावेदन  आदर्श  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  औए०  प्र०  कालीकट  को  राज्य

 के  बेरोजगार  युवाओं  के  लाभ  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  पूर्ण  संस्था  के  रूप  में  विकस्तित

 करने  का  सुझाव  दिया  गया  दोनों  अभ्योवदनों  इस  संस्थान  को  राज्य  सरकार  को  न  सौंपने

 के  बारे  में  विशेष  €प  से  अनुरोध  किए  गए

 आदश  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  संबंधी  योजना  का  अनुमोदन  इस

 शर्तं  पर  किया  गया  था  कि  शतावीं  योजना  अवधि  के  दोरान  तत्संबंधी  राज्यों  द्वारा  इस  संस्थानों

 को  स्थानांतरित  करने  की  संभावना  पर  विचार  किया  जाएगा  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  का  भार  कम

 किया  जा  सके  ।  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  विचार  किया  जा  रहा  भतः

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  आदर्श  औद्योगिक  प्रशिक्षण  कालीकट  का  दर्जा  बढ़ाने  के  प्रश्न

 पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  |

 सिक्किम  में  खुस्बो  उद्योग  को  स्थापना

 7977.  श्रोमती  डो०  के०  भण्डारो  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खुम्बी  विशेषकर  शाकाहारी  लोगों  के  लिए  अत्यधिक  पौष्टिक

 आहार

 क्या  खुम्बी  पैदा  करने  के लिए  20  से  30  डिग्री  सेन्‍्टीग्रेड  का  तापमान  सर्वोत्तम  है
 और  इसलिए  यह  समुद्रतल  से  लगभग  3000-4000  फुट  की  ऊंचाई  पर  सिक्किम  जंसे  पहाड़ी
 क्षेत्रों  में  इन्कयूबेशन  चेम्बरों  क ेलिए  अधिक  ऊर्जा  प्रयोग  किए  बिना  आसानी  से  उगाई  जा  सकती

 ओर

 क्‍या  सिविकम  में  खुम्बी  की  खेती  आरम्भ  की  जाएगी  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  (  भो  योगेखा  :  खुम्बी  अपने

 स्वाद  और  खाद्य  गुण  दोनों
 के  लिए  लोकप्रिय  यह  खनिजों  ओर  एमिनो  एसिड्स

 का  एक  अच्छा  स्रोत  हैं  ।

 खुम्बी  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  तापमानों  की  जरूरत  होती
 सिक्किम  में  विभिन्‍न  ऊचाहयों  पर  हर  मौसम  में  तापमान  बदलता  रहता  अतः  वाणिज्यिक
 उत्पादन  के  वास्‍्ते  वर्ष  भर  खुम्बी  को  खेती  के  लिए  पूरक  ऊर्जा  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 सिक्किम  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  एक  खुम्बी  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव

 मत्स्य  उद्योग  में  विदेशी  सहयोग  से  केरल  को  योजना

 7979.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियम  :  बया  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  ने  मछली  पकड़ने  के  लिए  विदेशी  सहयोगियों  के  साथ  तथा
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 संयुक्त  उद्यम  कार्यक्रमों  के  संवर्धत  के लिए  एक  योजना  प्रस्तुत  की

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दस  संबंध  से  क्या  निर्णय  लिए  गए  हैं  ?

 कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेद्र  :  विदेशी  मत्स्यन

 जलयानों  को  किराए  पर  लेने  के  संबंध  में  केरल  मात्स्यकी  निगम  से  तीन  प्रस्ताव  हुए  थे  ।

 ओर  सरकार  द्वारा  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  मैक्षर्स  ट्रोपी  कोना

 लि०  सिंगापुर  से  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  वाले  10  जलयानों  को  किराये  पर  लेने  के

 लिए  1982  में  प्रथम  प्रस्ताव  पर  मांग  पत्र  जारी  किया  गया  निगम  ने  उन  4

 जलयानों  के  संबंध  जिनके  लिए  1983  में  परमिट  जारी  किए  गए  मांग-पत्र  की  शर्ते

 को  पूरा  किया  |  तथापि  निगम  ने  1984  में  परमिटों  को  लोटा  दिया  क्‍योंकि  वे  जलयानों  को

 नहीं  ला  सके  ।  उनके  दूसरे  प्रस्ताव  पर  मंसर्स  सन्‍नी  मात्स्यकी  सिंगापुर  से  4  जलयान

 किराए  पर  लेने  के  लिए  1983  में  मांगपत्र  जारी  किया  गया  था  |  निगम  मांगपतन्र  की  शर्तों

 को  पूरा  नहीं  कर  सका  ।  निगम  के  तीसरे  प्रस्ताव  पर  मंससे  सोसाइटा  एसरसिजियों

 इटली  से  एक  जलयान  किराए  पर  लेने  के  लिए  1984  में  मांग-पत्र  जारी  किया  गया

 था  ।  चार्टर  परमिट  1985  में  उस  समय  जारी  किया  गया  जब  निगम  ने  मांग-पत्र  को

 शर्तों  को  पूरा  कर  दिया  था  ॥  निगम  जलयान  को  नहीं  ला  सका  और  उसने  1985
 में  परिमिट  अभ्यरपित  दिया  ।

 आई०  आर०  माट  एवेलेबल  इन  जें०  एण्ड  के  ०

 बाइंर  एरियाजਂ  क्ोषंक  समाचार

 7980,  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यांन  दिनांक  15  अप्रैल  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  आई०
 आर०  नाट  एवेलेबल  इन  जे०  एण्ड  के०  बा्डर  एरियालਂ  शीष॑क  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की
 भोर  दिलाया  गया

 क्या  पहलगाम  ओर  लेह  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  आकाशवाणी  केन्द्रों  से
 रेडियो  नहीं  सुनाई  देता  ह ैओर  यदि  कठिनाई  से  स्टेशन  लग  भी  जाए  तो  रेडियो  पर  आवाज  मंद
 आती  है  ओर  स्पष्ट  नहीं  सुनाई  देती  जबकि  पाकिस्तान  रेडियो  बिल्कुल  साफ  सुनाई  देता  इसलिए
 लोग  वहां  पाकिस्तान  रेडियो  अथवा  बी०  बी०  सी०  ही  सुनते  ओर

 यदि  तो  इन  स्थानों  पर  रेडियो  पर  आवाज  साफ  न  आने  के  क्या  कारण  हैं  और

 जम्मू  तथा  काश्मीर  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  सशक्त  बनाने  हेतु  क्या  तात्कालिक  उपचारात्मक  उपाय
 किये  जाने  का  वियार  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  हां  ।

 और  यह  सही  है  कि  जम्मू  और  श्रीनगर  के  मीडियम  वेव  ट्रसमीटरों  से

 पूंछ  और  पहलगाम  में  संग्रहण  संतोषजनक  नहीं  इसके  मुख्य  कारण  हैं  पहाड़ी  भूभाग  ओर
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 रात्रिकालीन  संकुचन  जब  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटरों  विश्वभर  में  प्रेषण  होते  पाकिस्तान  और

 बी०  बी०  सी०  से  प्रेषण  संभवतया  विदेश  सेवाओं  के  लिए  प्रयुक्त  शक्तिशाली  ट्रांसमीटरों  से  होते
 आकाशवाणी  की  विदेश  सेवाएं  पाकिस्तान  में  भी  पहुंचती  हैं  और  हमारी  उर्दू  विदेश  सेवा  को

 पाकिस्तान  में  व्यापक  रूप  से  सुना  जाता  जम्म्‌  व  काश्मीर  में  मीडियम  वेब  ट्रांसमीटरों  की

 सहायता  करने  के  लिए  श्रीनगर  के  ट्रांसमीटर  से  शार्टंवेव  पर  सहायता  सेवा  उपलब्ध  लेह  क्षेत्र

 में  लेह  से  सेवा  प्राप्त  होती  है  ।

 अपनी  सातवीं  योजना  में  आकाशवाणी  का  प्रस्ताव  अब  तक  कवर  न  हुए  क्षेत्रों  में  सेवा

 उपलब्ध  करने  के  लिए  पुंछ  ओर  कठुआ  में  नए  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने

 का  इनके  लेह  में  10  किलोवाट  शार्टवेव  का  एक  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  भी

 प्रस्ताव  ठे  ।  जम्मू  व  काश्मीर  के  आकाशवाणी  ट्रांसमीटरों  की  शक्तित  बढ़ाकर  निम्नानुसार  करने  का

 प्रस्ताव  है  :---

 केन्द्र  मौजूदा  शक्ति  प्रस्तावित  शक्ति

 श्रीनगर  7.5  किलोबाट  शार्ट  वेव  50  किलोवाट  शार्टवेव
 1  किलोवाट  मीडियम  वेव  10  किलोवाट  मीडियम  वेव

 जम्मू  50  किलोवाट  सीडियम  वेव  300  किलोबाट  सीडियम  वेव

 किलोवाट  मीडिम  वेव  10  किलोवाट  मीडियम  वेथ

 जम्मू  व  काएमीर  में  आकाशवाणी  की  सातवों  योजना  को  उक्त  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो
 जाने  राज्य  में  रेडियो  कवरेज  बढ़कर  जनसंख्या  का  95  प्रतिशत  हो  इसी  प्रकार  शक्ति

 बधित  50  किलोवाट  के  ट्रांसमीटर  से  शार्टवेव  सहायकसेबा  भी  समूचे  जम्मू  व  काश्मीर  क्षेत्र  में

 उपलब्ध  हो  जाएगी  ।

 फोलार  स्थित  भारत  गोल्ड  साइम्स  का  बन्द  किया  जाना

 7981.  भो  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  खनन  की  लागत  में  वृद्धि  होने  और  सोने  की  कम  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  कोलार  थ्थित  भारत  गोल्ड  माइन्स  को  बन्द  करने  के  बारे  में  जांच  कर  रही  है  अथवा

 इन  माइन्स  को  बन्द  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसे  चालू  रखते  का  क्‍या

 भौचित्य है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारो  :  ओर  अयत्क  के  घटते

 खनत  की  बढ़ती  हुई  उच्च  उत्पादन  लागत  तथा  अन्य  कारकों  से  भारत  गोल्ड  माइल्स

 लि०  का  घाटा  लगातार  बढ़ता  जा  रहा  कोलार  खानों  के  भावी  का्यंचालत  की  तरफ  सरकार

 ध्यान  दे  रही  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  से  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  भली-भांति  विभार
 किया  जायेगा  ।
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 केरल  को  कहरो  विकास  के  खिए  निधि  का  आवंटन

 7982.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  धाहरी  बिकास  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  केरल  को  शहरी  विकास  के  लिए  कितनी  राशि  दी

 गई  और

 केरल  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ?

 हरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  ओर  इस  राज्य  के

 शहरी  विकास  के  लिए  छठी  योजना  में  1900  लाख  रुपये  का  नियलन  भा  ओर  वास्तविक  व्यय

 1792  लाख  रुपये  था  ।  इसके  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  शहरों  की  एकोकृत  विकास

 योजना  के  अन्तमंत  9  शहरों  के  बिकाश्न  क ेलिए  इस  राज्य  को  311.55  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  थी  ओर  11  लाख  रुपये  का  केन्द्रीय  प्रोत्साहन  अनुदान  दिया  गया  था  और  मलिन

 बस्ती  निवासियों  के  अतिरिक्त  लाभान्वयन  के  लिए  शहरी  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावश्णीय  सुधार
 योजना  के  अन्तगंत  1983-84  तथा  1984-85  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  हारा  25  लाख  रुपये

 भी  दिये  गये  थे  ।

 भारफ  प्रदेदा  में  भशिगत  जल  का  स्तर  नोचे  गिर  जाता

 7983.  श्रो  सो०  प्म्बु  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  में पृमिपत  जल  का  स्तर  बहुत  नीचे

 चला  गया

 कया  हाल  ही  में  केन्द्रीय  दल्ल  ने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  ओर  इस  संब्रंध्त  में  अपनी

 कोई  रिपोर्ट  दो  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 पेय  जल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  और  उद्योग  में  पानी  का  अभाव  दूर  करते  हेतु
 क्या  कद्षम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  लें  राज्य  मंत्रो  योयेद्न  :  जी  हां  ।  वर्षा

 की  कमी  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  के  2।  जिलों  में  भूमिगत  जल  का  स्तर  काफो  नीचे  चला  गया  है  ।

 ((&)  और  जी  हां  ।  केन्द्रीय  दल  ने  भूमिगत  जल  स्तर  तोचे  चले  जाने  को  रिपोर्ट  दो

 है  |  केन्द्रीय  दलों  की  इन  रिपोर्टो  तथा  उसका  सहत्त  संबंधी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दौरान  पेय  जल  की  आपूर्ति  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  को  18.59

 करोड़  रुपए  की  रकम  मंजर  की  गई

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  संस्थान  द्वारा  वनस्पति  जन्य  पनोर  का  विकास  किया  जाता

 7984.  भरी  के०  प्रधाती  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  संस्थान  ने  शत  प्रतिशत  वनस्पति  जन्य  पतीर  बनाने  का

 तरीका  खोज  निकाला
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 यदि  तो  क्या  इस  उत्पाद  की  अंतिम  रूप  से  जांच  की  गई  है  ओर  इसका  विपणन

 किया  गया

 क्‍या  अपुख  डेरी  जैप्ती  कुछ  अन्य  एजेंसियां  वनस्पति  जन्य  पनीर  का  उस्पादन  करने  हेतु
 बनस्पति  स्रोतों  से  मेडिलिज  एंजाइम  का  संश्लेषण  करने  के  बारे  में  कोई  अनुसंधान  कर  रही

 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  सकवाना  )  जी  श्रीमान्‌

 राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  संस्थान  ने  पनीर  बनाने  में  परम्परागत  पशु  जामन  के  एवज  में  सुक्ष्मजीवी
 जामन  का  प्रयोग  करके  100%  निरामिष  पनीर  बनाने  की  एक  विधि  का  पता  लगाया  है  ।

 सूक्ष्मजीवी  जामन  से  निर्मित  छेददार  पनीर  का  परीक्षण  किया  गया  है  और  पशु  जामन

 के  पनीर  से  अंग  विज्ञान  के  आधार  पर  समतुल्य  पाया  गया  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंघान  संस्थान  के

 बिक्री-पटल  पर  उपलब्ध  सभी  पनीर  सूक्ष्मणीवी  जामन  से  तैयार  किया  जाता

 पशु  जामन  के  स्थानापन्‍न  के  सम्बन्ध  में  भारत  में  और  विदेशों  में  अधिकांश  अनुसंघान

 जीवाणु  और  फफूंद  जैसे  सूक्ष्मजीवों  का  उपयोग  करके  चलाई  गई  हैं  जबकि  राष्ट्रीय  डेरीਂ  अनुसंधान
 संस्थान  ने  जीवाणु  का  प्रयोग  करके  सूक्ष्जीवी  जामन  का  विकास  किया  फफूंद  जीवाणुओं  को

 लेकर  कुछ  काये  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  मैसूर  में  भी  किया  हमक

 अमूल  डेरी  या  अन्य  क्षिसी  एजेंसी  द्वारा  वनस्पति  स्रोतों  से मेडिलिज  एंजाइम  पर  किसी  साहित्य  की

 जानकारी  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  उहीं  उठता  ।

 yaaਂ
 8

 ट्रांसमिशन  को  प्रणालो  लागू  करना

 7985.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रानिक  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  देश  में  ट्रांससीशन  की

 माइक्रोवेवਂ  प्रणाली  लागू  करने  के  लिए  आकाशवाणी  से  संविदा  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  विशेषता
 क्या  है  और  इस  संविदा  में  कितनी  पूंजीगत  परिव्यय  और

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ट्रांसमीशन  की  माइक्रोवेवਂ  प्रणाली  लाग  करने
 से  कितना  लाभ  होने  की  संभावना  है  ओर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  में  ट्रांसमीशन  से  क्या  लाभ

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और  (a)
 क्राकाशबाणी  स्टूडियो  से  प्रेषण  केन्द्रों

 को
 कार्यक्रम  भूमिगत  केबलों  के  माध्यम  से  भेजे  जाते  ये

 स्टूडियो-ट्रांसमीटर  लिकेज  प्रसारण  चैन  में  महत्वपूर्ण  लिक  स्थापित  करते  सड़कों  की
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 भूमिगत  आदि  जैसे  कतिद्य  अपरिहाये  बातों  के कारण  इन  लिकेजों  से  प्रसारण  का

 अच्छा  स्तर  नहीं  बनता  ।  अतः  यह  नीति  लिया  गया  था  कि  स्टूडियो  ओर  ट्रांसमीटरों  के

 बीच  इस  प्रकार  के  लिकेजों  को  डिजिटल  लिकों  के  माध्यम  से  प्रचालित  किया  तदनुसारं
 आकाशवाणी  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नई  परियोजनाओं  के  लिए  इस  प्रकार  के  डिजिटल

 लिक  स्थापित  करने  और  कुछ  मौजूदा  भूमिगत  केवल  लिकों  को  बदलने  कां  प्रस्ताव  है  ।  कुल  मिलाकर

 50  लिक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सावधानीपूर्वक  अंतर  विभागीय  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 महाराष्ट्र  राज्य  की  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  कंपनी  मेल्ट्रोन  को  निर्माता  एजेंसी  के  रूप  में  नामित  किया

 जाए  ।  इस  बात  इस  निर्णय  को  लेने  में  यह  बात  ध्यान  में  रखी  गई  थी  कि  कंपनी  यू०  एच०
 एफ०  रेडियो  उपकरणों  का  निर्माण  करने  में  अंतरविहित  थी  और  उसका  स्विटजरलैंड  की  मैसस
 ब्राउन  बोवेरी  कंपनी  के  साथ  पहले  ही  विदेशी  सहयोग  मैससे  मेल्ट्रोन  ने  रेलवे  और  दूरसंचार
 विभागों  को  भी  यू०  एच०  एफ०  उपकरण  सप्लाई  किए  थे  ।

 स्थापित  किए  जाने  वाले  50  लिकों  में  से  30  लिकों  के  लिए  उपकरणों  की  सप्लाई  के
 लिए  आडंर  दे  दिए  गए  हैं  ओर  इनकी  कुल  लागत  लगभग  5.49  करोड़  रुपए  होगी  ।

 डिजिंटल  लिकों  के  माध्यम  से  प्रेषण  केन्द्र  को  भेजे  जाने  वाले  कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता
 उच्च  श्रेणी  की  प्रसारण  गुणवत्ता  होने  ओर  केवल  लिकों  के  श्रेष्ठ  होने  की  उम्मीद  जहां  इस
 प्रकार  के  लिक  उपलब्ध  वहां  सभी  स्थानों  पर  इसको  विश्वसनीयता  भी  बढ़ेगी  ।

 फिलहाल  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  आकाशवाणी  स्टूडियो  और  ट्रांतमीटर  के  बीच
 मौजूदा  केबल  लिकों  को  डिजिटल  लिकों  से  बदलने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  इन  केन्द्रों
 पर  केबल  लिकों  का  कार्य  निष्पादन  संतोषजनक  समझा  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  द्वारा  राज्यों  १)  सहायता

 7986.  भी  सतोरंजन  भक्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  संहायता  विकास  निगम  देश  में  सहकारी  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता
 दे  रहा  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ऋण/राज  सहायता  के
 रूप  में  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  तथा  उनके  द्वारा  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  गई  थी  और
 वास्तविक  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  और

 क्‍या  सरकार  को  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  से  ऐसी  सहायता  के  लिए  मांग
 प्राप्त  हुई  यदि  तो  उस  पर  क्या  कायंवाह्वी  कौ  गई  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्दर  :  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  राज्य  सरकारों/राज्य  सहकारी  बैंकों  के  माध्यम  से  सहकारी  सस्थाओं  को  विभिन्‍न
 सहकारी  विकास  कार्यत्रमों  के  लिए  सहायता  प्रदान  करता  संघ  शाप्तित  क्षेत्रो  की  सहका री
 समितियों  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  सीधे  वित्तीध  सहायता  दी  जाती  राष्ट्रीय
 सहकारी  विकास  की  सद्दायता  प्रगति  पर  आधारित  है  ओर  प्रतिपूर्ति  के  आधार  पर  दी  जात
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 बाणਂ

 है  अर्थात्‌  राज्य  सरकारें  या  राज्य  सहकारी  बैंक  सहकारी  समितियों  को  मंजूर  की  गई  परियोजनाओं
 के  लिए  पहले  सहायता  प्रदान  करते  हैं  ओर  उसके  बाद  इकाईयों/कार्यक्रमों  के  प्रा  होने  को  प्रगति

 के  आधार  पर  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  से  श्रतिपूर्ति  के  दावे  करते

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1983-84,  1984-85,  5,  1985.86  5.86  के  दौरान  निगम  ने  देश  में
 विंभिन्‍्न  सहकारी  विकास  कार्यक्रमों  क ेलिए  376.69  करोड़  रुपये  के  लगभग  सहायता  प्रदान  की  ।

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 अन्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  से  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा
 प्राप्त  सहायता  के  प्रस्तावों  के आधार  निगम  ने  1985-86  तक  14.542  लाख  रुपये  की  कुल
 सहायता  प्रदान  को  1986-87  के  अब  31.59  लाख  रुपये  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 हैं  ओर  उन  पर  यह  निगम  विचार  कर  रहा

 विवरण

 1983-84,  1984-85,  1985-86  के  बोरान  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  हारा  किये  गये  वित्तीय  सहायता  तथा  राज-सहायता

 के  भुगतान  दर्शाते  बाला  राज्यवार  विवरण

 लाख

 क्रम  राज्य  1983-84  83-84  1984-85  4-6  5  1983-86  3-86

 सं०  ऋण  राज-सहायता  ऋण  ऋण  राज-सहायता

 1  2  3  4  5  6  8

 1.  आन्म्र  प्रदेश  652.618  2.660  644.535  8.589  851.088  11.369

 2.  असम  78.970  0.200  143.578  17.324  354.235  1.848

 3.  बिहार  523.980  6.592  843.589  17.582  480.259  9.150

 4.  ग्रुजरात  249.387  8.488  297.594  55.650  483.574  39.865

 5.  हरियाणा  558.414  1.468  211.344  0.026  62.240  3.355$

 6.  हिमाचल  प्रदेश  211.718  10.968  201.122  8.166  250.586  11.908

 7.  जम्म ूव  कश्मीर  11.021  4.769  न्न+  —  —

 8.  कर्नाटक  565.379  2.527.  558.515  11.319  699.735  4.906

 9.  केरल  180.818  2.531  134.279  6.031  438.381  74.451

 10.  मध्य  प्रदेश  1398.654  14.078  1320.173  26.354  1108.466  .  8.735

 11.  महाराष्ट्र  2642.053  33.028  1386.171  40.089  1359.628  45.708

 12.  मणिपुर  21.594  10.340  22.279  5.035  85.163  3.079
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 |  2  3  4  5  6  7  8

 13.  मेघालय
 ह

 1.877  5.938  14.317  5.331  10.969  2.175

 14.  नागालेंड  20.000  न  --  --  --  —

 15.  उड़ीसा  631.705  6.245  586.752  13.755  456.882  17.494

 16.  पंजाब  1030.434  0.802  1012.248  1.402  807.980  0.251

 17.  राजस्थान  822.648  7.502  512.315  6.319  779.437  25.251.

 18.  सिक्किम  17.000  न  40.000  «-
 -+  0.049

 19.  तमिलनाडु  489.273  16.037  813.904  9.258  502.352  13.438

 20.  त्रिपुरा  24.631  10.389  83.262  12.662  41.948  4.030

 21.  उत्तर  प्रदेश  1839.553  51.140  2883.271  20.032  2058.829  31.449

 22.  पश्चिम

 बंगाल  408.943  30.608  465.077  28.997  430.508  18.576

 23.  अंडमान  ओर

 निकोबार  द्वीप

 समूह
 ा  णः  1.240  0.620  न  5.080

 24.  चंडीगढ़  0.450  0.150  न  —  —  —

 25.  पांडिचेरी  1.950  न  --  0.480  2.535  1.754
 26.  अन्य  63.950  42.154  397.690  42.776  357.320  76.510

 कुल  :  12457020  268.614  12573.255  337.797  11622.145  410.43]
 जन-+  ++-+++--

 रिसीबिंग  सैट्सਂ  का  आाथंटन

 7987.  ओ  सलोरंजन  भक्त  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करगे

 सातंवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दीरान  सारे  देश  के  लिए  कितने  रिसोविंग
 सैट्सਂ  का  जावंटन  किया  गंया  और

 उनके  आवंटन  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  संत्रॉलय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और

 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  सामुदायिक  अवलोकन  टी०  वो०  सैट  लगाने  का  प्रावधान  नहीं  है  ।
 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  गौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  5000  सामुदायिक  अवलोकन  टी०

 वी०  सेट  उपलब्ध  करने  की  स्कोम  स्वीकृत  की  गई  योजना  आवंटन  के  अभाव  के
 कारण  हस  स्कीम  का  कार्यान्वयन  शुरू  करना  अभो  तक  संभव  नहीं  हुआ  है  ।  इन  5000  संटों  के
 वो०  एच०  एफ०  और  सीधे  संप्रहण  सेटों  के  बीच  ब्यौरे  को  सभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।
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 तथा  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  से  अनु  रोध  किया  गया  है  कि  वे  सातवीं  योजना

 अवधि  के  दोरान  अपने-अपने  क्षेत्रों  मे ंअपने  कोष  से  सामुदायिक  अवलोकन  टी०  वीं०  सेट  उपलब्ध

 करें  ।

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  राज्यों  को  साधान्न

 7988,  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 ु  क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  के  दोरान  राज्यों  के  ग्रामीण  रोजगार  कायंत्रमों  में

 सहायता  देने  के  लिये  राज्यों  को  20  लाख  टन  खाद्यान्न  नि:शुल्क  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  को  कितना  खाद्यान्न  आवंटित  किया  गया  है  और  उसमें  से

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  अभी  भी  अत्यन्त  गरीबी  व्याप्त  है  इसका  कितना  भाग  उपयोग  में  लाया

 और

 जन  दिवसों  के  रूप  में  कितना  अतिरिक्त  रोजगार  पैदा  किये  जाने  की

 बना

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  राज्यों

 को  निशुल्क  खाद्यान्न  आवंटित  किये  गये  हैं  ।  आशा  को  जाती  है  कि  1986-87  के  दोरान

 2  मिलियन  टन  खाद्यान्न  उपयोग  में  ले  लिये  जायेंगे  ।

 भौर  उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1986-87  की  पहली  दो  तिमाहियों  के  लिये  गेहूं  की

 कुल  1,76,340  टन  मात्रा  आवंदित  की  गई  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  उपयोग  में  लाए  जाने

 वाले  खाद्याननों  का  कोई  अलग  से  आवंटन  नहीं  किया  गया  अतिरिक्‍त  गेहूं  क ेकारण  लगभग

 101  लाख  श्रम  दिनों  का  अतिरिक्त  रोजगार  सूजित  होगा  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  का  कार्यात्वयत

 7989.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  के  साथ  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिये

 अधिक  आवंटन  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  और

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  आरम्भिक  चरणों  में  विशेष  रूप  से  मुद्रिका  नगरों

 के  विकास  के  कार्यास्‍्वयत  पर  धनराशि  के  अभाव  का  किन-किन  परियोजनाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पढ़ने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 और  राज्यों  द्वारा  प्रक्षेपित  मांगों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र

 आयोजता  बोडें  ने  867  करोड़  रुपये  की  योजना  तैयार  की  जिसमें  रेल  के  चयनित

 संचार  क्षेत्र  में  सड़कों  ओर  प्राथमिकता  वाले  कस्बों  में  मूलभूत  सुविधाओं  के  प्रावधान  के  लिए
 निवेश  का  प्रस्ताव  है  ।  सातवीं  योजना  में  35  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  जो  कि  बोड्डं

 द्वारा  अनुमोदित  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजनाओं  के  लिए  होगा  ।
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 हिन्दुस्तान  उर्भरक  निगस  की  अरोनों  यूलिट  का  बंद  होना

 7990.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  उवं रक  निगम  की  बरौनी  यूनिट  भारी  घाटे  के  कारण  बंद  होने
 की  स्थिति  में

 यदि  तो  इस  यूनिट  को  इसके  शुरू  होने  के  पश्चात्‌  कुल  कितना  घाटा  हुआ
 ओर  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इन  घाटों  के  लिए  उत्तरदायित्व  निश्चिचत  किया  गया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उधरक  बिभाग  में  राज्य  मत्रो  के०  नटबर  :  जी  नहीं  ।

 ओर  1986  तक  एच०  एफ०  सी०  के  बरोनी  एकक  की  संघित  हामि
 लगभग  145.48  करोड़  रुपये  की  हानि  डपकरण  में  बारम्बार  पावर  को

 खराबी  उतार-चढ़ाव  तथा  डिजाईन  की  कमियों  के  परिणामस्वरूप  निम्न  क्षमता  उपयोग  के

 कारण  हुई  हैं  ।

 एकक  का  नवीकरण  करने  का  एक  प्रस्ताव  विद्युत  की  गड़बड़ियों  के  अमोनिय

 संयंत्र  के  फ्रण्ट  एण्ड  को  सुरक्षा  करने  के  लिए  एक  2.5  मेगावाट  गेस  टर्बाइन  सेट  को  आरम्भ  किया

 गया  16  मेघावाट  का  एक  कंप्टिव  पावर  प्लांट  कार्यान्वयनाधोन

 |

 अमिकों  को  आय  सोमा

 7991.  श्री  बी०  बी०  देसाई  :  कया  भ्रप्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विभिन्‍न  श्रम  संबंधी  कानूनों  के  अंतगंत  विस्तार  के  लिए  श्रम  सीमा

 1600  रुपये  से  बढ़ाकर  2500  रुपये  मासिक  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अंतिम  निणंय  ले  लिया  और

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  कया  हैं  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  से  विभिन्‍न  श्रम  संबंधी

 कानूनों  के  अंतगंत  विस्तार  के  लिए  मजदूरी  सीमा  से  संबंधित  स्थिति  निम्नानुसार

 (i)  कमकार  प्रतिकर  1923

 a  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  विस्तार  के  लिए  मजदूरी  सीमा  को  1-7-1984  से  करम्मंकार
 प्रतिकर  1984  द्वारा  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया  गया

 (॥)  कमंचारी  राज्य  बीसा  1948

 इस  अधिनियम  के  अंतगंत  विस्तार  के  लिए  मजदूरी  सीमा  को  27-1-1985  से  कमंचारा
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 राज्य  बीमा  1984  द्वारा  1000  रुपये  प्रति  माह  से  बढ़ाकर  1600  क्पये

 प्रति  माह  कर  दिया  गया  ।  इस  अधितियम  के  अंतगगंत  बिस्‍्तार  के  लिए  मख्रदूरी-सोमा  को  और

 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (iii)  कर्मंचारो  भविष्य  निधि  1952

 करमंचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  अंतगगंत  विस्तार  के  लिए  मजदूरी-सीमा  को  1-9-1985

 से  1600  रुपये  प्रतिमाह  से  बढ़ाकर  2500  रुपये  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  ।

 (iv)  उपबानस  संदाय  1972

 इस  अधिनियम  के  अंतगंत  विस्तार  के  लिए  मजबूरी  सीघा  को  1-7-1984  से  1000  रुपये

 से  बढ़ाकर  1600  रुपये  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  ।  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  को  सिफारिज्ञ  के

 सरकार  मजदूरी-सीमा  को  समाप्त  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 (९)  बोनस  संदाय  1986

 वर्ष  1984  के  दोरान  किसी  भी  दिन  से  आरंभ  होने  वाले  लेखा  वर्ष  या  बाद  के  लेखा

 बर्षों  के  लिए  देय  बोनस  के  संबंध  में  बोबस  संदाय  अधिनियम  के  अधीन  बिस्‍्तार  के  लिए  मजदूरी
 सीमा  को  1600  हुपये  से  बढ़ाकर  2500  रुपये  प्रति  माह  कर  दिया  गया  है  ।

 (४)  घिक्रय  संब्धन  कर्ंथारो  को  हाते  )  1976

 इस  समय  750  रुपये  प्रतिमाह  वेतन  पाने  वाले  विक्रेता  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  भारे

 अब  इस  सीमा  को  750  रुपये  प्रतिमाहु  से  1600  रुपये  प्रतिमाह  तक  बढ़ाकर  संक्धंन

 कर्मचारीਂ  की  परिभाषा  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है।इस  आशय  का  लोक  सभा  ने

 2  1985  को  पहले  ही  एक  संशोघन  विधेयक  पास  कर  दिया  आशा  है  कि  यह  चालू
 सत्र  के  दौरान  राज्य  सभा  के  समक्ष  घिचाराये  भेज  दिया  जाएगा  ।

 ठेका  अम  ओर  1970  ओर  अंतरराण्यिक  कर्मकार
 अधिनियम  ,  1979

 ठेका  श्रम  और  1970  भौर  अंतरराज्यिक  कमंकार
 1979  के  उपर्यृकत  दो  अधिनियमों  में  की  परिभाषा  में  उल्लिखित

 पर्यवेक्षक  के  लिए  आय  सीमा  500  रुपये  प्रतिमाह  अतः  1600  रुपये  प्रतिमाह  को  सोमा  में

 संशोधन  करने  का  प्रश्त  ही  नहीं  है  ।

 बंगलोर  दूरवहांन  केसा  दारा  समाचार  बाश्कों/उद्धोवषकों  का  चयन

 7992.  श्री  वो०  एस  कृष्ण  अ्य्यर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  संज्ी  मह  बताते  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  लिए  क्षमात्रार  वाचकों  धोर

 उद्घोषकों  के  चयन  के  लिए  भायु  सोमा  30  वर्ष  निर्धारिती  कर  दो  गई

 क्‍या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अर्थात्‌  दिल्ली  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  उक्त  पदों  पर  चयन  के

 लिए  कोई  आप्रु  सीमा  निर्धारित  की  गई  भोर
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 यदि  तो  जब  दिल्‍ली  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  उक्त  पदों  के  लिए  30  वर्ष  से  अधिक

 आयु  के  व्यक्तियों  का  चयन  किया  जाता  है  तो  बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  युक्त  पदों  के  लिए
 30  वर्ष  की  आयु  सीमा  निर्धारित  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बोी०  एन०  :  दूरदर्शन
 बंगलोर  में  नियमित  नियुक्ति  के  लिए  आयु  सीमा  क्री  पद्धति  पर  समाचार  वाचकों  और

 उद्घोषकों  के  बयनम  के  लिए  अधिकतम  आयु  सीमा  30  वर्ष  नियत  की  थी  ।

 जी  नहीं  ।  स्वतंत्र  जिसे  शुल्क  आधार  पर  विशिष्ट  कार्य  के  लिए  लगाया
 जाता  पर  निभंर  करते  हुए  11  1980  से  समाचार  वाचकों  और  उद्घोषकों  की  भर्ती
 बंद  कर  दी  गई  थी  ।

 दूरदर्शन  बंगलौर  को  यह  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  वह  अन्य  केन्द्रों  की  भांति

 न॑भित्तिक  समाचार  वाचकों  और  उद्घोषकों  के  संबंध  में  30  वर्ष  की  अधिकतम  भायु  सीमा  को

 समाप्त  कर  दे  और  पर्दे  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्तियों  पर  विचार

 प्रबंध  में  श्रमिकों  को  भागोवारो

 7993.  श्री  मल  अन्द  डागा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  नीति  कब  शुरू  की  गई

 जब  यह  नीति  शुरू  की  छठस  समय  सरकारी  उपक्रमों  और  गर-सरकारी  क्षेत्र

 के  उमक्रमों  की  संख्या  कितनी  थी  और  भब  तक  इसमें  शामिल  राज्य-वार  उद्योगों  का
 अलग  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  उद्योगों  में  उत्पादन  बढ़ाने  और  श्रमिकों  की  कठिनाई  को  कम  करने  में

 प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  किस  सीमा  तक  सफल  रही  भौर

 प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  सफलता  पर  निगरानी  किस  प्रकार  की  जाती

 है  और  सरकार  द्वारा  इस  योजना  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  रा्ष्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  सरकार  ते  श्रमिक

 सहभागिता  संबंधी  पहले  की  योजनाओं  के  का्यंकरण  की  पुनरीक्षा  जो  क्रमशः  1975

 और  1977  में  प्रारम्भ  की  गई  थो  भौर  की  गई  पुनरीक्षा  तथा  प्राप्त  अनुभव  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  तारीख  30  1983  के  अपने  ध्ंकल्प  संलग्न

 के  द्वारा  एक  नई  व्यापक  योजना  शुरू  की  ।  यह  योजना  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर

 लागू  होती  योजना  के  पैरा  8  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपने

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  इस  योजना  को  लागू  करें  तथा  निजी  क्षेत्र  को  यह  योजना

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  भी  करें  |  यह  योजना  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  83  उपक्रमों

 में  शॉपफ्लोर/प्लांट  स्तर  पर  छुरू  की  गई  है  ।  इसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जाती

 में  रखती  बेलिये  संख्या  एल०  टी०  2704/86]  |  राज्यों  में  यह  योजना

 सैठान्तिक  रूप  से  स्वीकार  की  गई  है  ओर  कुछ  राज्यों  ने  इसे  अनेक  उपक्रमों  में  शुरू  कर

 दिया  है  ।
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 इस  योजना  का  व्यापक  प्रचार  किया  इस  पर  विभिन्न  अर्थात्‌  श्रम  मंत्री

 राज्य  श्रम  सचिवों  की  ट्रेड  यूनियनों  और  नियोजक  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  के

 साथ  बेठकों  और  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  (25-26  1985)  में  विचार-बिमश  किया

 गया

 श्रम  मंत्रालय  ने  एक  त्रिपक्षीय  समिति  गठित  की  है  जिसमें  कुछ  मंत्रालयों/साव॑जनिक  क्षेत्र

 उपक्रमों/राज्य  सरकारों  और  श्रमिक  संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल  जो  इस  योजना  को

 मानीटर  करेगी  तथा  समय-समय  पर  इसकी  प्रगति  की  पुनरीक्षा  समिति  को  यह  पता

 चला  कि  कुछ  उपक्रमों  में  काम  कर  रही  विभिन्‍न  शॉप  भौर  प्लांट  परिषदों  ने  अनुपस्थिति  और

 सभयोपरि  को  कम  करने  के  अतिरिक्त  उत्पादकता  में  सुधार  करने  में  सुनिश्चित
 योगदान  किया  ।

 इस  योजना  पर  विभिन्‍न  अर्थात्‌  के
 सड़क  भवन  और  निर्माण  के  लिए  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  समितियों  की

 बैठकों  में  कार्य-सूची  के  रूप  में  विचार-विमर्श  किया  जाता

 भारतोय  डेरी  निगम  ओर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  के  कार्य

 निष्पादन  की  जांच-पड़ताल  ओर  सूल्यांकन

 7994.  डा०  जभी०  विजय  रासाराव  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशों  ओर  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  योगनाओं  के  अंतर्गत  भारतीय  डेरी
 निगम  ओर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़े  के  कार्य-निष्पादन  की  समय-समय  पर  जांच-पड़ताल  भौर

 मूल्यांकन  किया  जाता  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बषं-वार  और  मद-वार  लक्ष्यों  और  किये  गये  व्यय

 की  कोई  पुनरीक्षा  को  गई  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेश  :  और

 हां  ।  ऑॉपरेशन  के  क्रियान्वयन  का  प्रबोधन  करने  और  भारतीय  डेरी

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  राज्य  सरकारों  और  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  एजेन्सियों  के
 साथ  इस  परियोजना  के

 क्रियान्वयन  में  पेश  आा  रही  यदि  कोई  हों  को  दूर  करने  में
 मदद  देने  के  लिए  एक  विषय  निर्वाचन  समिति  गठित  की  गई  यह  समिति  समय-समय  पर
 अपनी  बैठक  करती  है  भौर  पिछले  तीन  वर्षों  यथा  1983  से  1985  के  दौरान  तीन  बैठक  कर  घकी

 वर्ष  1984  के  दौरान  श्री  एल०»  के०  झा  के  नेतृत्व  में  एक  समिति  ने  भी  आपरेशन
 परियोजना  के  विशिष्ट  उद्देश्यों  के  संदर्भ  भारतीय  डेरी  निगम/राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के
 काये  निष्पादन  का  मूल्यांकन  किया

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  की  परियोजना  तेलों  मौर  तिलहनों  के  उत्पादन  भौर
 विपणन  की  पुनर्सरचनाਂ  की  भी  समय-समय  पर  समीक्षा  की  णाती  है|
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 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्‍्त्गंत  वितरण  के  लिए  राज्यों  को  जाश्मास्नों  का  आवंटन

 "7995.  श्री  मुहलापल्ली  रामचसन  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  1986-87  के  लिए  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  अन्तगंत

 बितरण  हेतु  राज्यों  को  खाद्यान्न  आवंटित  किए

 यदि  तो  कितना  आबंटन  किया  गया  है  और  किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  वितरण

 किया

 क्‍या  किसी  राज्य  के  पास  1985-86  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विये  गये

 खाद्यान्न  फालतू  बच  गए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बूटा  :  ओर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  बषं  1986-87

 की  पहली  दो  तिमाहियों  के  लिए  खाद्यानों  की  कुल  10  लाख  मीटरी  टन  की  मात्रा  आबंटित  की

 गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राजस्थान  को  2  लाख  मीटरी  टन  खाद्यानों  की  अतिरिक्त  मात्रा  आबंटित

 की  गई  है  |  खाद्यान्नों  का वितरण  अधिकतर  सावं  जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  किया  जाता

 कुछ  मामलों  में  खाद्याननों  का  वितरण  कार्यान्वयन  एजैन्सियों  के  माध्यम  से  सीधे  ही  किया
 जाता

 भौर  वर्ष  1985-86  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  उपयोग  की  पूरी  रिपोर्ट  अभी  तक
 उपलब्ध  नहीं  हुई  इस  वजहू  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  अगले  वर्ष  के लिए  उपयोग  हेतु  खाद्यान्‍्तों  के
 स्‍्टाकों  को  सही  स्थिति  इस  समय  मालूम  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आबंटिती  संसाधनों  के  25  प्रतिशत  को

 चालू  वर्ष  के  दोरान  उपयोग  में  लाने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  इस  मात्रा  से  अधिक  मात्रा  को  चालू
 बर्ण  के  दोरान  दूसरी  किश्त  स ेसमायोजित  किया  जाएगा  ।

 भरत्स्य  पोतों  को  किराये  पर  लेने  सम्बन्धी  नोति  पुमः  प्रचलित  करना

 7996,  भी  डो०  पी०  जवेथा  :

 भी  गुरदास  काथत  :

 क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विधार  किसी  अन्य  नामावली  के  अन्तगंत  संयुक्त  उद्यम  या

 शत  निर्यात  के  रूप  में  मत्स्य  पोतों  को  किराये  पर  लेने  सम्बन्धी  नीति  पुनः  आरम्भ  करने  का

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  गारंटी  मांगी  गई  है  कि  विदेशी  पार्टियों  द्वारा  दी

 गई  बैंक  गारंटियों  के लिए  प्रतिशत  क्रपादेश  होने

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  एहतियाती  उपाय  किए  जाते  हैं  कि  ऐसे  मामलों

 में  पोत  किराये  पर  लेने  के  परिणामों  की  पुनरावृत्ति  न
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 क्‍या  सरकार  ने  मत्स्य  पोत  किराये  पर  लेने  की  वरंमान  निरीक्षण  प्रक्रिया  को  कड़ा
 बता  दिया  भोर

 यदि  तो  पोतों  को  किराये  पर  लेने  के  संबंध  में  जांच  के  लिए  हाल  ही  में  किए

 गए  सुरक्षोपायों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेर्य  :  जी

 विदेशी  मत्स्यन  जलयानों  को  किराये  पर  लेने  सम्बन्धा  नीति  को  समीक्षा  की  जा

 रही

 आम  तौर  पर  विदेशी  पार्टियों  द्वारा  उनके  खरीद  के  प्रस्ताव  को  पूरा  करने  में

 बेंक  गारंटी  पर  बल  नहीं  दिया  तथापि  भारतीय  कम्पनियां  शत-प्रतिशत  निर्यात

 अभिमुख  योजना  के  भंतगंत  प्रस्तावों  के  मामले  में  शत-प्रतिशत  निर्यात  के  लिए  बचन-पत्र

 भरते  हैं  ।

 किराये  की  शर्तों  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ओर  तट  रक्षक  किराये  पर  लिए  गए  विदेशी  मत्स्थन  जलयानों  के  प्रचालन  का

 प्रयोधन  करता  नियमों  कै  अनुसार  किराये  पर  लिए  गए  विदेशी  जलयानों  की  उनके  द्वारा

 मत्स्यन  काय  शुरू  करने  से  पूव॑  तट  रक्षक  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जाती  किराये  पर  लिये

 गये  जलयानों  द्वारा  पकड़ी  गई  मछली  का  सीमा  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्यात  के  लिये  बिदेशी

 गाहों  में  जलयानों  को  भेजने  से  पूर्व॑  मूल्यांकन  किया  जाता  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गये

 पनोनीत  अधिकारी  प्रत्येक  यात्रा  के  अन्त  में  किराये  पर  लिये  गये  जलयानों  की  भौ  जांच  करते  हैं
 और  पकड़ी  गई  मछलियों  के  ब्यौरे  और  जलयान  ब्ादि  के  बेड़े  द्वारा  किराये  पर  लेने  की  शर्तों  का

 अनुपालन  करने  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  हैं  ।

 केग्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  हारा  सरकारो  होस्टलों  का  रल-रफ़ाव

 7997.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  भर  में  महानगरों  में  दौरे  पर  जाने  वाले  अधिकारियों  के  लिए  कितने  कैर्द्रीय

 झरकारी  होस्‍्टलों  का  रख-रखाव  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जाता  उनमें  कितरन

 भावास  क्षमता  प्रति  वर्ष  उन  पर  कितना  व्यय  किया  जाता  है  तथा  उनसे  प्रति  वर्ष  कुल  कितन
 राजस्व  अजित  किया  जाता  है

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  होस्टलों  का  रख-रखाव  घटिया  होने  के  सम्बन्ध  में  समय-समय
 पर  भभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  से  सूचना  एकत्र
 था

 इहरी
 की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।



 8  1908  लिखित  उत्तर

 ]
 1

 दिल्‍ली  में  पुनर्वात  कालोतियों  में  मागरिक  सुविधाओं  का  अनुरक्षण

 7998.  श्री  बलवम्त  सिह  रामवालिया  :

 कली  त्रिलोथन  सह  तुर  :

 क्या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाई

 गई  37  पुनर्वास  कालोनियों  में  मागरिक  सुविधाओं  के  अनुरक्षण  की  जिम्मेदारी  म  सम्भालने  का

 मिर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दाहुरोी  विकास  मंत्रालय  में  रात्य  मंत्री  बलबीर  :  ओर  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  इस  निगम  द्वारा  इस  आशय  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  परन्तु  बताया
 गया  कि  यह  पुनर्वास  कालोनियों  में  नागरिक  सुविधाओं  के  अनुरक्षण  पर  हो  रहे  व्यय  की  प्रतिपूर्ति
 पर  जोर  दे  रहा  है  ।

 दिल्‍लो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  निगम  के  परामशं  से  इस  सम्पूर्ण
 प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ]

 बुर्ध  उत्पादन  और  वसूलो  के  लक्ष्य  उपलब्धियां

 7999.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  कवि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मिल्क  हडਂ  के  अन्तगंत  वर्ष  1985  के  मध्य  तक  दुग्ध  उत्पादन  का  कितना
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  इस  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तविक  उपलब्धि  क्‍या

 वर्ष  1985  के  मध्य  तक  ग्रामीण  क्षेत्र  से  दुग्ध  खरौदने  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  था  और  इस  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तविक  उपलब्धि  क्‍या  और

 यदि  लक्ष्य  प्राप्ति  में  कोई  कमी  रही  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  झोर  इस  बारे  में
 क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राश्य  संत्री  घोगेशा  :
 मिल्क  हुਂ  आपरेशन  के  अन्तगंत  बर्ष  1984-85  के  दौरान  देनिक  दूध  का  अनुमानित
 डत्पादन  246.5  लाख  किलोग्राम  प्रति  दिन  आपरेशन  के  अन्तर्गत  के  बास्तबिक  दुग्ध
 उत्पादन  क्षेत्रों  के  पृथक्‌  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  वर्ष  1984-85  के  दौरान  देश  में  दूध  का
 कुल  उत्पादन  सगभग  401.7  लाल  मोटरी  टन  होने  का  अनुमान  है  ।
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 1984-85  में  ग्रामीण  क्षेत्र  से  दुर्ष  प्राप्ति  का औसत  प्रति  दिन  55.3  लाख  लीटर

 था  और  इस  अवधि  के  दौरान  प्रति  दिम  57,84  लाख़  लीटर  की  उपलब्धि  हुई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समछलो  उत्पादन  में  बुद्धि  के  लाभ  मदुआरों  को  देना

 8000.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मत्स्य  बीज  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  लगभग  दो  ग्रुणा  अधिक  हुआ  है  ओर  यदि

 तो  इसी  तुलना  में  मछली  उत्पादन  में  राज्य-वार  कितनी  वद्धि  हुई

 कया  समुद्री  मछली  के  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  तो  क्छले  तीम

 वर्षों  के  दोरन  तत्सम्बन्धी  वर्ष-वार  ओर  राज्य-ध्वार  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  भारी  उत्पादन  से  आनध्न  प्रदेश  जंसे  क्षेत्रों  मे ंमछआरों  के  जीवन  स्तर  में

 सुधार  हुआ  है  भौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यार  कोई  लाभ  हो  रहे  हैं  तो  वे  सहकारिशाओं  तथा  असम  आधारभूत  सुविधाओं
 के  न  होने  तथा  निर्धत  मछुभारों  को  आदान  झपलब्ध  न  कराये  जाने  के  कारण  निर्यातकों  और

 बिचौलियों  को  पहुंच  रहे  न  कि  मछआरों  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कूषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेशा  :  से  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रश्न  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 डिमपोला  और  अन्‍्तर्देशीय  मत्स्य  उत्पादन  के  राज्य-वार  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1980-81  1984-85

 डिमपोना  अन्तर्देशीय  मत्स्य  डिमपोना  अन्तर्देशीय  मत्स्य
 उत्पादन  उत्पादन  उत्पादन  उत्पादम

 मीटरो  टन  भ्ीटरी  टन

 नि
 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  186.00  121.893  220.00  104.268

 2,  9.40  39.047  32.00  48.230

 3.  बिहार  120.00  78.359  150.00  106.019

 4.  गुजरात
 2.00  16.538  63.40  24.974.

 5.  हरियाणा  3.00  9.735  12.00  3.659
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 2  3  4  5

 6.  हिमाचल  प्रदेश  3.60  2.566  6.30  2.805

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  1.50  8.423  3.00  9.825

 8.  कर्नाटक  55.50  46.652  75.00  39,634

 9,  केरल  10.40  25.460  15.00  27.388

 10.  मध्य  प्रदेश  75.00  13.000  125.00  23,796

 11.  महाराष्ट्र  4.50  23.975  50.00  28.050

 12.  मणिपुर  7.00  3.50...  12.00  5.000

 13.  मेघालय  0.20  0.971  2.00  0.726

 14.  नागालैंड  न
 4.000  0.40  4.000

 15.  उड़ीसा  66.00  32.530  62.80  51.225

 16.  पंजाब  2.00  2.800  0.50  3.500

 17.  राजस्थान  45.00  13.500  62.00  16.000

 18.  सिविकम  0.20  0.017  न  न

 19.  तमिलनाडु  124.00  165.000  150.00  159.000

 20.  त्रिपुरा  25.60  6,254  76.00  10.105

 21.  उत्तर  प्रदेश  65.40  33.200  00.0  50.000

 22.  पश्चिमी  बंगाल  1800.00  235.000  4200.00  350.000

 23.  अण्डमाल  न
 --  —  न

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  11.00  0.460  न  0.946

 25.  चण्डीगढ़  0.12  0.013  0.02  0,030

 26.  देहली  1.20  1.200  2.20  2.200

 27.  गोआ  न  1.225  न  1.413

 28.  सक्षद्वीप  न
 —  न  ---

 29.  मिजोरम  0.900  1.00  1.9700

 30.  पाण्डिचेरी  0.90  1.611  1.20  1.230

 योग  2619.52  887.579  5421.82  1081.893

 )
 नजज-+-+---तततनततततत

 ह
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 डिमपोना  अधिक  उपलब्ध  होने  से  देश  में  अन्तर्देशीय  क्षेत्र  मे ंमछली  उत्पादन  में  समग्र  वृद्ध
 करने  में  मदद  मिली  है  तथा  मछली  उत्पादन  जो  1980-81  में  लगभग  888  हजार  टन  था  बढ़कर
 छठी  योजना  अवधि  के  अन्त  में  लगभग  1082  हजार  टन  हो  गया  है  ।

 हां  ।  पिछले  तीन  वर्षो  के  समुद्री  मछली  के  उत्पादन  के  राज्य-वार  ब्यौरे  इस
 प्रकार  हैं  :

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1983-84  1984-85  1985-86

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  151284  146511  126848

 2.  गुजरात  187315  286659  297264

 3.  कर्नाटक  98410  167362  180186

 4.  केरल  385275  424718  277452

 5.  महाराष्ट्र  289914  321460  386454

 6.  उड़ीसा  47065  46984  49014

 7.  तमिलनाडु  244360  272841  272841

 8.  पश्चिमी  बंगाल  39000  29000  34600

 कुल  राज्य  1442623  1695535  1624658

 संध  राज्य  क्षेत्र

 9.  अण्डमान  3868  3868  4458

 10.  गोभा  50878  53711  39422

 11.  लक्षद्वीप  4301  5331  4250

 12.  पाण्डिचेरी  17641  18576  19365

 कुल  संघ  राज्य  क्षेत्र  76688  81486  67495

 कुल  पोग  1519311  1777021  }  J  692153

 1985-86  के  दौरान  समुद्री  मछली  के  अनुमानित  उत्पादन  में  1.7  प्रतिशत  की  कमी  का

 मामूली  अम्तर  प्राकृतिक  परिवतेनों  के  कारण

 2
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 भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  अध्ययन  में  यह
 बताया  गया  कि  1981-82  में  मत्स्य  पालकों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  2,115  रुपये  जबकि  इस
 भवधि  के  दौरान  एक  ओसत  भारतीय  की  प्रति  व्यक्ति  आय  1700  रुपये  थी  ।  इससे  यह  निष्कर्ष

 निकलता  है  कि  भारतीय  मछुआरे  आध्थिक  रूप  से  बेहतर  स्थिति  में  हैं  ।

 भर  मछुआ  समुदाय  के  आर्थिक  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  किए  गए  कुछेक  महृत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार

 परंपरागत  मशीनी  नोकाओं  के  लिए  तट  पर  लगाने  तथा  हटाने  की  सुविधाओं  का
 निर्माण  ।

 परंपरागत  मौकाओं  का  मशीनीकरण  ताकि  अधिक  मछली  पकड़ी  जा  सके  ।

 तट  पर  लगने  वाली  उन्नत  नौकाओं  का  प्रयोग  शुरू  करना  ।

 सहकारी  संस्थाओं  का  संगठन  ।

 (=)  निगमों/संघों  के जरिए  मछली  का  विपणन्‌  ।

 जलपाईगुड़ी  में  कमंधारो  भविष्य  निधि  कार्यालय  का  झ्ोला  जाना

 8001.  श्री  मानिक  सान्याल  :  वया  श्रप्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 कया  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  की

 क्षेत्रीय  समिति  ने  दिनांक  25  अप्रैल  और  13  1984  को  हुई  अपनी  बैठकों  में  जलपाईगुड़ी  में
 कमंघारी  भविष्य  निधि  संगठन  का  उप-फेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  समर्थंत  किया  क्योंकि  उस
 क्षेत्र  में  अधिकतर  आदिवासी  और  लगभग  दो  लाख  चाय  बागान  श्रमिक  रहते

 यदि  तो  इस  कार्यालय  के  अब  तक  न  खोले  जाने  के  कया  कारण

 क्या  इस  क्षेत्र  के  श्रमिकों  की  सुविधा  के  लिए  अब  यह  कार्यालय  खोला  भौर

 यदि  तो  कब  भौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  की  क्षेत्रीय  समिति  ने  5-10-1982,  13-5-1983  तथा  14-5-1984  को  हुई  अपनी  बँठकों

 में  जलपाईगुड़ी  में  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  पर  विचार  किया  था  तथा  इसकी  सिफारिश  की  ।

 से  क्षेत्रीय  समितियों  द्वारा  उपक्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  की  तिफारिश  किए

 गए  प्रस्तावों  पर  कमंचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्‍्यास्ती  बोड  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  और

 उनके  अनुमोदन  के  बाद  इन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  मंजूरी  के  लिए  सरकार  को  भेज  दिया  जाता

 कमंचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोड  के  विचाराथ्थ  देश  में  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने

 सम्बन्धो  रूप-रेखा  तैयार  की  गई  जलपाईगुड़ी  में  एक  उपलदक्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  प्रस्ताव
 को  इस  रूप-रेखा  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  जिसे  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड  के  समक्ष  उनके  विचारार्थ के  शत
 रखा  जाएगा  ।
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 पुमर्थास  कालोनियों  को  सेजाओं  का  दिहली  विकास  प्राधिकरण  से

 विल्‍लो  नगर  मिगम  को  अन्तरण

 8002.  प्रो०  सारायण  चन्द  पराहर  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम  44  ज्ग्गी  झोंपड़ी  पुनर्वास  कालोनियों  की  सेवाओं  की
 जिम्मेदारी  तब  ही  संभालेगा  जबकि  उसको  कमियां  दूर  करने  और  आवर्ती  व्यय  पूरा  करने  के

 लिए  समुचित  घन  दिया  जाए  जंसी  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  स्थायी  समिति  ते  सिफारिश
 की

 यदि  तो  हन  कालोनियों  के  रख-रखाब  में  कमियों  को  दूर  करने  ओर  आवर्ती
 व्यय  पूरा  करने  के लिए  कुल  कितमी  धनराशि  की  आवश्यकता  और

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इन  कालोनियों  को  किस  तारीख  तक  दिल्‍ली  नगर
 निगम  को  अंतरित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहूरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :  से  1-5-1986  से

 पुनर्वास  कालोनियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्ली  नगर  निगम  को  हस्तांतरित  करने  का

 निर्णय  लिया  गया  है  ।  इन  कालोनियों  में  विद्यमान  सेवाओं  पर  होने  वाले  व्यय  की  कमी  की  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  नियुक्त  एक  समिति  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ज्टियों  को  दूर  करने  तथा  पुतर्वास॒  कालोनियों  के  रख-रखाव  पर  होने  बाले  आवर्ती  व्यय

 को  पूरा  करने  के  लिए  कुल  राशि  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  पर  ही  ज्ञात  हो
 सकेगी  ।

 कापर  को  भलंजलंड  परियोजना

 8003.  डा०  थी०  बेंकटेशा  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  मलंजखंड  परियोजना  का  काय॑  अभी  प्रारंभ

 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  विदेशी  सहयोगकर्ताभों  के  साथ  समझौतों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  क्वारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंबाही  करने  का  विचार  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामवुलारी  :  दो  मिलियन  टन  वाधिक

 अयस्क  उत्पादन  क्षमता  की  वृहत  खुली  तांबा  खान  समान  और  क्षमता  के  सान्द्रक  संयंत्र  वाली

 मलंजखंड  ताम्र  परियोजना  पूरी  हो  गयी  परियोजना  चालू  हो  गई  है  तथा  1982  से

 काये  कर  रही  है  ।

 से  (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 सनातन  नानक  नानक भा  नाक  का  काका  मानक  शो  तहत  स्‍ननन++

 महानगरों  के  लिए  विकास  कार्यक्रम

 8004,  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुंशी  :  क्‍या  हशाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पांचवीं  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  भवधियों  में  मद्रास  और

 दिल्‍ली  महानगरों  में  विकास  कार्यों  पर  विश्व  बैंक  की  सहायता  कितनी  घनराशि  ख

 की  गई

 दिल्‍ली  और  मद्रास  में  गंदी  बस्तियों  की  कुल  संख्या  क्रितनी  है  और
 उनमें  कुल  कितने  व्यक्ति  रहते  और

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  सभी  गंदी  बस्तियों  को  मकानों  में
 बदलने  के  लिए  कोई  व्यापक  विधेयक  लाया  जाएगा  अथवा  इस  बारे  में  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ?

 शहूरो  विक्रास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इलबोर  :  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 दिल्‍ली  तथा  मद्रास  में  मलिन  बस्तियों  की  संख्या  तथा  मलिन
 बस्ती  जनसंख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  स्थानीय  प्राधिकरणों  या  राज्य  सरकारों  द्वारा  कोई

 बिस्तृत  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  शहरी  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरण  में  सुधार  योजना
 के  अंतगगंत  मलिन  बस्तियों  को  लाभान्वित  करने  के  छ्येय  से  समय-समय  पर  शहरों  में  कतिपय
 मलित  बस्ती  जनसंख्या  का  पता  लगाया  जाता  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  उपलब्ध  आंकड़ों
 के  आधार  पर  इन  शहरों  में  पता  लगाई  गई  मलिन  बस्ती  जनसंख्या  निम्न  प्रकार  है  :

 शहरों  का  नाम  संख्या  लाखों  में

 बस्‍्बई  28.31

 कलकत्ता  30.28

 दिल्ली  18.00

 मद्रास  13.03

 जी  नहीं  ।

 उड़ीसा  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गेहूं  की  सप्लाई

 8005.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 भरी  लक्ष्मष्ण  सलिक  :

 क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  ने  राहत  कार्यों  में  लगे  सूखा  पीड़ित  लोगों  में  गेहूँ  वितरित  करने
 के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  भंतगंत  गेहूं  की  सप्लाई  करने  की  मांग  की
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 reer  नमन  नञनननननननननन  नम  +ीनन++  बन  न  मनन  मनन  निकट पल  पिदिग  कण  नम  मन्‍मममनभमकभ.८

 क्‍या  लगातार  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  के लिए  गेहूं  की  अतिरिक्त  मात्रा  निर्धारित  की

 गई  ओर

 कायंक्रम  के  किए  गए  कार्य  ओर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  सप्लाई  किए  गए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  बूटा  :  राहत  कार्यों  क ेलिए  उपयोग  में  लाने  हेतु  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  अंतगंत  गेहूं  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  से  अभी  तक

 कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 चुंकि  राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  एक  नियमित  प्लान  कार्यक्रम  इसलिए  इस

 कार्यक्रम  के  अंतगंत  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  के लिए  संसाधनों  का  निर्धारण  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गई  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  संसाधनों  का  भाबंटन  एक  निर्धारित  मानदंड

 के  आधार  पर  किया  जाता  है  जिसके  अंतगंत  50  प्रतिशत  बल  कृषि  सीमान्त  मजदूरों
 तथा  सीमान्‍्त  किसानों  की  संख्या  तथा  50  प्रतिशत  बल  ग्रामीण  निर्धनता  के  मामलों  पर  दिया

 जाता  है  और  इसी  मानदंड  को  राज्य  के  विभिम्न  जिलों  में  संसाधनों  का  वितरण  करने  हेतु
 अपनाया  जाना  है  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  किए  गए  कार्य  इस  प्रकार  सामाजिक  बानिकी

 निर्माण  गांव  के  तालाबों  का  ग्रामीण  सकल  सामूहिक  आवासों  का

 निर्माण  भूमि  संरक्षण  तथा  भूमि  को  कृषि  योग्य  बताने  के  लघु  सिंचाई  कार्य  आदि  ।  राज्य

 में  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  कुल  1.90  लाख  मी०  टन  खाद्यान्तों  की  मात्रा  उपयोग  में

 लायी  गयी  ।

 खनिज  गवेषण  निगम  लिसिटेड  द्वारा  कार्यशालाओं  के  कार्यकरण  को  जांच

 8006.  श्री  मुल  चन्द  डागा  :  वया  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  ने  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  नागपुर  में  केन्द्रीय

 गोधुर  परसिया  के  रानीगंज  में  क्षेत्रीय
 कार्यशालाओं  ओर  कोलार  की  सोना  खानों  के  कायंकरण  की  जांच  की  है  और

 उनमें  सुधार  के  सुझाब  दिए  हैं  ओर  यदि  तो  यदि  कोई  सुधार  हुआ  है  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या

 वर्ष  1982-83,  1983-84  ओर  1984-85  के  दोरान  उपर्युक्त  कार्यशालाओों  में  हुई
 जनशक्ति  को  ह्वानि  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 क्‍या  इन  कार्यशालाओं  को  वर्ष  1984-85  के  लिए  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार
 अपने  फार्यनिष्पादन  के  बारे  में  निगम  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करती  थी  ओर  यदि  तो  क्‍या  यह
 रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  ओर  बया  इन  कार्यंशालाओं  के  कार्यकरण  में  कोई  सुधार  हुआ  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  हां  ।  खनिज  गवेषण
 लगम  लि०  की  एक  आन्तरिक  समिति  ने  कमंशालाओं  के  कार्यंभालन

 का  अध्ययन  करके  उनके  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  के  उपाय  बताए  हैं  ।  इम  उपायों  के  फलस्वरूप

 |)
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 उनके  निष्पादम  में  सुधार  हुमा  है  जंसा  कि  वेघन  में  संलग्न  मशीनरी  के  बेहतर  समग्र  कार्य
 जिसके  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  से  जाहिर  है  :

 भद  193  202  201

 प्रयुक्त  ड्िलों  को  संख्या  2,18,422  202  3,30,737

 बैघन  2,63,390  3,30,737

 नागपुर  की  केन्द्रीय  कमंशाला  में  हुई  कार्य-घंटों  की  हानि  इस  प्रकार

 1983-84  1984-85  85  1985-86

 2567  1013.5  390

 फोल्ड  करमंशालाएं  मूलतः  छोटी-मोटी  मरम्मत  करने  बाली  यूनिट  जो  नियमित  काय॑

 नहीं  उनका  काये  फलन  प्रयुक्त  मशीनों  की  संख्या  तथा  फ्रन्‍्ट-लाइन  अनुरक्षण  मानक  पर
 आधारित  होता  इसलिए  फील्ड  कमंशालाओं  में  श्रमिक  हानि  का  आकलन  करता  संभव

 नहीं  है  ।

 फील्ड  कमंशालाएं  एरिया  प्रबंधकों  के  नियंत्रण  में  द्वोती  हैं  तथा  केवल  मांग  होने
 पर  और  अनुरक्षण  कार्यक्रम  के  अनुसार  ही  वे  मरम्भत  सेवाएं  प्रदान  करती  जैसा  कि  ऊपर
 बताया  गया  उनकी  कायं  प्रणाली  में  सुधार  निगम  की  मशीनरी  के  उत्पादन  में  समग्र  वद्धि  से

 परिलक्षित  होता

 हिन  प्लेटों  का  लिर्माण  करने  बाले  प्रतिष्ठानों  का  का्यकरण

 8007.  भरो  घूल  चरद  डागा  :  क्‍या  इस्पात  ओर  जान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिन  प्लेटों  का  निर्माण  करने  वाले  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  यूनिट  के  उत्पादन  का  उसकी  अधिष्ठापिश
 क्षमता  की  तुलना  में  ब्यौरा  क्‍या

 फिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  आयात  की  गई  टिन  ध्लेटों  की  मात्रा  का  ब्योरा  क्या  है
 भोर  उन  पर  प्रति  वर्ष  कितना  खर्च  हुमा  और  इनका  भायात  करने  का  क्‍या  कारण

 इस  व्यापार  में  लगे  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  लाइसेंसशुदा  क्षमता  प्राप्त
 करने  में  असफल  रहे  हैं  और  कम्त  उत्पादन  के  क्या  कारण  भौर

 (¥)  कम  उत्पादन  वाले  प्रतिष्ठानों  के  कार्यक्रम  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 इस्पात  ओर  लात  मंत्री  कृष्ण  जता  :  इस  समय  टिन  प्लेट  का
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 मम»  कक

 करने  वाली  तीन  इकाइयां  वे  मंससं  टिन  प्लेट  कम्पनी  आफ  इण्डिया

 2.  के०  आर०  स्टील  यूनियन  प्राइवेट  लिमिटेड  और  3.  सैल  का  राउरकेला  इस्पात  कारखाना  ।

 अपेक्षित  जानकारी  नीचे  तालिका  में  दी  गयी

 इकाई  लाइसेंसीकृत  क्षमता  उत्पादन

 1983-84  1984-85  1985-86

 डसल्‍क्‍ककस

 मैसर्स  टिन  प्लेठ  कम्पनी  आफ  90,000  46165  44060  59562

 इण्डिया  लि०

 के०  आर०  स्टील  यूनियन  प्राइवेट  60,000  23879  22035  19911

 लिमिटेड

 राठरकेला  इस्पात  कारखाना  150,000  50026  71848  72597

 वर्ष  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  में  द्वारा  श्रायात  किये  गये

 बेस्ट  और  गोण  उत्पादों  सहित  टिन  प्लेट  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 यर्ष
 आायातित  मात्रा  मूल्य

 )

 1983-84  शून्य  शून्य

 1984-85  8848  535

 1985-86  36077  1945
 न

 वर्ष  1983-84  भौर  1985-86  के  दौरान  वास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा  भी  अनुपूरक
 लाइसेंस  पडुति  की  माफंत  भायात  किया  गया  इन  भायातों  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 (w)  टिन  प्लेट  के  उत्पादन  में  लगी  तीन  इकाइयों  के  नाम  उपयुंक्त  में  दिए  गए

 चूंकि  भायातित  टिन  मिल  ब्लेक  जिससे  टिन  प्लेटों  का  उत्पादन  किया  जाता  की

 छतरने  तक  की  लागत  काफी  अधिक  है  ओर  जिससे  देश  में  टिन  प्लेटों  के  देशीय  उत्पादन  की

 खपत  के  स्तर  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ता  है  इन  इकाइयों  में
 स ेकोई  भी  इकाई  अपनी  कुल

 उत्पावन  क्षमता  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  ।

 सरकार  ने  शुल्क  को  रियायती  दरों  पर  टिन  मिल  ब्लेक  प्लेट
 के

 आयात  की

 अनुमति  दी  टिन  प्लेट  के  उत्पादकों
 ने

 सरकार  से  इस  शुल्क  को  और  कम  करने  के  लिए  कहा

 है  ताकि  वे  आयातित  माल  के  स्पर्धा  में  देशीय  टिन  प्लेटों  के  मूल्यों  को कम  कर  सके  ।  देश  में

 टिन  मिल  ब्लैक  प्लेट  का  उत्पादन  करने  के  लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 वर्षा  पर  आधारित  क्षेत्रों  के  लिए  विकसित  को  गई  चाबल  को  किसमें

 8008.  डा०  लो०  विजयरामाराब  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दर्षा  पर  आधारित  क्षेत्रों  के  लिए  चावल  की  अधिक  उत्पादन  वाली  किः  में

 दावों  के  विपरीत  बिल्कुल  असफल  रही  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  नीले  हरे  शैवाल  जंसे  खाद  के  जंविक  नाइट्रोजन  स्रोतों  का  बड़  पैमाने  पर

 प्रचार  किया  जा  रहा  है  भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  जी

 चावल  की  अधिक  उयज  देने  बाली  किस्मों  जोकि  बाराती  क्षेत्रों

 के  लिए  विकसित  की  गई  न  केवल  चावल  उत्पादन  को  स्थायीत्व  प्रदान  करने/बढ़ाने  में

 सफलता  पाई  है  बल्कि  अपनी  अल्प  अवधि  के  कारण  वे  फसल  सधनता  को  बढ़ाने  में  भी  मददगार

 हैं  क्योंकि  इससे  किसानों  को  वर्ष  के  दौरान  उसी  खेत  में  एक  फसल  उगाने  में  सहायता  मिली

 उदाहरण  के  लिए  किस्म  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक  द्वारा  बारानी

 उपराऊं  क्षेत्रों  के  लिए  विकसित  की  गई  है  जो  70  दिनों  में  पक  जाती  है  तथा  किसान  बाद  में

 दाल  की  रबी  की  तिलहन  या  शरदकालीन  धान  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जो  कि  मृदा
 की  नमी  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  बारानी  क्षेत्रों  में  अपनाने  के  लिए  कुछ  अन्य

 अधिक  उपज  देने  वाली  तथा  अल्प  अवधि  में  पकने  वाली  किसमें  ये  हैं-“-उडीसा  में

 शंकर  तथा  बिहार  में  बिरसाधान  101,  201;  मध्य  प्रदेश  में  आभा  तथा

 महाराष्ट्र  में  तमिलनाडु  में  3०»  प्र०  में

 नरेन्द्र  ।;  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  प्रसन्‍ना  ।

 जी  श्लरीमान  ।  अखिल  भारतीय  सम्रन्वित  कार्यक्रम  में  नील  हरित  कारई  को

 जैविक  नेत्रजन  स्रोत  के  रुप  में  जांचा  गया  हालांकि  यह  आशाजनक  पाया  गया  है  तो  भी

 किसानों  के  खेतों  में  इसकी  सफलता  अच्छे  जल  प्रबन्ध  की  विधियों  पर  निर्भर  करती  है  ।

 अजन्ता  भाट  विमल  राय  ओर  आर०  के०  प्रोडकशन्स  द्वारा  निसित  फिल्मों  का

 दूरवर्शांन  पर  विश्लाया  जाना

 8009.  श्री  ह्ाग्ता  राम  साथक  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  या  संबंधित  समिति  ने  भजंता  विमल  राय  ओर  आर०
 के०  प्रोडक्शन्स  द्वारा  निभित  कथा-चित्रों  को  दूरदर्शन  पर  दिखाने  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इन  कंपनियों  द्वारा  बनायी  गई  कौत-कौन-सी  फिल्में  दूरदर्शन  पर

 दिखाई  गई  और

 क्‍या  इसकी  कोई  अन्य  फिल्मों  के  दूरदर्शन  पर  दिखाए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वबी०  एस०  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भोर  उसे  सदन  की  मेब  पर  रस्त्र  दिया
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 है  ्
 फोचर  किल्मों  के  प्रसारण  के  लिए  उसके  निर्माताओों  को  दो  जत्ले  बालो  अवायतणियां

 8010.  थभ्री  शांता  राम  नायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंभ्ी  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  ४

 उन  निर्माताओं  जिनके  कथा  चित्र  दूरदर्शन  पर  दिखाए  जाते  दूरदर्शत  द्वारा
 कितनी  धनराशि  दी  जाती

 क्या  हाल  में  यह  धनराशि  बढ़ा  दी  गई

 क्‍या  निर्माता  और  अधिक  धनराशि  की  मांग  कर  रहे  भोर

 यदि  तो  वे  कितनी  घनराशि  की  मांग  कर  रहे  हैं  भोर  अपनी  मांग  के  समथंन  में
 निर्माताओं  द्वारा  दिये  तकोँ  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  थो०  एन०  :  ओर
 ट्रांसपोटरों  की  संख्या  बढ़  जाने  तथा  अन्य  संबंधित  लागत  बातों  को  ध्याम  में  रखते  हुए

 फिल्म  उद्योग  की  मांग  के  अनुसरण  में  हिन्दी  तथा  क्षेत्रीय  फोचर  फिल्‍मों  को  राष्ट्रीय  संजाल  पर
 रंगीन  में  टेलीकास्ट  करने  को  दरों  में  हाल  ही  में  वृद्धि  की

 गई  नई
 जो

 1-10-85  से  लागू
 इस  प्रकार  हैं  :

 a
 फिल्‍म  की  श्रेणी  1-10  85  से  पहले  की  दरें  1-10-85  के  बाद  की  दरें
 _.

 नएਂ  4.00  लाख  रुपये  5.00  लाख  रुपये

 ण्बीਂ  3.00  लाख  दपये  4.00  लाख  रुपये

 भ्सीਂ  2.00  लाख  रुपये  3.00  लाख  रुपये

 से  लागू  बधित  दरों  के  बाद  इस  प्रकार  की  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साथ  जनिक  छुट्टियों  को  दिन  के  सलय  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 श्री  शांताराम  नाथक  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सावंजनिक  छुट्टियों  को  दिन  के  समय  दुरदर्शन  पर  मनोरंजन
 कार्यक्रम  दिखाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कार्यक्रमों  की  अवधि  भौर  स्थरूप  का  ब्यौरा  क्‍या  भर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राश्ष्य  मंत्री  बो«  एस०  :
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 GY संसाधनों  पर  दबाव  के  कारण  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  हाथ  में  लेना  संभव  नहीं
 पु

 ०इण्डियन  प्रपोजल  टू  आई०  एल०  ओ०  बेकफायरਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार

 8012.  डा०  बी०  एल०  धौलेदा  :  क्‍या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  1986  के  में  प्रपोजल  टू
 पाई०  एल०  ओ०  शीषंक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  क्षेत्रीय  बंठकों  में  भाग  लेने  वाले  नियोजकों  के
 निधियों  का  ख्ं  नियोजकों  के  संगठनों  द्वारा  दिए  जाने  सम्बन्धी  भारत  के  सुझाव  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  के  शासकीय  निकाय  द्वारा  नामंजूर  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इसका  हल  ढूंढ़  निकालने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  भूमिका  भदा  की  गई  और

 भविष्य  में  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  से  हां  ।  अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  कार्यालय ने  क्षत्रीय  सम्मेलनों  में  त्रिपक्षीय  प्रतिनिधियों  को  खबं  की  अदायगी  से  सम्बन्धित

 विषय  की  मद  को  1986  में  हुई  बंठक  में  शासी  निकाय  में  विचार-विमर्श  के  लिए  रखा  ।

 चूंकि  जकार्ता  में  हुए  दसवें  एशियन  क्षेत्रीय  सम्मेलन  के  संबंध  में  भारत  की  स्थिति  का  उल्लेख

 किया  गया  था  इसलिए  सरकारी  प्रतिनिधि  ने  अपने  तक॑  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  मध्यस्थता  की  ।
 भारत  सरकार  का  यह  तर्क  था  कि  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  संविधान  के  वर्तमान  संवधानिक

 उपबंधों  से  सदस्य  देशों  पर  वित्तीय  भार  नहीं  पड़ेगा  और  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  संत्रधानिक

 संशोधन  की  उचित  प्रक्रिया  के  कोई  अन्य  वित्तीय  भार  का  सहारा  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 इसके  प्रतिनिधि  मण्डल  के  गर-सरकारी  सदस्यों  के  खर्चो  को  पूरा  करने  का
 जैसा  इस  समय  सदस्य  देशों  के  पास  होना  चाहिए  जो  अपने  देशों  में  विद्यमान  नियमों  और

 प्रक्रियाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  लेंगे  ।  यह  बताया  गया  कि  क्षेत्रीय  सम्मेलनों  जिममें

 1985  में  जकारता  में  हुआ  एशियन  क्षेत्रीय  सम्मेलन  भी  शामिल  गर-सरकारी

 मिधियों  के  खच॑  को  भारत  सरकार  को  स्वेच्छा  से  वहन  करना  चाहिए  ।  चूंकि  वर्तमान  नियमों  में

 संशोधनों  द्वारा  सदस्य  देशों  पर  वित्तीय  भार  डालने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  भारत  सरकार
 के  प्रतिनिधि  ने  बताया  कि  सरकार  को  केवल  श्रमिक  प्रतिनिधियों  के  खर्च  को  वहन  करने  में  खुशी
 होगी  ।  इस  विषय  पर  शासी  निकाय  का  यह  निर्णय  था  कि  क्षेत्रीय  सम्मेलनों  से  संबंधित  नियमों
 में  संशोधन  के  प्रइन  को  जांच  के  लिए  स्थायी  आदेश  सम्बन्धी  समिति  को  भेजा  शासी

 निकाय  के  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  औपचारिक  सूचना  की  प्रतीक्षा  कौ  जा  रही  है  ।

 फ्रांसिसी  फिल्‍म  के  आयात  पर  प्रतिबंध

 8013.  श्रो०  के०  थो०  थामस  ;  कया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 कया  सरकार  को  फ्रांसिसी  फिल्म  मेरीਂ  के  आयात  पर  जिसमें  मदर  मेरी  को

 डा
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 नग्न  दिखाया  गया  प्रतिबंध  लगाने  हेतु  कोई  अधभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :

 फिल्‍म  का  अभी  तक  आयात  नहीं  किया  गया  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  जो

 भारत  में  फीचर  फिल्‍मों  का  आयात  करने  श्रौर  आयात  की  अनुमति  देते  के  लिए  एकमान्र  एजेन्सी

 को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  यदि  इस  फिल्म  के  आयात  का  प्रश्न  उसके  विचारायं  भाए  तो

 वह  अभ्यावेदनों  में  निहित  शिकायतों  को  ध्यान  में  रखे  ।

 द्वारा  बहत  कोथोीन  विकास  प्राथिकरण  को  ऋणों  को  स्वीकृति

 8014.  प्रो०  के०  दी०  थामत  :  क्या  शहरी  विकास  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बहत  कोचीन  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  हुडको  से  ऋणों  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत
 की  गई  परियोजनाभों  के  नाम  क्या

 इन  परियोजनाओं  में  कितनी  धनराशि  अस्तग्रंस्त  और

 द्वारा  कब  तक  स्थीकृति  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलवीर  :  वृहत  कोचीन  विकाप्त

 प्राधिकरण  ने  हुडको  को  डत्षके  अनुनोदनार्थ  एक  वाणिज्यिक  योजना  प्रस्तुत  की  है  ।

 इस  योजना  में  कुल  ऋण  राशि  80.00  लाख  रुपये  है  ।

 हुडकों  ने  अभिकरणों  को  अनुपालमार्थ  एक  मूल्यांकन  रिपोर्ट  भेजी  केरल  राज्य

 में  इस  प्रकार  की  परियोजना  हेतु  उपलब्ध  की  जा  रही  निधियों  के  बारे  में  अभिकरण  हे  उत्तर

 प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  ही  इंस  योजना  की  स्वीकृति  पर  विच्ञार  किया  जायेगा  ।

 शाजस्थान  सें  एुर्थ  कारित

 8015.  डा»  डो०  एन०  रेडडो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  दुग्ध  क्रान्ति  काफी  सफल  हुई

 यदि  तो  प्रामीण  दुग्ध  विषणन  चार  म॑ट्रो  छेरियों  द्वारा  दृध  की  खरीद  बैलेंसिंग

 और  फीडर  लम्बी  दूरी  के  परिवहन  के  संबंध  में  1985  के  मध्य  तक  भापरेशन  के

 राज्य-वार  लक्ष्य  और  कार्य  निष्पादन  बया  भौर

 चार  महानगरों  की  एक  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  नगरों  और  एक
 लाक्ष  से कम  जनसंख्या  बाले  नगरों  को  तरल  दुरध  भोर  दुग्ध  पदार्थों  की  पूर्ति  के  राज्य-वार  क्‍या
 लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  तथा  वास्तव  में  कितनी  पूर्ति  की  गई  ?

 कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेमा  :  मौसम  के
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 प्रकोप  के  बाबजद  राजस्थान  में  दुग्ध  उत्पादन  1980-81  के  32.5  लाख  मोटरी  टन  के  स्तर  से

 बढ़कर  1984-85  में  3.50  लाख  मीटरी  टन  हो

 और  आपरेशन  परियोजना  के  दस्तावेज  में  कोई  राज्य-वार  लक्ष्य

 नहीं  रखे  गये  थे  ।

 कीटनाइक  दवाईयों  का  आयात

 8016:  झी  थो०  तुलशी  रास  :

 श्री  पशावंतराबव  गड़ाल  पाटिल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कीटनाशी  दवाइयों  के  आयात  में  वृद्धि  हुईं

 यदि  तो  उसका  वर्ष-वार  ब्यौरा  कया  है  भौर  आयात  के  क्‍या  कारण

 इस  प्रकार  के  कीटनाशी  वबाइयों  के  भायात  पर  गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  कौटनाशी

 दवाई  पर  और  बर्ष-वार  कुल  कितना  व्यय  किया  गया

 कीटनाशी  दवाइयों  के  आयात  को  कम  करने  तथा  बेश  में  इसके  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  सरफार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  संयंत्र  स्थापित

 करने  की  आशा  है  यदि  तो  ये  कित-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जाएंगे  और  उनमें  से

 कितने  संयंत्र  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थापित  किये  जाएंगे

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  भोर
 पिछले  तीन  वर्षों  के दीरान  भायातित  कृमिनाशी  दवाइयों  के  प्राधिकृत  आकर  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।  जो  सूचना  उपलब्ध  हुईं  है  उससे  यह  पता  चलता  है  कि  1983-84  के  वौराम  आगात
 की  मात्रा  1982-83  से  18  प्रतिशत  अधिक  जबकि  1984-85  में  पिछले  बर्ष  से  लगभग  23

 प्रतिशत  भधिक  रही  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1982-83  से  1984-85  के  दौरान  आायातित

 कृमिनाशी  दवाइयों  की  कीमत  निम्न  प्रकार  थी  :
 न  नननमनान  जमे  जल  नल  जिन  जीनननननमननान  जननी  नਂ  >िवनन-नममनम-++3>नम+म+-+बामब

 वर्ष  आयात  की  गई  मात्रा  का  मूक्य

 रुपए  में  )

 84  27.72

 29.96
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 जेसाकि  भाग  तथा  के  उत्तर  में  पहले  ही  उल्लेख  किया  जा  चुका  प्राधिकृत

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  |  इसी  कृमिनाशी-वार  ठीक-टीक  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  कृमिनाशी
 दवाइयों  की  कुल  खपत  की  5  से  7  प्रतिशत  के  बीच  मात्रा  का  आयात  किया  गया  इस  तथ्य
 को  देखते  हुए  कि  बहुत  सो  कृमिनाशी  दवाइयां  अभी  देश  में  उत्पादित  नहीं  की  यह  मात्रा
 अधिक  नहीं  है  ।  देशी  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  आथात  नीति  इस  तरह
 तेयार  को  गई  है  कि  जहां  देशी  उत्पादन  आन्तरिक  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  अथवा

 जहां  देशी  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  की  राम्भावना  उन  मामलों  में  जहां  कहीं  भी  भ्रावश्यक  हो
 सीमित  आयात  किये  जाने  की  अनुमति  दी  जानो  चाहिए  ।  जहां  भ्रभी  देशीय  उत्पादन  या
 तो  नह्ठीं  हो  रहा  है  अथबा  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  बहां  आयात  नीति  कुछ
 भधिक  उदार  नीति  तैयार  करते  समय  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि  एक  विधेष
 उत्पाद  के  लिए  विकल्प/प्रतिस्थानी  देश  में  उपलब्ध  हो  सकते  सरकार  कौ  यह  नीति  है  कि

 कृमिनाशी  दवाइयों  के  देशी  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  और  आयात  पर  निर्भरता  को
 अधिकतम  सम्भाबित  सीमा  तक  कम  किया  जाए  ।

 हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उत्तर
 मध्य  बिहार  और  आन्ध्र  प्रदेश  राज्यों  में  इनकी  स्थापना  किये  जाने

 की  सम्भावना  है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  दी  गई  मंजूरी  में  दो परियोजनाओं  को  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  कै  दोरास  क्रियान्बित  किये  जाने  की  सम्भाबना  है  ।

 भूमिहोन  प्रामीण  कामगारों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 8017.  श्रो  धो०  तुलप्तोराम  :  बया  बाहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उठी  प्रंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बीस  सूत्रीय  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  भूमिहीन  ग्रामीण  कामगारों  के  लिए  गृह-निर्माण  में  तमिलनाडु  काफी  पीछे

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भूमिद्दीन  ग्रामीण  कामगारों  के  लिए

 बनाए  गए  +t  कानों  के  बारे  में  राज्य  वार  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  भौर

 इस  कार्य  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को

 और  कितमा  धन  दे  रही  है/अआबंटित  कर  रही  है  ।

 हाहूरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बलबोर  :  ओर  भावास

 राज्य  का  विषय  होने  से  ग्रामीण  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  आवास  स्थल  आबंटन  तथा  निर्माण

 सहायता  की  योजना  सद्दित  जो  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  एक  भाग  सभी  सामाजिक  आवास

 योजनाएं  राज्य  सरकारों/संब  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाती  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 के  दोरान  निर्माण  सहायता  योजता  की  राज्य/संघ'  राज्य  क्षेत्र-वार  उपलब्धि  का  एक  विवरण
 संलग्म

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  निर्माण  सहायता  के

 लिए  कुल  54  करोड़  रुपये  के  प्रावधान  पर  विचार  किया  गया  है  ।
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 बविधर

 छठी  पंजवर्षोब  योजना  के  दौरान  विभिस्न  सरकारों  हारा

 निर्माण  सहायता  के  संबंध  में  उपलब्धियों  का  विवरण

 ऋरम  सं०  राज्य  उपलब्धियां
 ड:,सक्‍अक्‍कआससअइ  ै_ैक्‍कफ_स्‍ सकने तन  «>-मन-न-3७-७-ननननननिनगनगनगभगभगनगन

 1  2  3

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  5,27,318

 “2.  असम  56,713

 3.  बिहार
 °

 40,777

 4.  गुजरात  1,68,010

 5  हरियाणा  10,563

 6  हिमाचल  प्रदेश  747

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  2,74

 8  कर्नाटक  2,92,568

 9  केरल  10,102

 10,  मध्य  प्रदेश  1,92,711

 11.  महाराष्ट्र  1,36,358

 12.  उड़ीसा  16,396

 13.  पंजाब  27,863

 14...  राजस्थान  1,22,634

 15.  सिक्किम  60*

 16...  तमिलनाडु  1,59,900

 17.  जिपुरा  16,597

 18.  उत्तर  प्रवेश  59,055

 19.  पश्चिम  बंगाल  57,658

 संघ  राध्य  क्षेत्र

 1...  अण्डमान  तथा  निकोबर  द्वीप  समूह  1,020

 2.  दादर  तथा  नागर  हबेली  955
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 ३  दिल्ली  2,699

 4  दमन  ओर  द्वीव  1,121

 5.  लक्षद्वीप

 6

 असिक्किम  से  1984-85  में  निर्माण  सहायता  ली  उनका  लक्ष्य  60  परिवार  हैं  ।

 टिप्पणी  :  यह  योजना  सिक्किम  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  अरुणाचल
 लक्षद्वीप  तथा  भिजोरम  में  चालू  नहीं  है  भोर  चंडीगढ़  के  लिए  इसका  कोई  महत्व

 नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  इंदिरा  गांधी  नहर  से  पेयजल  को  पूर्ति

 8018.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  रेगिस्तानो  क्षेत्रों  मे ंपेपजल  की  कमी  को  समाप्त  करने  के  लिए
 इंदिरा  गांधी  नहर  ही  एकमात्र  स्थायी  विकल्प

 (w)  यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  इस  संबंध  में  केन्द्रीय

 सरकार  के  सहयोग/सहायता  से  राज्य  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  लाने  का  विचार  भोर

 इस  प्रयोजनाथ  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अलग-अलग  क्‍या

 प्रावधान  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रो  बूटा  :  पेयजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  योजनाएं  राज्यों

 द्वारा  तैयार  की  जाती  हैं  तथा  उनका  कार्याव्वयन  किया  जाता  है  भर  ये  नहर  जल  सहित

 सत्तही  जल  तथा  अन्य  स्रोतों  पर  आधारित  राजस्थान  में  पेयजल  की  सुविधाएं  डपलब्ध  कराने

 हेतु  इंदिरा  गांधी  नहर  से  भी  जल  का  डपयोग  किया  जाएगा  ।  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  के

 संशोधित  दूसरे  चरण  में  बीकामैंर  तथा  श्रीगंगानगर

 जिलों  में  पीने  के  लिए  तथा  श्ौद्योगिक  कार्यों  क ेलिए  0.65  मिलियन  एकड़  फुड  जल  उपलब्ध

 करायें  जाने  का  प्रावधान  है  ।

 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  हेतु  400  करोड़
 इपये  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  है  ।  न्यूनतम  आवदयकता  कायंक्रम  के  अंतर्गत  राज्य

 ग्रामीण  जल  आापूति  खण्ड  हेतु  सातवीं  योजना  में  अनुमोदित  परिव्यय  150  करोड  रुपये  हैं  ,

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अंक्ष्मंत  बर्ध  1985-86  के  कोरान  राज्यों

 को  27.32  करोड़  रुपये  को  केन्द्रीय  सहायता  निर्मुक्त  की  गई  थी  तथा  1986-87  हेतु  21.22  करोड़

 रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जामे  का  प्रस्ताव  है  ।
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 बृर्दन  कार्यक्रण  विलाने  के  लिए  क्षेत्रोय  प्रिड

 ॥  8019.  कुमारी  डी०  के०  तारादेबी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरवशंत  पर  कायंक्रम  दिखाने  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रिड  कब  तक  बता  दिए
 और

 ऐसे  कितने  ग्रिड  बनाये  जाएंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  ओर  (=)
 किसो  राज्य  में  प्राथमिक  सेवा  ज्रालू  करने  के लिए  (1)  राज्य  राजधानी )
 में  कार्य क्रम  निर्माण  तथा  (2)  राज्य  के  ट्रांसमीटरों  के  साथ  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  के  माइक्रोबेव
 या  उपग्रह  संपर्क  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  होती  आवश्यक  हैं  ।  सातवीं  योजना  के  अंत
 सभी  राज्यों  में  कार्यक्रम  निर्माण  के  लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  होने  की  उम्मीद  अतिरिक्त
 माइक्रोबेव  लिकों  तथा  उपग्रह  ट्रांसपोंडरों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  विभिन्‍न  राज्यों  में

 क्षेत्रीय  सेवा  चरणों  में  शुरू  होने  की  उम्मीद

 बालों  तथा  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सहायता

 8020.  श्री  दिलोप  सिह  मूरिया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  को  दालों  तथा  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  दी
 गई  घनराशि  तथा  सहायत्ता  का  स्वरूप  कया

 इस  प्रयोजन  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाया

 क्‍या  सहायता  दालों  या  तिलहनों  की  खेती  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  क ेआधार  पर  दी  गई
 और

 दालों  ओर  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी  धनराशि  दौ  गई  तथा  केन्द्रीय  सहायता  का  स्वरूप  कया  है  ?

 कूषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  योगेरद्र  :  गत  पांच

 वर्षों  के  दोरान  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍त्र  राज्यों  को  अनुदान  सहायता  के  रूप  में

 12537.39  लाख  रुपए  की  धनराशि  निर्मुक्त  की  गई

 और  दलहन  तथा  तिलहन  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बतंमान  क्षेत्र

 तथा  उत्पादन  के  साथ-साथ  उनकी  संभाव्यताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यों  को  अनुदान-सहायता
 दो  जाती  है  ।

 दालों  जौर  तिलहनों  के  विकास  के  लिए  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों

 को  केल्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  प्रदान  की  गई  अनुदान  सहायता  पृष्ठ  126  पर  दी  गई
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 राज्य  निर्मुक्त  की  गई  रकम  रुपए ह

 तिलहन

 सान्श्र  प्रदेश  55  60  1037.23

 असम  13.19  33.74
 ह

 बिहार  120.33  110.50

 गुजरात  166.73  4012.87

 हरियाणा  86.81  73.80

 कर्नाटक  59.84  516.55

 केरल  19.94  —

 मध्य  प्रदेश  230.36  1369.40

 महाराष्ट्र  314.05  1078.44

 उड़ीसा  62.75  264.40

 पंजाब  27.26  88.19

 राजस्थान  -96.77  308.84

 तमिलनादु  64.40  1210  84

 उत्तर  प्रदेश  333.78  602.07

 पश्चिम  बंगाल  51.16  58.13

 हिमाचल  प्रदेश  11.67  11.73

 जम्मू  और  कश्मीर  4.01  4.52

 मणिपुर  15.87  ---

 त्रिपुरा
 5.47  _

 मेघालय  0.66  ---

 सिक्किम  6.49  6.44

 नागालैंड  2.51  न
 ater

 योग  1749.65  10787.74
 हु

 128

 जजजजजज++

 5»



 8  1908  लिलित  उत्तर

 मध्य  ब्रदेश  में  विशिष्ट  फलोशान  आचंड  )

 श्री  बिलोप  सिंह  सूरिया  :  क्‍या  क्ुथि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  इलाइट  आच्‌र्ड

 क्‍या  इस  प्रकार  मध्य  प्रदेश  में  कोई  इलाइट  भाचंडे  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराधीन

 पड़ा  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेसा  :  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भारतीय  राज्य  फाम  निगम  द्वारा  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  तहत

 10  उत्कृष्ठ  संतति  उद्यान  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 और  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  तहत  मध्य  प्रदेश  में  एक  उत्कृष्ट  संत्ति

 उद्यान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  धन  के  अभाव  के  कारण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  कोई  भौर  उत्कृष्ट  संतति  उद्यान  स्थापित  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।

 दृथ  की  हलाई

 8022.  श्ली  पो०  भार०  कुत्तारमंगसम  :

 डा०  टो०  कल्पता  देथी  :

 बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  में  इन्दोर  तथा  गुमरात  में  आनन्द  जैसे  स्थानों
 से

 कलकत्ता  को

 तरल  दूध  की  ढुलाई  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  से  की  जा  रही

 क्‍या  यह  विश्व  में  अपने  प्रकार  की  पहली  उपलब्धि

 सभी  प्रासंगिक  तथा  संसाधन  भादि  सहित  इस  दूध  का  प्रति  लिटर  मूल्य
 कितना

 कया  राष्ट्रीय  दूध  की  बुलाई  कम  दूरी  तक  की  जानी  होती  है  ओर  मलनिया

 दूध  पावडर  की  दुलाई  लम्बी  दूरी  तक  को  जानी  होती  है  भोर  क्या  झा  सभिति  ने  इस

 झंबंध  में  कोई  सुझाव  दिया

 (=)  क्‍या  दूध  गिड  योजना  के  अन्तगंत  तरल  दूध  की  दुलाई  के  लिए  पर्याप्त  रेल  तथा

 सड़क  परिवहन  सुविधाओों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ताकि  दिल्ली  तथा  कलकत्ता
 की  मदर  डेयरियों

 को  दूध  की  लियमित  रूप  से  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  और
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 क्‍या  वर्ष  1970  में  भारम्भ  की  गई  दो  राष्ट्रीय  डेरी  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत
 दिल्‍ली  तथा  कलकत्ता  के  इरदं-गिर्द  क्षेत्रों  में  दूध  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  सुधार  नहीं  हुआ  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेगद्र  :  गुजरात  में
 भानन्द  से  कलकत्ता  को  तरल  दूध  की  ढुलाई  अहमदाबाद  हावड़ा  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  से  कौ  जा

 रही  है  ।  तथापि  इन्दौर  से  कलकत्ता  को  दूध  की  ढुलाई  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 कलकत्ता  को  लम्बी  दूरी  से  दूध  की  ढुलाई  का  काम  1979  से  चल  रहा  विश्व
 के  भन्य  भागों  में  दूध  की  इस  प्रकार  की  ढुलाई  से  संबंधित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भानन्द  से  कलकत्ता  को
 7

 प्रतिशत  वसा  तथा  9  प्रतिशत  एन०  एफ०  )
 संयोजन  वाले  दूध  का  प्रति  लिटर  मूल्य  लगभग  4.87  रुपये  इसमें  संसाधन  तथा  भाड़ा
 शामिल

 राष्ट्रीय  दूध  ग्रिड  की  स्थापना  अधिक  मात्रा  में  दूध  का  उत्पादन  करने

 बाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  तरल  दूध  की  लम्बी  दूरी  तक  ढुलाई  संबंधी  सुविधाएं  मुहैया
 करने  के  लिए  की  गई  है  |  झा  समिति  ने  राष्ट्रीय  दूध  प्रिड  की  अवधारणा  की  सराहना  की

 दूध  की  ढुलाई  के  लिए  अतिरिक्त  सुविधाओं  की  आवश्यकता

 आपरेशन  पलड़  परियोजना  Late  औौर  2  के  कारण  दूध  के  उत्पादन  में  हुईं  वृद्धि
 संबंधी  भांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 धान  को  अश्छी  किस्स  विकसित  करने  में  केन्द्रीय  धान  अनुसंधान
 संस्थान  का  असफल  रहना

 8023.  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  धान  अनुसंधान  जो  1946  से  काय  कर  रहा  धान
 की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  जो  विशेषकर  पूर्वी  राज्यों  के  लिए  उपयुक्त  विकसित
 करने  में  अतफल  रहा

 यदि  तो  क्‍या  इसके  कार्य  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त
 समिति  का  गठन  किया  और

 क्या  केन्द्रीय  धान  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  आयातित  किस्मों  से  1965  में  विकप्तित
 की  गई  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  ताईचुंग  को  बैक्टीरिया  ब्लाइट  से  ग्रस्त  हो  जाने
 के  खतरे  के  कारण  जारी  नहीं  किया  गया  और  इसके  बजाय  अंतर्राष्ट्रीय  धान  अनुसंधान
 मनीला  से  प्राप्त  आई०  किस्म  जारी  की  गई  जिससे  देश  के  उत्तर-पश्चिमी  राज्यों  में
 घान  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  जी

 श्रीमान्‌  ।  केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक  1946  से  काये  फर  रहा  है  भौर  इसने  घान  की
 खेती  के  सभी  पक्षों  पर  मौलिक/गत्यवहारिक  अनुसंधान  धान  जनित्रद्रव्य  के

 संरक्षण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  केन्द्र  के  रूप  उन्नत  उत्पादन  हेतु  नियंत्रित  प्रौद्योगिकी
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 का  स्थानान्तरण  तथा  प्रशिक्षण  अनुसंघान/विस्तार  कार्यंकर्ताओों  के  संबंध  में  प्रंशसनीय  कार्य  किया

 है  ।  इस  संस्थान  को  कुछ  उत्कृष्ट  क्रिस्मों  का  विकास  करने  का  श्रेय  है  जंसे  70  दिनों  के  भीतर

 विश्व  में  शीध्रतम  पकने  वाली  किस्म  बारानी  उपराऊं  क्षेत्र  के लिए  उपयुक्त
 कलिंग  निचले  जलाक़ान्त  क्षेत्रों  के  लिए  देर  से  रोपन  के  लिए  सी०

 आर०  1018  तथा  उबेरक  प्रयोग  दक्षता  को  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  जैसे

 सुपरग्रेनलेस  का  जेब  उवंरक  जेसे  अजोला/नीली  हरी  काई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ताईचुंग  जंसाकि  नाम
 से  स्पष्ट  केल्द्रीय  चावल  अनुसंधान

 कटक  में  विकसित  नहीं  हुई  ।  यह्‌  वर्ष  64-65  में  संकरण  के  भाध्यम  से  ताईचुग  के  बौने

 अनुबंशी  के  समावेशन  द्वारा  स्थानीय  चावल  की  खेती  सुधार  हेतु  ताईवान  से  छुरु  की  गयी  थी  ।

 भाई०  एक  बौनी  किस्म  है  जिसे  भारत  में  भारतीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा
 विकसित  करके  1966  में  शुरू  किया  गया  था  ।  इसे  कई  राज्यों  में  व्यापक  रूप  से  अधिक
 उपज  तथा  बेहतर  कीट  सहिष्णुता  के  लिए  जारी  किया  गया

 अरब  अमोरात  द्वारा  बस्बई  में  तटवर्तो  राजसा्  को  निर्माण  करने  को  पेशकश

 8024.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संयुक्त  अरब  अमीरात  ने  बम्बई  में  नारीमन  ध्वाइंट  से  बान्द्रा  तक  तटीय
 राजमार्ग  का  निर्माण  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  इस  पेशकश  की  शर्तें  क्या  भोर

 क्या  इस  प्रस्ताव  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 दाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रद्दी  है तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो

 उत्तर  प्रदेश  के  अधिक  जल  प्रहण  क्षेत्रों  में  मु-संरक्षण

 8025.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरफार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  मे ंबहने  वाली  बड़ी  भौर  छोटी  नदियों
 के  अधिक  जलग्रहण  क्षेत्रों  में  वन  रोपण  के  रूप  में  भू-संरक्षण  के  प्रभावशाली  उपाय  करने  के  लिए
 कोई  योजना  प्रायोजित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  क्षेत्रों  में  व्यवहारिक  रूप  में  किस  हृद  तक  लक्ष्य

 यदि  लक्ष्य  प्राप्त  करते  में  कोई  कमी  हुई  तो  उसके  क्या  कारण  और
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 (३४)  सातवीं  योजना  के  लिए  क्‍या  वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जो  हां  ।

 से  छठी  योजना  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  इलाकों  में  पड़ने  बाले

 ऊंचाई  पर  स्थित  स्रवण  क्षेत्रों  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  निम्नलिखित  योजनाएं  चलाई  जा  रही  थीं

 और  सातबीं  योजना  के  दोरान  इन्हें  जारी  रखा  जा  रहा

 (1)  रामगंगा  स्रवण  क्षेक्षों  सहित  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  स्रवण  क्षेत्रों  में  मुदा
 संरक्षण  ।

 (2)  अपर  गंगा  और  अपर  यमुना  सहित  बाढ़  प्रवण  नदियों  के  स्रवण  क्षेत्रों  में

 एकीकृत  जल-विभाजक  प्रबंध  ।

 (3)  उत्तर  प्रदेश  के  हिमालयी  क्षेत्र  में  जल  तथा  वृक्ष  संरक्षण  ।

 (4)  कुमांयूं  और  गढ़वाल  क्षेत्रों  के  जिलों  में  साभाजिक  जिसमें  ग्रामीण  इंधन

 की  लकड़ो  के  पोधे  लगाना  भो  शामिल  है  ।

 उपरोक्त  योजनाओं  के  अन्तगंत  लगभग  55203  हैक्टार  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  लगभग

 54300  हैक्टर  क्षेत्र  में  मद  संरक्षण  सहित  वनरोपण  का  काय॑  शुरू  किया  जिससे  छठी

 योजना  के  लिए  रखे  गए  भौतिक  लक्ष्य  लगभग  पूरे  हो  ऊपर  बताई  गई  पहली  तीन

 योजनाओं  के  अधीन  वनरोपण  के  अन्य  किस्मों  की  भूमि  का  भी  मुदा  संरक्षण  उपायों

 से  उपचार  किया  जाता

 उल्लिखित  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  घनराशि  का  आवंटन  वर्षानुवर्ष
 आधार  पर  किया  जाता  सातवीं  योजना  के  भोतिक  लक्ष्यों  को  अभी  अन्तिम  रूप
 दिया  जाना

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  पाएं  गए  धातु  भोर  शत्रिजों  के  भण्शार

 8026.  भ्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  इस्पात  ओर  श्वाम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  निले  में  तांबा  सहित  कई  धातुओं  भोर  खतिजों  के
 भंडार  पाए  गए

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या

 उन  स्थानों  के  माम  घोषित  कर  दिए  गए  हैं  णह्वां  यह  धातुएं  और  खनिज  पाए  गए
 ओर

 इस  खनिज  सम्पत्ति  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  वित्षार

 खान  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  राणदुलारी  से  हां  ।
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 वननन-तनीत-ीनननीनीनीनीनीनननिनननननीनननीननीनानणयनननान  अनननननना

 छत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  में  ज्ञात  खनिजों  जौर  ह्थलों  का  ब्यौरा

 लिक्षित  है  :

 निज  धातु  का  नाम  ह्थल

 1.  सी  सा-जस्ता  अस्कोट

 2.  चुनापत्थर  गंगोलौहाट

 3.  मेगनेसाइट  तरिगांव  तथा
 चरणदेव  ।

 4.  शोपस्टोन  चन्दाग  तथा
 बेरीनाग  आदि  ।

 (1)  इस  सप्तय  अस्कोट  निक्षेप  का  विस्तृत  गवेषण  किया  जा  रहा  है  तथा

 बिदोहन  के  किसी  प्रस्ताव  पर  गवेषण  के  पूरा  होने  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 जाएगा  ।

 (2)  चौनाल  चूनापत्यर  निक्षेप  पर  आधारित  तिजी  क्षेत्र  में  दो  लघु  सीमेंट  कारखाने
 लगाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  ’

 (3)  देवल  थाल  भिक्षेप  का  मं०  भारत  रिफंक्ट्रीज  द्वारा  विकास  किया  जा  रहा

 पिभोराणड़  में  भारत  रिफ्रक्ट्रीज  को  स्थापना

 8027.  भ्री  हरोक्ष  राबत  :  क्या  इस्पात  ओर  शाम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  रिफ्रंक्ट्रीोज  के नाम  से  एक  रिफ्रेक्टोरी  को  स्थापना
 करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव

 ॥

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  अधिप्रहोत  कर  ली  गई  और

 इस  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  वर्ष  1986-87  में  क्‍या  प्रावधान  किया  गया

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कष्ण  चना  :  नहों  ।  परन्तु  मंग्नेसाइट  के
 खनन  के  लिए  एक  इकाई  स्थापित  करने  तथा  बहां  मेग्नेसाइट  के  निस्तापन  के  लिए  एक  रोटरी
 किलस  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 कारखाने  तथा  बस्ती  के  निर्माण  के लिए  46.94  एकड़  भूमि  की  भावद्यकता  थी
 जिसमें  से  23.13  एकड़  प्राइवेट  भूमि  का  अधिग्रहण  पहले  से  ही  कर  लिया  गया  पर  म्तु  अभी
 तक  सरकारी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जाना

 वर्ष  1986-87  के  बजट  अनुमानों  में  36  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  कर  दी  गई
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 बनाम  मानक  +  न  +-+भकमभक  थम»  SAR

 उत्तर  प्रदेश  को  जलपूर्ति  क ेलिए  केर्नीय  सहायता

 8028.  भरी  हुरोह  राबत  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  पेयजल  की  कमी  वाले  गांवों  में

 पेयजल  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  छत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  व्यापक  योजना  प्राप्त

 हुई

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  दी

 गई  धनराशि  की  प्रतिशतता  अन्य  कई  राज्यों  की  तुलना  में  काफी  कम

 यदि  तो  पेयजल  की  पूर्ति  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  सातवीं  पं  बवर्षीय  योजना
 में  दी गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया  और

 कया  उत्तर  प्रदेश  को  दो  गई  धनराशि  से  सातवीं  पंचबर्षीय  योजना  के  अन्त  तक
 गांबों  को  पेयजल  उपलब्ध  कराया  जाएगा  ?

 कवि  मंत्री  बटा  :  आधूतत्ति  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  पेयजल

 उपलब्ध  कराने  हेतु  योजनाएं  राज्य  सरकार  द्वारा  तेयार  की  जाती  हैं  तथा  उनका  कार्यान्बयन
 किया  जाता  केवल  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  त्वरित  ग्रामोण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 आरम्भ  की  जाने  वाली  योजनाएं  ही  तकनीकी  जांच  तथा  अनुमोदन  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को

 प्रस्तुत  की  जातो  उत्तर  प्रदेश  के  कम्मी  बाले  गांबों  में  पेयजल  इपलब्ध  कराने  हेतु  राज्य

 सरकार  से  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कोई  व्यापक  योजना  प्राप्स  नहीं

 हुई  है  ।

 और  राज्य  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सातवीं  योजना  के

 दौरान  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  हेतु  परिव्यय  की  राज्य-वार  स्थिति  संलग्न  में  दर्शायोी  गयी

 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बर्ष  1985-86  के  दोरार  निर्मुक्त  की  गयी
 निधियों  तथा  वर्ष  1986-87  हेतु  अनन्तिम  आवंटन  का  राज्य-वार  ब्यौरा  में  दर्शाया
 गया  है  ।  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  1985-86  के

 दोरान  46.06  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराये  गये  थे  तथा  1986-87  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  हेतु  46.15

 करोड़  रुपये  का  अनन्तिम  आवंटन  किया  गया  है  जोकि  अम्य  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई

 आबंटित  धनराशि  से  कम  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  पेयजल  योजनाओं  के  लिए  सूखा  राहत  के

 अन्तगंत  1985-86  में  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  8.88  करोड़  रुपये  का  अधिकतम  ब्यय  अनुमोदित  किया

 गया  था  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  आपूर्ति  तथा  स्वष्छता  दशक  के  उद्देश्यों  के  अनुसार

 सातवों  योजना  का  उद्देश्य  सम्पूर्ण  ग्रामीण  जनता  को  पर्याप्त  पेयजल  को  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराना  है  ।
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 सातबों  योजना  के  दोरान  राज्य  योजनाओं  में  स्यूनतन्  आवश्यकता  कार्यक्रम
 के  प्रावधान  को  शति  वाला  विवरण

 रुपए

 क्र  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सातवीं  योजना  1985-90

 न्यूनतम  आवश्यकता
 क्रम  के  प्रावधान

 2  3

 1,  आन्ध्र  प्रदेश  140.00

 2.  असम  90.00

 3.  बिहार  95.00

 4,  गुजरात  80.00

 5.  हरियाणा  105.00

 6.  हिमाचल  प्रदेश  68.00

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  120,00

 8.  केरल  81.00

 9.  कर्नाटक  75.00

 10.  मध्य  प्रदेश  143.00

 11.  महाराष्ट्र  460.00

 12.  मणिपुर  22.00

 13.  मेघालय  30.00

 14.  नागालेंड  15.00

 15,  उड़ीसा  40.00

 16.  पंजाब  65.00

 1  7.  राजस्थान  150.00

 18.  सिक्किम  10.00

 19.  तमिलनाडु  175.00

 20.  त्रिपुरा  20.00
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 2  3

 21.  उत्तर  प्रदेश  175.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  35.00

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  दीपसमृह  8.00

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  18.00

 25.  चण्डोगढ़  _

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली  0.75

 27,  दिल्‍ली  6.00

 28,  गोवा  दमण  व  द्वीव  5.00

 29.  लक्षद्वीप  1.50

 30.  मिजोरम  18.00

 31.  पांडिचेरी  2.00

 कुल  :  2253.25

 ह्वरित  प्रामोण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  बर्ष  1985-86  के  दोरान

 निधियों  के  बंदन  तथा  1986-87  हेतु  अनस्तिम  आवंटन  को  राज्यवार

 स्थिति  को  दर्दानि  वाला  विवरण

 रुपए  में  )

 क्रण्सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1985-86  5-86  में  किया  1986-87  हेतु  अनन्तिम
 गया  बंटनਂ  आबंटन

 2  3  4
 _ फ्ऊफऊ'््डल 1587.44  उ  ्‌

 2.  भानप्र  प्रदेश  1569.02  1370.00

 2.  असम  1527.25  2930.00

 3.  बिहार  852,00  2930.00

 4.

 गुजरात 852,00
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 5,  हरियाणा
 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  व  कश्मीर

 8.  कर्नाटक

 9.  केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय

 14,  नागालेंड

 15.  उड़ोसा

 16.  पंजाब

 17.  राजस्थान

 18.  सिक्किम

 19.  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा
 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पश्चिम  बंगाल

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  हो  पसमृह

 24.  अरुणा चल  प्रदेश

 25.  चण्डोगढ़

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली

 27.  दिल्‍ली

 28.  गोवा  दमण  व  दीव

 29.  लक्षद्वीप

 30.  मिजो रम

 31,  पांडिचेरी

 कुल  :

 +हनमें  एम०  एण्ड  आई०  यूमिटों  के  लिए  किया  बंटन  भो  शामिल

 3

 943.00

 914.84

 1486.00

 400.00

 4606.00

 667,00

 54.44

 68.50

 20.00

 68.00

 लिखित  उत्तर

 4

 520,00

 630.00

 1900.00

 1254.00

 996.00

 2266.00

 1934.00

 308.00

 420.00

 1278.00

 1278.00

 514.00

 2122.00

 372.00

 1544.00

 350.00

 4615.00

 2480.00

 40.00

 64.00

 12.00

 46.00

 10.00

 68.00

 26.00

 31267.00
 ne
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 ]

 फेरल  में  ससाला  केशा

 8029.  श्री  टी०  बच्चो  :  क्या  कृषि  सब्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भारतोय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा

 एक  मसाला  अनुसन्धान  केन्द्र  की  स्थापना  करने  कया  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसको  मुद्य  बातें  क्या  हैं  ओर  उसे  कहां  स्थापित  किया  ओर

 इस  केन्द्र  के  अन्तगंत  किन-किन  वाणिज्यिक  फसलों  को  लाये  जाने  को  सम्भावना

 कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेरद  :  और  जी
 केन्द्रीय  बागारनी  फसल  अनुसन्धान  संस्थान  के  वर्तमान  क्षेत्रोय  स्टेशन  का  स्तर  बढ़ाकर

 कट  में  एक  राष्ट्रीय  मसाला  अनुसन्धान  केन्द्र  स्थापित  किया  जायेगा  ।  इस  केन्द्र  के  दो  क्षेत्रीय  स्टेशन

 एक  केरल  में  पेरूवन्नामूजो  में  और  दूसरा  कर्नाटक  में  अप्पनगाला  में  ओर  सातवों  योजना  के

 दोरान  इसका  नियोजन  परिव्यय  रु०  100  लाख  का  होगा  ।

 यह  केन्द्र  काली  दालचीनी  और  इलायची  पर

 अनुसन्धान  कार्य  करेगा  ।

 केरल  में  विदय  बेंक  को  सहायता  से  झींगा  मछलो  पालन  परियोजना

 8030,  भ्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  कृषि  भन्‍त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  केरल  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  समेकित  झींगा  मछलो  पालन  परियोजना

 आरम्भ  करने  का  विचार

 तदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया

 इस  परियोजना  में  कुल  कितनी  राशि  का  निवेश  किया  गया

 इससे  कितने  लोगों  को  प्रत्यक्ष  भर  परोक्ष  रोजगार  और

 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  कोन-कोन  से  स्थान  लाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  सम्त्रो  योगेल  :  विश्व  देंक  ने
 झोंगा  तथा  मछली  पालन

 के
 क्रियान्वयन  सम्बन्धी  परियोजना  प्रस्ताव  पर  अनुकूल  दुष्टि  से  विचार

 नहीं  किया  है  ।

 से  (3)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 वृरदशंन  हारा  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  अधिक  ओर  विभिन्‍्त
 प्रकार  के  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 8031.  प्रो०  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  सुथना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 कि
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 क्या  दूरदशेन  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  अधिक  भोर  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यक्रम

 के  प्रसारण  को  योजनाएं  तैयार  की

 कया  उन्हें  यह  भी  जानकारी  है  कि  चालू  योजना  प्रारम्भ  होने  से  पूर्व  सरकारी  क्षेत्र  के

 बारे  में  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  पर  कुल  निवेश  35,000  करोड़  रुपये  था  जबकि  सातवों  पंचवर्षीय

 बोजना  में  1,80,000  करोड  रुपये  उपलब्ध  कराये  गये  ओर

 क्‍या  ऐसे  कार्यक्रम  सरकारो  क्षेत्र  के  बारे  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  एजेसियों  से  तंयार  कराने

 का  विक्तर  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सम्जालय  के  राज्य  मन्जी  बो०  एन०  :  सार्वजनिक

 क्षेत्रों  क ेबारे  में
 टी०  वो०  फीचरों  को  दूरदर्शन  द्वारा  अपने  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  तथा  विभिन्‍न  दूरदर्शन

 केन्द्रों  ढ्वारा  अपनी  अपनी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  पहले  ही  टेलीकास्ट  किया  जा  रहा  इन  कार्यक्रमों  के

 फार्मेट  तथा  विषय-वस्तु  कार्यक्रम  नियोअन  की  कारंवाई  के  अंग  के  रुप  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 सम्बन्धित  उपक्रमों  के  परामर्श  से  निरन्तर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 यह  मन्त्रालय  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेयोजनागत  परिव्यय  की  मात्रा  से  सीधे  सम्बन्धित  नहीं
 है  ।  सातवीं  योजना  के  लिए  दूरदर्शन  का  योजनागत  परिव्यय  700  करोड़  रुपए

 दूरबधोत  हारा  पृथक  समालार  ब्यूरो  का  गठन

 8032.  भ्ो  गोरी  दांकर  राजहूंस  :  क्यासूचना  ओर  प्रतारण  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कया  दूरदरशत  का  विचार  देश  में  वतंमान  न्यूज  रूमਂ  के  स्थान  पर  अपना
 समाचार  ब्यूरो  गठित  करने  का

 दूरदशेन  द्वारा  अपना  न्यूज  ब्यूरो  गठित  करने  का  उ्दं श्य  क्या  और

 इस  समाचार  ब्यूरो  द्वारा  कित  सीमा  तक  समाचारों  की  पूर्ति  की  जाएगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  जी  हां  ।

 और  दूरव्शंत  के  लिए  अलग  समाचार  ब्यूरो  आरम्भ  करना  उन  कदमों  में  से  एक
 है  जिन्हें  दृश्य  माध्यम  के  रूप  में  दूरदर्शन  की  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दूरदर्शन
 पर  राष्ट्रीय  समाचार  बुलेट्ितों  के  प्रत्तुतोकरण  के  विषयों  ओर  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  सोचा
 गया  है  ।

 कतार  दूरश्झन  हारा  भारतोयष  फिल्मों  का  मंगाया  जाना

 8033.  के  मुल्लाफहलो  रामचनात  :  कया  शूलना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा
 करेंगे  कि  :
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 कया  कतार  दूरदश्शन  ने  भारतीय  फिल्में  मंगाई

 यदि  तो  समझौते  की  शर्तों  तंथा  अनुबन्धों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सौदे  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  और

 कतार  दूरदशन  से  प्रसारण  के  लिए  जो  फिल्में  भेजने  का  विचार  है  उनके  नाम  तथा

 भाषाएं  क्‍या

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  वो०  एन०  :  से  कतार
 राज्य  ने  कतारी  टेलीविजन  संजाल  के  लिए  भारतीय  फीचर  फिल्मों  में  रथि  दिखाई
 अभी  तक  उनके  साथ  कोई  करार  नहीं  हुआ  अतः  इस  अवस्था  अजित  होने  वाली  विदेशी

 मुद्रा  की  मात्रा  के  बारे  में  सूचना  या  कतारी  टेलीविजन  संजाल  को  भेजे  जाने  वाली  फिल्मों  का  ब्यौरा
 देना  सम्भव  नहों

 इस्पात  का  अमबिका  भण्डार

 8034.  श्री  बालासाहेब  बिसे  पाटिल  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  संत्रो  यह  बताने  को  क  पा

 क्‍या  सरकारी  तथा  गर-सरकारो  दोनों  क्षेत्रों  के  इस्पात  निर्माताओं  है  कि  इस्पात य
 की  मांग  वर्ष  1985  के  दोरान  आशाओं  के  अनुरूप  नहीं  बढ़ो  है  ओर  वतंमान  प्रवृत्ति  भी  आशापूर्ण
 नहीं  है
 जहा  €,

 यदि  तो  मांग  न  बढ़ने  के  क्या  कारण  मौर

 क्‍या  इसके  कारण  1986-87  और  1987-88  के  लिए  इस्पात  क्षेत्र  के  लक्ष्यों  में
 वर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ?

 +  इस्पात  और  खान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  वर्ष  1985-86  के  दोरान

 इस्पात  का  समग्र  अपक्रय  सामान्यतः  प्रत्याशित  मांग  के  अनुसार  किया  गया

 नहीं  ।

 हुडको  पंटने  स्कीम  1979  के  अन्तर्गत  बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लंडों  का
 सेवा  निषस  होने  वाले  लोगों  को  आवंटन  में  प्राथमिकता

 8035.  थ्री  बाला  साहेब  विश्ले  पाटिल  :  क्या  हाहरी  विकास  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विध्वार  सेवा  निवृत  होने  वाले  अथवा  सेवा  नियुत  उन  व्यक्तियों  को

 जिन्होंने  हुडको  पेट  स्कीम  1979  के  अन्तगंत  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  के आवंटन  के

 लिए  पंजीकरण  कराया  हुआ  फ्लेटों  के  आबंटन  में  कोई  प्राथमिकता  देने  का  ताकि  उन्हें
 सरकारी  रिहायशी  आवास  अधिक  ऊंची  दरों  पर  किराए  पर  लेने  में  विवश  न  होना  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  ओर

 सेवानिवृत  होने  वाले  सरकारी  कमंत्तारियों  के  लिए  नई  पद्धति  1979  की  पंजीकरण
 विवरणिका  में  प्राथमिकता  आधार  पर  फ्लैटों  के  आबंटन  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं
 प्राधिकरण  ने  ऐसे  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  के  लिए  1985  में  एक  निर्णय  लिया  था  तथा  1985

 में  ऐसे  व्यक्तियों  से  आवेदन  मांगे  थे  जो  कि  15-12-79  को  सेवानिवृत  हो  गए  थे  या

 1985  में  सेवानिवृत  होने  वाले  पात्र  व्यक्तियों  से  प्राप्त  1035  आवेदनों  में
 से  559  व्यक्तियों  को  फ्लैटों  का आबंटन  कर  दिया  गया  निम्न  आय  वर्ग  तथा  जनता  श्रेणी  के

 पंजोक्ृतों  की  मांग  को  पूर्णतः  सन्तुष्ट  कर  दिया  गया  केवल  476  मध्यम  आय  वगं  श्रेणी  के
 व्यक्तियों  को  अभी  आबंटन  किया  जाना  है  तथा  अगली  लाटरियों  में  उन्हें  आबंटन  प्राप्त  हो  जाने  को

 सम्भावना  है  ।

 विज्ञापन  नोति

 8036.  भरी  थी०  एस०  कृष्ण  अग्वर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि  :

 विज्ञापन  ओर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  सरकारी  विज्ञापन  जारी  करने  के  बारे  में

 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  और  उनकी  दरें  निर्धारित  करने  के  मानदण्ड  कया

 विज्ञापन  रोजगार  की  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सूचनाएं  और  निविदा

 सम्बन्धी  सूचनाएं  प्रकाशित  करने  हेतु  बड़े  समाचार  मध्यम  श्रेणी  के  धमाचारपतन्नों  और  लघु
 समाचारपत्रों  के  लिए  विज्ञापन  बजट  आबंटन  की  प्रतिशतता  क्या

 उन  समाचारपत्रों  और  पत्रिकाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  विशापत  ओर  दृश्य  प्रचार

 विभाग  के  विज्ञापन  जारी  किए  जाते  हैं  और  रोजगार  ओर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 सूचनाओं  और  निविदा  सूचनाओं  के  लिए  उनकी  श्रेणोवार  दरे  क्या

 किन-किन  विभागों/मंत्रालयों  के  विज्ञापन  लघु  समाचारपत्रों  को  नहीं  दिए  जाते  हैं  और

 हसके  क्या  कारण

 (=)  सरकारी  क्षेत्र  क ेकिन-किन  निगमों  के  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 के  माध्यम  से  जारी  किए  जाते  और

 विज्ञापन  सम्बन्धी  मामले  पर  दिनकर  समिति  और  तृतीय  प्रेस  आयोग  की  क्या  सिफारिशें

 हैं  और  सरकार  किस  सीमा  तक  उन  सिफारिशों  का  पालन  कर  रही  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  विशापन  और

 दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  सरकारी  विज्ञापनों  को  विज्ञापन  नीति  में  निर्धारित  नीति  मार्ग

 दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  जारी  किया  जाता  विज्ञापन  दरों  का  निर्धारण  सरकार  द्वारा  विकसित

 वर-ढांचे  के  आधार  पर  किया  जाता  है  तथा  यदि  किसी  समाचारपन्र/नियतकालिक  पत्र  की  वाणिज्यिक
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 विज्ञापन  दर  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  दर-ढांचे  क ेआध।र  पर  निकाली  गई  दर  से  कम

 होती  है  तो  उस  समाचारपतन्र/नियतकालिक  पत्र  को  वाणिज्यिक  दर  स्वीकार  कर  ली  जाती

 अब  तक  बड़े  मझोले/लंघु  समाचारपत्रों  को  सरकारी  विज्ञापन  40:60  के  अनुपात  में

 जारी  किए  जाते  ग्राहक  मन्त्रालयों/विभागों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  लक्ष्य  पाठकों

 तक  पहुंचने  के  लिए  उपयुक्त  अनुपात  में  कतिपय  परिवतंन  अपरिहाय॑  हो  गए  हैं  ।

 और  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  सभी  मन्त्रालयों/विभागों  को

 की  ओर  से  सजावटी  तथा  वर्गीकृत  दोनों  प्रकार  के  विज्ञापनों  को  प्रचार  आवश्यकताओं

 तथा  धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  अपनी  माध्यम  सूची  में  शामिल  समाचारपत्रों  को  बिना

 किसी  भेदभाव  के  जारी  करता  1-4-85  से  31-12-85  तक  के  दौरान  इस  प्रकार  के  विज्ञापन

 2593  समाचारपत्रों/नियतकालिक  पत्रों  को  जारी  किए  गए  सजावटी  और  वर्गीक त  दोनों  प्रकार

 के  विज्ञापनों  के  लिए  विज्ञापन  दर  एक  जेसी  वैयकितिक  समाचारपत्रों/नियतकालिक  पत्र  की  विज्ञापन

 दरें  उसकी  प्रसार  संख्या  पर  निभर  करती  हैं  ।

 जबकि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्तमों  के  लिए  यह  आवश्यक  नहों  है  कि  वे  अपने  विज्ञापनों

 को  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  जारी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम

 नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  अपने  विज्ञापनों  को  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 के  माध्यम  से  जारो  कर  रहे  हैं

 (a)  मौजूदा  विज्ञापन  नीति  को  दिवाकर  समिति  (1965)  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  तैयार  किया  गया  था  ।

 सरकार  ने  तृतीय  प्रेस  मायोग  का  गठन  महीं  किया

 विवरण

 विजश्ञापत  ओर  दृद्य  प्रधार  निदेशालय  के  माध्यम  से  अपने  विशापन  जारो

 करने  बाले  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेउपकमों  को  सूची

 ,  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  रांची  । 1]

 ,  इण्डियन  रेअर  अश्स  बम्बई  ।

 .  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  जयपुर  ।

 ,  स्टेट  फाम्सं  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  नई  दिल्ली  ।

 ,  ई०  एस०  आई०  नई  दिल्‍ली  तथा  इसके  क्षेत्रीय  कार्यालय  ।

 ,  औद्योगिक  वित्त  निगम  नई  दिल्‍ली  ।

 4,  आवास  एवं  शहरी  विकास  दिल्‍ली  ।

 8.  त्रिवेणी  स्ट्रक्वरल  इलाहाबाद  ।

 9.  प्रोटोटाइप  डइंवेलपर्मंट  एण्ड  ट्रेनिंग  एन०  एस०  आई०  सी०/राजकोट,  नई  दिल्‍ली  ।

 ७.

 (४

 &

 (४५०
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 10.  इण्डियन  मेडिशिन  फार्माक्युटिकल  रानीखेत  ।

 11.  भारतीय  सड़क  निर्माण  नई

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  भस्जियों  ओर  कब्रिस्तानों
 के  लिए  भूमि  का  आवंटन

 8037.  भरी  सेयव  शाहबुह्दीन  :  क्या  धाहरो  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  31  1986  को  दिल्‍लो  के  शहरो  क्षेत्र  में
 मस्जिदों  और  कब्निस्तानों  के  लिए  भूमि  का  आबंटन  करने  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  थे
 ओर  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितने  आवेदन  पत्रों  पर  स्वीक्षृति  नहीं  दी  गई

 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भूमि  आबंटन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 हाहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :

 लम्बित  मामलों  की  संख्या  1985-86  5-86  के  दोरान  अस्वीकृत

 शून्य

 मस्जिदों  के  लिए  शालीमार  तुकंमान  नन्‍्द

 जनकपुरी  और  जमरूदपुर  से  तथा  कक्निस्तानों  के  लिए  ज्वाला  पश्चिम

 पाण्डव  यमुना-पार  क्षेत्र  ओर  यमुना  बिहार  से  अनुरोध  प्राप्त

 मस्जिदों  के  लिए  भूमि  के  आबंटन  के  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  क्योंकि  इन  समितियों
 ने  अपेक्षित  औपचारिकताएं  पूरी  नहीं  को  हैं  ।  कब्रिस्तानों  के  मामले  में  सभी  मामले  नए  हैं  और  स्थलों

 को  उहिष्ट/आबंटित  करने  की  कार्रवाई  आरम्भ  कर  दी  गई

 लोह  तथा  अलोह  लनिजों  का  भण्डार

 8038.  भरी  संपद  शाहबुद्दीन  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  क॒पा  करेगे

 ।

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  खोजो  गई  लौह  तथा

 अलौह  खनिजों  के  महत्वपूर्ण  भण्डारों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  बया  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  भारतीत  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  खोज  कार्य  पर  कितना  ख

 किया  गया  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारोी  भारतीय  भू-वेशानिक
 फील्ड  सन्न  कार्यक्रम  |  अक्तूबर  से  30  के  अनुसार  भू-बेशानिक
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 बित्रण  ओर  क्षेत्रीय  खनिज  मूल्यांकन  करता  वर्ष  1985-86  के  लिए  भारतोय  भू-वेश्ञानिक
 सर्वेक्षण  का  वाषिक  कार्यक्रम  1985  से  1986)  चल  रहा  महत्वपूर्ण
 लब्धियों/खोजों  का  मुल्यांकन  सितम्बर  में  कार्य  पूरा  होने  के  बाद  प्रस्तुत  रिपो्टों  के  आधार  पर  ही
 किया  जा  सकता  है  ।

 वित्त  वर्ष  1985-86  के  सर्वेक्षण  पार्टियों  के  लिए  खनिज  गवेषण  के  अन्तर्गत

 भारतीत  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  का  अनन्तिम  आवंटित  व्यय  लगभग  1878  लाख  रुपए

 अरुछे  बुधारू  पशुओं  की  नस्ल  समाप्त  होगा

 8039.  भी  सानिक  रेह्टी  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  की  विशाल  डेरी  विशेषकर  दुधारू  पशुओं  की  नस्‍लों  के  विकास  के

 लिए  वर्ष  1986  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  थी  और  यदि  तो  इसके  लिए

 कोन-सी  विशेष  परियोजनाएं  शुरू  की  गईं  ओर  राष्ट्रीय  दुधारू  पशुओं  को  नसस्‍्लों  की  व्यवस्था  करने

 में  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  हुईं  ओर  प्रत्येक  नस्लों  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  राजस्थान  और  आन्ध्र  प्रदेश  की  कुछ  अच्छे  दुधारू  पशुओं  के  मृत्यु  और

 समाप्त  होने  जँसा  गम्भीर  खतरा  पैदा  हो  गया  है  और  यदि  तो  उन्हें  बचाने  क ेलिए  भारतीय

 डेरी  निगम  की  तकनीकी  शाखा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ओर  सरकार  को  कया  भूमिका  रहो
 ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  का  नवोकरण  करने  ओर  इसको

 पूर्णकालिक  व्यवसायिक  डेरी  उत्पादक  के  रूप  में  विकास  करने  का  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेत्य  :  राष्ट्रीय  डे  रो

 विकास  बोर्ड  की  स्थापना  प्राथमिक  तौर  पर  डेरी  बिकास  तथा  डेरी  के  काम  को  बढ़ावा  देने  और

 तकनीकी  जानकारी  का  प्रसार  करने  तथा  भारत  सरकार  राज्य  निगमों  या  स्थानीय

 संस्थाओं  को  डेरी  विकास  के  मामले  में  सलाह  देने  के  लिए  1965  में  को  गई  थी  ।  राष्ट्रोय
 डेरी  विकास  बोड  दुधारू  नसस्‍लों  का  विकास  करने  का  कायें  नहीं  कर  रही  आपरेशन  फ्लड-दुग्ध
 उत्पादन  वृद्धि  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सहकारी  क्षेत्र  के  अधोन  दुग्ध  शालाओं  में  पशुओं  के  लिए  क॒त्रिम
 गर्भाधान  की  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  वर्ष  1984-85  5  के  दौरान  7,543  डेरी  सहकारी  समितियों

 द्वारा  क॒त्रिम  गर्भाधान  की  सेवायें  प्रदान  की  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कुल  13,29,455

 क,त्रिस  गर्भाधान  किए  गए  और  1,42,510  बछियां  पैदा  हुईं  ।

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  इन

 राज्यों  में  सूखे  के  कारण  कुछेक  मवेशियों  पर  इसका  प्रभाव  होने  को  सम्भावना  इन  राज्यों  में

 मवेशी  प्रजनकों  द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  दिक्कतों  को  कम  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  द्वारा  इन  इलाकों  में  पानो  और  दवाइयां  सप्लाई  करते  के  लिए  कदम  उठाएजा
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 दूरवशंस  पर  दूसरा  चेनल  शुरू  करना

 8040.  भरी  श्लोकांत  दस  नरसिह  राज  बाडियार  :  बया  सचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  दुरदर्शन  पर  दूसरे  चंनल  में  राष्ट्रीय  नेटवर्क  शुरू
 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दूरदशंन  पर  दूसरे  चनल  में  राष्ट्रीय
 नेटवर्क  शुरू  करने  को  कोई  सम्भावना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 घुथना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और

 नहीं  |

 प्रषन  हो  नहीं  उठता  ।

 आमसप्म  प्रदेदा  में  सकख्ोਂ  ६7रा  कपास

 को  फसल  को  नुकसान

 8041.  थभ्रो  सी०  सम्बु  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मक्खीਂ  ने  आन्ध्र  प्रदेश

 के  रायच्र  ओर  प्रकाशम  जिलों  में  कपास  ओर  अन्य  फसलों  को  नष्ट  कर  दिया

 (a)  यदि  तो  फसलों  को  मक्खीਂ  से  होते  वाले  खतरे  को  दूर  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कया  कृषि  अनुसन्धान  विभाग  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  और  उपचारात्मक  उपाय

 किए  गए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जी

 सरकार  को  आन्ध्न  प्रदेश  के  प्रकाशम  ओर  कर्नाटक  के  बेल्लारी  और  रायचूर  जिलों  में  कपास  और

 सूरजमुखी  और  धनियां  जैसी  अन्य  फसलों  को  सफंद  मकक्‍्खो  द्वारा  क्षति  पहुंचाए  जाने  के  बारे

 में  पता

 सफेद  मब्खी  द्वारा  कृषि  फसलों  पर  भारी  आक्रमण  किए  जाने  का  मूल  कारण

 सिम्थेटिक  प्राहरेधोडस  का  अन्धाधुन्ध  नाइट्रोजनयुक्त  उवरकों  की  अत्यधिक  मात्रा  में

 उपयोग  मौर  कृमियों  के  सम्ब्धंन  के  लिए  मौसम  को  अनुकूल  परिस्थितियों  का  होता  इनको
 ध्यान  में  रखते  हुए  किसानों  को

 अब  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सफेद  मक्खी  जैसे  चूषक  कृमियों  के
 नियन्त्रण  के  लिए  सिन्थेटिक  पाहरेश्लोड्स  के  केवल  2-3  छिड़काव  के  साथ-साथ  अन्य  परम्परागत

 कूमिनाशियों  का  भी  छिड़काब  बारी-बारी  से
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 संघ  सरकार/भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  राज्य  सरकारें  ओर  कृषि  विश्वविद्यालय

 सिन्थेटिक  पाइरेथ्रोड्स  के  उपयोग  और  कपास  में  सफेद  मकखी  के  पुनरुत्थान  पर

 बेठकों  और  विचार-विमर्श  का  भायोजन  कर  रहे  हैं  और  आगामी  मार्गव्न  के  लिए
 उपचारी  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 और  राज्य  के  कृषि  विभाग  के  अधिकारियों  और  आन्ध्र  प्रदेश  विश्वविद्यालय  के

 वेज्ञानिकों  न  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  और  उन्होंने  किसानों  को  यह  सलाह  दी  कि  वे  सफेद
 मक्स्यी  के  नियन्त्रण  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 (1)  शेष  फसल  अवधि  के  लिए  सिन्थेटिक  पाइरेग्रोड्स  का  उपयोग  तत्काल  बन्द  करना  ।

 (2)  डाइमेथोट  और  ओलसो  जेसी  कीटनाशी  दवाओं  का

 सुझ्नाई  गई  मात्रा  में  उपयोग  किया  जाना

 (3)  कोटनाशी  दवाओं  के  छिड़काव  से  कपाप्त  के  पौधों  को  पूरी  तरह  से  कवर  करने  के  लिए
 प्रति  हैक्टार  750  लिटर  घोल  का  छिड़काव  करना  ।

 (4)  सामुदायिक  आधार  पर  सफफंद  मक्‍ल्ली  का  नियन्त्रण

 (5)  विद्यमान  फसल  को  उखाड़ना  और  रागी  आदि  जंसी  बेंकल्पिकः  फसल

 लगाना  ।

 (6)  सफंद  मकख्ी  के  विरुद्ध  और  टमाटर  ओर  द्वरपतवार  ज॑सी  अन्य  कृषि  फसलों

 के  विरुद्ध  नियन्त्रण  उपाय  करना  ।

 .. (7)  अन्तिम  बार  कपास  घुनने  के  पश्चात्‌  काटन  स्टिकस  भोर  दूटियों  को  नष्ट

 करना  ।

 (8)  चावल  को  परती  भूमि  के  अन्तगंत  कपास  करी  फसल  को  पूरी  तरह  से  हृतोत्साहित  किया

 जाए  ताकि  कृमि  के  जीवन-चक्र  के  जारो  रहने  को  रोका  जा  सके  ।

 (9)  जिला  अधिकारियों  को  यह  सलाह  दो  गई  है  कि  वे  सफंद  मबख्थी  के  नियन्त्रण  के  बारे

 में  आकाशवाणी  में  स्थानोय  समाचार-पन्नों  के  माध्यम  से  व्यापक

 प्रचार  करे  ।

 घी

 क्षेत्रोय  दूरदशंत  केखों  हारा  क्षेत्रोव  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 8042.  भी  सो०  सम्बु  :  कया  सुचना  कर  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दूरदशंन  पर  दूसरे  चंनल  को  केवल  राज्य  सरकारों  के  उपयोग  के  लिए  स्वोक,त

 किए  जाने  तक  कार्यक्रम  को  केवल  क्षेत्रीय  केन्द्रों
 को

 अपनी  क्षेत्रीय  भाषा  में  प्रसारण  के

 लिए  भआबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कया  सरकार  दूरदर्शन  के  रिले  केन्द्रों  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  आरम्भ  होने  तक  के

 समय  के  लिए  क्षेत्रीय  भाषा  में  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  को  अनुशत्ति  थे  रही  ओर
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 यदि  तो  तत्सग्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 घचता  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  राज्य

 सरकारों  को  द्वितीय  चेनल  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जिन  क्षेत्रीय  दूरदर्शन
 केन्द्रों  में  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधायों  उपलब्ध  वे  अपनी-अपनी  भाषाओं  में  चित्रहार  की  किस्म  के

 कार्यक्रम  रिले  करते  हैं  ।

 और  दूरदर्शन  केर्द्रों  द्वारा  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  निभित  कार्यक्रमों  को  सम्बन्धित

 राज्यों  के  कुछ  टरांसमीटरों  द्वारा  रिले  किया  जाता  है  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 वूरवबशंन  केख  रिले  दांसमीटर

 1.  बम्बई  पुर

 2.  लखनऊ  कानपुर

 3.  कलकत्ता  आसनसोल

 4.  जलन्धर  अमृतसर

 इसके  शैक्षणिक  दूरदश्शन  कार्यक्रमों  को  आन््र

 उत्तर  मध्य  राजस्थान  और  हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यों  के  ट्रांसमीटरों
 द्वारा  अपनी-अपनी  भाषाओं  में  रिले  किया  जाता  उड़िया  और  तेलुगु  में  क्षेत्र  विशेष
 क्रमों  को  क्रमशः  उत्तर  उड़ीसा  तथा  आन्धप्र  प्रदेश  के  ट्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  किया  जाता

 है  ।  तथापि  वेयकितिक  राज्यों  के  स्टूडियो  केन्द्रों  को  सम्बन्धित  राज्यों  के  सभी  ट्रांसमीटरों  के  साथ

 जोड़ने  की  सुविधाओं  के  अभाव  राज्यों  की  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  सिवाए  उपरि  उल्लिखित

 हद  राज्यों  के  ट्रांसमीटरों  द्वारा  रिले  नहीं  किया  जाता  लिकों  की  सुविधाओं  की  सातथीं
 योजना  में  व्यवस्था  की  गई  8  राज्यों  में  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  को  रिले  करना

 उपग्रहों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  जिनके  1990  के  बाद  शीघ्र  ही  चालू  हो  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 आसरुप्त  प्रदेशा  में  अतिरिक्त  कृषि  अमुसंधाम  केग्द्र  खोलना

 8043.  श्री  सो०  सम्भू  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद के
 क्षेत्रीय  केन्द्र  गुंटूर  ने

 गोदावरी  जिलों  के  डेल्टा  क्षेत्र  मे ंपांच  और  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  भेजे

 क्या  विश्व  बेंक  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  इस  प्रस्ताव  को  अपनी

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  मं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  गुंट्र  और  प्रकाशम  .  जिलों  में  एक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव
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 (४)  क्या  आन  प्रदेश  में  गुंट्र  जिले  के  नेरा  कोदुरु  में  वनस्पति

 अनुसंधान
 केन्द्र  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल  :  भारतीय  कूषि

 अनुसंधान  परिषद  के  पास  गुंटूर  में  केन्द्रीय  तम्बाकू  अनुसंधान  टी०  आर०  आई०  )

 राजमंदरी  का  एक  क्षेत्रीय  केन्द्र  केन्द्रीय  तम्बाक्‌  अनुसंधान  संस्थान  ने  एक  अन्य  क्षेत्रीय  केन्द्र

 पश्चिमी  गोदावरी  जिले  के  जीलूगुमिली  स्थान  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 और  यह  प्रस्ताव  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  विचाराधीन

 जी  श्रीमान  ।

 (2)  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  ढठता  ।

 ]

 पोतमपुरा  में  दिललो  विकास  प्राधिकरण  के  जनता  फ्लेटों  में  प्लास्टिक  के  पाइप

 8044.  भो  शान्ति  धारीवाल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पीतमपुरा  में  दिल्‍ली  विकाश  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गये  जनता
 फ्लैटों  में  लोहे  की  टोंटियों  और  पाइपों  के  स्थान  पर  प्लास्टिक  के  पाइप  लगाये  गये  हैं  जो  पानी  के
 भारो  दबाव  से  फट  जाते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  दीवारों  से  पानी  रिसने  लगता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  प्लास्टिक  के  पाइप  थोड़े  दिन  चलते  हैं  जबकि  लोहे  के  पाइप
 काफी  दिनों  तक  चलते

 ऐसे  अन्य  फ्लेटों  की  श्रेणी-वार  संख्या  क्‍या  है  जिनमें  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 प्लास्टिक  के  पाइप  लगाए  गए

 क्‍या  सरकार  इन  जनता  फ्लेटों  में  प्लास्टिक  के  पाइपों  के  स्थान  पर  लोहे  के  पाइप
 लगाने  की  व्यवस्था  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  पीतमपुरा  में  निरमित  जनता  फ्लेटों  में  प्लास्टिक  के  पाइप  तथा  नल  लगाए  गए  ये  नल  पानी

 के  दबाव  सै  फटते  नहीं  ना  ही  रिसन  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  सूचना  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को
 प्राप्त  हुई  है  ।

 इन  पाइपों  को  टिकाऊ  अवधि  कम  नहीं  है  परन्तु  ये  कोमल  हैं  और  इनका  अधिक
 ध्यान  रखने  की  आवश्यकता  है  ।
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 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  वियरण  में  दी  गई  है

 ओर  (3)  प्लाटिक  के  पाइपों  तथा  नलों  का  प्रावधान  उनकी  कीमत  कम
 रखने  की  नीति  के  अनुसार  किया  गया

 विवरण

 िकन  +सन

 जिसमें  प्लास्टिक  के  पाइप  लगाए  गए  हैं छंम  गोजना  का  ताम

 जनता  निम्न  आय  मध्य  आय  योग

 वगं  वर्ग

 2  3  4  5  6

 1.  शालीमार  ब्लाक  जी  पाकेट

 में  निम्न  आय  वर्ग  के  160
 मकानों  का  निर्माण  न  160  न  160

 2.  शालीमार  बाग  ब्लाक  ए  तथा  पी

 पाकेट  एफ  में  जनता  के  336

 मकानों  का  निर्माण  336

 3,  शालीमार  ब्लाक  पाकेट

 में  जनता  के  936  मकानों

 का  निर्माण  708  न

 4.  शालीमार  ब्लाक  पाकेट

 आर  में  निम्न  आय  वर्ग  के  204

 मकानों  का  निर्माण  न  204

 .  पाकेट  जी  तथा  जे

 में  जनता  के  276  मकानों  का

 निर्माण

 6.  पाकेट  एल  में

 निम्न  आय  वर्ग  के  384  मकानों

 का  निर्माण  ह  ज+  384

 7.  पीतमपुरा  के  पाकेट  एन  में

 उच्च  आय  वर्ग  के  480  मकानों

 का  निर्माण

 न
 ना  336

 न  708

 --  204

 276  ता  ता  276

 गा  384

 क+  480  न  480

 »  पाकैट  एम  में  निम्न

 आय  वर्ग  के  288  मकानों  का

 निर्माण  कक  288

 6०
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 2  3  4  5  6
 बनी  न ीररोरन

 9.  पाकेट  एन  में

 जनता  के  मकानों  का  निर्माण  ्  108

 11.  936  जनता  मकानों  में  से

 वोतमपुरा  पाकेट  वी  में  —

 जनता  मकार्भो  का  निर्माण  --  __  156

 eee  लारेंस  रोड  पाकेट  निम्न  आय

 वर्ग  के  मकानों  का  निर्माण  न+  ee

 क्क  बलतलकलऊतीन्‍क्‍त+  पर

 ]

 प्रेस  सूचना  ब्यूरों  कार्यालय  में  फोटोग्राफिक  अधिकारियों  के  पद

 8045.  डा०  बो०  एल०  होलेश  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 प्रेस  सूचना  ब्यूरो  कार्यालय  में  फोटोग्राफिक  अधिकारियों  के  कुल  कितने  पद

 इन  पदों  के  लिए  भर्ती  की  क्या  प्रणाली

 इन  पदों  के  लिए  यदि  कोई  पदोन्नति  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  तो  वह  क्या

 ओऔर

 अन्य  संवर्गों  स ेकितने  अधिकारी  कितने  वर्षों  से  प्रतिनियुक्तित  पर  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  भम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  बोी०  एस०  :  पत्र  सूचना

 कार्यालय  में  फोटोग्राफिक  अधिकारी  का  कोई  पद  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं

 प्रेत  आयोग  तथा  कुलदोप  नेम्वर  आयोग  को  रिपोर्ट

 8046,  भी  कुंवर  राम  :  बया  सूचना  ओर  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 भाषाई  समाचार  एजेंसियों  के  पुनगंठन  के  लिए  प्रेस  आयोग  ओर  कुलदीप  नैय्यर  आयोग

 की  प्रथम  और  दूसरी  रिपोर्टों  को  स्वीकार  ने  करने  के  क्या  कारण

 गोयनका  समिति  कब  गठित  की  गई

 इस  समिति  के  निदेश  पद  कया  और
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 (=)  उसने  क्या-क्या  सिफारिशें  की  हैं  और  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की

 गईं  है  ?

 सुथना  और  प्रतारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  प्रथम  प्रेस

 आयोग  ते  भाषाई  समाचार  एजेंसियों  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सिफारिश  नहीं  तथा  द्वितीय  प्रेत
 आयोग  की  सिफारिशें  अभी  सरकार  के  विचाराधीन  जहां  तक  कुलदीप  नायर  समिति  की  रिपोर्ट

 का  सम्बन्ध  सरकार  ने  समाचार  एजेंसियों  की  पुनः  संरचना  करने  की  इसकी  सिफारिशों  को
 चारਂ  को  भंग  करने  की  सीमा  तक  स्वीकृत  किया  किन्तु  संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा  दो

 एजेंसियों  को  स्थापित  करने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुई  थी  ।  इसके  बजाए  यथा  पूर्व  स्थिति  बहाल  कर

 दी  गई  थी  ।  गोयनका  समिति  की  रिपोर्ट  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  अविलम्बता  की  जरूरत  इस  बात  से

 स्पष्ट  थी  कि  विद्यमान  दो  भाषाई  समाचार  एजेंसियों  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  समाचार  और  समाचार  भारती

 प्रायः  ठप  हो  गई  थीं  और  वे  आत्मनिर्भर  न  हो  सकने  की  स्थिति  में  पहुंच  चुकी  थीं  ।

 से  भाषायी  समाचार  पत्रों  के  प्रमुत्व  सम्पादकों/।मालिकों  सूचना  और  प्रसारण  राज्य

 मनन्‍्त्री  के  साथ  25  और  26  1985  को  हुए  विचार-विमर्श  के  परिणामस्वरूप  गोयनका  समिति

 का  26  1985  को  गठन  किया  गया  था|  इस  समिति  का  गठन  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  गया

 था  |  इस  समिति  को  यह  तय  करना  था  कि  क्‍या  समाचार  भारती  तथा  हिन्दुस्तान  समाचार  के

 भग  ठप्प  हो  जाने  के  सन्दर्भ  में  एक  ऐसी  स्वतन्त्र  आत्मनिभंर  समाचार  एजेंसी  बनाना  सम्भव  होगा  जो

 भाषायी  समाचारपत्रों  की  की  पूति  कर  सके  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  6

 1985  को  दी  ।  इसने  अपनी  प्रक्रिया  स्वयं  निश्चित  की  और  सरकार ने  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  के  प्रति

 अपनी  दुढ़  प्रतिबद्धता  के  समिति  के  काय्ये  संचालन  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  या  मार्गंदर्शी  विद्धांत

 निर्धारित  करना  आवश्यक  नहों  समझा  ।

 गोयनका  समिति  ने  एक  नई  भाषाई  समाच्षार  एजेन्सी  शुरू  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  और

 वित्तीय  आवश्यकताओं  तथा  अपेक्षित  पूंजी  जुटाने  क ेलिए  भाषाई  समान्नारपत्रों  की  क्षमता  की  जांच

 की  ।  यह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  एक  नई  समाचार  एजेन्सी  स्थापित  करना  संभाथ्य  नहीं  होगा  और

 दूसरी  ओर  मौजूदा  अंग्रेजी  समाचार  एजेन्सियों  भारतीय  भाष्टों  में  सन्‍्तोषजनक  सेवा  उपलब्ध  कर

 सकती  सरकार  इस  विचार  से  सहमत  हो  गई  ओर  तदनुसार  हिन्दुस्तान  समाचार  तथा  समाचार

 भारतीय  को  आकाशवाणी/द्रदशंन  द्वारा  दिए  जाने  वाले  अंशदान  को  अथवा  किसी  भी  रूप  में  राज

 सहायता  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  ।

 भिनुब  4]

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ओर  प्रामोण  भूभिहीन  रोजगार  पारण्डी
 कार्यक्रम  के  अग्तगंत  आन्प्म  प्रदेश  को  आबंटित  चावल  ओर  गेहूं

 8047.  भी  एस०  पलाकड़ायड  :  कया  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985-86  और  1986-87  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  और  राष्ट्रीय
 भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  आन्भ्र  प्रदेश  को  चावल  और  गेहूं  की
 कितनी-कितनी  मात्रा  आबंटित  की  गई
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 क्‍या  आबंटित  चावल  ओर  गेहूं  से  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  की  मांग  पूरी  हो

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्री  बटा  :  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  198  5-

 86  हेतु  67900  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  की  मात्रा  (18300  मोौटरी  टन  चावल  तथा  49600  मीटरी

 टन  आबंटित  की  गई  वर्ष  1986-87  की  पहली  दो  तिमाहियों  के  लिए  47780  मीटरी

 टन  खाद्यान्न  (23890  मीटरी  टन  गेहूं  और  23890  मीटरी  टन  आवंटित  किया  गया  है  ।

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ब्ष  !985-86  हेतु  65900  मीटरी  टन

 खाद्यान्न  (16300  मीटरी  टन  चावल  तथा  49600  टन  आबंटित  किया  गया  था  ।

 वर्ष  1986-87  की  प्रथम  दो  तिमाहियों  के  लिए  47780  मीटरी  टन  खाद्यान्न  (23890  मीटरी  टन

 गेहूं  तथा  23890  मीटरी  टन  आवंटित  किया  गया

 आन  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  235  लाख  अमदितों  तथा

 प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  206  लाख  क्षमद्िमों  का  रोजगार  स॒जित

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  1986-87  में  कुल  सृजित  रोजगार  441  लाख  श्रमदिन  हो

 जाएगा  ।  ु

 और  राज्यों  को  खाद्यान्नों  का  आबंटन  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  किया  जाता

 है  ।  निर्धारित  मानदण्ड  में  50  प्रतिशत  बल  कृषि  सीमान्त  किसानों  तथा  सीमान्त  मजदूरों  को

 दिया  जाता  है  तथा  50  प्रतिशत  बल  गरीबी  के  मामलों  को  दिया  जाता

 हड़ताल  ओर  तालाबम्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए  जतविबस

 8048,  भो  मृूल्लापललो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  बर्ष

 1984  और  1985  के  दौरान  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  के  कारण  क्रमशः  कितने  जनदिवस

 नष्ट  हुए  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  उपलब्ध  अद्यतन  सूचना  के

 वर्ष  1984  तथा  1985  के  दौरान  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए  जन  दिवसों  को

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 हड़तालों  तथा  तालाबन्दियों  के  कारण  नष्ड  हुए  जन  विबस

 वर्ष  हड़तालें  तालाबन्दियां  कुल

 1984  39.96  16.07  $6,03

 1985  10.32  18.87  29.19
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 सोयाबीन  भौर  सोयाबीन  के  उत्पादों  का  उपयोग

 8049.  शा०  टो०  कल्पना  बेबी  ः  क्या  कृषि  खरमन्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोयाबीन  का  उत्पादन  पहले  ही  10  लाख  मीटरी  टन  तक  पहुंच  गया  है  और  बष

 1990  तक  यह  उत्पादन  25  लाख  मीटरी  टन  हो

 क्या  देश  में  सोयाबीन  की  खली  का  उपयोग  मानव  उपभोग  के  लिये  अथवा  जानबरों

 के  उपभोग  के  लिए  किया  जाता  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसका  कितना

 निर्यात  किया  जाता

 उत्पादित  सोयाबीन  की  कितनी  मात्रा  का  उपयोय  सीधे  खाद्य  पदार्थों  मे ंकिया  जाता  है
 और  सोयाबीन  की  कितनी  मात्रा  तेल  के  लिए  पेराई  को  जाती

 क्या  सोयाबीन  का  वेकरी  के  आटे  और  दही  जैसे  उपभोक्ता  थाद्यों  में

 व्यापक  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 (=)  क्या  सोयाबीन  कौ  खली  ओर  अन्य  मूंगफली  की  खली  का  व्यापक  निर्यात  किये  जाने  से

 दुग्ध  उत्पादन  में  कमी  आई  है  और  दुग्ध  उत्पादों
 के

 आयात  पर  अधिक  निभ्म॑र  करना  पड़ा  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभा्म  में  राज्य  भग्त्री  योगेन्त  1984-85  के

 दौरान  9,34  लाख  मीटरी  टन  सोयाबीन  के  उत्पादन  होने  का  अनुमान  सातवों  पंचवर्षीय  योजना
 के  अन्तिम  वर्ण  अर्थात्‌  1989-90  में  सोम्राथीन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  12.8  लाख  सीटरी  टन  रखा
 गया  है  ।

 देश  में  मानव  खपत  ओर  कुक्कुट  भाहार  के  लिए  सोयाचर्ण  को  बहुत  कम  मात्रा  का

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  वर्ष  1984-85  के  दोरान  4.5  लाख  मीटरी  टन  सोया  की  खली  का

 निर्यात  किया  गया  था  ।

 वास्तव  में  सोयाबीन  की  सारी  मात्रा  तेल  की  पिराई  के  लिए  उपयोग  की  जाती

 सोयाघर्ण  से  निःल्ावित  उत्पादों  का  इस्तेमाल  उपभोक्ता  वस्तुओं  में  एक  सीमित  मात्रा
 तक  किया  जा  रहा  है  |

 (४)  नहीं  ।  बल्कि  दुग्ध  उत्पादन  1980-81  में  316,2  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर

 1984-85  में  401.7  लाख  मीटरी  टन  हो  गया

 में  एल्यूमिनियम  अनुसत्धान  केख  को  स्थापना

 8050.  डा०  डोी०  एन०  रेड्डो  :  कया  इस्पात  ओर  सात  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः

 क्या  मद्रास  में  एक  एल्यूमितियम  अनुसन्धान  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई
 गई

 183



 लिखित  उत्तर  28  1986

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  कया  और  .

 क्या  एल्यूमिनियम  उद्योग  में  इसके  निर्माण  पर  उर्जा  की  खपत  उच्चतम  दर  पर  होती
 है  ओर  यदि  तो  ऊर्जा  की  खपत  में  कमी  करने  के  लिए  अनुसन्धान  एवं  विकास  सम्बन्धी  क्या  प्रयास
 किए  गए  हैं  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  रामबुलारों  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 जी  हां  ।

 ऊर्जा  खपत  कम  करने  के  अनुसन्धान  और  विकास  प्रयासों  में  शामिल  है--इंधन  तेल  को  खपत
 कंस  करने  के  लिए  एल्यूमिना  कैल्साइनर  में  एल्यूमिनियम  प्रद्रावण  में  बिजली  खपत  कम  करने
 के  लिए  लिथियम  कारबोनेट  तथा  माइक्रो  प्रोसेसर  आधारित  नियन्त्रण  प्रणाली  अपनाना  ।

 दुरवर्शाम  के  द्वितीय  जेलल  पर  कार्यक्रमों  का  दिखाया  जाना

 8051.  भरी  प्रकाद्द  बो०  पाटिल  :

 क्री  सोमनाथ

 क्या  सथना  ओर  प्रसारण  भस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दूरदर्शन  के  द्वितोय  चेनल  पर  दिखाये  जा  रहे  कार्यक्रमों  की  लोकप्रियता

 का  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 कया  दूसरे  चंनल  पर  कार्यक्रम  अच्छी  तरह  दिखाई  नही  देते  हैं  जब  तक  कि  टेलीविजन
 सेटों  में  कुछ  अतिरिक्त  उपकरण  नहीं  लगाये

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  चेनल  पर  सेवा  में  सुधार  करने  का  है  जिससे
 कि  अतिरिक्त  उपकरण  लगाये  बिना  इस  चेनल  पर  कायंक्रम  देखे  जा  और

 (8)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  बो०  एन०  :  जी

 द्रदशंन  द्वारा  किए  गए  दर्शक  अनुसन्धान  सर्वेक्षण  के  मुख्य  निष्कर्षों  के  द्वितीय
 बतल  पर  टेलीकास्ट  होने  वाले  कार्यक्रमों  क ेअवलोकन  की  दर  प्राथमिक  चनल  पर  दिखाए  जाने  वाले
 कार्यक्रमों  क ेअवलोकन  को  तुलना  में  कम  है  ।

 दिल्‍ली  और  बम्बई  का  प्राथमिक  चैनल  ओर  द्वितीय  चेनल  क्रमशः  और
 पर  प्रचालित  होता  यद्यपि  सकल  चौड़े  बंड  एंटीना  का  उपयोग  किया  जा  सकता  बेहतर  परिणाम
 प्राप्त  करने  के  लिए  बिभिस्न  बेंडों  पर  प्रचालित  दो  चंनलों  के  लिए  प्रथक  संग्रहण  एंटीना  का  उपयोग
 क्खशिल  है  । जि  ६४
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 और  दिल्‍ली  और  बम्बई  में  द्वितीय  घनल  सेवा  के  |  किलोबाट  के  मौजूदा  ट्रांसमीटरों
 को  अन्तरिम  रूप  से  क्रमशः  1984  तथा  1985  में  स्थापित  किया  गया  था।.सातबों

 योजना  के  दोरान  इनके  स्थान  पर  10  किलोवाट  वाले  ट्रांसमीटर  तथा  व्यावसायिक  ग्रेड  के  उपकरणों

 के  साथ  अतिरिक्त  स्टूडियो  लगाने  का  प्रस्ताव  10  किलोवाट  वाले  ट्रांसमीटरों  के  चालू  हो  जाने

 इन  ट्रांसमीटरों  से  जो  इस  समय  केवल  शहूरों  तक  हो  सोमित  120  किलोमीटर  की

 परिधि  तक  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  है  ।

 ऊंचे  भवन

 8052.  भरी  मानिक  रेह्टी  :  कया  शहरी  विकास  भरज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यातायात  अवरुद्ध  उर्जा  की  सफाई  ओर  आग  लगने  के  खतरे

 से  उत्पन्न  होने  वाली  गम्भीर  समस्याओं  के  कारण  अब  ऊचे  भवनों  के  निर्माण  की  उपेक्षा  को

 जाती

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  मार्गनिदेश  क्‍या  और

 क्‍या  दिल्‍ली  शहरी  कला  आयोग  ने  मार्ग  निदेश  तेथार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  दल

 नियुक्त  करने  का  सुझाव  दिया  है  ?

 इहूरी  बिकास  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  दलबोर  सिह  और  200  के

 लिये  दिल्‍ली  की  बहुत  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  तक  नई  दिल्‍ली  तथा  दक्षिण  दिल्ली  में  बार

 मन्जिले  (45  फूट  तथा  लिफ्ट  को  व्यवस्था  वाले  ऊचे  भवनों  के  निर्माण  पर  17.10.1985  से

 रोक  लगा  दी  गई

 नहीं  ।

 आन्प्न  प्रदेश  में  टो०  बो०  ट्रांसमीटरों  को  स्थापना

 8053.  श्री  एन०  बेंकट  रत्मस  :  बया  सुचना  और  प्रसारण  भरती  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे

 सभो  राज्यों  में  इस  समय  दूरदर्शन  पर  क्षेत्रीय  भाषाओं  ओर  हिन्दी  भाषा  में  कितने
 समय  का  प्रसारण  किया  जाता  भौर

 सातवीं  योजना  अवधि  में  क्षेत्रीय  भाषाओं  ओर  हिन्दी  भाषा  के  लिए  दिए  जाने  वाले
 समय  में  क्या  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 सुथनां  ओर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्भी  बो०  एन०  :  अपेक्षित

 सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  उन  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संध  शासित
 क्षेत्रों  की राजधानियों  तथा  कुछ  अन्य  शहरों  में  चरणबद्ध  ढंग  से  कार्य  क्रम  निर्माण  सुविधाएं  उपलब्ध  की
 जा  रही  हैं  जहां  पर  फिलहाल  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  सातवीं  योजना  के  मुकम्मल  हो  जाने  पर
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 लक्षदीप  और  दादर  तथा  नागर  हथेलो  को  छोड़कर  शेष  सभो  राज्यों  तथा  सम्ध  शासित  क्षेत्रों
 को

 राजधानियों  मुख्वतया  सम्धन्धी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  मूल  रूप  से  कार्यक्रम  तेयार  करने  को  सुविधाएं
 उपलब्ध  होंगी  ।

 विवरण

 नोति  के  रूप  दूरदर्शन  दूरदर्शन  केन्द्रों  को  अपने-अपने  क्षेत्रों  की  भाषाओं  में  कार्यक्रम

 तेयार  करने  के  लिए  प्रोर्ताहित  करता  सभी  पृर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  प्रतिदिन  लगभग  3  घंटे  की
 अवधि  के  लिए  मुख्यतया  अपनी-अपनी  भाषाओं  में  सेंधा  प्रस्तुत  करते  सभी  दूरदर्शन
 केन्द्र/रिले  ट्रांसमीटर  दूरदशंन  दिल्लो  द्वारा  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  राष्ट्रीय  और  नेटवर्क
 क्रमों  को  रिले  करते  हैं  ।  विभिन्‍न  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  की  प्रतिशतता  नोचे  दी  गई

 बिभिनन  भाषाओं  को  प्रतिशतता  :

 दिललो  दूरदशंन  दिल्‍लो  हारा  प्रस्तुत
 किए  गए  तथा  वेहा  के  सभी  रिले
 सीटरों  हारा  रिले  किए  गए  कार्यक्रमों

 दूरदर्दन  विल्‍्लो  :

 हिन्दी  50  प्रतिशत

 अंग्रेजी  34  प्रतिशत

 अन्य  भाषाएं/संगोत  16  प्रतिशत

 राष्ट्रीय  कायकर्भों  में  :

 हिन्दी  54  प्रतिशत

 अंग्रेजी  30  प्रतिशत

 अम्य  भाषाएं/संगीत  16  प्रतिशत

 विभिन्‍न  दृरद्शन  केखों  हाशा
 टेलोकास्ट  किए  जाते  थाले  कार्य  ऋ्रसों  में

 दूरदहोन  अम्धई  :

 मराठी  १0  प्रतिशत

 हिन्दो  13  प्रतिशत

 अंग्रेजी  2  प्रतिशत

 गुजराती  9  प्रतिशत

 अन्य  भाषाएं/संगोत  6  प्रतिशत

 दूरदर्शन  कलकंता  !

 बंगला  75  प्रतिशत

 हिन्दी  7  प्रतिशत

 अंग्रेजी  13  प्रतिशत

 अम्य  भाषाएं/संगीत  8  भ्रतिशत

 ६886



 है  1968

 दृरणक्षंत्र  लखनऊ  :

 दूरददांत  सव्रास  :

 दूरदक्षंत  सोगगर  :

 दूरबधांग  जधर  :

 द्रदहशंत  भिन्न म  :

 दूरदशोत  बंगलौर  :

 हिन्दी
 अंग्रेजी

 ्ूं
 अन्य  भाषाएं/संगीत

 तमिल

 अंग्रेजी

 हिन्दी
 अन्य  भाषाएं/तंगीत

 कश्मीरो

 रद
 अंग्रेणो

 हिन्दी
 अन्य  भाषाएं/संगीत

 पंजाबी

 हद

 अंग्रेजी

 अस्य  भाषाएं/संगीत

 मलयालम

 अंग्रेजी

 हिन्दी

 अभ्य  भावाएं/संगोत

 कत्सड़
 अन्य  दक्षिण  भारतीय  भाषाएं
 अन्य  भाषाएं/संगीत

 लिखित  उत्तर

 85  प्रतिशत

 4  प्रतिशत

 8  प्रतिशत

 3  प्रतिशत

 65  प्रतिशत

 12  प्रतिशत

 5  प्रतिशत

 18  प्रतिशत

 45  प्रतिशत

 42  प्रतिशत

 4  प्रतिशत

 4  प्रतिशत

 5  प्रतिशत

 63  प्रतिशत

 9  प्रतिशत

 10  प्रतिशत

 5  प्रतिशत

 13  प्रतिशत

 87  प्रतिशत

 7  प्रतिशत

 6  प्रतिशत

 80  प्रतिशत

 15  प्रतिशत

 5  प्रतिशत

 हे
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 दूरदर्शत  हैदराबाद  :

 तेलुगु  93  प्रतिशत

 उर्दू  4  प्रतिशत

 अन्य  भाषाएं/संगीत  3  प्रतिशत

 टूरइहोन  अहमदाबाद  :

 गुजराती  95  प्रतिशत

 अन्य  भाषाएं/संगीत  5  प्रतिशत

 दूरदक्षंत्र  कटक

 उड़िया  86  प्रतिशत

 हिन्दी  5  प्रतिशत
 अन्य  भाषाएं/संगीत  9  प्रतिशत

 ज्यार  का  उत्पादन

 8054:  भी  मानिक  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1985-86  के  आध्िक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  ज्वार  का  उत्पादन  वर्ष  1977०78
 में  739  कि०  ग्रा०  प्रति  वर्ष  1982-83  में  657  कि०  ग्रा०  प्रति  वर्ष  198  3-84
 में  706  कि०  ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर  और  वर्ष  1984-85  में  717  कि०  प्रा०  प्रति  हेक्टेयर

 यदि  तो  देश  में  ज्वार  के  उत्पादन  में  इतनी  भिन्‍नता  के  क्‍या  कारण

 क्या  देश  में  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  उच्च  उत्पादन  किसमें  जारो  की  गई  थों  और  यदि

 तो  तस्सम्बन्धी  संस्थान-वार  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  इसके  जारो  होने  से  पहले  उत्पादन  कितना
 और

 क्‍या  अधिक  उत्पादन  वाले  ज्यार  के  बीज  विदेशों  स ेआयात  किए  जाएंगे  जेसा  कि  अन्य
 फसलों  के  मामले  में  किया  गया  है  और  उनके  उत्पादन  में  सुधार  हुआ  है  ?

 कूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  1985-86  के

 लिए  किए  गए  आधिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  ज्वार  की  उत्पादकता  इस  प्रकार  रही  हैं  :

 वर्ष  उत्पादकता

 (किलोग्राम/प्रति  हैक्टार

 ना  1977-78  4739

 प्

 1982-83  657

 1983-84  726

 1984-85 5  717
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 ज्वार  के  उत्पादन  में  घट-बढ़  का  कारण  इस  फसल  की  मुख्यतः  वर्षा  सिचित

 परित्थितियों  में  सीमान्त  और  उप  सीमान्त  भूमि  पर  उगाया  जाता  फसल  के  अन्तगंत  सिचित  क्षेत्र

 मुश्किल  से  3.7  प्रतिशत  है  ।  इसलिए  फसल  की  उत्पादकता  मानसून  की  स्थिति  पर  निर्भर  करती

 हां  ।  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  निमुंत्त  दी  भई  ज्यार  की  सबसे  अधिक  प्रचलित

 किस्मों  का  ब्यौरा  तीचे  दिया  गया

 क्र  सं०  किस्म  का  नाम  नियुक्त  करने  अनुसंधान  फार्मों  में  प्राप्त  उषज

 का  बर्ष  (क्विंटल/प्रति

 1  2  3  4

 1.  अखिल  भारत  समस्थित  सोरधम  सुधार  परियोजना

 भारतोय  कृषि  अनुसंघान  संस्थात  क्षेत्रीय  हैदराबाद

 1.  एस ०  पी०  बी  ०-126  1983  30-32

 एस०  बी  ०-9)

 2.  एस०  पी०  1984  30-35

 एस०  वी  ०-10)

 3.  एस०  पी०  1984  30-35

 एस०

 2.  कवि  विदवविद्यालय/राम्य  कृषि  विभाग

 कर्नाटक

 1.  एस०  बी०  1066  1985  25

 2.  एस०  बी०  905  1985  30-35

 गुजरात

 1,  गुजरात  1985  43

 2.  गुजरात  सोरधम  1985  32

 3.  गुजरात  1985  18

 उत्तर  प्रदेश

 1.  वर्षा  1985  25-30

 महाराष्ट्र

 एस०  पौ०  बी०  297  1985  37-40

 स्वाति  पी०  वी०  504)  1985  2$-30
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 1  2  $  4

 (¥)  राजस्थान

 1.  एस०  पी०  वी  96  1985  20

 2.  एस०  पी०  बी०  245  1985  41

 (=)  तमिलताओ

 1.  सी०  ओ०  21  1985  42

 2,  सी०  भओो०  22  1985  43

 3,  सी०  ओ०  25  1985  45

 4.  सी  ०  ओ०  एच०  3  1985  60

 जी  भारत  का  सोरघम  सुधार  कार्यक्रम  सबसे  अच्छे  कार्यक्रमों  में  के एक  है  और

 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  कई  अच्छो  किस्में/संकर  किसमें  विकसित  की  गई  भारत  में  निर्युक्त
 को  गईं  सोरघम  की  संकर  किसमें  दूसरे  देशों  में  भी  काफी  लोकप्रिय  हैं  ।

 फसल  क्रम  में  असम्तुलन

 8055.  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  कुषि  मंत्री  यह  बताबे  की  कूल  करेंगे  कि  :

 कया  आशिक  सर्वेक्षण  (1984-85)  से  पता  चलत  है  कि  राज्यों  में  फतल-क्रम  सें  भारी

 असस्तुलन  है

 यदि  तो  क्या  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बैशानिक  आधार  पर  उत्पादन  को

 बढ़ावा  देने  के लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  फसलों  के  निम्नतम  बैल्य  निर्धारित  किए  जाएंगे

 और

 देश  में  प्रत्येक  क्षेत्र  में  दोषपूर्ण  फतल  क्रम  को  कम  करने  के  लिए  विभिन्‍क  किक्रकरों  को

 दूर  करने  हेतु  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  घोगेशा  :  जी

 आर्थिक  सर्वेक्षण  (1985-86)  से  पता  चलता  है  कि  कुछ  फसलों  में  प्रौद्योगिकी  सिंचित  क्षेत्र

 के  विस्तार  और  गेहूं  तथा  चावल  की  कीमतों  में  समर्थन  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रभावी  दखल  देने  के

 फलस्वरूप  फसल  पद्धतियों  में  अधिकतर  असन्‍्तुलन  पैदा  होने  शुरू  हुए

 कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  द्वारा  सम्बन्धित  केसद्रीय  मन्त्रालयों  और  योजना  आयोग

 के  परामर्श  से  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  विभिन्‍न  फसलों  के  बिए

 अधिप्राप्ति  मूल्य  निर्धारित  करती  समर्थत/अधिप्राप्ति  मूल्यों  की  सिफारिश  करते  कृषि

 लागत  तथा  मूल्य  आयोग  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादकों  को  उन्नत  प्रौद्योगिकी  अपनाने  ओर  उत्पादन

 को  अधिकतम  सीमा  तक  पहुंचाने  के  लिए  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखता
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 है  ।  यह  सन्तुलित  कृषि  उपज  के  लिए  अधथंव्यवस्था  के  समूचे  ढ़ांच  पर  व्यापक  दृष्टि  रखने  के  साथ

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सम्बन्धित  जिन्सों  की  कृषि/उत्पादन  की  लागत  को  भी  ध्यान  में  रखता

 भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  एक  उच्चस्तरीय  विशेषज्ञ  दल  इस  सभी  सम्बद्ध

 घटकों  को  ध्यान  में  रखते  देश  के  कृषि-जलवायु-सम्बन्धी  विभिलत  क्षेत्रों  में  इष्टतम  फसल  पद्धतियां
 विकसित  करने  के  प्रश्न  पर  गहराई  से  जांच  कर  रहा  फसल  पद्धतियों  में  विकसित  हो  सकने  वाले

 किसी  प्रकार  के  असन्तुलन  को  ठीक  करने  की  दृष्टि  से  एक  दीर्घावधि  कृषि  मूल्य  नीति  तैयार  करने  का
 भी  प्रस्ताव  है  ।

 आन्ध्न  प्रवेधा  में  दूरदर्शन  का  प्रसारण  क्षेत्र

 8056.  भरी  एन०  बेंकट  रत्तस  :  क्या  सूचता  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अभ्त  तक  80  प्रतिशत  जनसंड्या  को  दूरदर्शन  की

 सुविधा  उपलब्ध  कराए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  उक्त  समय  तक  केरल  की  केवल  65.7  प्रतिशत  जनसंझया  को  ही  दूरदर्शन  की

 सुविधा  उपलब्ध  हो  और

 आन्ध्र  प्रदेश  में  दूरदर्शन  सेवाओं  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वा
 कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  हां  ।

 और  नहीं  ।  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो
 जाने  पर  आन्ध्र  प्रदेश  में  दूरदर्शन  सेवा  राज्य  की  लगभग  83%  जनसंख्या  को  उपलब्ध  होने  की
 उम्मीद  है  ।

 चावल  को  अधिक  उपजाऊ  वालो  किस्मों  का  उत्पादत

 8057.  भरी  मुल्लापललो  रामचसान  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चावल
 की  अधिक  उपजाऊ  वाली  किस्मों  को  खेती  कितने  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  की  जाती  है  और  वर्ष  1983,  3,

 गौर  ओर  के  दौरान  प्रति  हैक्टेयर  कितना  वाषिक  औसत  उत्पादन  हुआ  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेश  :  चावल  की  अधिक
 उपज  देने  वाली  किस्मों  के  तहत  लिया  गया  क्षेत्र  तथा  औसत  उत्पादन नोचे दिया  और  के

 '

 दोरान  स्थानीय  किस्मों  सहित  चावल  का  प्रति  हैक्टार  औसत  उत्पादन  नोचे  दिया  गया  है  :  ति

 2-83 4 ) अधिक उपज देने धाली किस्मों 227.8 के तहत क्षेत्र चावल की औसत ग्रा०/हैक्टार)



 ---
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 2000  ईस्थी  तक  स्ाद्य  उत्पादन  लक्ष्य

 8058.  भी  क्ांताराम  क्या  कथि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  में  वर्ष  2000  तक  खाद्य  उत्पादन  प्राप्ति  के  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 om  श्र  ््

 सरकार  उक्त  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  उठा  रही  है  ?

 क्षि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  सातवी  योजना

 के  दस्तावेज  में  सन्‌  2000  ईसबी  तक  खाद्यान्नों  को  आवश्यकता  2350-2400  लाख  मीटरी  टन

 का  अनुमान  लगाया  गया  बाद  की  योजनाओं  के  दोरान  प्लान-वार  लक्ष्य  के  ब्यौरे  तंयार

 किए  जाएंगे  |

 वर्ष  1985  से  2000  तक  के  लिए  उपरोक्त  प्लान  दस्तावेज  में
 दी  गई  विकास  की

 मुख्य  नीति  में  सिचित  इलाकों  में  उवंरकों  का  अधिक  उपयोग  ओर  बारानी  खेती  पर  अनुसन्धान  को

 तेज  प्रयोगशाला  से  फार्म  तक  नई  प्रोद्योगिकी  के  अन्तरण  को  तोब्र  करना  ओर  अधिक  ऋण

 की  व्यवस्था  ओर  नई  प्रोद्योगिकीयों  का  तीव्रता  से  उपयोग  करने  में  सहायता  देने  के  लिए

 शुष्क-खेतो  वाले  इलाकों  में  विपणन  को  सुविधाएं  विकसित  करना  शामिल

 सातवों  पोजना  के  दोरान  व्यकवसायजनित  रोगों  के  निदान  के  लिए
 व्यावसायिक  स्वास्थ्य  क्लोनिक  को  स्थापना

 8059.  भी  आर०  एस  ०  भोये  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गया  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  व्यवसायजनित  रोगों  के  निदान  के  लिए  और

 इतके  कारणों  का  पता  लगाने  तथा  उचित  चिकित्सीय  देखभाल  हेतु  सुझाव  देने  के  लिए  भो  एक

 व्यावसाधिक  स्वास्थ्य  क्लीनिक  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  व्यवसायजनित  रोग  क्षेत्रों

 का  अबन  कर  लिया  और

 (w)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 असम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  और  व्यावसायिक  रोगों

 का  पता  लगाने  और  उनके  इलाज  के  लिए  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  चार  जोतल

 केन्द्रों  को  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  विचार  कर  रहा
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 इब्डियन  एण्ड  ईस्टर्स  स्पृजपेप्स  सोसाइटो  का  समाचारपश्रों

 के  भविष्य  के  बारे  में  अम्यपावेदन

 8060.  भी  पीयूष  तिरकों  :  क्‍या  सूचना  ओर  भ्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  एण्ड  ईस्टने  न्यूजपेपस  सोसाइटी  ने  समाचारपत्रों  के  भविष्य
 और  उनकी  मुक्त  भूमिका  के  बारे  में  मन्त्रालय  को  एक  अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  अभ्यावेदन  के  मुख्य  मुह  क्‍या  ओर

 सरकार  ने  मांग  पूरो  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  ओर
 वित्त  मन्‍्त्री  को  सम्बोधित  दिनांक  22-3-1986  तथा  10-4-86  के  दो  अभ्यावेदनों  को  प्रतियां  प्राप्त

 हुई  इन  अभ्यावेदनों  में  उठाए  गए  मुख्य  मुह  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  अखबारी  कांगज  पर  सीमा  शुल्क  समाप्त  करना  ।

 (2)  आर०  सी०  ग्राफिक  आर्ट  प्रि०  सेंसिटाइज्ड  ऑफ  सेट  आदि  पर
 सोमा  शुल्क  कम  करता  ।

 (3)  पूंजी  बस्तुओं-मुद्रण  उद्योग  के  लिए  उपकरणों  पर  निवेश  छूट

 ये  मांगें  वित्त  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  हैं  ओर  वह  उन  पर  ध्यान  दे  रहा  है  ।

 सिनेमा  कर्मचारियों  का  कल्याण

 8061.  भरी  के०  बो०  हांकर  गोड़ा  :  क्या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  सिनेमा  कमंचारियों  के  बारे  में  1981  में  अधिनियमित  किए

 गए  केन्द्रीय  अधिनियमों  की  जांच  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  कानूनों  को  पुनः  प्रवरतित  किया  है  ओर  इस  उद्योग

 के  विकास  और  कर्मचारियों  के  कल्याण  के  उपायों  के  विस्तार  की  जांच  करने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय

 श्रौद्योगिक  समिति  का  गठन  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  संशोधित  करके  भविष्य  निधि

 योजना  सिनेमा  कमंचारी  कोष  पर  लागू  करने  के  बारे  में  भी  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उनके  लिए  किन  अन्य  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 भ्रस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  तीम  अर्थात्‌

 (i)  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  उपकर  1981  (ii)  सिनेमा  कर्मकार  कल्याण

 1981  और  (iii)  सिनेमा  कमंकार  और  सिनेमा  थियेटर  कमंकार  का
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 1981  को  लागू  करने  का  काम  पहली  1986  से  हो  श्रम  मन्त्रालय

 को  स्थानांतरित  कर  दिया  गया  है  ।  ~

 ये  अधिनियम  लागु  हैं  ओर  इसलिए  इन्हें  फिर  से  लागू  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 27-3-1986  को  हुई  बंठक  में  कमंकारों  के  प्रतिनिधियों  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  अन्य

 उद्योगों  के लिए  स्थापित  समितियों  की  रूपरेखाओं  पर  एक  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  समिति  का  गठन

 किया  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  निधि  1981  को  लागू  करने  से  सम्बन्धित  मामलों

 पर  केन्द्रीय  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  ने  पहले  हो  देश  के  चार

 विभिन्‍न  केन्द्रों  बंगलौर  ओर  में  चार  सलाहकार  समितियां  और  एक
 केन्द्रीय  सलाहकार  समिति  स्थापित  कर  ली  हैं  ।

 कमंचारो  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  कमंकारोंਂ  पर  लागू  करने  के  लिए
 कमंचारो  भविष्य  निधि  अधिनियम  में  कोई  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  कम  चारी
 भविष्य  निधि  योजना  को  सिनेमा  कमंकारों  पर  लागू  करने  के  लिए  इसमें  कुछ  संशोधन  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 उपदान  संदाय  1972  के  उपबन्धों  को  पांच  या  इससे  अधिक  व्यक्ति

 नियोजित  करने  वाले  सिनेमा  थियेटरों  पर  लागू  किया  गया  है  ।

 बिहार  से  अन्य  राज्यों  को  गए  प्रधासो  श्रमिक

 8062.  सेंयद  शाहब॒दह्दीन  :  वया  अस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  से  अन्य  राज्यों  में  गए  श्रमिकों  की  क्या  संख्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्रवासी  श्रमिकों  के  साथ  आम  तौर  पर  बुरा  बर्ताव  किया  जाता

 है  और  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  दी  जाती  और

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  ऐसे  प्रवासी  श्रमिकों  को  देखभाल  करने  हेतु  अन्य  राज्यों  में

 कार्यालय  खोले  हैं  ?

 अस  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :  अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमंकार

 का  विनियमन  और  सेवा  1979  के  अधीन  किसी  प्रतिष्ठान  के  लिए
 सरकारਂ  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  हो  सकती  इस  अधिनियम  में  वह  श्रमिक  आता

 जो  अन्य  राज्य  में  किसी  प्रतिष्ठान  में  नियोजन  के  लिए  करार  या  अन्य  व्यवस्था  के  अधोन  एक
 राज्य  में  भर्ती  या  ठकेदार  द्वारा  भर्ती  किया  जाता  इस  अधिनियम  के  अधीन  बनाए  गए  नियम

 ठेकेदारों  और  प्रधान  नियोजकों  को  अधिकार  देते  हैं  कि  वे  सम्बन्धित  सरकार  के  निर्दिष्ट  प्राधिकरणों

 को  समय-समय  पर  विवरणियां  जिनमें  अन्य  बातों  के  नियोजित  प्रवासी  श्रमिकों

 की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  हो  ।

 बिहार  से  अन्य  राज्यों  में  प्रवासी  श्रमिकों  के  बआरे  में  सूचना  इस  मन्त्रालय  में  महीं  रखी
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 जब  कभी  जिनमें  प्रवासी  श्रमिक  भी  शामिल  के  शोषण  के  बारे  में
 शिकायतें  प्राप्त  होती  तब  उपयुक्त  प्राधिकरणों  को  उचित  कार्रवाई  करने  के  लिए  कहा
 जाता  है  ।

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सिनेसा  कर्म  चारियों  के लिए  उपलब्ध  कल्याण  उपाय

 8063.  श्ोमती  जयन्तो  पटनायक  :  कया  अ्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिनेमा  कर्मचारियों  को  इस  समय  क्या-क्या  कल्याण  उपाय  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सिनेमा  कर्मचारियों  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  उपायों  को

 घोषणा  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  पहली  1986

 से  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  निधि  1981  का  कार्यान्वयन  श्रम  मंत्रालय  करता

 सिनेमा  कमंकारों  को  और  अधिक  कल्याण  सुविधाएं  देने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 इसके  ब्यौरे  तैयार  नहों  किए  गए  हैं  ।

 कर्ंचारी  भविष्य  निधि  के  संचालन  पर  ख्  को  गई  राधि

 8064.  भ्री  भरेद्वा  खग्द्र  चतुर्वेदी  :  वया  श्र्त  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 31  1985  को  समाप्त  हुई  गत  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  दोरान  कर्मचारी  भविष्य
 निधि  संगठन  ह्वारा  निधि  के  संचालन  पर  कितनी  राशि  खर्च  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सभो  लेखाओं  के  अन्तगंत  भविष्य-निधि  की  बकाया  राशियों
 में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 भविष्य  निधि  की  बकाया  राशियों  तथा  इस  निधि  के  संचालन  पर  ख़ज्  में  वृद्धि  होने
 की  इस  प्रवृति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 धप्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  किया  गया  व्यय  निम्नानुसार
 हि

 वर्ष  व्यय  ल  खो

 1982-83...
 ररय॒य॒य॒॒

 1837.09

 2225.33

 1984-85  5  2599.94
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 बकाया  राशि  में  वृद्धि  निम्नानुसार  थी  :

 |  छूटन  छूट  कुल

 9.79 .  करोड़ों

 2-83  9.79
 .

 17.03  20.60

 1984-85  0.46  18.17  28.85

 5  28.85

 सकते  हैं

 (3)  भौद्योगिक

 (2)  न्यायालयों  द्वारा  दोषी  प्रतिष्ठानों  पर  अपर्याप्त  दण्ड

 (3)  न्यायालय  द्वारा  जारी  किए  गए  स्थगन

 (4)  न्यायालयों  द्वारा  आदेश  की  गई  पुनर्निर्माण  योजनाओं  का  लम्बित

 (5)  प्रतिष्ठानों  को  कामबन्दी/तालाबन्दी;

 (6)  राज्य  सरकारों  के  राजस्व  वसूली  तन्त्र  द्वारा  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  में  धीमी

 (7)  भविष्य  निधि  को  जमाराशि  के  अन्तरण  में  चुक  के  लिए  कतिपय  बड़े  प्रतिष्ठानों  के

 सम्बन्ध  में  छूट  को  रह  करना  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  बकाया  राशि  में  बुद्धि  ।

 प्रशासनिक  व्यय  में  वृद्धि  मुख्यतः  महगाई  भत्ते  की  दरों  में  अंशदाताओं  की  आवश्यकताओं

 को  प्रा  करने  के  लिए  अधिक  उप  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  मुद्रण  आदि  को

 लागत  में  वृद्धि  क ेकारण  हुई  ।

 ]

 केस  द्वारा  प्रायोजित  दुर्ध  योजनाएं

 8065.  डा०  चस्परहोलर  ज़िपाठो  :  क्या  छूथि  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सारे  देश  में  नागरिकों  को  शुद्ध  दुध  सप्लाई  करने  क ेलिए  कितनी

 योजनाएं  चलाई  जा  रही

 कितनी  दुग्ध  योजनाएं  नागरिकों  को  दुग्ध  सप्लाई  करने  से  पूर्व  दूध  में  विटामिन

 मिलती  हैं  ताकि  देश  में  बढ़ती  हुई  अन्धता  को  रोका  जा  भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसा  न  करने  वाली  दुग्ध  योजनाओं
 को  दूध  में  पर्याप्त  मात्रा

 में  बिटामिन  मिलाते  का  परामणं  देने  का  है  ओर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?
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 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेश  :  केन्द्रीय  सरकार
 दिल्ली  के  नागरिकों  के  लिए  केवल  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  चला  रही  है  ।

 (q)  दिल्‍ली  दिल्ली  दुग्ध  योजना  तथा  मदर  डेरी  दोनों  ही  अपने  द्वारा  बेचे  जाने  वाले

 टोन्ड  दूध  में  विटामिन  मिलाते  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  से  यह  पता  लगाया  गया

 है  कि  कलकत्ता  स्थित  मदर  कर्नाकट  सहका री  दुग्ध  उत्पादन  संघ  लिमिटेड  के,अन्तरगंत

 ट्मकुर  और  कुडिगे  स्थित  ढेरियां  तथा  गेंगटोक  स्थित  सिबिकम  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संघ

 लिसिटेंड  भी  लाश  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  की  एक  योजना  के  अन्तगंत  अपने  दूध  में  विटामिन
 मिलाकर  उसे  शक्तिबधंक  बनाती

 खाल  तथा  नागरिक  आपूर्ति  मंत्रालय  के  जाद्य  विभाग  की  शक्तिवधंक  बनाने  की  100
 प्रतिशत  लागत  तीन  वर्ष  के लिए  वहन  करने  की  एक  योजना  कई  राज्यों/संध  शासित  क्षेत्रों  को
 डेरियों  ने  इस  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  अपनी  सहमति  व्यक्त  की  है।आशा  है  कि  सातवों
 योजना  के  दौरान  देश  की  अधिकतर  सरकारी/सहकारी  डेरियों  सम्भवतः  इस  स्कीम  को  लागू  कर
 देंगी  ।

 ]

 पीतमपुरा  में  दिल्‍ली  विकास  प्राथिकरण  के  फ्लंटों  का  असामाजिक
 तत्वों  द्वारा  इस्तेमाल

 8066.  भी  हाफिल  भोहम्मर  सिदिकी  :  क्या  दाहरो  विक्षास  मंत्री  यह  बताते  की  क्पा  करेंगे
 किः

 ह

 क्‍या  पीतमपुरा  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  खाली  फ्लैटों  पर  असामाजिक  तत्वों  ने
 कथित  कब्जा  किया  हुआ  है  और  उनमें  कई  घठनाएं  होने  के  समाचार  मिले  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कदम
 उठाये  गये  हैं  कि  अधुरे  बने  तथा  पूरी  तरह  बने  हुए  खाली  फ्लैटों  का  इस्तेमाल  कोई  भी  विशेषतः
 असामाजिक  तत्व  न  करें  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सोदी  स्पिसिंग  एंड  बोबिग  सिल्स  लिमिटेड  सोदो  तगर  हारा  भविष्य

 लिधि  कासनों  का  उल्लंघन

 8067.  भरी  के०  राममृति  :  क्‍या  अरप्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भविष्य  निधि  आयुक्त  ने  मोदी  स्पिनिग  एण्ड  वीविंग  मिलस  लिमिटेड  द्वारा  भविष्य  निधि

 मंशादान  की  अदायगी  के  बारे  में  जांच  कराई  है  और  क्या  इस  जांच  से  भविष्य  निधि  कानून  के
 उल्लंधन  के  कई  मामले  प्रकाश  में  आये  हैं  ओर  भविष्य  निधि  की  1.29  करोड़  रुपए  की

 जो  कि  न्यासी  बोड़ं  को  अदा  की  जानी  बकाया

 1674



 लिखित  उत्तर  28  1986

 यदि  तो  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  की  गई  दण्डात्मक  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 क्‍या  अन्य  ऐसी  छूट  दी  गई  कम्पनियों  द्वारा  भविष्य  निधि  की  राशि  की  अदायगी  के
 बारे  में  ऐसो  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :  हां  ।  भविष्य  निधि  प्राधिकरणों
 के  अनूसार  मेससं  मोदी  स्पिनिंग  और  वीविंग  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  जो  कमंचारों  भविष्य  निधि
 और  प्रकीर्ण  उपलब्ध  1952  की  धारा  के  अन्तगंत  छूठ-प्राप्त  प्रतिष्ठान

 1981  से  1983  तक  की  अवधि  के  लिए  अपने  न्यासी  बोड़ं  को  1.29  करोड़  रुपये

 के  भविष्य  निधि  अंशदानों  का  हस्तांतरण  नहीं  किया  ।  कानून  के  कुछ  अन्य  उल्लंघन  भी  हुए  थे  ।

 सूचित  किया  गया  है  कि  कम्पनी  ने  1.29  करोड़  रुपये  को  सम्पूर्ण  बकाया  राशि  का  भुगतान
 कर  दिया

 की  गई  या  की  जाने  वालो  प्रस्तावित  कारंवाई  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए

 (7)  करमंचारी  भविष्य  निधि  ओर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  अधिनियम  की  धारा  के

 अधीन  प्रबन्धतन्त्र  के  विरुद्ध  32  अभियोजन  मामले  26-7-1984  को  मुख्य  न्‍्यायिक

 मजिस्टू  गाजियाबाद  के  न्यायालय  में  दायर  किए  गए  थे  ।  ये  मामले  अभी  विचारा

 धीन  हैं  ।

 (ii)  कर्मचारियों  की  मजदूरी  से  काटे  गए  कमंचारोी  अंशदान  के  हिस्से  को  अदायगी  न  करने

 के  कारण  भारतोय  दण्ड  संहिता  की  धारा  406/409  के  अधीन  मोदी  नगर  में  पुलिस
 प्राधिकरणों  क ेपास  27-2-1986  को  एक  शिकायत  दर्ज  की  गई  थी  ।

 1981  से  1983  की  अवधि  के  लिए  बकाया  राशि  की  अदायगी  न

 करने  के  कारण  दांडिक  ब्याज/हर्जाना  वसूल  करने  की  कारंवाई  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।

 हां  ।  छूट  प्राप्त  13  अन्य  प्रतिष्ठानों  के  रिकार्डों  की  विशेष  दस्ते  द्वारा  विशेष  जांच

 की  गई  इस  दस्ते  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 खाड़ी  के  देशों  के  आप्रवासियों  का  केरल  में  पुनर्वात

 8068,  भरी  टी०  बशीर  :  कया  भ्रप्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाड़ी  के  देशों  से  वापस  आने  वाले  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा

 केरल  सरकार  के  सहपोग  से  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  खाड़ो  के  देशों  के
 उन  आंप्रवासियों  के  ऋण  आवेदनों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  जो  उद्योग  तथा  स्व-रोजगार  हेतु  अन्य  कार्य  करने  के

 इच्छुक  और
 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं

 ?
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 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दो०  ए०  :  उपलब्ध  सूचना  के  खाड़ी
 के  देशों  से

 लौटने  वाले  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केरल  में  ऐसी  कोई  योजना  शुरू  नहीं  की  गई

 नहीं  ।

 इसकी  जरूरत  नहीं  पड़ी  क्योंकि  खाड़ी  के  देशों  से  बहुत  अधिक  श्रमिकों  का  बहिग॑मन

 नहीं  हुआ  है  ।

 ओद्योगिक  सुरक्षा  पाठ्यक्रमों  का  संचालम  करने  वाले  संस्थानों  के  कार्यकरण

 को  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्च  हाक्ति  प्राप्त  समिति  की  स्थापना

 8069.  भरी  के०  बो०  हांकर  गोड़ा  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उचित  सुविधाओं  के  बिना  औद्योगिक  सुरक्षा  पाठ्यक्रमों  का  संचालन  करने  वाले  संस्थानों

 की  भरमार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  वियार  इन  संस्थानों  की  जांच  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय

 समिति  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  समिति  के  निर्देश  पद  क्‍या  जौर

 समिति  द्वारा  कब  तक  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 सामाग्य  बोसा  निगम  हारा  फसलों  और  पशुओं  का  बोमा

 8070.  श्री  मूल  चन्व  डागा  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सामान्य  बीमा  निगम  फसलों  और  पशुओं  का  बीमा  कर  रहा

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  कार्य  कब  प्रारम्भ  किया  गया

 बीमा  सम्बन्धी  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसकी  स्थापना  के  बाद  से  इसके  कार्यकरण
 की  अवधि  के  दोरान  इस  निगम  की  कितनी  हुई

 इसी  अवधि  के  दोरान  कितने  मामलों  में  दावों  का  निपटान  किया  गया  और  कितनी
 धनराशि  का  भुगतान  किया

 किन-किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यह  योजना  चल  रही  है  और  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  लोग  और  कितने  सीमान्त  किसान  इससे  लाभान्वित

 हुए  ओर

 गत  दो  वर्षों  क ेदौरान  फसलों  और  पशुओं  के  सम्बन्ध  में  बीमा  के  अलग-अलग  कितने
 मामले  हैं  ?

 कषि
 ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्री  योगेद्र  :  फसलों  का

 169



 लिखित  28  1986

 बीमा  भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  किया  जाता  जबकि

 पशुओं  का  बीमा  सामान्य  बीमा  निगम  के  चार  सहायक  निगमों  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  बोमा  न्यू
 इण्डिया  एशोरेंस  ओरिएन्टल  फायर  तथा  सामान्य  बीमा  कम्पनी  और  यूनाइटेड  दृण्डिया  बीमा

 कम्पनी  द्वारा  किया  जाता  है  ।
 ॥

 पशु  बीमा  1974  में  शुरू  किया  गया  था  जबकि  मार्गदर्शी  फसल  बीमा  वर्ष  1979  में

 शुरू  किया  गया  था  और  वृहत  फसल  बीमा  योजना  वर्ष  1985  में  शुरू  की  गई  थी  ।

 और  संलग्न  विवरण  एक  ओर  दो  में  किए  गए  व्यापार  तथा  अदा  किए  गए  दावों

 के  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  ।

 पशु  बीमा  समूचे  देश  में  किया  जाता  जबकि  फसल  बीमा  13  राज्यों  तथा  3  संघ

 राज्य  अर्थात  आन्ध्र  मध्य

 जम्पू  व  कश्मी  उत्तर  तमिलताडु  और  पश्चिम  बंगाल  और  दमन

 तथा  दीव  और  अन्दमान  तथा  निकोबार  दीव  समूह  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  है  |  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  सीमान्त  कृषकों  के  लाभानुभोगियों  के

 ब्यौरे  एकत्र  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  एक  भोर  दो  में  दिए  गए  हैं  ।

 170



 था प्र

 ।
 है

 00

 Be

 91200]
 है

 220

 [5

 be

 ६1४
 ६

 Salhi

 20४
 है
 00

 ७12७४]

 bid
 8

 82४4७
 ९

 188४8

 Kalle

 180

 Dit
 :

 ०५०२,

 फू

 hed

 ७

 1812

 bob

 (s2Djbe)

 जा

 00/078778 ८1

 00191588'02'89..

 822'8#%

 00:82610'८

 5861

 8

 &&

 bop

 +

 BP
 |

 1७४

 bsp

 #00°000'TS'Sh'86

 =

 00:881'८६'८६6

 ६८८६८

 1६८८८

 व

 ५$86

 ५७७

 ८

 ७४५

 ४

 00"८8६#१६*06

 00.9५

 ८८%

 दा

 "9

 00895

 9६8

 6१६09

 वा

 *६

 ५६

 .

 6

 +#

 ८६१८४१'८8'८0'८.

 8

 ६

 ६69

 द्श्ध्ट

 ६

 |

 ६

 08-6८6

 7

 |

 ा

 :”/प:िैथ,घ,थ,»»»,,िक्‍््फहफपप्््््7त+त____हैत8३न

 हह#ह.--.तन्‍न्‍तत#/त्नभभऔनह२न३॥त२3३2त०२....00.].ह२हन्‍हनह.......+....लहहह>ह>हई.नहलनतहइनन्‍नहकझीबनहैननहझब.हबननब---

 रह

 8

 ८

 9

 ५

 ४

 ६

 ।

 ००

 पा

 रन

 &।

 (058)

 ही

 आप
 व

 (६

 मकर

 हि

 [829

 409५]

 4098

 ७४४५

 १४

 ५0]

 &|0

 22%

 409.
 ५

 पक

 6०

 832]

 डे



 है

 (४12७

 रे

 Pb

 ४५७४8

 छै४

 ४७७७६

 6५019

 178५1

 S861

 ब

 O7'SETE

 प५'ट

 2८'६६१9४

 ध्भ्का

 ८हाहट

 ८8

 85'68६६

 ट्श्व

 ६0*६६9८

 प्रधटड

 ,

 “6

 ६3

 9८9५

 '8

 890

 2८६४

 ८६

 #५'0

 0६८६

 9

 9८0

 का

 '$

 ला
 ।

 0१८

 685

 ८८6]

 ४

 6६-8५

 700:

 ६6'टधा

 *६

 छडिए

 ४०४७७

 82७02

 8०७७2

 ६90

 5८6

 '८

 --

 न

 0६0

 9

 6

 छ्

 ६

 ट

 |
 “

 ीं॑ुटिपयपएपएपएए

 |

 |

 (8

 (६

 (४७४

 3.5

 (9७५

 0498
 ३७

 [000७

 फ्कछ

 [४

 मे

 ४7०४
 ४

 93%

 7०

 थक

 लिखित  उत्तेर  .

 |



 8  1908  लिखित  उत्तर

 फसलों  को  हानि  के  बारे  में  साधारण  बौसा  निगम  को  प्राप्त  दाबों  का  निपटान

 8071.  भी  सुभाष  यावव  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 साधारण  बीमा  निगम  को  भयंकर  सूखे  के  कारण  फसलों  को  हुई  हानि  के  सम्बन्ध  में

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितनी  और  राशि  के  दावे  प्राप्त  हुए  तथा  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा

 क्‍या

 साधारण  बोमा  निगम  ने  राज्य  वार  कितनी  राशि  के  दावों  का  भुगतान

 क्‍या  कई  दावे  निपटाए  जाने  के  लिए  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  हि

 विलम्ब  होने  के  कया  कारण  मौर

 शेष  दावों  का  निपटारा  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेग्र  :  (१)  से

 1985  मौसम  सम्बन्धी  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 सभी  स्वीकायं  दावे  शीघ्र  निपटाने  का  प्रयास  किमरा  जाता  इस  सम्बस्ध  में

 कोई  निश्चित  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती
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 लिखित  उत्तर  28  1986

 फालतु  भूसि  का  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  लनजातियों  को  आवंटन

 8072.  भरी  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कुछ
 संसद  सदस्यों

 ने  सरकार  का  ध्यान  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनूसूचित  जनजातियों
 को  फालतू  भूमि  के  आबंटन  के  बारे  में  किए  जा  रहे  अपर्थाप्त  उपायों  की  भोर  दिलाया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उन्हें  आबंटित  की  गई  भूमि  बहुत  कम  है  और  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  भू-स्वामियों  को  ऐसी  जोतों  से  कोई  खास  सहायता  नहीं  मिली

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  तरीके  निकालने  का  जिससे  कि  अधिक
 अच्छी  भूमि  का  तथा  एक  पूर्व  निर्धारित  समय  सीमा  के  भीतर  वितरण  किया  जाए  ?

 !

 कथि  मंत्री  बूटा  :  से  संसद  सदस्यों  ने  समय-समय  पर  सरकार  का
 ध्यान  राज्यों  द्वारा  भूमि  सुधार  उपायों  का  अपर्याप्त  कार्यान्वयन  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  को  फालतू  भूमि  के  आबंटन  की  ओर  आकृष्ट  किया  1-10-85  को  राज्य
 कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  अनुसूचित  जाति  के  संसद  सदस्यों  क ेसाथ  आयोजित  एक  बंठक  में  भी  कुछ
 सदस्यों  ने  इसका  उल्लेख  '

 शाज्यों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेनवीनतम  संकलने  के  अनुसार  43.301  लाख  एकड़  अधिकतम
 सीमा  से  फालतू  भूमि  33.763  लाख  लाभाधथियों  को  वितरित  कर  दी  गई  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  के  लाभार्थियों  की  संडया  तथा  वितरित  भूप्रि  नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 आबटित  क्षेत्र  लाभाधियों की  संख्या

 लाख  एकड़  कुल  वितरित  संख्या  लाभाथियों  की  कुल
 क्षेत्र  का  प्रतिशत  लाख  में  संख्या  का  प्रतिशत

 अनुसूचित  जाति  14.344  33.1  12.252  39.3

 अनुसूचित  जनजाति  5.571  12.9  5.213  15.4

 इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  लाभार्थियों  की  कुल  संख्या  का  54.7  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जन-जाति  से  सम्बन्धित  है  जिन्हें  कुल  वितरित  फालतू  भूमि  का  46  प्रतिशत  क्षेत्र  आबंटित

 किया  गया  72.64  लाख  एकड़  फालतु  घोषित  भूमि  में  स  59.6  प्रतिशत  भूमि  वितरित  की

 गई  परन्तु  16.968  लाख  एकड़  भूमि  मुकदमेबाजी  में  फंसी  है  तथा  वितरण  हेतु  उपलब्ध  नहीं

 चूंकि  भू-स्वामी  को  फालतू  भूमि  के  रूप  में  भूभि  छोड़ने  हेतु  भूमि  का  चयन  करने  का  अधिकार  है
 अतः  इस  प्रकार  की  फालतू  भूमि  बहुत  ही  घटिया  किस्म  को  होगी  तथा  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  बंटी  हुई
 भो  हो  सकती  है  ।  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आवंटियों  को  भूमि  का  विकास  करने  के  लिए

 2500  रुपए  प्रति  द्वेक्टेयर  की  सहायता  देने  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  वे  समम्विट

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आदि  के  अन्तगंत  भी  उपदान  के  रूप  में  8000  रुपए  प्रति  परिवार  का
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 अधिकतम  सीमा  तक  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  राष्ट्रीय  ग्रामीण  र  कार्यक्रम  तथा  प्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  की  मारगंदशिकाओं  में  भी  वाधिक  आबंटन  का  10  प्रतिशत

 सूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन-जाति  को  सीधे  लाभ  पहुंचाने  वाले  निर्माण  भूमि  विकास  तथा

 विचाई  कुओं  आदि  के  लिए  किया  गया  है  ताकि  इन  निर्धारित  निधियों  की  सहायता  से  वे

 आबंटित  भूमि  का  उत्पादक  ढंग  से  उपयोग  कर  सके  ।

 1985  में  हुए  राज्यों  के  राजस्व  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  राज्यों  से  यह  भी  अनुरोध  किया

 गया  था  कि  वितरण  हेतु  अधिक  भूमि  प्राप्त  करने  के  लिए  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  के  शीघ्र

 निपटान  सहित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों  के  तेजी  से  कार्यान्वयन  के  लिए  उपाय  किए  उनसे

 यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  यह  देखें  कि  आबंटित  भूमि  का  वास्तविक  कठ्जा  अभिलेखों  में

 प्रविष्टि  के  पश्चात्‌  दिया  जाए  तथा  भूमि  का  वास्तविक  सीमांकन  किया  जाये  और  जहां  पर  विधायी

 प्रावधान  नहीं  है  वहां  इम्हें  बनाया  जाए  तथा  लागू  किया  जाए  ताकि  आबंटियों  को  भूमि  से  निष्काषित

 किए  जाने  हेतु  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  सके  और  गैर-कानूनो  कब्जा  करने  वालों  से  भूमि  खाली  करवाकर

 उन्हें  शीक्र  भूमि  वापिस  दिलाई  जा  सके  ।

 अनधिकृत  भवनों  को  नियमित  करने  के  लिए  कस  जुर्माना  करने  के  कारण

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  को  हाति

 8073.  भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 कया  नीलामी  की  शर्तों  के  भीकाजी  कामा  प्लेस  के  गेर-सरकारी  निर्माताओं

 को  नीलाम  किए  गए  छः  भूखण्डों  की  भवन  योजनाओं  की  स्वीकृति  से  पूर्व  2.5  करोड़  रुपए  की  स्टाम्प

 ड्यूटी  के  भुगतान  के  पश्चात्‌  पट्टा  विलेख  निष्पादित  करवाना

 क्‍या  उन  भूखण्डों  पर  भवन  पघोजनाओं  की  स्वीकृति  के  बिना  स्टाम्प  शुल्क  का  भुगतान

 पट्टा  बिलेखों  का  निष्पादन  किए  बिना  भवनों  का  निर्माण  किया  गया  था  और  इन  अनधिकृत  भवनों

 को  भवन  उप  विधि  1983  के  अनुसार  वर्ष  1985  नियमित  किया  गया

 क्या  500  रुपए  वर्ष  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  से  जुर्माना  जैसे  कि  निजी  भवनों

 वाणिज्यिक  भवनों  को  नियमित  करने  के  लिए  भवन  उप  1983  में  उपबन्धित  के  स्थान  पर

 केवल  25  रुपए  प्रतिमीटर  की  दर  से  बहुत  कम  जुर्माना  किया  जिससे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 को  3.16  करोड़  रुपए  का  नुकसान  ओर

 5.66  करोड़  रु०  का  नुकसान  पहुंचाने  के  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या

 कारंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रहो  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 छठो  पंचवर्धोय  योजना  के  दोरान  रोजगार  की  विकास  दर

 8074.  थो  बल्लभ  पाणिप्रही  :

 झो  जनक  राजा  गुप्ता  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  रोजगार  की  विकास  दर

 का  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया

 क्‍या  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  रोजगार  को  दर  में  कोई  कमी  आई

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  कमी  आई  और

 (४)  वर्ष  1985  के  अन्त  तक  रोजगार  कार्यालयों  में  नोकरी  के  लिए  पंजीकृत  किए  गए

 लोगों  की  संख्या  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  और  सातवों  पंचवर्षीय  योजना

 दस्तावेज  के  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  रोजगार  में  4.32  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्धि

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (४)  1985  के  अन्त  में  रोजगार  कार्यालयों  में  नोकरी  चाहने  वाले  263  लाख  व्यक्ति

 सिट॒टी  में  साइक्रो-पोषकों  को  कम्ती  क ेकारण  फसल  उत्पावन  पर  प्रभाव

 9075.  भरी  जगम्नाथ  पटनायक  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मिट्टी  में  माइक्रो-पोषक  को  निरन्तर  कमी  होतो  जा  रही  है  जिससे  फसल  की

 उपज  तथा  उनकी  गुणवता  पर  प्रभाव  पड़  रहा  ओर

 यदि  तो  कृषि  उपज  बढ़ाने  के  लिए  किसानों  के  हित  में  नई  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 करने  हेतु  कृषि  वेज्ञ।निकों  द्वारा  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 कथि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेश  :  जी  भीमान्‌  ।

 सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  की  कमी  विशेष  रूप  से  उच्च  फसल  सघनता के  क्षेत्रों  मे ंऔर  सामान्य  रूप  से  उच्च

 विश्लेषण  उबंकों  के  उपयोग  के  कारण  दिखाई  देनी  शुरू  हो  गयी

 भारतीय  कृषि  परिषद  के  अत्तग्रंत  पोधों  और  मिट्टी  में  अखिल  भारतीय

 मुक्ष्म  तत्व  प्रायोजना  1967  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  9  सहकारी  केन्द्रों  पर  देश  में  सुक्ष्म  पोषक  तत्वों

 वाले  क्षेत्रों  की  कमी  की  रुपरेजा  प्रस्तुत  की  इसने  सूक्ष्म  पोषक  तत्वों  की  कमी  के  प्रति  सहनशील
 फसल  की  किस्मों  की  छानबीन  की  मिट्टी  ओर  छिड़काव  का  फसल  पर  उपयोग  करके  सूक्ष्म  पोषक

 तसवों  के  वाहकों  के  प्रयोग  से  मिट्टी  ओर  पोधों  को  कमी  को  दूर  करने  को  विधियां  विकसित  की  गई
 प्रसार  अभिकरणों  और  किसानों  के  द्वारा  सिफारिशों  को  पहले  से  ही  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है

 जिससे  कि  सूक्ष्म  पोषक  तसवों  की  कमो के  क्षेत्रों  में  उत्पादन  को  बढ़ाया  जा  सके  |
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 देश  में  अतिरिक्त  लेण्डिग  सेन्टरਂ  स्वोकत  करना

 8076.  डा०  जी०  बिजय  रासा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समुद्रो  मछलियों  के  निर्यात  में  सहायता  करने  की  दृष्टि  से  कुछ

 और  सेन्टरਂ  स्वीकृत  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  पहले  से

 ही  काम  कर  रहे  सभी  लेण्डिग  सेन्टरों  छोटे  तथा  बड़े  बन्दरगाहों  के  राज्य-वार  नाम  कया  हैं  तथा

 उनमें  वास्तव  में  कितनी  मछलियां  रखी  जातोी

 क्‍या  वर्ष  1985  में  विशाखापत्तनम  में  शुल्क-पतन  स्वीकृत  किया  गया  था  और  यदि

 तो  इसके  कब  तक  चालू  किए  जाने  को  संभावना  और

 क्या  मछआरों  के  लिए  कोई  समेकित  विकास  परियोजनाएं  पहले  से  ही  चालू  रही  हैं
 अथवा  इनकी  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  पूर्ण  क्या

 है  और  इन  राज्यों  में  मछुआरों  को  संख्या  कितनो  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्त  :  केवल  समुद्री
 मछलियों  के  निर्यात  में  सहायतां  करने  को  दुष्टि  से  माल  उता रने  के  केन्द्रों  की  स्कीकृत  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 (@)  जो  हां  ।  इसके  1988  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  को  भाशा

 (1)  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  गुजरात  और  बान्प्र

 प्रदेश  में  समेकित  समुद्री  मात्स्यकी  की  दो  परियोजनाएं  लगभग  पूरी  हो  गयी  हैं  ओर  उनका  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है  :
 |

 प्ररियोजना  प्रस्ताव  समेकित  समुद्री  मात्स्यकी  समेकित  समुद्री  मात्स्यको

 परियोजना  परियोजना

 गुजरात  आन्प्र  प्रदेश

 (1)  स्वीकृत  लागत  2353  लाख  रुपए  2670  लाख  रुपए

 2)  मत्स्पन  बन्दरगाह  2  नम्बसं  3  नम्बर्स

 (3)  यन्‍्तीकृश  मत्स्यन  जलयान  270  नम्बसे  360  नम्बस

 (4)  परम्परागत  मछुआ  घटक  350  डोंगी  60  डोंगी

 आदि  1400  बाहरी  शून्य
 मोटरें

 (5)  लाभ

 अतिरिक्त  मत्स्य  उत्पादन  32600  मीटरी  टन  23096  मीटरी  टन
 अतिरिक्त  क्षींगा  मछली

 का  उत्पादन  2400  मीटरी  टन  6615  मीटरी  टन

 कुल  मूल्य  920  लाख  रुफए  1977  लाख  रुपए
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 (2)  अन्य  समेकित  समुद्री  मात्स्यकी  जिन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  वे

 कर्नाटक  में  ताडरी  और  उड़ीसा  में  अस्ट्रांग  और  कासाफल  में  हैं।इन  परियोजनाओं  के  विस्तृत

 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 ताडरी  परियोजना  :

 परियोजना  कार्य  633  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  1982  में  शुरू  किया  गया  था

 जिसमें  532.50  लाख  रुपए  का  योगदान  डानिडा  का  परियोजना  की  निर्धारित  अवधि  7  अर्ष

 है  ।  परियोजना  की  मुख्य  विशेषताएं  ये

 (1)  ताडरी  मे  मत्स्यन  बन्दरगाह  का  (2)  1400  बर्ग  मीटर  के  नोलामी  हाल  का

 (3)  बर्फ  और  हिमीकरण  कम्पलंक्स  का  (4)  गिल  नैटर्स  और  पर्स  सीनस  का

 (5)  500  मछुआ  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  समुदायिक  भवनों  का  (6)  जल

 निकासी  ओर  बिजलो  की  सप्लाई  आदि  की  व्यवस्था  ।

 कासाफल  परियोजना

 यह  परियोजना  नावें  की  सहायता  से  300.  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से
 1985  से  4  वर्षों  में  क्रियान्वित  की  जाएगी  ।  परियोजना  के  मुख्य  घटक  हैं  :  मछली  उतारने  वाले
 घाटों  का  (2)  गावों  में  पहुंच  सड़कों  का  (3)  बर्फ  शीत  भण्डारण  की

 (4)  पेयजल  की  (5)  मत्स्य  विपणन  को  स्थिति  में  (6)  स्थानीय  मछओं
 आदि  के  लिए  आवासीय  ओर  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं  ।

 हि

 अस्ट्रांग  परियोजना

 यह  परियोजना  यू०  के०  को  द्विपक्षीय  सहायता  के  अन्तर्गत  1984  से  642  लाख

 रुपए  को  अनुमानित  लागत  से  शुरू  को  गई  ।  यह  परियोजना  5  वर्षों  की  अवधि  में  क्रियान्वित  की
 जानी  इस  परियोजना  के  मुख्य  घटक  अस्ट्रांग  में  मत्स्यंन  बन्दरगाह  का

 (2)  10  मीटर  की  लम्बाई  वाले  80  यन्त्रोकृत  मत्स्यन  जलयानों  को  आरम्भ  करना  ओर  (3)  बर्फ
 संयरत्र  शीत  भण्डारण  आदि  जैसी  तटीय  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  समुद्रो  मछुओं  की  संख्या  कर्नाटक
 में  2,82,872,  उड़ीसा  में  1,26,135,  गुजरात  में  1,77,212  भौर  आन्ध्र  प्रदेश  में
 3,26,304

 राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  कार्यक्रम

 8077.  डा०  जो०  विजय  रामाराब  :  बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कम  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  उन्नत  किस्म  के  रासायनिक  खादों  के
 स्थान  पर  काबंनिक  उन्‍तत  जल  संरक्षण  इत्यादि  तथा  किसानों  को  अधिक  मूल्यों  के

 भुगतान  के  लिए  शुष्क  खेती  हेतु  एक  प्रौद्योगिकी  लक्ष्य  शुरू  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया
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 eee

 कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेत्रा  :  और
 बारानी  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  वर्षा  सिचित  खेतो  के  राष्ट्रीय  जलाश्य  विकास  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजना  को  1986-87  से  शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इस  योजना  के  माध्यम  से
 विभिन्‍न  वारानो  क्षेत्रों  के लिए  उपलब्ध  और  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  को  लोकप्रिय  बनाया
 इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  ये  हैं  :  (1)  भूमि  और  मृदा  वारानी  बागवानी  सहित  सस्य
 पद्धति  की  चारा  उत्पादन  और  फार्म  (2)  आकस्मिक  बीज  का  स्टाक  बनाना  और
 पोध  और  घास  बीज/पत्तियों  की  (3)  (4)  अनुकूली  अनुसन्धान
 (5)  सर्वेक्षण  उपकरण  का  प्रावधान  और  नए  औजारों  का  ओर  (6)  क्षेत्रीय  मेनुअल  आदि
 तेयार  करना  ।

 फसल  बोसा  योजना  का  कार्यान्वयन

 8078.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  क्रूषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  फसल  बीमा  को  रूपरेखा  जापानी  फसल  बोमा  के  ढांचे  पर  तंयार  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  में  नवीनताएं  लाने  का  ताकि  किसानों  द्वारा  इसे
 स्वोकार  करने  की  प्रेरणा  मिल

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  ओर  सहक।रिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जो  नहीं  ।

 ओर  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  इस  योजना  में  संशोधन  करने  के  लिए  सुझाव
 प्राप्त  हुए  ताकि  इसे  किसानों  के  लिए  इस  समय  से  अधिक  आकर्षक  बनाया  जा
 कारियों  को  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  उन  सुझ।वों  पर  विचार  किया  है  और  कुछ  प्रिफारिशें  की

 इन  सिफारिशों  पर  अविलम्ब  जांच  शुरू  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 सूखे  से  प्रभावित  किसानों  के  पुनर्वात  को  योजना

 8079.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का
 विचार  रुूग्ण  एककों  के  पुतरुद्धार  सम्बन्धी  योजनाओं  की  तरह  किसानों  द्वारा  लिए  गए  ऋण  को  जिसे
 वे  निरन्तर  पड़ने  वाले  सूखे  क ेकारण  अदा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  माफ  करने  उनके  पुनर्वास
 की  योजना  आरम्भ  करने  का  है  ?

 कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेन्‍्द्र  :  देश  में  कमओर

 केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  के  पुनर्वास  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  जो  1972-73  से  1979-80  तक
 को  अवधि  के  दोरान  चल  रही  थी  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  लघु  और  सीमान्त  किसानों  के  महू
 बकाया  पड़ी  प्राथमिकता  कृषि  ऋण  समितियों  की  अप्राप्य  को  बट्ट  में  डालने  की

 व्यवस्था  है  ।  1979-80  के  पश्चात्‌  कुछ  राज्य  अपनी  योजना  के  भाग  के  रूप  में  आवश्यकता  पर
 आधारित  विचार  हेतु  उक्त  योजना  को  अभी  भी  जारी  रखे  हुए  इसके  अलाबा  कुछ  राज्यो  ने
 निरन्तर  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  अप्राप्य  राशि  को  बट्ट  में  डालने  सम्बन्धी  व्यय  को  पुरा
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 करने  के  लिए  कृषि  ऋण  राहत  निधि  का  भी  गठन  किया  भारत  सरकार  ने  निरन्तर  प्राकृतिक
 आपदाओं  से  प्रभावित  किसानों  के ऋणों  को  बट्ट  में  डालने  की  कोई  योजना  शुरू  नहीं  की  है  ।

 खरीफ  1985  से  देश  में  बृहृत  फसल  बोमा  योजना  शुरू  की  गई  इस  योजना  का
 अभिप्राय  प्राकृतिक  आपदाओं  के  फलस्वरूप  फसल  ठोक  न  होने  फी  दशा  में  किसानों  को  धित्तीय

 सहायता  देना  ओर  फसल  ठीक  न  होने  के  पश्चात्‌  आगामी  फसल  मौसम  के  लिए  किसानों  की  ऋण
 की  पात्रता  फो  बरकरार  रखे  जाने  से  है  ।

 हुड़तालों  और  तालाबंदियों  के  कारण  1985  के  दोरान
 '  अ्भिक-विनों  को  हानि

 8080.  भी  यशवम्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  शर्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1985  के  दौरान  हड़तालों  भोर  तालाबन्दियों  के  कारण  कितने  श्रमिक  दिनों  को

 हानि

 क्या  1984  की  तुलना  में  स्थिति  में  सुधार  हुआ  या  स्थिति  और  खराब  हो
 और

 हड़तालों  और  तालाबन्दियों  के  प्रमुख  कारण  क्‍या  थे  ?

 अस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  और  श्रमिक  दिनों  की

 हानि  में  तेजी  से  कमी  होने  क ेकारण  औद्योगिक  सम्बन्ध  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  ।  यह  संख्या  वर्ष
 1984  में  560,3  लाख  से  घटकर  वर्ष  1985  में  291.9  लाख  रह

 मौद्योगिक  विवादों  क ेकारण-वार  विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  अन्य  कारणों  के  साथ
 बेतन  और  अनुशासनहीनता  ओर  हिंसा  और  कार्मिक  तथा  छंटनी  हृड़तालों  और  तालाबन्दि

 प्रमुख  कारण  रहे  हैं  ।

 कुक्कुट  उत्पादन  में  बढ्धि

 8081.  डा०  डोी०  एस०  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  कुक्कुट  प्रजनन  फार्मों  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌  के  संस्थानों

 ह्वारा  विकसित  एच०  एच०  260  ओर  वी०  एच०  78  जैसे  कुक्कुट  स्ट्रे्सਂ  तथा

 ब्ोयलर  स्ट्रेन्सਂ  के  कारण  कुबकुट  उत्पादन  में  बुद्धि  हुई  है

 षया  यह  वास्तबिक  रूप  से  प्रयोग  में  लाए  जाने  वाले  कुक्कुट  के  आंकड़ों  पर

 आधारित  है  और  यदि  तो  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  विभिन्‍न  कुक्कुट  नसਂ  का  ब्यौरा  क्या  है
 तथा  स्ट्रंन  का  स्रोत  क्या  और

 क्‍या  सफल  कुक्कुट  पालन  करने  वाले  किसान  भूमिहीन  और  गरोबो  को

 रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  और  यदि  तो  इनके  कुक्कुट  पालन  का  काम  आरम्भ  करने  से  पहले  और  यह
 कार्य  अपनाने  के  धाद  उसको  आय  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 कृषि  और  सहकारिता  बिभशाम  में  राज्य  संत्रो  थोगेंग्र  :  कुक्कुट
 उत्पादन  बढ़ाने  में  मुख्य  योगदान  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  शुद्ध  वंशक्रम  के  कुबकुट  प्रजनन  फार्मों  तथा

 मूल  कुक्कुट  के  आयात  पर  आधारित  हेचरियों  द्वारा  कुबकुट  पालकों  को  उपलब्ध  किए  जा  रहे
 तथा  ब्रायलर  स्ट्रेन्सਂ  द्वारा  किया  गया  केन्द्रीय  कुक्कुट  प्रजनन  फार्मों  में  तथा  भारतीय  कषि

 अनुसन्धान  परिषद्‌  के  समन्वित  कुकक्‍्कुट  प्रजनन  परियोजनाओं  के  तहत  विकसित  स्ट्रेनों  ने  भी  हसकी
 बद्धि  करने  में  योगदान  दिया

 प्रश्न  के भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  अश्न  ही  नहों  उठता  ।

 जो  नहीं  ।

 फामिंग  कंन  टू  बल  प्रोडक्शनਂ  छोषंक  से  समाचार

 8082.  भीभती  प्रभावती  गुप्त  :

 भी  अनंत  प्रसाद  सेठो  :

 डॉ०  गोरी  धांकर  राजहूंस  :

 झोसतो  जयम्तो  पटतायंक  :

 ही  के०  वी०  शंकर  गोडा  :

 कया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  31  1986  के  टाइम्सਂ  में  ड्राईलेंड  फामिंग  केन

 ट्रैंबल  प्रोडक्शनਂ  शोष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  क्या  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्‍लो  के  विशेषज्ञों  के  अनुसार
 अपिचित  भूमि  में  शुष्क  भूमि  पर  खेती  सम्बन्धी  स्वदेशी  प्रौद्योगिकियों  का  प्रयोग  करके  फसल
 उत्पादन  तिगुना  किया  जा  सकता  भोर

 यदि  तो  देश  में  शुष्क  भूमि  पर  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  का  विचार
 कया  कदम  उठाने  का

 कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  जी  हां  ।

 श्रीमान्‌  ।

 हस  रिपोर्ट  में  दिए  गए  परिणाम  भारतोय  कृषि  अनुसन्धान  नई  दिल्‍ली  द्वारा

 अपने  परिचालन  अनुसन्धान  प्रायोजना  और  अनुसन्धानशाला  से  खेत  तक  कार्यक्रमों  पर  आधारित  है
 जो  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  200  हैबटर  क्षेत्र  में  500  किसानों  को  शामिल
 करके  चलाए  इन  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  सरसों  की  पूसा  बोल्ड  किस्म  को  पारम्परिक

 विधियों  को  अपना  कर  प्राप्त  7.5  क्विटल  प्रति  हैक्टर  की  आधार  उपज  को  बढ़ाकर  23  से  26
 क्विटल  प्रति  हैक्टर  के  औसत  तक  लाया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  सातवीं  योजना  में  निम्न  विशेष  कार्यक्रम  चलाकर  अपने  प्रयत्नों  को  केन्द्रित  कर

 रही

 है

 ।
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 (i)  बारानी  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  जल  संभर  विकास  कायेक्रम  ।

 (ii)  तिलहन  उत्पादन  पर  प्रौद्योगिको

 (iii)  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  तथा  परिचालन  अनुसन्धान  प्रायोजनाओं

 जैसे  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्‌  के  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  कार्यक्रमों  को  बारानी

 क्षेत्रों  तक  बढ़ाया  जा  रहां  है  ।
 ह

 फिल्म  कर्मेथारियों  का  कल्याण

 8083.  श्रीमती  साधुरो  सिह  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  भारतीय  फिल्म  उद्योग  के  कंचारियों  को  मुआवजा  लाभ  और  कल्याण  उपाय

 नहीं  मिलते  हैं  जबकि  अभी  कुछ  समय  पहले  उनकी  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई

 फिल्‍म  उद्योग  में  कार्यरत  तकनीशियनों  आदि  की  अनमानित
 संख्या  कितनी

 ४

 सिनेमा  कमंचारियों  के  हित  और  कल्याण  में  केन्द्रीय  सरकार  की  स्थिति  कया
 ओर

 इन  अधिनियमों  को  विस्तार  और  आधुनिक  बनाने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए
 गए  हैं  ?

 शाम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जन  प्रदर्शनी  के  उद्देश्य  से
 सिनेमाटोग्राफ  चित्र  बनाने  या  ऐसे  चित्रों  को  प्रदर्शित  करने  में  लगे  व्यक्ति  करमंकार  प्रतिकर

 1923  के  अन्तगंत  आते  हैं  और  वे  रोजगार  चोट  के  कारण  हुई  अपंगता  या  मृत्यु  के  मामले
 में  अधिनियम  के  मुआवजे  का  दावा  कर  सकते  इसके  वे  सिनेमा  कमंकार
 कल्याण  निधि  1981  के  अधोन  दी  जाने  वाली  सभी  कल्याण  जैसे  चिकित्सीय

 शिक्षा  और  छात्रवृत्तियों  के  भी  पात्र  होंगे  ।

 श्रेणी-वार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  अनुमान  है  कि  फिल्म  उद्योग  में

 एक  लाख  श्रमिक  नियोजित  हैं  ।  लगभग

 कैवल  सिनेमा  कमेंकारों  और  सिनेमा  थियेटर  कमंकारों  के  लिए  निम्नलिखित  अधिनियम
 बनाए  गए  हैं  :

 *
 (+)  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  उपकर  1981;

 (ii)  सिनेमा  कंमंकार  कल्याण  निधि  1981;

 (iii)  सिनेमा  कमंकार  ओर  सिनेमा  थियेटर  कर्मकार  का
 1981.
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 इसके  निम्नलिशित  सामाजिक  सुरक्षा  कानून  भो  सिनेमा  कर्मकारों  पर  लागू
 होते  हैं  ।

 (i)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952;

 (ii)  उपदान  संदाय  1972;

 (iii)  कर्मकार  प्रतिकर  1923.

 इस  समय  सिनेमा  कमंकारों  के  लिए  तोन  विशिष्ट  अधिनियमों  का  विस्तार  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  तहीं  समय-समय  पर  सामाजिक  सुरक्षा  कानूनों  की  पुनरीक्षा  की  जाती  है
 ओर  उनमें  संशोधन  किया  जाता  है  ताकि  आवश्यकता  अनुसार  उनके  सीमा-क्षेत्र  को  बढ़ाया  जा  सके

 ओर  उनमें  अन्य  परिवतंन  किए  जा  सकें  ।

 अधिक  उपज  देने  वाली  धान  किस्म  को  फसल  का  खराब  होता

 8084.  भी  बी०  तुलसीराम  :  क्‍या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  वर्षा  क ेआधार  पर  धान  को  खेती  होने  वाले  क्षेत्रों  मे ंअधिक  उपज  देने  वाले

 धान  की  किस्म  की  खेती  सफल  नहीं

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  बया  हैं  जहां  यह  खराब  हुई  है  तथा  उसके  क्या

 कारण

 आंध्र  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  पृथक-पृथक  अधिक  उपज  देने  वाली  घान  की  किस्म  के
 उत्पादन  की  असफलता/सफलता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सभी  चावल  उत्पादक  राज्यों  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  इस  योजना  को  सफल
 बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  जो  नहीं  ।
 चावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  की  उन  वर्षा  सिखित  क्षेत्रों  जहां  औसत  वर्षा
 लगभग  1000  मिली  लोटर  से  अधिक  होती  सफल  रही  है  ।

 और  चावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  की  खेती  सभी  राज्यों  में  सफल

 रही  देश  में  बावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  का  क्षेत्र  1975-76  के  124.4  लाख

 हैक्टार  से  बढ़कर  1983-84  में  217.4  लाख  हैक्टार  हो  गया  ।  1975-76  और  1983-84  के
 दोरान  आंध्र  प्रदेश  और  चावल  का  उत्पादन  करने  वाले  अन्य  प्रमुख  राज्यों  में  चावल  को  अधिक
 उपश  देते  वाली  किस्मों  के  क्षेत्र  फा  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 कृमियों  के  सहनशील/प्रतिरोधी  स्‍थान  विशिष्ट  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  की

 खेती  को  तेजी  से  लोकप्रिय  बनाने  क ेलिए  चावल  मिनिकिट  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  अन्तगेत

 भांध्र  प्रदेश  सहित  चावल  उगाने  वाले  सभी  राज्यों  में  किसानों  को  नयो  निमृंकत  की  गई/विकसित  की

 गई  किस्मों  के  बोज  मिनिकिट  बड़ो  मात्रा  में  वितरित  किए  जाते  मध्य
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 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  चल  रहे  प्रयोगशाला  से  खेत  राष्ट्रीय  प्रदर्शन

 विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  के  जरिए  और  चावल  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत

 और  विभिन्‍न  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  द्वारा  आयोजित  प्रशिक्षणों  के  माध्यम  से  भावज  की  अधिक  उपज

 देने  वाली  किस्मों  की  उन्नत  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार  किया  जा  रहा

 विवरण

 हैक्टार

 1975-76  1983-84

 आंध्र  प्रदेश  24.77  34.66

 असम  3.28  9.90

 बिहार  7.68  20.00

 कर्नाटक  5.75  8.77

 मध्य  प्रदेश  11.50  15.00

 उड़ीसा  4.83  14.27

 तमिलनाडु  18.60  22.82

 उत्तर  प्रदेश  15.93  29.90

 पश्चिम  बंगाल  10.53  20.10

 अखिल  भारत  124.43  217.36
 किस  “5  न तन

 पुर्स-सोम  जालों  के  अस्धाधुरध  प्रयोग  का  प्रभाव

 8086.  भ्रो  सुरेश  छुरूप  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  थात  को  जानकारी  है  कि  मछली  पकड़ने  के  लिए  पुर्से-सोन  जालों
 के  अन्धा-धुरध  प्रयोग  से  समुद्री  सम्पदा  तेजी  से  घट  रही  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 कषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्री  योग  शमुद्री  तेटीय
 राज्यों  ढवारा  मछली  पकड़ने  वाले  पुर्स-सीन  जालों  के  प्रयोग  पर  कड़ाई  से  नियरंत्रण  किया  भा

 रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समप्ठी  लाश  पदार्थों  का  उत्पादत  तथा  निर्यात

 8087.  कुमारी  डो०  के०  तारा  देवो  :  क्या  क्षि  मंत्रो  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 8.  1908  लिखित  उशर
 ननन्‍नननगरनगनतन यदि  भख।त++++त+

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  अन्तर्देशीय  मछली  का  कुल  कितना  वाधिक  उत्पादन

 उनमें  से  कितना  मछली  उत्पादन  का  निर्ग्रात  किया  और

 ब्ष  1990  में  समुद्री  खाद्य  पयाथों  का  कितना  उत्पादन  होने  की  संभावना

 कथि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेरा  :  गत  3  वर्षों  के

 दौरान  अन्सर्देशीय  मत्स्य  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है

 वर्ष  उत्पादन  लाख  मीटरी  टन  में
 अमनकंननम>«म>फ-+अकनन+-मन-नन-न  फनननाक-ननननन-न

 1983-84  9.87

 1984-85 5  10.82

 )

 1985-86  11.18

 अधिक  मात्रा  में

 1990  तक  समुद्रो  आहार  के  सम्भावित  उत्पादत  का  लक्ष्य  लगभग  20  लाख  मीटरी

 टन

 अमिकों  को  विदेश  भेजने  बालो  जालो  एजेंसियां

 8088:  भी  एन०  होस्‍्थी  सिह  :  क्‍या  अस  संत्रो  यह  बताने  को  क  पा  करगे  कि  :

 जन  शक्षिद  का  निर्यात  करने  वालो  उन  एजेन्सियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  कदाचार  में
 संलिप्त  होने  के  कारण  रहू  कर  दिया  गया

 वे  किस  किस्म  के  कदावारों  में  संलग्न  ओर

 क्‍या  अन्य  सभो  एजेन्सियों  को  कार्य  करने  की  अनुमति  दो  जाएगी  अथवा  उन्हें  सरकारी
 नियंत्रण  के  अधोन  लाया  जाएगा  अथवा  सरकार  इस  कार्य  के  लिए  अपना  संगठन  स्थापित

 अपर  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  और  सूचो  दशने  बाला
 विवरण  संलग्न

 सह्क्रार  के  फ्स  पंजीक,त  भरी  एजेन्सियों  ओर  राज्य  वाले  जन्न्ानिक्न  मित्रों
 को  विदेशों  में  रोजमार  के  लिए  भारतीय  श्रमिकों  की  भर्ती  करने  की  अनुमति  दी  जाती
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 लिब्ित  उंतरं  28  1986

 विवरण

 उन  पंजोक्त  भर्तो  एजेंटों  की  जिनका  पंजोकरण  प्रभाणपत्र

 निलम्बित  किया  गया  है

 क्रमांक  भर्ती  एजेन्ट  का  नाम  निलम्बन  की  शिकायत  का  स्वरूप
 >  तारीख

 2  3  4

 1.  मंसस  अल-अदनान  6-4-8  5  कागजातों  की  धोलाधड़ी

 2.  मंससं  ब्लू  नोल  ट्रंबल्स  एण्ड  बम्बई  4-9-85  संविदा  का  प्रतिस्थापन

 3.  मंसर्स  गुप्ता  टू्स  एण्ड  ट्रं  बम्बई  27-7-85  दस्तावेजों  में  धोखाधड़ी

 4.  मैेससं  ओवरसीज  इन्जोनियरिंग  12-8-8  5  संविदा  का  प्रतिस्थापन

 कन्सट्रवशन्स  नई  दिल्‍ली

 5.  मैससं  निशान  हैदराबाद  23-7-8  5  घन  ऐंठना

 6.  मंत्र  नसीर  ट्रंड  बम्बई  25-8-85  वोजा  दस्तावेजों  में

 धोखाधड़ी

 7.  मेसर्स  एस०  आर०  एस०  5-9-8  5  उचित  उत्प्रवास  अनुमति  के

 दिल्ली  बिना  श्रमिकों  को  भेजना  ।

 8.  मैसस  यू०  के०  बम्बई  28-11-85  5  संविदा  का  प्रतिस्थापन

 9.  मेसस॑  वल्ड  टूर  एण्ड  बम्बई  28-10-85  घन  ऐंठना  ।

 10.  मंसस  पैरामाउन्ट  16-1-86  रोजगार  दस्तावेजों  में
 बम्बई  असंगति

 11.  मेसस  फोरेन  लिकर्स  2-1-86  श्रमिकों  से  धोलेबाजी  ।
 नई  दिल्‍ली

 12.  मंससे  सहल  दिल्ली  26-1-86  उचित  दस्ताबेजों  के  बिना
 भर्ती

 13.  मंसर्स  आनन्द  दिल्ली  30-1-86  संबिदा  का  प्रतिस्थापन

 14.  मेसरे  अमेरिकन  बम्बई  11-2-86  मौकरी  चाहने  बाले  से
 धोलेबाजो  ।

 15.  मेसस  के०  के०  13-2-86
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 1  2  3  4

 16.  मंससं  एक  जोत  लुधियाना  2-3-86  श्रमिकों  से  धोलेबाजी

 17.  मेसस  शाद  दिल्ली  13-2-86  संविदा  का  प्रतिस्थापन

 18.  मैससे  अल  धोरी  बम्बई  25-2-86

 19.  मेसस॑  जे०  के०  लुधियाना  13-3-86 6  त्न्‍नन  ऐंठना

 20,  मंसस  सेलेक्टिबय  पावर  11-3-86  धन  ऐंठना
 लि०  नई  दिल्‍ली

 जाय  बागानों  में  कोटनाशी  ओर  कुमिनाशी  दवाहयों  का  प्रयोग

 8089.  भी  के०  राममृति  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  चाय  वागानों  में  कीटनाशी  और

 कृमिनाशी  दवाहयों  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  निर्धारित  किए  गए
 दण्डों  का  चाय  उद्योग  द्वारा  उल्लंधन  किया  जा  रहा  धौर

 यदि  तो  चाय  बागान  श्रमिकों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  विचार  है  ?

 कषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेख  :  ओर  चाय
 जाय  बागानों  में  कृमिनाशी  दवाइयों  के  प्रयोग  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  मानदण्डों  का  उल्लंघन

 किए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहों  हुई

 कीटनाशोी  1968  के  तहत  बनाए  गए  कीटनाशी  1971  में  कीटभाशियों  के

 सूत्रीक  परिवहन  वितरक्ष  अथवा  उपयोग  के  दोरान  उनको  सम्भाल  करने  वाले  व्यक्तियों

 हारा  प्रयोग  किए  जाने  वाले  सुरक्षात्मक  कपड़ों  और  अन्य  वस्तुओं  के  बारे  में  विस्तुत  हिंदायतें  दी

 गई  हैं  ।

 बागानी  फसलों  पर  कृमिनाशियों  का  हवाई  छिड़काव  भी  शुरू  किया  गया  अतः  किसी

 सम्भव  जोखिम  से  बचने  के  लिए  कीटनाशी  1971  में  बचाव  सम्बन्धी  बहुत  ही  विशिष्ट

 घान  शामिल  किए  गए

 कवि  लागत  और  शल्य  आयोग  हारा  क्षि  उत्पादों  का  मूल्य  निर्धारण

 8090.  भरी  विजय  कुमार  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ओद्योगिक  वस्तुओं  के  मुल्य  उद्योगपतियों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते
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 सिशित  उत्तर  38  ६086

 न ली  न  न  लत  नी न  द्वारा

 यदि  तो  क्या  इसके  विपरीत  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कृषि  लक्षत

 ओर  मूल्य  आयोग  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते

 यदि  तो  ऐसी  दोहरी  नीति  अपनाए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  उसका  क्‍या  ओचित्य

 गोर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  समान  नोति  निर्धारित  करने  का  है  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पोगेशा  :  अधिकतर

 ओद्योगिक  जिन्‍सों  के  लिए  मूल्यों  का  निर्धारण  बाजार  में  मौजूदा  सप्लाई  और  मांग  के  रुख  द्वारा  किया

 जाता  भारत  सरकार  अन्तिम  उपभोक्ता  के  संरक्षण  को  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  समझे  जाने
 बाली  लेवी  बोनी  जेसे  कुछ  चुनींदा  औद्योगिक  उत्पादों  और  अथंव्यवस्था  के  भीतर

 व्यापक  संयोजन  की  दृष्टि  से  भी  महत्वपूर्ण  समझे  जाने  थाले  अलमोनियम  और  लेबोी  सोमेंट
 जेसे  औद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  का  निर्धारण  और/अक़का  बिनियत्रत  करतो  है  ।

 भोद्योगिक  उत्पादों  के  लिए  सरकार  द्वारा  आकलित  मृल्य  धारण  अथवा  उच्चित  बिक्री  मृल्य  हैं
 जो  अधिकतम  बिक्री  मूल्यों  के  रूप  में  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  कृषि  जिन्‍सों  के  म्यूनतम  समर्थन/अधिप्राप्ति  मूल्यों  को  सिफारिश  कृषि  लागत

 और  मूल्य  आयोग  द्वारा  को  जाती  है  ओर  सरकार  द्वारा  उनका  निर्धारण  किया  जाता  है  जिसमें  जिस

 को  उत्पादन-लागत  सहित  सभी  सम्बद्ध  पहुलुओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ताकि  उत्पादक  स्कर्थ
 सिद्धि  के  लिए  नियत  मूल्यों  द्वारा  शोषण  से  बच  सकें  ।

 ओर  कृषि  ओर  ओद्योगिक  उत्पादन  प्रक्रिया  के  बोच  मूल  अन्तर  होते  हैं  इसलिए
 ओद्योमिक  मूल्यों  का  सिद्धान्त  कृषि  क्षेत्र  में  कागू  नहों  किया  जा

 ]

 कृषि  भ्रसिकों  क ेलिए  कमंचारो  राज्य  बोभा  पोजना  के  लाभ

 8091.  भो  के०  कुम्जम्बयु  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  श्रमिकों  को  राज्य  कोमा  योजना  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  तक  इन  लाभों  को  पहुंचाना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :

 फिलहाल  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  को  कृषि  श्रमिकों  तक  पहुंचाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 प्रहक  ही  नहीं  उठता  ।



 है  1908
 उत्तरे

 की
 पए््््ंआं़ंाें

 अभिकों  को  विदेश  भेजने  बालो  जालो  एलरेग्तियां

 8092.  भी  रासाभ्य  प्रसाद  सिह  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अप्राधिकृत  ओर  बिना  पंजीकरण  वाली  कुछ  एजेन्सियां  और
 कम्पतियां  भारतीयों  को  विदेश  में  रोजगार  दिलाने  के  लिए  अभी  भी  काम  कर  रहो  और

 यदि  तो  तत्सम्बसरधी  ब्यौरा  कया  है  भर  देश  में  ऐसी  एजेस्सियों  और  कम्पनियों  के
 नाम  कया  और

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 अम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  से  उत्प्रवास

 1983  को  लागू  करते  कोई  भी  भर्ती  एजेन्सी  या  जो  ससकार  के  पास  पंजीक त  नहीं
 विदेशों  में  रोजगार  के  लिए  भर्ती  का  काम  नहीं  कर  सकती  ।  बिना  पंजीकरण  वालो  भर्ती  एजेन्सियों
 की  एक  सूची  दर्शाने  वाले  विवरण  संलग्त  जिनके  खिलाफ  सरकार  को  शिकायतें  मिली  इन
 एजेन्सियों  के  विदद्ध  शिकायतों  को  सम्बन्धित  पुलिस  प्राधिकरणों  के  पास  आवश्यक  कारंबाई  हेतु  भेज

 दिया  गया

 विवरण

 बिता  पंजीकरण  बाले  भर्तो  एलेंट्स

 »  अल  अमीर  बम्बई

 »  बी०  आर०  ट्रेंडिंग  एण्ड  कन्ट्र  क्टिग  बम्बई

 .  डी०  टी०  का  दिल्‍ली

 -  साहमेकस  कन्सलटेन्ट्स  प्राइवेट  बम्बई

 कन्सलटेन्सी  नई  दिल्‍ली

 .  दीपक  बम्बई

 .  फारेन  दिल्ली

 .  जी०  के०  ट्रं  मद्रास

 .  हाले  एक्सपोर्ट्स  प्राइवेट  बम्बई

 .  जया  कुमार  एन्ड  त्रिवेन्द्रम

 .  कमानी  इन्जीनियरिंग  कारपोरेशन  बम्थई

 12.  लिक  पसंनल  इल्टरनेशनल  प्राइबेट  नई  दिल्ली

 «  किंग  ट्रे बल  कोचीन

 .  कौशल टू  जलन्धर
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 करारा

 15.  के०  के०  कन्स्ट्रकशन  नई  दिल्ली

 16.  एम०  अरूंग  धाम  आफ  एस०  डी०  बम्बई

 17.  मैन्सयोर  मद्रास

 18.  मृगा  एक्सपोर्टू  नई  दिल्‍ली

 19.  मलकियात  सिंह  डिस्ट्रिक्ट  संगरूर

 20.  एम०  एस०  रशीद  मद्रास

 21.  माटिन  बम्बई

 22.  पन्‍न्छी  दिल्‍ली

 23.  पम्पा  टूसं  एण्ड  ट्रे  मंगलोर

 24.  ओबेड  मद्रास

 25  पंजाब  केमी-प्लांट्स  चन्डोी गढ़

 26.  पी०  एन०  के०  फगवाड़ा

 27.  राधवन  आफ  मद्रास

 28.  रोहित  अल  बम्बई

 29  राकेश  ऑफ  मेट्रो  नई  दिल्‍ली

 30.  रोक्सी  इन्जीनियरिंग  नई  दिल्‍ली

 31.  रॉनक  दिल्‍ली

 32,  सुप्रिम  दिल्ली

 33.  स्विफ्ट  एयर  ट्रं  वल्स  चन्डीगढ़

 34.  सत्याम  फारेन  लिकर्स

 35.  शाह  कम्स्टक्शन

 36.  शेख  मोहम्मद  आफ  गाडंन  कलकत्ता

 37.  बग्गा  दिल्‍ली

 38.  सत्याम  बम्बई

 39.  शिवम  बम्बई

 40.  वोी०  एम०  ट्से  एल्ड  ट्रं  वल्स  प्रा०  बम्बई

 42.  बो०  आई०  पी०  पसंनल्स  मेनेजमेन्ट्स  बम्बई
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 बोडी  अमिकों  को  ई०  एस०  आई०  के  लाभ  देना

 8093,  भी  बो  ०  एस०  विजयराधबन  :  क्‍या  अ्रम्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीड़ी  श्रमिकों  को  ई०  एस०  भाई०  योजना  के  अन्तर्गत  लाभ  मिल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बीड़ी  श्रमिकों  को ई०  एस०  आई०  योजना  का  लाभ  पहुंचाने
 का

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  फिलहाल  ऐसे  क्षेत्रों  में  जिनमें
 क्रमंचारो  राज्य  बीमा  योजना  लागू  स्थित  बीड़ी  का  निर्माण  करने  वाले  प्रतिष्ठानों  जो  बिजली

 का  प्रयोग  करते  हैं  तथा  जिनमें  10  या  इससे  अधिक  व्यक्ति  नियोजित  हैं  या  बिजली  का  प्रयोग  नहीं
 करते  हैं  तथा  उनमें  20  या  इससे  अधिक  व्यक्षित  नियोजित  नियोजित  बीड़ी  श्रमिक  कर्मचारी
 राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  लाभों  के  पात्र

 ओर  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।

 पबं तो  य  क्षेत्रों  में  के्लीय  सरकार  की  परियोजनाओं  में  कार्य रत  नेमितिक
 कर्मचारियों  को  मंजरी  बेगा

 8094.  भी  पी०  आर०  कुसारसंगलम  :  क्या  श्रम  मंत्री  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार
 की  परियोजनाओं  में  कार्यरत  न॑मित्तिक  कमंचारियों  को  मजूरी  देने  के  बारे  में  6  1983  के
 अतारांकित  प्रश्त  संघघा  2082  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अन्तगंत  नियुक्त  नैमित्तिक  कमंचारियों  के  लिए
 सरकार  ने  1971  में  आदर्श  स्थायी  आदेश  जारी  किए  थे  ;

 क्‍या  नैमित्तिक  कमंचारियों  को  नियप्तित  कमंचारियों  की  सम्बन्धित  श्रेणी  के  मिलने
 बाले  प्राधिकृत  वेतनमान  में  वेतन  जमा  मह॒गाई  भत्ते  का  तीसवां  हिस्सा  मिल  रहा  और

 क्‍या  लगातार  90  दिन  तक  नेमित्तिक  कर्मचारियों  के  रूप  में  कार्य  करने  पर  उस्ते  नियमित

 कमंचारी  को  मिलने  वाले  अन्य  लाभ  और  राहत  ग्राह्म  हैं  भौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ”

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  श्रम  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  सरकार
 के  उपक्रमों  में  तमित्तिक  श्रसिकों  के लिए  मॉडल  स्थायी  आदेश  1971  में  जारी  किए  इन  भादेशों
 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कार्य  समयोपरि  मजदूरी  साप्ताहिक

 मजदूरी  के  भुगतान  आदि  के  उपबन्ध  हैं  ।  ये  परामर्शी  स्वरूप  के  हैं  और  इनकी  कोई  वेशानिक  मान्यता

 नहीं  है  ।

 मॉडल  स्थायी  आदेशों  में  यह  ध्यवस्था  है  कि  यदि  नियोजत  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 के  अन्तगंत  आता  जो  नेमित्तिक  श्रसिक  को  उक्त  अधिनियम  के  श्रप्तीन  निर्धारित  मजदूरों  का
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 भुगतान  किया  जाएगा  ।  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अन्तगंत  न  आने  वाले  श्रमिक  को  स्थानीय

 प्राधिकरण  या  राज्य  सरकार  द्वारा  नियोजन  के  प्रकार  के  अनुसार  निर्धारित  स्थानीय  देनिक  दरों  का

 भुगान  किया  जाता  यदि  ऐसा  सम्भव  नहीं  तो  उसे  प्रतिष्ठान  में  तदनुरूपी  श्रेणी  के नियमित

 कर्मचारी  के  देय  न्यूनतम  प्राधिक्त  वेवन  मान  का  1/30  और  महंगाई  भत्ता  अदा  किया  जाना

 मंत्रलय  भुगतान  की  गई  वास्तविक  मजदूरी  से  सम्बन्धित  सूचना  नहीं  रखता

 मॉडल  स्थायी  आदेशों  के  पैरा  15  के  अनुसार  नैमित्तिक  कर्ंकार  को  जिसने  उसी

 प्रतिष्ठान  में  या उसी  नियोजक  के  अधीन  लगातार  90  दिन  की  सेवा  पूरी  कर  लो  प्रतिष्ठान  को
 नियमित  सेवा  में  लाया  जाएगा  ।  इस  उपबन्ध  के  परामर्शी  स्वरूप  का  अनुपालन  के  सम्बन्ध  में

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 आन्प्न  प्रदेश  में  अस्रक  को  खातें

 8095.  भरी  बी०  क्षोभनाद्रीइवर  राव  :  कया  इस्पात  और  छान  मंत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंये
 किः

 आन्ध्र  प्रदेश  में  अश्रक  की  खानों  के  अन्तर्गत  कुल  कितना  क्षेत्र  है  तथा  वहां  अभ्रक  का

 कुल  कितना  उत्पादन  होता

 आन्भ्र  प्रदेश  में  अभ्रक  की  खानों  में  कार्य  कर  रहे  व्यक्तियों  की  संब्या  कितनी  और

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  अभ्रक  खान  कार्यों  के  विस्तार  की  कोई  योजना  यदि  तो
 तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  :  से  जानकारी  एकत्र  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नए  कानूनों  के  लागू  होने  से  क्षाड़ो  के  वेक्षों  से  भारतीय  भरमिकों
 का  बहिगंमस

 8096.  थी  टी०  बशीर  :  क्या  श्रप्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  खाड़ी  के  देश  अपने  श्रम  कानूनों  को

 कुछ  सछती  से  लागू  कर  रहे  हैं  जिसका  विदेश  के  भारतीय  श्रमिकों  पर  अत्याधिक  प्र  तिकल  प्रभाव

 यदि  तो  खाड़ी  के  कौन-कौन  से  देश  इन  कानूनों  को  सख्ती  से  लागू  कर  रहे  हैं  भो
 इससे  प्रत्येक  देश  में  अनुमानतः  कितने  श्रप्तिक  प्रभावित

 खाड़ी  के  देशों  से  श्रमिकों  का  भारत  को  बहिगंमन  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं  क्योंकि  इससे  एकाएक  देश  विशेषकर  के  रल  में  सामाजिक  समस्यायें  उत्पन्न  और

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  बया  कदम  उठाए  जा  रहे

 अम  भंपालय  के  राज्य  सत्री  पो०  ए०  :  से  हाल  ही  में  खाड़ी  के  देशों
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 ने  उन  अ्रस  कानूनों  को  सख्ती  से  लागू  करना  शुरु  कर  दिया  है  जिनका  प्रभाव  सभी  निवासित  श्रमिकों
 पर  पड़  रहा  ऐसे  श्रमिकों  को  संख्या  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  जिन  पर  प्रत्येक  देशों  में

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  खाड़ी  देशों  का  आन्तरिक  नोति  निर्णय  है  इस  मामले  को  उनकी  सरकारों  के

 धस्ाथ  उठाया  नहीं  गया  भारतीय  श्रमिक्रों  का  बहिगंमन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 फिलहाल  स्वदेश  वापस  आ  रहे  प्रवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सिक्किस  को  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  सें  सम्मिलित  करता

 8097.  शोमती  डो०  कें०  भण्डारी  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  क्या
 सरकार  का  सिक्किम  को  विशेष  चावल  उत्पादन  कायंक्रम  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :  जो  नहीं  ।  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  में  सिक्किम  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सोवियत  धसंध  के  नमूने  पर  कृषि  क्षेत्र  सें  सुधार

 8098.  भी  एम०  रघुमा  रेह्टी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेगे  कि  :

 कया  कृषि  क्षेत्र  में  सोवियत  संघ  के  नमूने  पर  सुधार  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  है  जेता  कि  3]  1986  के  में  समाचार  प्र  काशित  हुआ  ;

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  क्या-क्या  परिवनंन  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  जायेगा  ?

 क्थि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  घोगेग्  :  जो  नहों  ।

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 सिक्किम  में  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  को  सहायता

 8099,  भौसतो  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  कवि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ग्रामीण  जनता  के  जीवन  में  सुधार  लाने  हेतु  छोटं  और  सीमान्त  किसानों  को

 सहायता  दो  जा  रही  है  :

 यदि  तो  कया  सिक्किम  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  किया  गया  और

 क्‍या  सिक्किम  में  से  खेत  कार्यक्रमਂ  लागू  किया  गया  है  ओर  यदि  तो
 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  कितना  परिव्यय  किया  गया  है  ?

 कूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेख  :  हां  ।

 हां  ।  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  एवं  सीमांत  किसानों  को  सहायता
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 देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  5.00  लाख  रुपए  की  रकम  प्रति  ब्लाक  प्रतिवर  देने

 की  व्यवस्था  को  गयो  यह  रकम  सिक्‍कम  सरकार  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर

 वहन  की  जाएगी  ।

 इस  समय  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कार्यक्रम  30  1986  तक  के  लिए  मंजूर

 है  और  यदि  इसे  प्लान  स्कीम  के  रूप  में  इसकी  अवधि  को  आगे  बढ़ाया  गया  तो  सिक्किम  को  इसमें

 शामिल  किया

 करे  पटसन  के  मूल्य

 8101.  श्री  संयद  शाहब॒ुद्दीन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कच्चे  पटसन  के  न्यूनतम  कानूनी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  उपादनों  का

 अनुपात  कया

 मुनाफे  की  कितनी  गुंजाइश  रखो  जाती  और

 क्या  मौसत  पटसन-उत्पादन  परिथार  के  जोवन-निर्वाह  लागत  सूचकांक  को  हिसाव  में

 लिया  जाता  है  ?

 कषि  ओर  सहुकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेस्त  :  सरकार  कच्चे

 पटसन  का  न्यूनतम  सांविधिक  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  द्वारा  की  गई
 सम्बन्धिन  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  विचारों  तथा  अन्य  सबद्ध  घटकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित

 करती  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  पटसन  के  लिए  मूल्य  नीति  पर  अपनो  सिफारिशें  तैयार

 करते  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादन  तथा  मूल्य  कक्चे  पटसन  की  उत्पादन
 आदानों  के  मूल्यों  में  फसल  मूल्य  भुगतान  किए  गए  मूल्यों  तथा  प्राप्त  हुए
 मूल्यों  में  घरेलू  मांग  तथा  औद्योगिक  लागतों  पर  मूल्य  नोति  का  संभाव्य  प्रभाव
 आदि  सहित  पटसन  अर्थ  व्यवस्था  की  समूची  संरचना  को  दृष्टि  में  रखता

 उत्पादन  लागत  अनुमानों  में  रेंटल  मूल्य  के  रूप  में  भूमि  से  ओर  लाभ  के  मार्जन  के  तौर
 पर  पूंजी  पर  ब्याज  के  रूप  में  आय  शामिल

 कृषि  ओर  गेर-कृषि  क्षेत्र  क ेबीच  व्यापार  की  शर्तों  में  और  अंतिम  जिसका
 जीवनयापन  लागत  पर  प्रभाव  पड़ता  के  सम्बन्ध  में  किसानों  द्वारा  क्रय  किए  गए  जिसों  के  लिए
 उनके  द्वारा  दिए  गए  मृल्यों  के  सूचकांक  में  हुए  परिवतंनों  को  कच्के  पटसन  का  न्यूनतम  सांविधिक

 मूल्य  निर्धारित  करते  समय  ध्यान  में  रखा  जाता

 ]

 बिहार  को  जल  सप्लाई  परियोजनाएं

 8102.  भो  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  शहरी  विक्तास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पांचवीं  पंचवर्धीप  योजना  के  दोरान  बिहार  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के
 लोगों  क ेलिए  166  जल सप्लाई  योजनाएं  शुरू  की  गई
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 क्या  इन  योजनाओं  के  लिए  सरकार  द्वारा  आबंटित  की  गई  राशि  समस्या  प्रधान  गांवों
 में  इन  योजनाओं  और  इनके  कार्यान्वयन  के  अन्तगंत  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  बजाय  नगरों

 और  उप  शहरो  क्षेत्रों  में  खर्च/इस्तेमाल  की  जा  चुको

 यदि  तो  उम  क्षेत्रों  में जहां  अधिकांश  भूमिहीन  परिवार  बसे  हैं  कब  तक  जल  सप्लाई
 कार्य  शुरू  करने  और  पूरा  करने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  बरती  गई  अनियमितताओं  की  उच्च  स्तरीय  जांच

 एक  समिति  के  माध्यम  से  कराने  का  है  ?

 शहरी  जिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथओर  :  से  जलपूर्ति  राज्य  का
 विषय  राज्यों  द्वारा  अपना-अपना  बजट  प्रावधान  करके  शहरो  क्षेत्रों  में  पेयजल  मुहैया  करने  की

 योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  तथा  उनका  निष्पादन  किया  जाता  शहरी  जलपूर्ति  के  लिए  राज्यों  को

 अनुदान  देने  के  लिए  कोई  केन्द्रोय  योजना  नहीं  शहरी  क्षेत्रों  में  पृणं  की  गई  योजनाओं  की

 उपयोग  में  लाई  गई  निश्चि  आदि  के  सम्बन्ध  में  सूचना  केवल  राज्य  सरकारों  के  पास  उपलब्ध

 होगो  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 आगरा  छावनी  को  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिसिटेड

 को  शाखा  में  कामबंदो

 8103.  डा०  वो०  बेंकटेश  :  कया  असम  संत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आगरा  छावनी  की  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  की  शाखा  में  कामबंदी

 की  घोषणा  की  गई

 यदि  तो  त्त्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 कया  यह  घोषणा  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  के  परामर्श  से  की  गई  और

 यदि  तो  इस  कामबंदी  के  क्या  कारण  हैं  भोर  उक्त  एकक  के  िए  पर्याप्त  कार्य  जुटाने

 हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 अभ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  हां

 31  1986  को  आगरा  में  पेकेट  एयरक्राफ़ट  की  ओवर  हालिग  का  काम  पूरा  होने
 पर  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  1-4-1986  से  आगरा  में  119  श्रमिकों  को  कामबंदो  को
 चोषणा  की  ।

 जी  »  हाँ  ।

 भारतीय  बायू  सेना  हारा  1-4-1986  से  हिम्दुस्तान  एयरोमाटिक्स  लिमिटेड  के  साथ
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 फेयर  चाइल्ड  एयरक्राफ्ट  के  सेवा  संविदा  की  समाप्ति  के  कारण  कासबंदी  आवश्यक  हो

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  उन्हें  वंकल्पिक  काम  प्रदान  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहा

 लाश  फसलों  के  उत्पादन  और  खपत  का  अनुमान  लगाने  के  लिए

 सूचना  प्रणालियां

 £104,  भी  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 oN खाद्य  फसलों  के  देश  में  उत्पादन  ओर  इसको  खपत  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  सभो

 आधुनिक  ओ जारों  और  प्रणायों  को  नवीनतम  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही

 सूचना  प्रणालो  उपलब्ध  कराने  के  लिए  देश  में  काययं  कर  रही  एजेन्सियों  के  नाम  क्‍या

 हैं  जो  कि  खाख  उत्पादन  ओर  खपत  के  आंकड़े  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  एफ्रो-एशियाई  क्षेत्र  में  विकासशोल  देशों  को  देश  में  खाद्य  फंसलों  के  उत्पादन
 और  इसको  खपत  का  अनुमान  लगाने  में  प्राप्त  बहुमूल्य  अनुभव  उपलब्ध  और

 यदि  तो  एफ्रो-एशियाई  देशों  को सहायता  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 fer  कवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेखा  :  और  जाँ
 फसलों  सहित  प्रमुझ  फसलों  के  उत्पादन  के  अनुमान  उपज  के  लिए  वंज्ञानिक  रूप  से  तैयार  की  गई
 फस्तस  कटाई  परीक्षणों  के  क्षेत्र  तथा  विश्लेषण  के  लिए  अधिकतर  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग

 क्षेत्रों  की  पूर्ण  संगणना  के  आधार  पर  तंयार  किए  जाते  कृषि  सांडियको  प्राधिकरणਂ  के

 नाम  से  जानी  जाने  वालो  पूर्ब-पवनामित  एजेन्सियां  जो  कृषि  मंत्राखय  को  जानकारी  भेजती  हैं  जहां

 उन्हें  इकट्ठा  करके  अखिल  भारतीय  पूर्बानुमान  लगाए  जाते  हैं  ।  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदनशील  ऐजेन्सी  के

 जरिए  क्षेत्र  ओर  उपज  अनुमान  के  लिए  सुदूर  संवेदनशील  तकनीकों  को  लागू  करने  हेतु  प्रयास  किए
 जाते  परन्तु  ये  परीक्षण  की  स्थिति  में  हैं  और  इनके  परिष्कृत  में  अधिक  सभय  लगेंगा  ।  विंभसिम्न

 राज्यों  तथा  केन्द्र  में  उत्पादन  अनुमान  फसल  सम्बन्धी  पूर्वानुमान  लगाने  आदि  के  लिए

 कम्यूटराईजेशन  भी  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  खाद्य  फसलों  सहित  मुख्य  मदों  को  खपत  के

 राष्ट्रीय  नमूने  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  किए  जा  रहे  उपभोक्ता  व्यय  पर  घरेलू  बंस्तुओं  के  नमूना  सर्वेक्षण  के

 माध्यम  से  तेयार  किए  जाते  भावी  सर्वेक्षणों  के  नमूना  डिजाइन  को  दक्षता  सुधा रने  में  प्राप्त  किए
 गए  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  सर्वेक्षणों  के  डिजाइन  को  निरन्तर  समीक्षा  को  जातो  है  ।

 और  भारत  सरकार  एफ्रो-एशियाई  ग्रामीण  पुनरनिर्माण  संगठन  के  सहयोग
 एशियाई  देशों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  फसलों  को  पेदावार  के  अनुमान  लगाने  की  तकनीकਂ  पर

 एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भी  आयोजित  कर  चुका  है  ।  केन्द्रीय  सांज्यिकोय  संगठन  ने  संयुवत  राष्ट्र  विकास
 कार्यक्रम  की  मदद  से  अपने  संयुक्त  राष्ट्र  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  सामण्यं  कावक्रमਂ  के  तहत  एस्केप  केत  के
 देशों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  घरेलू  वस्तु  उपभोक्ता  सर्वेक्षण  सहित  और  घरेलू  बस्तु  सर्वेक्षण
 पद्धतिਂ  पर  1983  और  1985  के  दोरान  दो  पाठ्यक्रमों  का  भी  आयोजन  किया  ।  इस  इस
 श्रूजला  में  तोसरा  पाद्यक्रम  चल  रहा  है  ।
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 12.00  व्ष्वाह्  ,

 )
 |

 ]

 अध्यक्ष  महोद्षय  :  शान्ति  ।

 भो  बसदेव  आजा  समाचार  कमंचारी  आज  हड़ताल  पर

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  कह  रहा

 )

 हरी  हरोश  राबत  :  अध्यक्ष  जम्मू-कश्मीर  में  भयंकर  बाढ़  आई  है  और  9

 द्वादमी  मर  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  किसने  रोका  है  377  देने  के  किसने  रोका  है  कारलिग-अटेंशन
 देने  के  किसने  रोका  आई  विल  अलाउ  यू  ।

 भरी  हरीश  राबत  :  हमने  तोटिस  दिया  है  और  उसकी  तरह  आपका  ध्यान  आकर्षित  कर  रहे

 बाढ़  में  9  आदमी  मारे  गए  इसके  लिए  आपसे  निवेदन  माननीय  प्रधानमंत्री  जो  भी  यहां  पर

 अध्यक्ष  महोश्य  :  मेरी  बात  मेरी  बात  प्लीज  सिट-डाउत  ।

 थी  हरीक्ष  रावत  :  जम्मू-कश्मीर  में  भयंकर  बाढ़  आई  9  आदमी  मारे  गए  उनको  राहुत

 )

 अध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  खड़ा  आप  भी  खड़े  मिस्टर  राम  सिंह  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि सारा  सदन  अगर  इस  तरीके  से  खड़े  होकर  मुझे  कोई  बात  बताना  चाहता  है  तो  यहु  आपका

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  **'***  आप  ऐसा  क्यों  करते

 झो  हरोहा  राबत  :  कभी-कभ्ती  तो  हम  लोग  कहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  घहोदय  :  क्‍यों  करते  जब  आपको  पूरा  अख्तियार  मैंने  रोका  नहों  न  रोकने

 की  इच्छा  रखता  हूं  ।  आप  सबने  मुझे  दिय्वा  बाप  लोग  377  के  अधीन  दे  सकते  कालिग  अटेंशन
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 दे  सकते  मुझे  भी  उनसे  हमदर्दी  जो  बाढ़  से  पीड़ित  हुए  हैं  उनकी  सहायता  करनी  है  ।  इस  बात

 में  कोई  झगड़ा  नहीं  कोई  प्राब्लम  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  सहाता  करनी  है  तो  किस  तरीके  से  करेंगे  ?  अगर  आप  50  आदमी  बड़े

 होकर  कोई  बात  कहेंगे  तो  न  मेरी  समझ  में  आएगी  और  न  आपको  समझ  में  आएगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तैयार  बेठा  कोई  आदमी  कहे  तो  मुझे  कोई  दिक्कत  नहीं  आप
 मी  आप  भी  कहिए  ।

 ]

 प्रौं०  सेफुद्ीव  सोज  :  कृषि  मंत्री  महोदय  को  कश्मीर  का  दौरा  करके  वहां  खाद्य

 कमी  का  जाएजा  लेना

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचाये  आपका  जो  मामला  हैਂ  ।

 ]

 अब  मैं  सब  कुछ  बताऊंगा  ।  अब  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  |  सूचना  ओर

 प्रारण  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  आश्वासन  दिया  है  इन्तजार  कीजिए  ।  समस्या  के  समाधान

 के  लिए  मैं  फलदायक  बातचीत  कर  रहा  हूंਂ  इसलिए  उनकी  कारंवाई  का  इन्तजार  कीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वही  जानें  मैं  क्या  कर  सकता  नियम  377  के  अन्तगंत

 प्रस्ताव  दीजिएं  ।  मैं  इस  पर  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 क्री  बसुदेव  आचायं  :  377  से  काम  नहीं

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसको  अनुमति  नहीं  दी  जातो  है  ।

 **

 क्री  बसुदेव  आज्ायें  :  इस  पर  चर्चा  की  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कोई  भी
 प्रस्ताव  दे  सकते  हैं  लेकिन  इस  विषय  पर  स्थगन  प्रस्ताव  का

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 नी /ै/प

 *+क्ायेवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 आप  इतना  शोर  क्यों  करते  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ?

 ]

 मैं  स्पष्ट  रूप  से  बताता

 थी  सेफुहीन  चौधरी  :  भर्चा  करने  की  अनुमति  आप  क्‍यों  नहीं  दे  सकते  ?

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ?  मैंने  कब  इन्कार  किया  है  ?

 ]

 यदि  आप  नियम  377  के  अन्तगंत  प्रस्ताव  तो  मैं  इसको  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 भरी  सफुद्दीन  चोधरी  :  हमने  ध्यानाकर्षंण  प्रस्ताव  को  सूचना  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  रोका  किसने  है  ?

 मैं  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  हूं  तथा  आप  कुछ  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  कोई  प्राब्लम  नहीं  है  ।

 ]
 भाप॑  ईस  तरह  चिल्लाएं  नहीं  ।  आप  कार्यवाही  में  बाधा  डालने  की  कोशिश  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 अनुमति  नहीं  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइये  ।  आपको  इस  तरह  का  आचरण  करना  शोभा  नहीं  देता  ।

 यह  अशोमनीय  है  ।  यदि  किसी  सही  मसले  पर  युक्तियुकत  भर्चा  करनी  तो  मैं  इसके  लिए  तैयार

 हूं  लेकिन  आप  ऐसा  व्यवहार  न  कीजिए  ।  इससे  आपकी  छवि  बिगड़ती  हम  इस  मामले  को
 उसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  मामले  को  देखेंगे  ।

 ++क्रायंवाही-ब्ततान्त
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननोय  प्रधानमंत्री

 जो  कि  हस  समय  सभा  में  उपस्थित  का  ध्यान  हाल  ही  में  लोबिया  पर  आक्रमण  के  बारे  में  विचार

 करने  के  लिए  सुरक्षा  परिषद  में  हुई  बहस  की  ओर  आकर्षित  करता  चाहता  हूं  जिसमें  अमरी+ो

 प्रतिनिधि  ने  अपने  भाषण  में  सम्पूर्ण  गुट-निरपेक्ष  विशेषतः  भारत  को  धमकी  दी  थी  तथा

 उन्होंने  हमारी  आन्तरिक  समस्याओं  का  भी  जिक्र  किया  यह  एक  गम्भीर  मामला  मैं

 माननीय  प्रधानमंत्री  जो  से  आभ्रह  करूंगा  कि  वे  विदेश  मन्त्री  महोदय  से  उक्त  विषय  पर  सभा  में  एक
 बक्तव्य  देने  के  लिए  कहें  ।  समुचे  सदन  को  इसकी  निन्‍्दा  करनी  बाहिए  क्‍योंकि  यह  हमें  डराने  वाली
 बात  है  ।

 कुछ  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  भारत  को  धमकी  दी  गई  भयभीत  किया  गया  इसलिए
 विदेश  मन्त्री  महोदय  को  उक्त  विषय  पर  सभा  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 थो  संेफुद्दीन  चोधरी  :  ऐसा  करना  उनका  अविवेकपूर्ण  कार्य

 अध्यक्षा  महोदय  :  तिवारी  आपने  अपनी  बात  कह  दी  यदि  आप  इस  बारे  में

 कोई  नोटिस  तो  मैं  उस  पर  गौर  करूंगा  ।  हम  किसी  से  भी  भयभीत  होने  वाले  नहीं  हमें
 इसकी  बिल्कुंल  परवाह  नहीं  यदि  मुझे  किसी  प्रस्ताव  के  रूप  में  कुछ  दिया  जाए  मैं  उस  पर  मंत्री

 महोदय  यदि  यह  उचित  तो  तथ्य  देने  के  लिए

 श्री  पी०  कुलनवईवेल  :  अध्यक्ष  मैंने  सदन  के  एक  माननीय
 सेयद  शाहबुहीन  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  भंग  की  सूचना  दी  13  1986  को

 उन्होंने  आस्ट्र लिया  रेडियो  को  एक  साक्षात्कार  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मुझे  आज  सूचना  दी  मैं  इस  पर  घिचार  करूंगा  ।

 )

 भी  पी०  कुलमदईवेल  :  कृपया  मुझे  अनुमति  दें  ।  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।

 भरी  संफुह्ीन  चोधरो  :  कृपया  उनको  अनुमति  दें  ।

 थी  पो०  कुलनवईबेलू  :  आस्ट्रेलिया  रेडियो  को  दिया  गया  साक्षात्कार  इस  प्रकार  है
 उस  दिन  को  बात  सोच  कर  कांप  उठता  जब  मुस्लिम  युवा  वर्ग  यह  ठान  लेगा  कि  अब  न  कोई
 आशा  न  मौका  न  अवसर  अब  हमें  इसके  लिए  संघर्ष  करना  ही  मैं  कह  सकता  हूं  कि
 यदि  भारतीय  सेना  25  वर्ष  की  शान्ति  के  बाद  भो  नागाओं  पर  नियन्त्रण  नहीं  कर  सकी  तथा
 भारतीय  सेना  पंजाब  में  असहाय  हो  गयी  है  तथा  चन्द  आतंकवादियों  पर  नियन्त्रण  नहीं  कर  सकती
 है  तो  वास्तव  में  मैं  नहीं  जानता  कि  हम  उस  स्थिति  से  कंसे  निपटेंगे  जहां  मुसलमानों  की  तरह  अन्य

 समुदाय  जो  जनसंड्या  का  12  प्रतिशत  We
 '  ***

 **

 भरी  संफुद्दीन  चौधरी  :  यह  एक  गम्भोर  मामला

 80३



 gitar,  1908  लिखित  उश्र

 प्रो०  के०  के०  तिबारी  :  यह  एक  बहुत  हो  गम्भोर  मामला  )

 होा+>स्‍नन्‍  ल).ततन्‍तततत+

 भी  पी०  कुलसबईबेल  :  उन्होंने  हिन्दू  अन्ध  देश  भक्ति  को  बात  भो  कही  देश  को

 सुरक्षा  के  लिए  खतरा  यह  देश  की  एकता  के  लिए  खतरा  यह  देश  के  भविष्य  के  लिए
 खतरा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  /  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 हो  पो०  कुलसबईबेल  :  इससे  हिन्दू  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंची  कृपया  मुझे
 अनुमति  दें  ।  यह  विशेषाधिकार  हनन  का  स्पष्ट  मामला  बनता  है  ।

 अध्यवा  ध्होदय  :  ठोक  मैंने  सदन  को  भावनाओं  से  समझ  लिया  मैं  इस  पर  विच्चार
 करूंगा  ।

 भी  विनेष्  गोस्वामी  :  यह  सदन  मैं  आपके  द्वारा  अभिव्यक्त  किए  गए  विय्यार  के

 एकदम  विपरीत  आपने  सदन  में  यह  अभिव्यक्त  किया  था  कि  हमें  ऐसा  कुछ  नहीं  करना  चाहिए
 जिससे  किसो  भी  तरह  साम्प्रदायिक  भावना  प्रभावित  सदन  के  सदस्य  के  लिए  इस  तरह  का
 बकतव्य  देना  अत्यन्त  अशोभनीय  है  ओर  वह  भी  विदेशी  रेडियो  पर  ।

 भी  संफुहोन  चोधरी  :  इस  तरह  को  भावनाओं  को  शुरू  में  हो  कुचल  देना  चाहिए  और  यदि

 यह  सही  है  तो  हमें  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 ]

 श्रष्यदा  महोदय  :  मैं  हाउस  के  ख्यालात  से  बिल्कुल  परिचित  इसलिए  मैंने  उस
 दिन  भी  कहा  था  और  आज  भी  कहता  हूं  और  हमेशा  कहता  जब  तक  आप  इस  कंध्तर  को  दूर
 नहीं  देश  का  स्वास्थ्य  ठोक  नहीं  रहेगा  ओर  आने  वाला  जो  इतिहास  आने  बाली  जो  हमारी
 पीढ़ियां  वह  हमें  कभी  माफ  नहीं  करेंगी  ।  मैं  आपके  साथ  विचार  करूंगा  |  यह
 देखने  की  बात  है  और  इस  तरह  का  तरोका  देश  में  कोई  भी  उसके  लिए  यह  ठोक  नहीं

 )

 ]

 शो  गिरधारो  लाल  डोगरा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  प्रधानभम्त्री
 जो  का  ध्यान  इस  तथ्य  को  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  हाल  ही  में  हुई  ओला-वृष्टि  तथा  बाढ़
 के  कारण  जम्मू  ओर  कश्मोर  में  फसल  को  भारी  नुकसान  हुआ  है  ।

 ]

 अध्यक्ा  महोदय  :  जापने  मुझे  377  क्‍यों  नहीं  दिया  ।

 बधान  )

 भी  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  प्रधानमन्त्री  जी  यहां  बेठे  हुए  हिमाचल  प्रदेश  में
 सात  आदमो  मर  गए  हैं  ओर  हजारों  का  नुकसान  हो  गया

 2039



 लिखित  उत्तर  28  1986

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुल्तानपुरी  मैंने  आपको  पहले  भी  कहा  है  कि  मेरी  उन  फ्रीड़ितों  के

 साथ  हमदर्दी  अगर  आप  मुझे
 *****  दें  तो  मैं  बात  करूंगा  ।

 )

 प्रो०  सेफुह्दीम  सोज  :  एग्रोकल्चर  मिनिस्टर  को  जाना  चाहिए  ।

 )

 ]

 भरो  इन्रजोत  गुप्त  :  आपने  पिछले  हफ्ते  से  बिहार  में  हरिजनों  को

 सामूहिक  हत्या  का  मामला  रोका  हुआ  है  ओर  हम  लगातार  इस  मसले  को  उठा  रहे

 अध्यक्षा  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  तथ्य  इकट्ठु  कर  रहा  हूं  मौर  वे  मेरे  पास  आ  रहे  मुझे
 यह  पता  लगाना  है  कि  यह  साभूहिक  हत्या  का  मामला  हैया  कानून  ओर  व्यवस्था  का  कुछ  मसला

 यदि  यह  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  तो  नहीं'**'**

 )

 इधर  इसमें  कुछ  मूल  समस्याएं  हैं  ।

 थो  इस  जोत  गुप्त  :  आप  तो  इसको  अनुमति  दे  रहे  हैंन  उनसे  वक्‍तथ्य  दिलवा  रहे
 ***

 ***

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसकी  अनुमति  नहों  दी  जाती  ।

 श्री  दन्द्रजीत  मुझे  असलियत  का  पता  लगाना  है  क्‍योंकि  यह  एक  राज्य  से  सम्बन्धित
 मामला  है  ।  इसका  सम्बन्ध  केन्द्र  से  नहीं  मुझे  असलियत  का  पता  लगामा  है  ।

 (  व्यक्धान  )
 मंप्क

 अध्यक्षा  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  oat  मुझे  सन्देह  कि  क्‍या  वे  हरिजन  हैं
 या  अन्य  मुझे  पता  लगाना  है'''“''यह  यह  राज्य  से  सम्बन्धित  मामला  मैं  इसकी  अवुस्नक्ति  नहीं
 दे  सकता  ।

 मध्यक्षा  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।  जो  कुछ  भी  अन्य  सदस्य  कह  रहे  दसकी  अनुमति
 नहीं  दो  जाती  ।

 **

 क+कार्यवाही-वृत्ताब्श  में  सम्मिलित  नहों  किया  गया  ।
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 है  1908  लिखित  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हरिजनों  का  सवाल  नहीं

 थी  इश्तजीत  गुप्त  :  क्या  आप  इस  पर  चर्चा  करने  को  अनुमति  नहीं  दे  रहे

 अध्यक्षा  महोदय  :  जब  तक  मुझे  बिश्वास  नहीं  हो  जाता  ।

 भरी  इशजोत  गुप्त  :  खेद  हमें  इसके  विरोध  में  बहिगंमन  करना  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  स्वागत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैंने  किसी  भी  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दो

 अध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  मामले  १२  विचार  उससे  आश्वस्त  होकर  हो  अनुमत्ति  दूंगा  ।

 भ्रो  इसाब्रीत  गुप्त  :  हरिजनों  की  सुरक्षा  केवल  राज्य  का  ही  मामला  नहों  इस  बारे  में
 केस्भीय  ब्रकार  का  भी  दायित्व  है  )

 अध्यदा  महोदय  :  मेरा  क्या  काम  मैं  जानता  हूं  ।

 भ्री  इस्र जीत  गुप्त  :  उन्हें  वक्‍तव्य  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननोय  सदस्य  जो  कुछ  भो  कह  रहे  हैं  उसे  सदन  को  कार्यवाही  में  शामिल

 नहीं  किया  जाएगा  ।

 भ्री  इन्द्रजीत  गृप्ल  :  क्या  कल  इस  बारे  में  हम  कुछ  उम्मोद  करें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहों  मुझे  इस  पर  गोर  करना  यदि  मैं  आश्वस्त  हो
 जाता  तो  अनुमति  अन्यथा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 मैं  अपना  निर्णय  दे  बुका  हूं  ।  मुझे  इस  पर  गोर  करना  यदि  मैं  आश्वस्त  हो  जाता  तो

 अनुमति  अन्यथा  नहीं  ।

 अनुमत्ति  नहीं  दो  जाती  ।

 )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  हर  व्यक्ति  के  साथ  सहानुभूति  है  ।

 ++कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  समा  ।
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 ध्षम्ता  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  !28  1986

 थी  इशालोत  गुप्त  :  हम  बहिगंमन  कर  रहे

 तत्पदचात्‌  भी  इसालीत  गृप्त  तथा  कुछ  अन्य  भागनीय  सवस्थगण

 सभा-भवन  से  बाहुर  चले  गए  ।

 12.13  भ०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 दिल्‍लो  विक्रय  कर  1975

 ]
 संसदोय  कार्य  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  गुलाम  नथी  :  मैं  भ्रो  जनादंन  पुजारी  की

 ओर  से  दिल्‍ली  विक्रय  कर  1975  को  धारा  72  के  अन्तगंत  दिहलो  विक्रय  कर

 1986  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजो  जो  11  1986  के

 दिल्‍ली  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संबद्या  एफ०  में  प्रकाशित  हुए
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  बेलिए  संश्या  एल०  टी०  2566/86 ]

 नेदासल  फेड  रेहान  भाफ  स्टेट  को-अपरेटिज  जक्स  बस्वई  ओर  सेशनल

 फेड  रेहान  आफ  फिता  रसरस  को-आपरेटिष्ज  नई  विल्‍लो  के
 बाधिक  प्रतिबेदन  ओर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सश्ना-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  नेशनल  फेंडरेशन  आफ  स्टेट  को-आपरेटिव  बेक्स  बम्बई  के  वर्ष
 1984-85  4-85  के  वाथिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  स्टेट  को-आपरेटिव  बेंब्स  अम्बई  के  वर्ष

 1984-85  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  वि

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  स्टेट  को-आपरेटिव  बेंब्स  अम्बई  के  वर्ष

 1984-85  5  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों
 को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |  में  रखे  गए  ।

 देलिए  संख्या  एल०  टी०  2567/86 ]
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 है  1908  सरकारी  उपक्षमों  सम्बन्धी  समिति

 (3)  नेशनल  फंडरेशन  आफ  फिशरमेन्स  को-आपरेटि०्ज  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 नेशनल  फैडरेशन  आफ  फिशरमेन्स  को-आपरेटिव्ज  नई  दिल्‍ली  के
 वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 |

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 को  दशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  में  रखे

 देखिए  संख्या  एल०  टो०  2568/86 ]

 म०  १०

 लोक  लेखा  समिति

 तथा  प्रतियेदन

 श्री  राज  मंगल  पांडे  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 (1)  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  बारे  में  समिति  के  प्रतिवेदन  लोक
 में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  के  सम्बन्ध  में

 प्रतिवेदन  ।

 (2)  खाद्यान्न  वेगनों  के  संचलन  से  उत्पन्न  क्षतिपूर्ति  दावों  के  बारे  में  भारत  के

 महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1982-83,  संघ  सरकार  के  अप्रिम  प्रतिवेदन  के

 बैरा  1  के  उप-पेरा  ओर  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  ।

 सरकारो  उपक्रम्तों  सम्बर्धी  समिति

 हवां  प्रतियेदन  तथा  कार्यबाही-साराश

 ]

 क्षो  के०  राममृति  :  मैं  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग--संगठतात्मक  ढांचा

 भोौर  परियोजना  स्वीकृति  के  बारे  में  सरकारी  उपक्षमों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  तथा  समिति  का  तत्सम्बन्धी  बेठकों  के  कार्यवाही-सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 की  तीस  आन  न
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 अनुसूचित  आतिभीं  तैथा  अनुसूचिंत  जनजातियों  के  28  1986

 कल्वाण  सम्बन्धी  समिति

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 तथा  प्रतियेदन

 ]
 झी  कष्ण  दस  सुल्तानपुरी  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  सम्बेस्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत
 करता

 परिवहन  मन्त्रालय  भूतल  परिवहन  विभाग)--शिपिंग  कारपोरेशन  आफ

 इण्डिया  लिमिटेड  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षण  तथा  नियोजन  के  बारे  में  समिति  का  दसवां  प्रतिवेदन  ।

 गृह  मन्त्रालय--अदुणाचल  प्रदेश  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सूचित  जनजातियों  को  सामाजिक  एवं  आंधिक  दशाओं  के  बारे  मे  समिति  का  बा  रहवां
 प्रतिवेदन  ।

 इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  विभाग)--नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण  तथा
 नियोजन  के  बारे  में  दूसरे  प्रतिवेदन  लोक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों
 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  के  बारे  में  समिति  का  पन्द्रहवां  प्रतिवेदन  ।

 श्री  हरीध्ा  रावत  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  रूलिग  चाहता  हूं  कि  इनकी  पार्टी

 के  लोगों  ने  वाक-आाउट  किया  है  या  क्‍योंकि  ये  यहां  बेठे  हैं  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  ये  बाहर  नहीं  भाप  जबद॑स्ती  क्यों  भेज  रहे  हैं  ।

 करी  बसुदेव  आध्ाारय  मैं  वाक-आउट  पर  फिर  चला

 ]  ह
 क्रष्यधा  महोदय  :  उन्होंने  वाक-आउट  नहीं  आप  अनावश्यक  क्‍यों  शोर  मचा

 रहे  हैं  ।

 ]
 भी  हरीश  राबत  :  तीन  लोग  गए  होंगे  इनकी  पार्टी  सर  ।

 झी  बसुदेव  आचार्य  :  मैंने  वाक-आउट  किया  और  फिर  आ  गया  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  ये  नहीं
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 8  1908  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 -  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 oOo,  ——

 उन्होंने  वाक-आउट  नहीं  किया  ।  मैंने  उनका  वाक-आउट  नहीं  माना  है  ।

 )
 ]

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  हम  कहना  चाहते  हैं  कि  एग्रीकल्चर  मितिस्टर  साहब
 श्रोनगर  सारी  स्थिति  को  अप्तेस  करें  ।  हम  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  की  तवज्जह  चाहते  हैं  कि
 वे  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  को  वहां  जाने  और  कुछ  रिलीफ  देने  के  लिए  कहें  ।  डिस्कशन  तो  बाद
 में  होती  रहेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  एग्रो१  ल्चर  मिनिस्टर  साहब  के  कान  बन्द  नहों
 '*

 ओर  कितनी  दफा  आप  ।

 ]
 श्री  गिरधारों  लाल  डोगरा  :  जम्मू  और  कश्मीर  में  स्थिति  खराब

 )
 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  एग्रोकल्यर  मिनिस्टर  साहब  सब  कुछ  सुन  रहे

 ]
 कृषि  मन्त्री  बड़े  ध्यान  से  सुन  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  उन्हें  श्रोनगर  जाकर  पता  लगाना

 एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  कुछ  बोल  रहे  हैं  ।
 '

 ]

 कवि  मंत्री  बटा  :  अध्यक्ष  श्रो  डोगरा  और  अन्य  सदस्यों  द्वारा  उठाए
 गए  मामले  के  सम्बन्ध  में  प्रधानमन्त्री  ने  हमें  पहले  ही  कह  दिया  है  और  हम  आज  ही  जम्मू  और
 काएमीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश  को  एक  दल  भेज  रहे  हैं  ।

 प्रो०  सेफुहीस  सोल  :  मैं  चाहता  हूं  कि  कृषि  मन्त्री  राज्य  का  दौरा

 ]
 अध्यक्ष  महोश्य  जो  कुछ  करना  वह  कर  लिया  ।

 प्रो०  सेफुद्ोन  सोज  :  एग्रीकल्बर  मिनिस्टर  साहब  को  खुद  वहां  जाना  आप  ह्न्हें
 कहिए  कि  ये  खुद  अगर  ये  चाहेंगे  तो  मैं  भी साथ  जाऊंगा  ।

 ] ॥
 अध्यक्ा  महोदय  :  श्री  बसुदेव  आचार्य  ।
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  प्यानाकर्षण  28  1986}  )

 म०  प०  '

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 यनियत  कार्बाहुड  कारपोरेशन  के  अपने  लाभदायक  उपभोक्ता  उत्पाद  डियोअन  को
 बेचने  के  कथित  निर्णय  तथा  उससे  उत्पन्न  स्थिति  के  संबंध  में

 ]

 थ्रो  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  उद्योग  मंत्री  का  ध्यान  अविलंबनीय  लोक  महृत्व  के  निम्न
 विषय  की  ओर  दिलाता  हुं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  वकक्‍तब्य  दें  :--

 .  कार्बाइड  कारपोरेशन  के  अपने  लाभदायक  उपभोक्ता  उत्पाद  डिवीजन  को

 बेचने  के  कथित  निर्णय  और  उसके  द्वारा  भोपाल  गैस  विभीषिका  के  पीड़ितों  के  दावों  की
 *  पर्याप्त  रूप  से  पूति  करने  के  लिये  अपर्याप्त  आस्तियों  के  छोड़ें  जाने  से  उत्पन्न  स्थिति  तथा

 इसके  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।”

 रसायन  ओर  पेट्रो-रसतायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्ा  :  यूनियन
 कार्बाइड  कार्पोरोशण  को  अधिकार  में  लेने  के  प्रयास  के  पश्चात्‌  एक  सावंजनिक  रूप  से  घोषित

 योजना  के  अनुसार  कंपनी  ने  अपने  उपभोक्ता  उत्पादों  के  कारोबार  को  बे  चने  तथा  शुद्ध  अंकित  मूल्य
 से  अधिक  निबल  प्राप्तियों  का  प्रयोग  कंपनी  के  शेयरधारकों  को  विशेष  लाभांश  के  भुगतान  हेतु  करने

 का  निर्णय  लिया  ।  हाल  ही  की  प्रेस  सूचनाओं  के  अनुसार  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  कंम्पनी  ने  इस

 कारोबार  की  बिक्री  को  तदनुसार  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  जो  1986  के  अन्त  से  पूर्व  पूर्ण  नहीं

 होगा  ।

 2.  सरकार  ने  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखा  है  ओर  वित्तीय  विशेषज्ञों  की  सहायता  से

 स्थिति  पर  कड़ी  निगरानी  रही  है  ताकि  जब  आवश्यक  ओर  उचित  तब  प्रभी  संबद्ध

 तथा  यू०  ए०  के  कानून  जहां  यूनियन  कार्बाइड  के  विरुद्ध  शिकायत  पर  कार्यवाही  की  जा  रही
 पर  विचार  करने  के  पश्चात  प्रभावी  कायंवाही  की  जा  सके  ।  मैं  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि

 सभी  महत्वपूर्ण  समय  में  भोपाल  पीडितों  के  दाबों  की  पूर्णतया  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  प्रयासों  में

 कोई  कसर  नहीं  छोड़ी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  कृपया  केवल  दस  मिनट  बोलिये  ।

 श्री  बसदेव  आचार्य  :  मंत्री  जी  द्वारा  अभी  दिये  वक्तव्य  से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  भोपाल

 केगेस  पीड़ितों  के  मामले  में  कितनी  लापरवाही  का  रुख  अपना  रही  है  ।  यूनियन  कार्बाइड  ने  विश्व

 की  सबसे  भयानक  औद्योगिक  और  पर्यावरणीय  दुंघंटना  की  अपनी  जिम्मेदारी  से  बचने  के  लिये  कोई

 कसर  बाकी  नहीं  छोड़ी  यह  स्पष्ट  है  कि  एक  बार  बिक्री  पूरी  हो  जाने  पर  यूनियन

 कार्बाइड  की  वितीय  स्थिति  भोपाल  गैस  दुर्घटना  के  4,45,000  पीड़ितों  के  दावों  की  पर्याप्त  पूर्ति

 के  लायक  नहीं  रह  यह  समझौता  जल्दीबाजी  में  किया  गया
 है

 और  भारत  सरकार  को

 इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  उपभोक्ता  डिवीजन  की  यह  प्रस्तावित  बिक्री  यूनियन  कार्बाइड

 द्वारा  सैकड़ों-हजारों  असहाय  भारतीयों  को  हुई  हानि  की  प्रतिपूर्ति  की
 अदायगी  को  जिम्मेबारी  से
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 किक  लक

 बचने  और  इन  पीड़ितों  जो  कि  अपने  शेष  जीवन  में  उस  दुधघंटना  के  दुष्प्रभावों  से  प्रभावित

 पुनर्वास  की  लागत  से  इन्कार  करने  की  एक  बहुत  बड़ी  चाल

 उपभोक्ता  वस्तु  डिवीजन  की  बत्िक्री  से  2.5  बिलियन  डालर  की  प्राप्तियां  हुई  हैं  जो  कि

 तुरंत  ही  कार्बाइड  के  शेयरधारकों  में  बांट  दी  जायेंगी  और  भोपाल  गैस  कांड  के  पीड़ितों  की  देयताओं

 की  अदायगी  के  लिये  आरक्षित  राशि  के  रूप  में  नहीं  रखी  जायेगी  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  निगमित  संस्थाओं  के  इतिहास  में  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा

 अपनाई  गई  कार्यवाही  के  कई  पूर्वोदाहरण  पिछले  पन्द्रह  वर्षों  में  ऐसे  मामले  हुए  हैं
 जिनमें  बड़ो  अमरीकी  कम्पनियों  ने  अपनी  गलतियों  से  पीड़ित  होने  वालों  को  प्रतिपूरतति  की  सारी

 राशि  की  अदायगी  से  बचने  के  लिये  दिवालिया  घोषित  होने  के  आसान  रास्ते  को  चुना  है  ।

 उदाहरण  के  लिये  एस्बेस्टोस  उत्पादों  के  निर्माण  करने  वाली  मैन्‍्युअल  कम्पनी  ने

 के  विष  से  पीड़ितों  के साथ  एक  समझोता  किया  और  फिर  दिवालिया  घोषित  किये
 जाने  के  लिये  अपील  दायर  कर  दी  ।

 जब  तक  भारत  सरकार  इस  बारे  में  कठोर  कदम  नहीं  उठायेगी  वह  भोपाल  गैस  कांड  के

 पीड़ितों  के लिये  अधिक  कुछ  वसूल  नहीं  कर  पायेगी  ।

 भोपाल  गैस  पीड़ितों  के  तथाकथित  हितैषी  गस  पीड़ितों  को  न्यायालय  में  गये  बिना

 समझोता  करने  के  बारे  में  प्रभावित  करने  और  भारत  सरकार  द्वारा  पिछले  दिसम्बर  में  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  के  न्यायालय  में  प्रतिपूति  के  लिए  मुकदमा  लड़ने  के  लिये  प्राप्त  शक्तियों  को  निरस्त

 करने  के  लिये  उनसे  पुनः  मत  प्राप्त  करने  यहां  आये  थे  ।

 भोपाल  में  स्थिति  अभी  भी  सुचारू  नहीं  प्राधिकारियों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  ऐसे  कोई  अधिक  प्रयत्न  नहीं  किये  हैं  जिनसे  गेस  से  प्रभावित  जनसंख्या  का  व्यापक  रूप  से

 हित  हालांकि  दुर्घटना  के  बाद  16  महीने  व्यतीत  हो  चुके  लगभग  4  लाख  व्यक्तियों  जो
 कि  घातक  गंत  से  प्रभावित  हुए  थे  ओर  इपमें  लगभग  14,000  ज़ो  मर  गये  अथवा  स्थायी  हूप  से
 विकलांग  हो  गये  देखभाल  को  जहूरत  यह  एक  भारी  काम  है  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  जो  मुफ्त  खाद्यान्न  दिया  जा  रहा  वह  पिछले

 वर्ष  दिसम्बर  से  बंद  कर  दिया  गया  है  |  अधिकतर  पीड़ितों  लोग  दिहाड़ी  मजदूर  थे  जो  रोज  मिलने

 वाली  मजूरी  पर  आश्रित  रहते  परन्तु  गैस  के  कारण  हुई  विभिन्‍न  बीमारियों  के कारण  शारीरिक

 श्रम  लगभग  असंभव  हो  गया  विकलांग  हुए  सभी  व्यक्तियों  को  स्थायी  वित्तीय  सहायता  और

 व्यापक  चिकित्सीय  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  यह  स्पष्ट  नहीं  हो  पाया  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार
 ते  अत्यधिक  पीड़ित  लोगों  को  खाद्यान्न  वितरण  बंद  क्‍यों  कर  दिया  यदि  धन  की  कमी  इसका

 मुख्य  कारण  तो  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लिये  आगे  क्‍यों  नहीं  आई
 ताकि  खाद्याननों  की  मुफ्त  सप्लाई  प्रारम्भ  की  जा  सकती  ?

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अब  समाप्त
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 भरी  असुबेब  आचार्य  :  पीड़ितों  को  दी  जाने  वाली  प्रतिपूर्ति  को  राशि  हमारी  सरकार  द्वारा

 किये  गये  दावे  से  बहुत  कम  सरकार  का  प्रति्पृति  की  राशि  बढ़ाने  के  लिये  कया  कदम  उठाने  का
 हु  ।

 विचार  है  ?

 12.26  म०  १०

 महोदय  पोठासीन  हुये  ]

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  क्या  सरकार  यूनियन  कार्बाइड  को  अमरीकी  वकीलों  से  अपने

 हित  में  समझोता  कराने  की  बातचोत  करने  से  रोकने  के  लिये  न्यायालयों  से  न्यादेश  प्राप्त
 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  पीड़ितों  को  खाद्याननों  को  मुफ्त  जो  कि  पिछले  दिसम्बर  में  बंद
 कर  दीगई  पुनः  प्रारम्भ  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  की  सहायता
 करेगी  ?

 डा०  सुधोर  राय  :  हृ॒त्यारी  कम्पनी  बहु  राष्ट्रीय  यूनियन  भोपाल  के
 गरीब  ओर  अभागे  गंस  पीड़ितों  को  फिर  से  वंचित  रखने  की  कोशिश  की  जा  रही  सबसे
 उसने  तोड़फोड़  किये  जाने  की  कहानी  फैलाने  की  कोशिश  और  उसके  बाद  निःसहाय  गैस
 पीड़ितों  को  केवल  350  मिलियन  डालर  देने  की  पेशकश  करने  को  कोशिश  की  है  ।

 यह  बात  अब  सर्वेविदित  है  कि  अब  तक  की  जानकारी  में  मानव  इतिहास  में  यह  बात
 सबसे  अधिक  बड़ी  ओद्योगिक  दुघंटना  है  ।  पहले  14,000  लोग  या  तो  मर  गये  अथबा  पूर्णतः
 विकलांग  हो  भर  एक  स्थानीय  विश्वविद्यालय  के  चिकित्सा  विभाग  के  प्रमुख  ने  उनके  मामले
 को  जल  जाने  का  मामला  बताया

 दो  लाख  पीड़ित  लोगों  ने  आंखें  खराब  होने  की  शिकायत  की  नब्बे  हजार  लोगों  ने  अब
 शिकायत  की  है  कि  वे  स्थायी  रूप  से  अपंग  हो  गये  फिर  भी  यूनिप्रन  कारबाइड  लाभ  देने  वाले
 अपने  उपभोक्ता  उत्पाद  डिवीजन  को  बेचने  की  कोशिश  कर  रही  ओर  वे  कुछ  प्रांइवेट  वकीलों
 की  सहायता  से  मामले  का  निपटान  आपसी  समझौते  से  न्यायालय  के  बाहर  करने  की  कोशिश  कर

 रहे  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  अमरीका  में  मुकदमा  क्‍यों  दर्ज

 वे  अब  भी  राज्यक्षेत्रातीत  अधिकारों  पर  विश्वास  रखते  हैं  ?  विगत  में  साम्राज्यवादी  शक्तियां  इस
 प्रकार  की  राज्यक्षेत्राताता  अधिकारों  का  दावा  करती  थीं  और  यदि  उनके  राष्ट्रिक  कोई  घिनोने

 अपराध  करते  तो  उन  पर  मुकदमा  नहीं  चलाया  जा  सकता  भारत  एक  प्रभुसत्ता
 संपन्‍न  राष्ट्र  भारत  अपने  ही  न्यायालयों  में  मुकदमा  दायर  कर  सकता  परन्तु  उन्होंने  अमरीका
 में  मुकदमा  दायर  करता  उचित  समझा  ।  यह  वास्तव  में  विचित्र

 इनके  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  भोपाल  के  दो  महापौरों  को
 अमरीका  के  उन  वकीलों  के  आमंत्रण  पर  अमरीका  की  निःशुल्क  यात्रा  करने  की  अनुमति  क्यों  दी

 जो  यूनियब  कारबाइड  से  सांठगांठ  रखते  हैं  और  जो  मामले  का  निपटान  न्यायालय  के  बाहर
 '  करने  को  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।
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 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  विक्री  संबंधी  कथित  प्रस्ताव  को  रोकने  के

 लिए  आप  कया  उपाय  कर  रहे  में  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  इस  मामले  को

 न्यायालय  में  ले  जायें  ताकि  प्रस्तावित  बिकी  संबंधी  कार्यवाही  को  अवेघ  धोषित  किया  जा  सके  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  अमरीका  में  ख्यातिप्राप्त  निगमित  वकीलों  और  जन  हित  के  समर्थक  एडवोकेटों  को

 नियुक्त  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  वे  इन  मामलों  को  प्रकाश  में  ला  सकें  |  मैं  भारत  सरकार

 से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  अमरीका  में  लोगों  को  घटना  से  परिचित  कराने  के  लिए  वहां
 एक  व्यापक  जन  आन्दोलन  चलाएं  कि  किस  प्रकार  लगभग  चार  लाख  पचास  हआर  लोगों  को

 अपूरणीय  क्षति  पहुंचाई  गई

 भरी  सेफुहीन  चोधरी  ।  यह  समाचार  बहुत  ही  परेशानी  पैदा  करने  वाला  है  कि

 यूनियन  कारबाइड  अपने  उन  यूनिटों  को  बेच  रहा  है  जो  लाभ  कमा  रहा  परंतु  चिता  की  इस
 बात  को  इस  वक्तव्य  में  कहीं  नहीं  दर्शाया  गया  मैं  यह  बात  अवश्य  कहूंगा  कि  यह  बिल्कुल  ही
 गेरजिम्मेदाराना  वक्‍तव्य  वे  जिस  ढंग  से  इन  सारी  बातों  पर  कार्यवाही  कर  रहे  उसे  भी  इसमें
 दर्शाया  गया  मैं  प्राप्त  समाचारों  के  बारे  में  गहराई  से  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  मैं  पत्रकार  श्री  जे०

 एन०  परीम्‌  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  टाइम्स  आफ  हृण्डियाਂ  में  इस  संबंध  में

 निरन्तर  लिखा  है  और  हमें  इसकी  जानकारी  दी  यह  भत्यन्त  गंभीर  मामला  ये  बदनाम

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  इस  बात  को  पसन्द  नहीं  करती  वे  इसलिये  अपनी  संपत्ति  बेच  देती  हैं
 ताकि  मुआवजा  देने  की  जिम्मेदारी  से  बच  यूनियन  कारबाइड  भी  अपनी  लाभदायक  संपति
 को  बेचना  और  अपने  आप  को  दिवालिया  घोषित  करना  चाहता  है  ताकि  वे  भोपाल  के  गँस  पीढ़ितों
 को  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  से  बच  सके  ।  वे  बिक्री  से  प्राप्त  धन  को  शेयर  होलल्‍्डरों  में  बांट  देंगे  ।

 परन्तु  उन्हें  उन  पीड़ितों  की  कोई  चिता  नहीं  है  जो  भोपाल  में  उनके  कुप्रबंधन  और  यूनिट  चलाने  के

 उनके  जन  विरोधी  प्रबन्ध  के  कारण  हमारे  देश  में  ही  कष्ट  उठा  रहे  इसका  विस्तृत  विवरण  आ

 चुका  परन्तु  मैं  उस  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 ये  जो  कुछ  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  कि  वे  अपने  उपभोकता  उत्पाद  व्यापार  यूनिट  को  बेचने
 जा  रहे  सरकार  ने  इस  संबध  में  क्या  उपाय  किए  सरकार  ने  कहा  है  कि  हम  निगरानो  रख

 रहे  वे  किस  प्रकार  की  निगरानी  रख  रहे  सामान्य  बात  यह  है  कि  सरकार  को  इसे
 न्यायालय  में  ले  जाना  चाहिए  था  जहां  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  यूनियन
 कारबाइड  अपनी  कोई  संपति  बेचता  है  तो  उस  पर  अपनी  निर्षधाशा  जारी  कर  सरकार  ने

 इस  दृष्टिकोण  से  क्‍यों  नहीं  सोचा  ?  परंतु  वे  जो  दृष्टिकोण  अपना  रहे  उससे  हमारी  जनता  को

 खुशी  नहीं  होगी  ।  एक  रिपोर्टर  ने  सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  की  कोशिश
 कर  रही  है  कि  बिक्री  से  प्राप्त  धन  भोपाल  के  गंस  पीड़ितों  के  लिए  रखा  जाये  ।  हम  इसे  यों  ही
 स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  उक्त  यूनिट  बेचा  न  जाये  ।  यदि  वह  बिक  जाता
 तो  बात  हाथ  से  निकल  जायेगी  ।

 सरकार  ने  इस  सभा  में  अधिनियमित  कानून  द्वारा  न्यायालय  में  गैस  पीड़ितों  का  मामला
 उपस्थित  करने  की  पूरी  जिम्मेदारी  ले  रखो  इन  सब  सर्वविदित  तथ्यों  के  यह
 कसे  हुआ  है  कि  हमारे  कुछ  लोग  प्राइवेट  वकीलों  के  साथ  सांठ-गांठ  कर  रहे  हैं  जिन्हें  हम  एम्बुलेन्स
 चेसरस  के  रूप  में  सुना  है  ।  व ेभोपाल  का  दोरा  कर  रहे  वे  कौन  लोग  उनमें  से  एक  भोपाल
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 तगर  निगम  का  भूतपूर्व  महापोर  दूसरा  भोपाल  नगर  निगम  का  वर्तमान  महापोर  वे  किस

 दल  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ?  बे  उस  दल  के  प्रतिनिधि  जो  इस  समय  देश  का  शासन  चला  रहा

 यह  इस  सभा  हमारे  देश  की  प्रभुसत्ता  और  इस  सरकार  का  भी  सरासर  अपमान

 उन्होंने  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  ?  मैंने  आज  के  समाचारपत्र  में  पढ़ा  है  कि  उन्होंने
 किसो  के  विरुद्ध  कार्यवाही  को  है  ।

 #*
 मुझे  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  उनका  नाम  क्‍यों  ले  रहे  थे  ?

 )

 भी  नारायण  चोबे  :  आप  इस  बात  से  क्‍यों  चिढ़  जाते  हैं  ?  यह  बात

 पत्रों  में  आई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनका  नाम  क्‍यों  ला  रहे  हैं  ?  यह  उनकी  पार्टी  का  मामला  है  ।

 इन  सभी  बालों  को  मत  लाइये  ।

 झली  सेफुहीन  थोधरी  :  आप  नाम  हटा  दीजिये  |  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं
 मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  निष्कासन  किया  गया  था  जिसका  कारण  मुझे

 पता  नहीं  है  ।  यह  उनका  पार्टी  का  मामला  परंतु  प्रश्त  यह  है  कि  जब  किसी  बात  पर  कायंवाही
 की  गई  है--यह  कहा  गया  है  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  बाद  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  बनने
 का  दावा  किया  था  यदि  उनके  निष्कासन  का  कारण  यह  हो  सकता  है--यह  कंसे  संभव  है  कि  उन
 लोगों  को  नहीं  निकाला  गया  जिन्होंने  देश  की  बेइज्जती  की  है  ?  वे  अमरीका  कैसे  जा  सकते  हैं  ?  ये
 वकील  उन्हें  पैसा  दे  रहे  हैं  ओर  कह  रहे  हैं  कि  न्यायालय  से  बाहर  आपसी  समझौता  हो  गंस  पीड़ितों
 के  लिए  सर्वाधिक  लाभदायक  होगा  ।  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  सरकार  जिस  निरुत्साह  से  कार्यवाही  कर
 रही  वह  जिस  प्रकार  गेस  पीड़ितों  से  बर्ताव  कर  रही  लोगों  को  इस  संकट  काल  में  जिस  प्रकार
 सहायता  नहीं  मिल  रही  इससे  लोगों  के  मन  में  अध्ुरक्षा  की  भावना  पैदा  हो  गई  है  कि  उन्हें
 न्यायालय  में  सरकार  के  प्रयासों  से  क्या  मिलने  वाला  खाद्य  अनुदान  सहायता  क्‍यों  बन्द  हो  गई

 यदि  सरकार  पर्याप्त  मात्रा  में  बचाव  के  उपाय  नहीं  तो  ये  लोग  कहां  जायेंगे  ?  ये
 प्राइवेट  वकील  इन  अवसरों  का  उठाकर  भोपाल  के  गस  पीड़ितों  को  प्रलोभन  देते  हैं  कि  तुम
 हमारे  साथ  हमारा  साथ  हम  तुम्हें  सबसे  '  अधिक  लाभ  पहुंचाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 और  तुम्हारी  सरकार  तुम्हारे  लिए  कुछ  नहीं  करने  वाली  है  ।

 जय  प्रकाश  नारायण  जो  भोपाल  में  यूनियन  कारबाइड  के  सामने  के  निवासियों  में
 चेसरਂ  मि०  कोले  के  साथ  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  सरकार  किसी  बात  पर

 क्‍यों  विचार  नहीं  कर  रही  है  ?  क्या  सरकार  पर  कोई  जिम्मेदारी  है  ?

 जब  यह  मामला  अमरीकी  न्यायालय  में  दायर  किया  तो  हमें  बताया  गया  है  कि
 उनका  कानून  अधिक  मुआवजा  प्रदान  करेगा  ।  उस  समय  भी  मैंने  इसे  एक  तरह  का  अपमान  समझा

 मैं  नहीं  जानता  कि  अमरीकी  न्यायालय  में  जाने  की  इस  कार्यवाही  से  क्या  मिलने  वाला

 क+कार्यवाही-बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 मुझे  विश्वास  है  कि  न्यायाधीश  केनन  भी  न्यायालय  से  बाहर  आपसी  समझोते  के  पक्ष  में  मि०

 एण्डरसन  का  उत्तर  सबसे  चोंकाने  वाला  यह  बात  मैं  दृढ़तापूर्वक  कह  सकता  यह  समात्नार

 झाज  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 :  भारत  सरकार  सोचती  है  कि  पेशकश  बिल्कुल  अपर्याप्त  है  और  उनको  नजरों
 में  इसका  कोई  निपटान  नहीं  दीख  पड़ता  ।  वे  इस  मामले  में  आगे  बढ़कर  कानूनी
 कार्यवाही

 | |  बढ
 क्या  भारत  सरकार  का  यही  दुष्टिकोण  मुझे  इसका  स्पष्ट  जवाब

 :  आप  जानते  यह  शब्दों  और  समझ  को  बात  लोग  अनेक  बातें  कहते  हैं
 ओर  उनके  अनेक  मतलब  निकालते  भारत  सरकार  के  लिए  एक  बहुत  ही  जटिल
 समस्या  वे  एक  ऐसी  स्थिति  से  निपट  रहे  हैं  जो  सबसे  अधिक  भयंकर  ओद्योगिक
 विनाश  से  उत्पन्न  हुई  है  जो  आज  तक  कभी  नहीं  हुआ  था  ।  यहां  लोकतांत्रिक
 सरकार  है  जहां  किसी  आदेश  द्वारा  एकतरफा  कार्यवाही  करने  की  अनुमति  नहीं

 यहां  एक  नेता  श्री  गांधी  जिन्होंने  अपने  आपको  किसी  देश  के  अग्रणी  नेता  साबित
 किया  जिस  समय  से  उन्होंने  काये  आरंभ  किया  और  वे  इस  समय  जिस  स्थिति  में
 उनकी  ख्याति  में  बहुत  ज्यादा  अन्तर  है  ।”

 अब  प्रश्त  यह  है  कि  वे  ये  सब  अनुकूल  बातें  इस  आशा  से  कर  रहे  हैं  कि  यद्यपि  सरकार  अब

 कह  रही  है  कि  वह  न्यायालय  के  बाहर  आपसी  समझोता  नहीं  चाहती  वह  उस  करार  का  एक
 पक्ष  नहीं  जो  पहले  ही  किया  जा  चुका  उनके  प्रधान  मंत्री  प्रतिभाशाली  हैं  और  थे  जो  कुछ  कह

 रहे  तथा  जो  कुछ  समझ  रहे  हैं  तथा  जो  कुछ  कररहे  हैं  उनमें  अन्तर  है  ओर  वे  इसे  स्वीकार  कर

 सकते  यह  बहुत  ही  खतरनाक  बात  मैं  जानना  चाहता  हूं  उन्होंने  क्या  मुकसमा  दायर

 किया  है  ?  उन्होंने  कितने  मुआवजे  का  दावा  किया  है  ?  उसका  वैशानिक  आधार  क्या  उन्होंने
 उस  जांच  काये  को  क्‍यों  रोक  दिया  जिसे  राज्य  सरकार  ने  आरम्भ  कराया  हम  इसका  स्पष्ट

 उत्तर  चाहते  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसी  कोई  व्यवस्था  है  जो  इस  पर  निगरानी
 रखती  है  और  जो  समय-सम५  पर  इस  सभा  को  सूचित  करेगी  कि  क्‍या  कायंवाही  की  जा  रहो

 यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  इस  मामले  में  कोई  फेर-बदल  किया  गया  तो  इससे  देश  के

 हित  को  काफी  नुकसान  होगा  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  उपाध्यक्ष  यह  सभी  के  लिए  चिता  का  विषय

 जिन्हें  मानवता  से  प्रेम  है  कि  भोपाल  गेस  कांड  के  लिए  जो  लोग  जिम्मेदार  उनके  अपराधिक
 काय  के  कारण  उन्हें  आासानी  से  छोड़  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।,

 यद्यपि  न्यूयार्क  के  संधीय  न्यायालय  के  न्यायाधीन  जॉन  कनन  उन  सभी  मामलों  पर  अपना
 निर्णय  देंगे  क्प्रा  इस  विनाश  के  कारण  मुआवजे  संबंधी  मामलों  पर  अमरीकी  न्यायालयों
 का  क्षेत्राधिकांर  होगा  अथवा  भारतीय  न्यायालयों  तथापि  भारत  सरकार  के  यदि  बह
 यूनियन  कारबाइड  द्वारा  अपनी  आस्तियों  को  बेचने  की  चाल  का  प्रतिरोध  करने  हेतु  उचित  कानूनी
 कार्यवाही  नहीं  तो  घोर  लापरवाही  होगी  ।
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 यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  सभी  तरह  की  अनिष्टकारक  बाते  कर  रहा  यह  मामला

 इस  दृष्टि  से  अपने  आप  में  अनूठा  है  क्रि  विश्व  कानून  इतिहास  में  पहली  बार  तीसरे  विश्व  का  कोई
 देश  किसी  बहुराष्ट्रीय  कारपोरेशन  के  विरुद्ध  उसके  अपने  ही  देश  में  मुकदमा  चला  रहा  है  भोर

 उसकी  कार्यवाही  तथा  परिणाम  एक  उदाहरण  स्थापित  करने  वाले  सरकार  को  इस  अवप्तर  का

 उपयोग  उन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  और  रसायन  उद्योगपतियों  को  एक  सबक  सिखाने  में  करना  चाहिए
 जो  तीसरे  विश्व  में  काययं  कर  रहे  उन्हें  समझना  चाहिए  कि  वे  तीसरे  विश्व  के  किसी  देश  के

 हजारों  निरीह  लोगों  को  साफ  बचकर  यूं  हो  नहीं  चले  जा  सकते  ।  परंतु  दुर्भाग्यवश  भारत
 सरकार  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  कार्यवाही  करने  में  लापरवाही  बरत  रही  वे  अब  तंक

 अमरीकी  बहुराष्ट्रोय  कम्पनियों  द्वारा  किये  गये  कानूनी  ओर  निगमित  अपराधों  को  सख्ती  से  रोकने
 में  असफल  रहे  हैं  ।

 यूनियन  कारबाइड  अपनी  जो  एक  पूर्व  पांच  अरब  डालर  आंको  गई  को
 बेचने  अथवा  निपटाने  की  कोशिश  में  वह  इस  योजना  को  आंशिक  तौर  पर  पहले  ही  क्रियान्वित
 कर  चुका  मंत्री  महोदय  द्वारा  यहां  दिए  गए  वक्तव्य  में  कोई  नई  बात  नहीं  कहों  गई  ये
 सब  बल्कि  इससे  भी  अधिक  जानकारी  समाचार  पत्रों  में  छप  चुकी  यूनियन  कारबाइड  की  क्‍या
 गतिविधियां  चल  रहो  हैं  और  वह  अपनी  परिसम्पत्तियों  को  किस  तरह  बेचने  जा  रही  ये  सब
 खबरें  पिछले  एक  माह  से  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  में  छप  रही  हैं  ।  सब  बात  प्रकाशित  की  जा  रहो  हैं  ।
 ओर  यह  दो  पैराग्राफ  का  वक्‍तव्य  है'*****  यह  जरा  सा  भी  किसी  राजनेता  का  यक्‍तथ्य

 नहीं  लगता

 आप  जानते  हैं  कि  इस  कंपनी  ने  चालाकी  से  अपने  आधे  से  भी  अधिक  शेय  रधारियों  को
 ऋणकर्ताओं  में  परिवर्तित  कर  दिया  पिछले  दिसम्बर  जी०  ए०  एफ०  कारपोरेशन  द्वारा  इसे
 अपने  हाथ  में  लेने  यूनियन  कारबाइड  ने  प्रत्येक  शेयर  पर  85  डालर  कीमत  देकर  अपने
 घारियों  से  55  प्रतिशत  शेयर  खरीदने  की  पेशकश  दो  20  डालर  तो  नकद  दिए  गए  ओर  शेष
 राशि  ऋण  पत्र  ओर  बंन्ध  पत्र  के  रूप  में  विभिन्‍न  प्रतिभूतियों  के  रूप  में  अदा  किए  यह  कहा  जा
 चुका  है  ओर  समाचार-पत्रों  में  भी  यह  बात  छप  चुकी  कुछ  दावों  को  प्रतिभतियों  के  रूप  में
 लिखा  जा  चुका  है  जिससे  ऋणकर्ताओं  के  इस  नए  समूह  को  अन्य  ऋणकर्ताओं  से  प्राथमिकता  प्रदान
 की  जा  सके  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  कंपनी  के  परिसमापत  अथवा  इसकी  परिसम्पत्तियों  में  कोई
 फेरबदल  होने  की  दशा  में  इन  ऋणकर्ताओं  को  प्राथमिकता  मिलेगी  न  कि  भोपाल  गंस-पीड़ितों
 को  ।  इस  तरह  यूनियन  कारबाइड  एक  अरब  डालर  राशि  पहले  ही  कम्पनी  से  बाहर  हस्तांतरित
 कर  चुका  है  |

 जैसा  कि  यहां  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  दूसरी  कार्यवाही  यह  है  कि  कंपनी  अपने

 अंतर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता  उत्पाद  प्रभाग  को  बेचने  की  घोषणा  पहले  ही  कर  चुकी  वह  शेयरधारियों
 को  बिक्रो  का  लाभांश  के  तोर  पर  अदा  करना  चाहती  इस  कम्पनी  के  चेयरम॑न
 वाल्टर  टाइम्स  ऑफ  इण्डिया  के  संव्राददाता  के  साथ  अपने  साक्षात्कार  में  इस  बात  का
 जिक्र  कर  चुके  इस  कार्यवाही  से  उसे  अपनी  1.4  अरब  डालर  की  सम्पत्ति  को  निपटाने  में  मदद
 मिलेगी  और  इस  प्रकार  उसकी  सम्पत्ति  का  वास्तविक  मूल्य  घट  कर  आधा  रह  ये  दो
 कार्यवाहियां  की  गई
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 मैं  भारत  सरकार  ओर  संबंधित  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उनकी  क्‍या
 करने  की  मंशा  है  ।  क्या  वह  यूनियन  कारबाहड  कारपोरेशन  को  इन  कार्यवाहियों  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  अमरीकी  न्यायालय  से  निषेधादेश  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ?

 वक्तव्य  में  तो  ऐसा  कुछ  नहीं  बताया  गया  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताना

 चाहिए  कि  हम  यूनियन  कार्बाइड  को  इन  सब  बातों  से  रोकने  के  लिए  अमरीकी  न्यायालय  में  जा

 रहे  हैं  ।

 मेरे  सहयोगी  कामरेड  सुधीर  राय  ने  जो  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  का  जिक्र  किया  है  वह  यह  है
 कि  ;  क्‍यों  न  हम  अमरीका  में  यूनियन  कार्वाइड  के  विरुद्ध  व्यापक  प्रचार  अभियान  छेड़ें  ?  न्यायाधीश

 ने  कुछ  पीड़ितों  से  व्यक्तिगत  साक्षात्कार  करने  के लिए  कहा  और  हसके  लिए  इन  हजारों  लोगों  में

 से  चार  व्यक्ति  चुने  गए  तथा  इसके  लिए  शर्ते  यह  रखी  गई  कि  उन्हें  अंग्रेजी  आनी  इनमें
 से  एक  सरकारी  कमंचारी  था  जो  कि  इस  गंस  रिसाव  के  स्थल  से  6  किलोमीटर  दूर  रहता  है  और

 अन्य  दो  में  से एक  इंजोनियर  था  और  एक  डाक्टर  ये  तीन  व्यक्ति  गैस  के  रिसाव  से  बिल्कुल
 प्रभावित  नहीं  हुए  थे  और  पीड़ितों  का  एकमात्र  प्रतिनिधि  एक  10  वर्षीय  लड़का  था  जो  कि  इस

 दुर्घटना  में  अपनी  बहिन  और  सब  कुछ  खो  चुका  उन्हें  इसमें  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान
 परिषद  की  चिकित्सा  रिपोर्टों  सहित  40  या  50  लोगों  को  शामिल  करना  अमरीकी  डाबटरों
 को  उनको  जांच  बरनी  थी  और  अवसर  का  उपयोग  इस  अपराध  के  संबंध  में  एक  व्यापक  प्रचार
 अभियान  आरम्भ  किया  जाना  था  ।  परन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 एम्बुलेंस  चेअसंਂ  के  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  ?  इस  महान  सदन  द्वारा  पारित

 कानून  के  अनुतार  भारत  सरकार  को  गैस  पीड़ितों  के  एकमात्र  प्रतिनिधि  के  रूप  में  प्राधिकृत
 किया  गया  ।

 उवाष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्स  आप  जो  भी  स्पष्टीकरण  चाहते
 वह  बतायें  ।

 थी  सुरेश  कुरूप  :  बस  दो  मिनट  लूंगा  ।

 वे  अमरीका  से  भोपाल  तक  उन्होंने  गस  पीड़ितों  के  हस्ताक्षर  लेकर  भोपाल  में  अभियान
 ओर  जहां  तक  मैं  समझता  भोपाल  नगर  निगम  ने  इन्हें  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  उतको

 प्राधिकार  सौंपा  ।  ऐसा  कंसे  हुआ  ?  सरकार  ने  इसकी  अनुमति  कंसे  दी  ?

 ओर  अन्त  मैं  उस  कानूनी  फर्म  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  जिन्हें  पीड़ितों  के  मामले  में

 बहस  करने  के  लिए  भारत  सरकार  की  ओर  से  नियत  किया  गया  उन्हें  इस  किस्म  की
 इतनी  बड़ी  मुकदमेबाजी  का  कोई  अनुभव  नहीं  इसके  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 सरकार  यूनियन  कार्बाइड  की  कार्यवाहियों  का  प्रतिरोध  करने  के  लिए  निगमित  मामलों  के
 किसी  सक्षम  कानूनी  फर्म  को  यह  काम  सौंपने  का  विचार  अमरीका  में  कानून  की  कतिपय
 शाखाओं  से  संबंधित  कुछ  विशेषज्ञ  फर्म  हैं  ।
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 एक  माननीय  सदस्य  :  भारत  में  भी

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  भारत  में  भी  पर  अमेरिका  में  विशेष  तौर  पर  ।  अतः  न्यायालय  में

 कार्यवाही  करने  के  लिए  कुछ  ऐसी  नई  फर्मों  की मदद  ली  जानी  चाहिए  जो  निगमित  मामलों  से

 संबंधित  हों  और  सरकार  को  इस  समय  चल  रही  बातचीत  के  बारे  में  इस  सदन  को  अपने

 में  लेना  चाहिए  |  न्यायालय  से  बाहर  मामले  को  निपटाने  के  लिए  कुछ  बातचीत  चल  रहो  है  ।
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  ऐसा  प्रस्ताव  रखा  है  कि  रकम  लेकर  हम  इसे
 न्यायालय  से  बाहर  निपटारा  करने  को  तैयार  यदि  हां  सरकार  की  इन  भोपाल  गैस

 पीड़ितों  के  लिए  कितनी  रकम  प्राप्त  करने  की  मंशा  है  ?  सरकार  को  इसे  स्पष्ट  करना  मंत्री

 महोदय  को  इस  बात  का  उत्तर  देना  चाहिए  कि  क्‍या  हम  न्यायालय  से  बाहर  इसका  निपटारा  चाहते
 हैं  और  क्या  हम  इस  संबंध  में  कोई  बातचीत  कर  रहे  हैं  भथवा  नहीं  ?

 श्री  जेनुल  बदार  :  उपाध्यक्ष  भोपाल  गस  संसार  की  सर्वाधिक

 दुखद  घटनाओं  में  से  एक  है  ।

 दिक्कत  यह  है  कि  मुआवजे  का  सारा  मसला  कानूनी  पेचीदगियों  में  उलझा  पड़ा  है
 और  भोपाल  गंस  पीड़ित  अभो  भी  अपने  मुआवजे  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  आज  हमें  इस  दुघंटना
 पर  माननीय  मंत्री  महोदय  का  एक  वक्‍षतव्य  सुनने  को  मिला  है  जिससे  हमें  कोई  जानकारी  नहीं
 मिलती  सरकार  की  क्‍या  करने  की  मंशा  वक्तव्य  में  इसका  कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया
 सरकार  को  समाचार-पत्रों  में  छपी  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  बेची  जा  रही  संपत्तियों  और  इस  तरह
 की  अन्य  खबत्रों  की  जानकारी  है  ओर  वह  इस  मामले  के  प्रत्येक  पहलू  पर  विचार  कर  रही
 परन्तु  वह  अपने  दृष्टिकोण  के  बारे  में  नहीं  बता  रही  वह  यह  नहीं  बता  रही  है  कि  वह  क्‍या

 कार्यवाही  करने  जा  रही  यही  त्रासदी  अब  हम  क्या  स्पष्टीकरण  जब  सरकार  अपना
 कोई  निर्णय  नहीं  बता  रही  है  स्पटीकरण  क्‍या  मांगे  यह  वकक्‍तथ्य  भारत  सरकार  की
 पूर्णतः  अनिर्णय  में  रहने  की  स्थिति  को  दर्शाता  है  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  सोच  का  दिवालियापन  है  ।

 शो  जेनूल  घशर  :  दिवालियापन  इसे  अनिर्णय  मेरे  विचार  से  हमारी  एक
 गलत  कार्यवाही  अमरीका  जाना  और  वहां  के  न्यायालय  में  मुकदमे  दायर  करना  है  ।  परन्तु  मैं  अभी
 तक  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  हालांकि  सरकार  कई  बार  यह  स्पष्ट  कर  चुकी  है--कि  हमें
 अमरीकी  न्यायालय  क्‍यों  जाना  चाहिए  ।  इससे  कई  संदेह  उपजे  अमरीकी  वकीलों  द्वारा  कई
 गेस  पीड़ितों  को  अलग  मुकदमे  दायर  करने  के  लिए  उकसाया  गया  और  अमरीकी  बकीलों  ने  हमारे
 देश  में  कुछ  दलाल  रखे  और  गंस  पीड़ितों  को  अलग  से  न्यायालयों  में  मुकदमा  करने  के  लिए

 हमारे  पास  दो  तरह  के  मुकदमे  हैं--एक  भारत  सरकार  की  ओर  से  दायर  और

 दूसरे  अलग-अलग  गैस  पीड़ितों  द्वारा  दावर  ।  वे  न्यायालय  से  बाहर  पीड़ितों  स ेअलग-अलग  निबटारा
 करना  चाहते  वे  पीड़ितों  को  उकसा  रहे  उनका  कहना  है  कि  हम  इतनी  अधिक  रकम  दे  रहे

 आप  इसे  स्वीकार  करें  ।  इस  मामले  में  कई  वर्ष  लग  आपको  कुछ  नहीं  श्ोना

 ही  पड़ेगा  ।  इन  परिस्थितियों  यह्‌  खबर  फैली  है  कि  यूनियन  कार्बाइड  अपना  संयंत्र  बेच  रद्दा
 अपने  शेयरधारियों  को  विशेष  लाभांश  दे  रहा  हम  यूनियन  कार्बाइड  को  हो  अपने  नियंत्रण
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 में  क्यों  न  ले  लें  ?  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  हम  इस  यूनिट  को  अयने  हाथ  में  नहीं
 ले  क्‍या  इसे  स्वयं  बेच  उस  रकम  को  लेकर  पीड़ितों  को  राहुत  के  रूप  में  बांट  नहीं
 सकते  ?  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  हमने  अपने  देश  की  कई  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  को  अपने  नियंत्रण  में

 लिया  हम  यूनियन  कार्बाइड  को  भी  अपने  नियंत्रण  में  ले  सकते  क्‍या  हम  स्वयं  इसे  नहीं  बेच

 सकते  और  इस  रकम  को  गैस  पीड़ितों  को  राहत  के  रूप  में  नहीं  बांटा  जा सकता  ?  हम  अमरीकी
 न्यायालयों  की  दया  जहां  कानूनी  और  अन्य  बातें  मौजूद  क्‍यों  निर्भर  रहें  ?  वहां
 अधिक  समय  लगने  की  समस्या  पीड़ितों  को  शीघ्र  राहत  वे  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  नहीं
 करना  चाहते  |  कई  लोग  तो  निर्णय  से  पहले  ही  मर  जाएंगे  ।  हमारे  देश  में  कुछ  न्यायालयों  के

 मुकदमों  में  20  से  25  वर्ष  लग  जाते  यही  हाल  अमरीका  का  वहां  20  या  25  वर्ष  लग

 सकते  हैं  ओर  तब  जब  राहत  दी  जाएगी  तो  पीड़ित  मोजूद  नहीं  वह  मर  चुका  होगा  ।  अतः

 इतना  विलंब  किसलिए  ?  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  यूनियन  कार्बाइड  को  अपने
 नियंत्रण  में  ले  ले  ।  यूनियन  कार्बाइड  का  सारा  कारोबार  सरकार  के  नियंत्रण  में  चला  जाना

 चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बिना  मुआवजे  के  ।

 श्री  जेनुल  बदार  :  जी  बिना  मुआवजे  का  तो  सवाल  ही  नहीं  उठता  यदि  इसकी
 जरूरत  है  तो  हम  इस  प्रयोजनार्थ  संसद  में  एक  कानून  पारित  कर  सकते  यदि  इसमें  कोई  कानूनी
 भड़चन  है  तो  हम  उसे  दूर  कर  सकते  इस  संसद  के  द्वारा  हूम  सभी  कानूनी  अड़चनें  दूर  कर
 सकते  हैं  ।

 मैं  इस  संबंध  में  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  नहीं  करना  क्योंकि  वक्तव्य  में  सरकार  के
 किसी  निर्णय  की  जानकारी  नहीं  दी  गई  अब  मैं  क्‍या  स्पष्टीकरण  मांगूं  ?  परन्तु  मुझे  एक  प्रश्न
 अवश्य  पूछना  है  ?  जेसा  कि  मैंने  कहा  सरकार  यूनियन  कार्बाइड  को  अपने  नियंत्रण  में  लने  वाली

 है  ओर  बिना  मुआवजे  के  इसे  अपने  हाथ  में

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  हम  इसे  बेच  सकते

 क्षो  जेनुल  बशर  :  हम  इसे  बेच  सकते  ओर  रकम  ले  सकते  सरकार  भोपाल
 में  गैस  पीड़ितों  को  शीघ्र  मुआवजा  अदा  करने  के  लिए  भौर  क्‍या  कायंवाही  कर  रही
 धन्यवाद  ।

 शसायन  और  पेट्रो-रसतायन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जयचन्द्र  मैं

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  इस  सभा  में  व्यक्त  चिता  से  पूरी  तरह  सहमत  इस  लाभप्रद  कारोबार

 के  एक  भाग  की  शेयर  धारियों  को  विशेष  लाभांश  प्रदात  करने  से  उत्पन्न  आशंका  के  बारे

 में  पूरा  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  मुझे  उन  पिछली  बातों  का  जिक्र  करना  होगा  कि  यूनियन  कार्बाइड
 की  सर्वाधिक  लाभप्रद  उपभोक्ता  वस्तु  को  बेचने  का  विचार  कैसे  जेसाकि  कुछ  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  भी  बताया  जा  चुका  1985  के  अन्त  में  यू०  सी०  जी०  को  एक  दूसरी  कंपनी

 द्वारा  अपने  नियंत्रण  में  लेने  की  बात  उठी  थी  ।  इसके  लिए  यूनियन  कार्बाइड  ने  अपने  शेयर  भारी
 दरों  पर  खरीदने  का  निर्णय  किया  ।  इसके  उनकी  अदायगी  के  उसने
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 कुछ  बैंकों  से ऋण  करार  ताकि  इस  कर्ज  के  एक  भाग  की  अदायगी  हो  सके  और  जैसाकि

 मैंते  कहा  अपने  शेयरधारियों  को  विशेष  लाभांश  प्रदान  करने  के  यूनियन  कार्बाइड  ने  उत्त

 हिस्से  को  बेचने  का  निर्णय  किया  जो  एक  सर्वाधिक  लाभप्रद  उपभोक्‍ता  वस्तु  के  रूप  में  जानी

 जाती  है  ।

 क्री  सेफुहीन  चोधरी  :  वे  इसे  बेच  क्‍यों  रहे  हैं  ?

 शो  आर०  के०  जयचन्द्र  सिह  :  आपको  यह  सब  स्पष्ट  हो  आप  मैं  इसकी

 पृष्ठभूमि  में  जाकर  सभा  को  इसको  जानकारी  देने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  माननीय  मंत्री  को  उत्तर  देने  दें  ।

 क्यो  आर०  के०  जयचन्द्र  सह  :  गड़बड़ी  की  पुरानी  भादतें  मुश्किल  से  ही  छूटती

 थ्री  सेफुद्दीन  चौधरों  :  इसमें  आदत  को  वया  बात  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  उत्तर  सुन  माननीय  मंत्री  ने  आपकी  बात  सुनी
 उन्होंने  कभी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।  जब  वह  उत्तर  दे  रहे  हैं  तो  आपको  सुनना  चाहिए  ।

 श्री  आर०  के०  जयचन्द्र  सिह  :  सरकार  ने  सबसे  पहले  इस  बिक्री  की  खबर  की  जांच  के

 उपाय  किये  ।  क्‍या  यूनियन  कार्बाइड  के  पास  इसकी  बिक्री  के  भोपाल  दु्घंटना  के  कारण

 किए  गए  दावों  को  अदायगी  करने  हेतु  पर्याप्त  पर्याप्त  परिसम्पत्तियां  नहीं  रहेंगी  ।

 1.00  भ०  प०

 सरकार  ने  पहला  कदम  यह  उठाया  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  विश्लेषण  कराया  ।

 हावर्ड  एण्ड  गुकिन  हन्का  रपोरेटिड  नामक  एक  विशेषज्ञ  मूल्यांकन  पराप्रशंदायी  फर्म  को  नियुक्त  करके

 पंजी  पर्याप्तता  संबंधी  विश्लेषण  कराया  गया  ।  यह  वह  वित्तीय  परामशंदायी  एजेंसी  है  जिसे  सरकार

 ने  वित्तीय  परिस्थितियों  का  बारीकी  से  मूल्यांकन  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  था

 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  पहले  सुन  लीजिये  ।

 ही  आर०  के०  जयचम्द  सिह  :  जेसा  कि  मैंने  कहा  पुरानी  आदतें  मुश्किल  से

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  स्पष्टीकरण  न  करें  ?  पहले  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने  तब  आप  पूछ
 सकते  हैं  ।  आप  पहले  सुनिये  ।  वे  स्पष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 शी  आर०  के०  जयचन्त  सिह  :  मेरा  विचार  है  कि  में  उत्तर  देने  की  कोशिश  करूंगा  ।  मैं  जो

 थोड़ा  विषयान्तर  कर  रहा  उसका  कारण  यह  है  कि  इस  सभा  में  ही  राज्य  सभा  ओर

 विभिन्‍न  मंचों  पर  भी  यह  बात  कई  बार  बताई  ओर  दोहराई  जा  चुकी  है  कि  भारत  सरकार  ने

 अमरीका  में  एक  मुकदमा  दायर  किया  है  ओर  मैं  यह  फिर  से  दोहरा  दूं  कि  अमरीका  में  इस
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 मुकदमे  को  दायर  करने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  यही  सर्वाधिक  उपयुक्त  ओर  कारगर  मंतर

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  कहना  है  कि  हमें  यूनियन  का  इड  का  अधिग्रहण  कर  लेता
 चाहिये  ।  हम  यूनियन  जो  कि  अमरीका  में  का  अधिग्रहण  क॑से  कर  सकते  हैं  |  मैं  समझ

 यदि  माननोय  सदस्य  भारत  के  यूनियन  कार्बाइड  को  शाखाओं  के  बारे  में  तो  मैं  उनकी
 इस  चिता  को  समझ  सकता  किन्तु  यह  तो  इस  बारे  में  है कि  किस  प्रकार  यूनियन
 कार्बाइड  का  अधिग्रहण  किया  जाये  जो  कि  अमरीका  में  है  फिर  सभी  बातों  पर
 विचार  करने  के  बाद  1985  में  हमने  यह  निर्णय  किया  था  कि  इस  मामले  का  निर्णय  करने
 के  लिये  अमरीका  सबसे  अच्छा  स्थान  होगा  |  इस  सम्बन्ध  में  सभी  प्रकार  की  रायों  पर  विचार
 किया  विभिन्‍न  स्तरों  पर  चर्ायें  की  गईं  और  गुणावगुण  का  अध्ययन  किया  गया  और  हमने

 1985  में  निर्णय  लिया  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  नहीं  कह  सकता  कि  यह  निर्णय  अप्रैल  में  लिया
 गया  था  या  माच  में  ।  अप्रैल  अथवा  1985,  जो  भी  महीना  रहा  में  हमने  अम रीका  में

 यूनियन  कार्बाइड  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  ।

 अब  क्‍या  हो  रहा  है  कि  उस  मुकदमे  के  विरुद्ध  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  एक  अपील  दायर
 की  है  जो  स्थान  सम्बन्धी  असुविधा  के  बारे  में  अपील  के  रूप  में  जानी  जाती  स्वयं  यूनियन
 कार्बाइड  की  यह  धारणा  है  यह  मुकदमा  अमरीका  में  दायर  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  भारत

 सरकार  को  यह  मुकदमा  अमरीका  में  दायर  नहीं  करना  चाहिये  ओर  हसे  वापस  भारत  ले  जाया
 जाना  चाहिये--यहां  के  माननीय  सदस्यों  की  भी  यही  धारणा  माननीय  सदस्य  भी  ठीक  व  ही
 गाशंकायें  व्यक्त  कर  रहे  हैं  ओर  उनकी  भी  वही  धारणा  है  जो  यूनियन  कार्बाइड  की  है'*''**

 श्री  सैफुटीन  चौधरी  :  वह  क्‍या  है  ?

 श्री  आर०  के०  जयचणगा  सिह  :.........  कि  मुकदमा  भारत  में  चलाया  जाना  चाहिये
 अबकि  सरकार  ने  पूर्ण  रूप  से  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  और  विद्यात  विधिज्ञों  के साथ  मामले

 के  गुणावगुणों  के  सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  करके  यह  निर्णय  किया  कि  इसके  लिये  अमरीका  ही
 सर्वोत्तम  स्थान  कुछ  प्रत्यक्ष  कारणों  से  मैं  हस  बारे  में  विस्तृत  ब्योरा  नहीं  दे  ऐसा  करना

 जनहित  में  नहीं  ..  .

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अलग  से  एक  नोटिस  दें  ।  हम  देखेंगे  ।

 शो  आर०  के०  जयबना  सिह  :......  ऐसी  प्रत्येक  बात  बताने  के  लिये  जोकि  प्रश्न  के  पहले
 भाग  के  उत्तर  स्वरूप  हो  ।

 )

 मेरे  पास  उत्तर  देने  के  लिये  अनेक  अधिक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हैं  ।

 थरो  नारायण  चोबे  :  आप  कृपया  प्राथमिकतः  के  अनुसार
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 को  बसदेव  झाजाय  :  वे  उस  विषय  पर  आ  रहे  हैं  ।

 थी  आर  के०  जयचन्द्र  सिह  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं  थोड़ा  विषयान्तर  कर  गया  था

 और  अब  मैं  मुख्य  विषय  पर  आता  हूं  ।  हमने  अमरीका  में  एक  परामशेदायी  फर्म  नियुक्त  की  है  जो

 कि  बारीकी  से  मूल्यांकन  कर  रही  किन्तु  मैं  यहां  उसका  ब्यौरा  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  निश्चित  रूप  से

 आपके  और  आशंकाओं  को  मानता  इस  परामशंदायी  फर्म  की  अध्ययन  रिपोर्ट  स्वयं

 यूनियन  कार्बाइड  कार्पोरेशन  द्वारा  दी  गई  जानकारी  पर  आधारित  है  क्योंकि  हमने  इसके  लिये
 न्यायालय  को  सहमत  करा  लिया  यूनियन  कार्बाइड  कार्पोरेशन  को  नगद  अथवा  अन्य

 परिसम्पत्तियों  के  बारे  में  जानकारी  देनी  हमने  न्यायालय  का  संरक्षण  लिया  और  न्यायालय
 ने  योपनीयता  की  शर्त  पर  हमें  यह  सूचना  देने  के  लिये  यूनियन  कार्बाइड  कार्पोरेशन  को  निर्देश

 दिया  था  |  वित्त  सम्बन्धी  यह  विशेषज्ञ  समिति  पूंजी  विश्लेषण  सम्बन्धी  रिपोर्ट  तेयार

 करने  के  लिये  हम  जानकारी  के  आधार  पर  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  के  विभिन्‍न  पहलुओं
 का  अध्ययन  कर  रही  है  ।  दुर्भाग्यवश  यह  रिपोर्ट  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  क्‍योंकि  जैसाकि  मैंने  कहा
 था  यह  रिपोर्ट  यूनियन  कार्बाइड  से  गोपनीयता  की  शर्तें  पर  प्राप्त  सूचना  पर  आधारित  इसलिये

 हमे  इस  समय  बताया  नहीं  जा  सकता  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वस्त  कर  सकता  हूं  कि  सरकार

 इस  विशेष  उपभोक्ता  प्रभाव  को  बेच  दिये  जाने  के  बाद  भी  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  की

 मौजूदा  परिसम्पत्तियों  का  बारीकी  से  मूल्यांक  कर  रही  है  ताकि  यह  पता  लथाया  जा  सके  कि  क्‍या

 वह  ॒  पर्याप्त  ...  मैं  अपने  वक्तव्य  में  बता  चुका  हूं  कि  वास्तव  में  यह  बिक्री  1986  में

 ही  पूरी  हो  जायेगी  ओर  जंसाकि  मेने  अपने  वक्‍तथ्य  के  प्रारम्भ  गें  भी  बताया  था  इसे  बेचने  के  दो

 मुख्य  कारण  दूसरा  कारण  यह  है  कि  बेंक  से  लिये  गये  श्रम  का  भुगतान  करना  हैं  ओर
 शेयरधारकों  को  विशेष  लाभांश  का  भुगतान  करना  है  ।

 भरी  असुदेव  आचार्य  :  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  है  ।

 कलौ  आर०  कफे०  लयचस  सिह  :  यह  सही  बेंक  को  ऋण  का  भुगतान  करने  के

 भरी  असुदेद  आचाये  :  कुछ  नहीं  छोड़ा  जायेगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हे  बात  पूरी  करने  दीजिये  ।

 भो  आर०  के०  जयचणशा  सिंह  :  शेयरधारियों  को  दिये  जाने  वाले  लाभांश  का  भुगतान
 भोपाल  के  गैस  पीड़ितों  के  दावों  के  भुगतान  के  बाद  किया  मैं  सभा  को  इतनी  सूचना  दे
 सकता  हूं  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  किस  प्रकार  ?

 झरो  सेफुद्दोन  चोधरी  :  वे  गेस  पीड़ितों  के  मुआवजे  में  गड़बड़ी  करने  पर  उतारू  वे  इस
 बात  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 थरी  स्रेहा  करूप  :  कृपया  मुझे  एक  स्पष्टीकरण  लेने  की  अनुमति
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनके  वक्तव्य  पें  ब्यवधान  मत  मैं  किसी  को  भी  स्पष्टीकरण
 लेने  की  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।

 करो  सेफुददोन  चोधरो  :  हम  यह  नहीं  समझ  पा  रहे  हैं  कि  उसे  बेचा  क्‍यों  जा  रहा

 थरो  सरेशा  क्रूप  :  इससे  पहले  की  कार्यवाही  का  क्‍या  रहा  ?

 श्री  बसुवेव  आचार्य  :  आप  बिक्रो  को  उचित  ठहरा  रहे  हैं  ।

 )
 ओशो  के०  जयचन्दर  सिह  :  मैं  जो  कहा  व  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  जब  तक  भोपाल

 के  गैस  पीड़ितों  के  दावों  का  निपटान  नहीं  कर  दिया  शेयर  धारियों  को  विशेष  लाभांश  का

 भुगतान  भी  नहीं  किया  मैं  यही  बताने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  सेफ्ददोत  चोधरो  :  कोन  ले  रहा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  ले  रही  है  ।

 श्री  सेफुद्दोन  हमें  इससे  वंचित  कर  दिया  हम  मामले  को  न्यायालय  में

 क्यों  नहीं  ले  जा  रहे  हैं  ?

 क्री  आर०  के०  जयचन्त्र  सिंह  :  मैं  उस  बारे  में  बताऊगा  ।  इसमें  थोड़ी  गड़बड़ी  ज॑सा

 कि  मेने  कहा  इसे  बेचने  के  दो  कारण  एक  कारण  है  विशेष  लाभांश  का  भुगतान  और  वूसरा

 कारण  है  बंधक  के  ऋण  का  भुगतान  करना  |  मैं  जो  कह  रहा  हूं  उप्में  सुधार  हो  सकता

 विशेष  लाभांश  ग्रोण  विषय  नहीं  किन्तु  दीविधिक  ऋणों  के  भुगतान  की  शाशि  जो  कि

 लगभग  2.5  विलियन  जो  कि  शेयरधारकों  को  भुगतान  की  जाने  वाली  राशि  वह  भोपाल

 के  गैस  पीड़ितों  के  दावों  की  तुलना  में  गोण  है  ।

 श्रो  संफुद्दोन  चौधरी  :  दूसरी  राशि  कितनो  है  ?

 श्री  आर०  के०  जयचन्दर  सिंह  :  यह  भी  लगभग  उतनी  ही  है  --1.14;  और  1.4......

 ओ  संफुद्दोन  चौधरी  :  यह  कम्पनी  के  लिये  किस  प्रकार  अनिवाय  होगा  ?

 क्षो  आर०  के०  जयचन्दर  सिह  :  मैं  निश्चित  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  सरकार  बआारीकी  से

 निगरानी  रख  रही  है  ओर  सरकार  उपयुक्त  समय  पर  क्रय-पूर्व  कार्यवाही

 थी  स्रेश  कुरूप  :  आपके  अनुसार  उपयुक्त  समय  कब  होगा  ?  वे  अपनी  परिसम्पत्तियां  बेच

 रहे  वे  सभी  प्रकार  की  चालाकियां  चल  रहे  आप  न्यायालय  में  नहीं  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  बसवेव  आचार्य  :  रकम  बांट  दी  जायेगी  और  तब  आप  उपयुक्त  कार्यवाही  करेंगे  !

 क्रो  सेफूददोन  उन्हें  इसे  स्पष्ट  करना  उन्होंने  कहा  है  कि  शेयरधारकों  को

 विशेष  लाभांश  का  भुगतान  भोपाल  के  गँस  पीड़ितों  के  दावों  के  भुगतान  के  बाद  किया  जायेगा  ।

 यह  निर्णय  किसने  किया  है  ।.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  भी  उतने  ही  चितित  हैं  जितने  कि  आप  ।

 क्रो  संफुद्दोन  चोधरो  :  उन्होंने  कहा  है  कि  एक  भाग  भोपाल  के  गैस  पीड़ितों  के  लिये  रखा

 जायेगा  यह  निर्णय  किसने  किया  है  ?  यूनियन  कार्बाइड  के  लिये  यह  किस  प्रकार  अनिवायं

 उन्हें  यह  बताना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  तब  वे  जबाव  देंगे  ।

 थी  सेफुददोन  चोघरी  :  यह  कोन  देखेगा  कि  वह  भोपाल  के  गंस  पीड़ितों  की  लिये  रखी

 गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अभी  अपना  उत्तर  पूरा  नहीं  किया  है  ।

 शो  मारायण  चोबे  :  क्या  आप  उनके  उत्तर  से  संतुष्ट  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अभी  अपना  उत्तर  पूरा  नहीं  किया  और  आप  पृष  रहे  हैं
 कि  मैं  संतुष्ट  या  मैं  यह  कंसे  बता  सकता  हूं  ?  उन्होंने  अभी  अपना  उत्तर  पूरा  नहीं
 किया  है  ।

 श्रो  आर०  के०  जयचन्द्र  सह  :  मैं  माननोय  सदस्यों  को  यह  भी  बता  दूं  कि  हमारे
 न्‍्यायवादियों  ने  23  1985  को  एक  पत्र  द्वारा  और  21  1986  को  यूनियन
 कार्याइड  कारपोरेशन  को  वित्तीय  पुनर्गठन  करने  ओर  शेयरधारकों  को  कोई  भुगतान  करने  से  पहले
 भोपाल  के  गँस  पीड़ितों  के  दावों  के  परिमाण  का  उचित  रूप  से  ध्यान  रखने  के  प्रति  हमारी  चिंता

 व्यक्त  कर  दी  थी  |  यह  रिकार्ड  में  है  ।

 )

 औओ  सेफददीन  चोधरो  :  किसके  रिकाड  में  है  ?

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  वे  स्यायालय  में  भी  नहीं  जा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  उत्तर  चाहते  हैं  या  नहीं  ?  यदि  आप  इसी  प्रकार  व्यवधान

 पैदा  करते  तो  वे  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।

 श्री  इख्रजोत  गुप्त  :  वे  न्यायालय  से  निषधाज्ञा  प्राप्त  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 वे  सम्पत्ति  बेचे  जाने  के  मामले  में  न्यायालय  से  स्थग़न  भादेश  प्राप्त  कर  सकते  अन्त  में  हमारे

 पास  मुआवजे  का  भुगतान  करने  के  लिये  धनराशि  नहीं  बचेगी  ।

 )

 आर०  के०  जयचमा  सरकार  जानतो  है  कि  वहू  क्‍या  कर  रही  है  |  सरकार

 अत्यन्त  सावधानीपूर्वक  दस  पर  निगरानी  रख  रही  में  भी  आपके  समान  चितित

 )
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 .._  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  हर  कोई  इस  प्रकार  व्यवधान  डालता  रहेगा  तो  वे  उत्तर  कैसे  दे
 सकते  हैं  ?

 क्रो  संफुददीन  चौधरी  :  उन्होंने  गेस  पीड़ितों  को  खाद्य  सहायता  रोक  कर

 सावधानीपूर्वक  निगरानीਂ  रखी  उन्हें  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  अमरीका  में  की  जाने  वाली

 गड़बड़ी  को  रोकने  के  लिए  दूर  की  निगरानीਂ  रखनी  चाहिए  ।

 )

 थी  संफुददोन  चोधरी  :  क्या  वे  यूनियन  कार्बाइड  का  समर्थन  कर  रहे  यह  राष्ट्र  के

 लिए  शर्मनाक  बात  है  ।

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  ऐसा  लगता  है  वे  कार्वाइड  का  बचाव  कर  रहे  हैं  ।

 भी  संफुद्दोत  चौधरी  :  उन  पर  दया  करो  ।
 वे  नहीं  जानते  कि  वे  क्‍या  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान्‌  आप  बैठ  जाइए  ।  मंत्री  महोदय  क्या  आपने  अपना  वकषतअ्य

 पूरा  कर  लिया  है  ?

 थी  आर०  के  जयचमा  सिह  :  सिर्फ  एक  ओर  बात  श्रीमान्‌  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  उन्होंने  अभी  अपना  वक्तव्य  पूरा  नहीं  किया  पहले  उन्हें  इसे  पूरा
 करने  दीजिये  |  यदि  आप  इसी  तरह  बहस  करते  रहेंगे  तो  मैं  अपका  बचाव  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  सुरेश  क्रूप  :  आप  उन्हें  स्पष्ट  उत्तर  देने  के  लिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उउत्हें  उत्तर  नहीं  देने  दे  रद्दे  मैं  आापका  बचाव  कंसे  कर

 सकता  हूं  ?

 श्र  झर०  के०  जयचबन्द  सिंह  :  मामले  के  निपटान  के  बारे  में  सिर्फ  एक  अन्तिम

 करण  जिसके  सम्बन्ध  में  अनेक  सदस्यों  ने  पूछा  कल  ही  हमें  अपने  न्यायवादियों--यदि  आप  भी

 देश  के  अंग  तो  आपके  भी  न्‍्यायवांदी--से  एक  टेलेक्स  संदेश  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उन्होंने  बताया

 है  कि  श्री  एण्डरसन  ने  भी  स्पष्ट  रूप  से  कहा

 सरकार  के  बिना  किया  गया  कोई  निपटान  एक  निरथंक  निपटान  होगा  ।”

 मैं  उसके  कुछ  अंश  पढ़  सकता  हूं  ।

 क्री  सेफूबुदीन  चोधरी  :  हम  इसे  पहले  ही  पढ़  चुके

 क्षो  आर०  के०  जयचन्दर  सिंह  :  यदि  आप  पढ़  चुके  है  तो  सदन  के  अन्य  सदस्यों  को  भी

 इस  बारे  में  बताएं  ।

 भी  संफुददीन  चोधरी  :  उनका  कहना  है  कि  आप  उसेजित  न  हम  देख्षते  हैं  क्या  हो

 रहा  |
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 श्री  गिरधारो  लाल  डोगरा  :  आप  इस  प्रकार  से  हर  बात  की  अनुमति  नहीं
 दे  सकते  ।  आखिरकार  आपको  नियमों  के  अनुसार  काम  करना

 कुमारो  ममता  बनजो  :  आप  उन्हें  इस  सबकी  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदथ  :  महोदया  आप  बंठ

 को  आर०  के०  जयचन्द्र  सह  :  उन्होंने  एक  संवाददाता  सम्मेलन  बुलाया  और

 कहा  :

 संरकार  को  शामिल  किए  बिता  यह  एक  खोखला  समझोता  श्री  एण्डरसन
 ने  बताया  कि  350  मिलियन  डालर  से  इस  मामले  को  निपटाने  का  संभक्षौता  किया
 श्री  एण्डरसन  ने  यह  बात  भी  स्वीकार  की  कि  यूनियन  कार्बाइड  ने  अपने  पहले  के  प्रयासों
 में  गलती  की  है  ओर  कहा  है  कि  मुझे  नहीं  मालूम  कि  प्राकृतिक  बिपदा  ओर  मानब  सजित
 समस्या  से  विभिन्‍न  प्रकार  की  भावनाएं  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।”

 थी  एण्हरसन  ने  यह  बात  महसूस  की  उन्हें  मालूम  है  कि  कोई  भी  समझौता'***:*

 थी  प्नफुददोन  भोधरो  :  उन्हें  क्या  हुआ  ?

 )

 ,.  थी  जार०  के०  जयचमा  सिह  :  अपनी  बात  को  समाप्त  करते  हुए  मैं  इस  बात  को

 दोहराऊंगा  कि  संरक्षणात्मक  आदेश  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  से  विस्तृत
 वित्तीय  विश्लेषण  किया  जामा  होगा  और  यह  उस  फरमम  हारा  किया  जा  रहा  है  जिसका  मैंने  अभी
 उल्लेख  किया  इभ  प्रकार  के  बित्तीय  विश्लेषण  के  पश्चात्‌  ही  आगे  बिक्री  को  रोकने  की

 कारंवाई  करने  के  संबंध  में  विचार  किया  जा  सकता

 थी  सं  फुददोीन  खोधरी  :  हमारे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  पर्याप्त  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया

 थी  बधुदेव  आचाय  :  उन्होंने  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  महापौर  अमरीका  यात्रा
 पर  क्‍यों  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 )

 भरो  नाशायण  चोबे  :  उन्होंने  इस  बात  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  महापोर  को  जाने

 की  अनुमति  क्‍यों  दी

 )

 उदषाध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  हो  इसका  उत्तर  दे  चुके  अब  हम  अगला  विषय
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 1.19  भ०  ही

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 द

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  ह

 यह  सभा  काय॑  मंत्रणा  समिति  के  25  1986  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए
 गए  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  काय॑  मंत्रणा  समिति  के  25  1986  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए
 गए  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वी कृत

 1.20  भ०  प०

 सपाध्यक्षा  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अन्तगंत  मामलों  को  लेंगे  ।

 नियस  377  के  अधीन  मासले

 ]
 संयिलो  भाषा  को  संविधान  को  आठबों  अनुसुलयो  में  शामिल

 करने  को  आवश्यकता

 डा०  गोरो  हांकर  राजहूंस  :  म ंपिल्ली  भाषा  का  भ।रक्केय  भाषाओं  म॑  एक  विशिष्ट

 स्थान  है  ।  भारत  एक  बहु-भाषी  राष्ट्र  है  ओर  प्रत्येक  भाषा  की  विशेष  संस्कृति  और  क्षेत्रीय  यूल्य  है  ।

 मैथिली  भाषा  को  केंस्द्रीय  साहित्य  अकादमों  में  शामिल  किए  जाने  के  संविज्ञान  में  शामिल

 किए  जां  सभने  की  सक्षमता  के  इसे  शरकारी  संरक्षण  का  आश्वासन  दिया  गया  यह्‌

 भाषा  अन्य  किसी  भी  आधुनिक  भारतोय  भाषा  से  कम  नहीं  है
 और  इसे  बोलने  बालों  को  इस  पर

 गये

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  लगभग  तीन  करोड़  लोग  मंथिलो  भाषा  में  बोलते  म॑थिली  में

 दैनिक  समरायार  भो  निकलते  इसके  हस  भाषा  में  कई  पत्रिकाएं  भी  निकलतो  मैथिली

 में  सैकड़ों  शोधकाय  प्रकाशित  हो  चुके  अन्य  राज्यों  के  उत्तर  श्रदेश  और  पश्चिम

 बंगाल  में  मेजिली  भाषा  में  स्नातकोत्तर  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  यहू  विडम्बना  ही  जबकि  यह्‌

 नेपाल  में  दूसरी  राष्ट्र  भाषा  इसे  भारत  में  उपेक्षित  किया  रहा  जो  कि  इसकाਂ  उद्गम

 देश
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 भाषा  शास्त्रियों  के अनुसार  संस्कृत  के  समान  प्राचीन  और  विश्व  कीਂ  किसी  भी

 अन्य  भाषा  के  समान  मुदु  इसलिए  इसको  उचित  स्थान  मिलना  चाहिए  और  इसे  संविधान  की

 आाठवों  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाना

 उड़ीसा  की  ठकुरानी  लोह  अयस्क  खानों  को  इस्पात  संयंत्रों  से

 सम्बद्ध  करने  को  आवश्यकता

 +जही  हुरिवर  सोरन  :  लौह  अयस्क  के  उठान  में  तेजी  से  गिरावट  के  कारण  उड़ीसा
 में  ठकुरानी  लौह  अयस्क  खानों  में  अनिश्चितता  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  हजारों
 जिनमें  अधिकांश  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  से  इन
 खानों  में  काम  करके  अपनो  आजीविका  कमाते  हैं  ।  इस्पात  संयन्त्रों  द्वारा  लोह  अयस्क  के  उठान
 में  अनियमितता  होने  के  परिणामस्वरूप  सारी  खनन  गतिविधियां  ठप्प  पड़  गई  इससे  खान  मजदूरों
 की  दैनिक  आय  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ा  वह  बिना  किसी  रोजगार  के  घर  बंठे  छंटनी  ऐसे
 समय  में  हो  रही  है  जब  भारत  सरकार  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  सभी  संभव  कदम  उठा  रही

 इस्पात  संयन्त्रों  ढ्वारा  ठकुरानी  लौह  अयस्क  खानों  से  लौह  अयस्क  के  उठान  में  वद्धि  किए
 जाने  को  आवश्यकता  है  ।  इससे  छंटनो  किए  गंए  श्रमिकों  को  रोजगार  मिल

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  वर्तमान  संकट  को  समाप्त  करने  के  लिए  ठकुरानो  लोह  अयस्क
 को  किसी  भी  इस्पात  बेहतर  होगा  राउरकेला  हस्पात  संयन्त्र  से  सम्बद्ध  किया

 जाए  ।

 1.23  भ०  १०

 बककस  पुरवोक्तमन  पोठासोन

 भध्य  प्रदेश  के  मुरेना  जिले  में  एक  सोमेंट  कारखाना  स्थापित
 करने  के  लिए  लाइसेंस  देने  को  आवदयकता

 क्री  कमोदी  लाल  जाटव  :  सभापति  मध्य  प्रदेश  के  मुरेना  जिले  में  अभी

 तक  कोई  खास  उद्योग  नहीं  लगाए  गए  हैं  |  केवल  बानमोर  में  थोड़े  से  उद्योग  वह  भी  ज्यादातर

 बन्द  रहते  हैं  जबकि  मुरेना  जिले  की  विजयपुर  केलारस  तहसोल  ब  करहाल  तहसील  में

 काफो  सीमेंट  बनाने  का  पत्थर  वह  पत्थर  सीमेंट  बनाने  के  लिए  दूसरे  जिले  में  जाता  है  जबकि

 हमारे  मुरेमा  जिले  के  लाखों  लोग  बेरोजगार  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मुरेना  जिले  में  सीमेंट  बनाने  के  लिए  किसी  ठद्योगपਂ

 को  लाइसेंस  देने  को  कृपा  करें  ताकि  कुछ  लोगों  को  रोटी-रोजो  का  साधन  हो  सके  ।

 उड़िया  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।



 हि
 8  1908  नियम  377  के  अधीत  मामले

 दिल्‍ली  के  झुगगो-झोंपड़ी  बासियों  तथा  फुटपाथ  पर  रहने  बालों
 का  पुरर्वात  करने  को  आवश्यकता

 भोसतो  सुम्दरबतों  नवल  प्रभाकर  :  सभापति  देश  के  चार  प्रमुख
 नगरों  में  दिल्ली  में  भी  यह  समस्या  अत्यन्त  गम्भीर  रूप  धारण  किए  हुए  फुटपाथों
 पर  विचरण  आज  इन  नगरों  की  भ्रमुख  समस्या  बनी  हुई  दिल्ली  में  प्रतिवर्ष  लाखों  आम
 तबके  के  लोग  आते  मेरे  करोल  बाग  क्षेत्र  में  विशेषकर  यह  समस्या  इन  लोगों  के  रहने  के

 लिए  फुटपाथ  भी  बड़ी  मुश्किल  से  नपोीब  होते  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  कतई  नहीं  मेरा

 सुझाव  है  कि  कई  बेकार  पड़े  पार्कों  का  इस्तेमाल  इन  लोगों  के  रहने  के  लिए  किया  जा  सकता  है  और
 फिर  छोटी-मोटी  सुविधाएं  भी  दो  जा  सकतो  हैं  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  ओर  शीघ्र

 हो  कोईकुथंवाही  करे  ।

 ]

 पेय  जल  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  आनध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार
 को  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  को  आवहयकता

 डा०  जी०  विजय  रामा  राव  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  लम्बे  समय  से  चल  रहे  सूले  के
 कारण  तमाम  विशेषकर  हैदराबाद  और  सिकर्दराबाद  में  पेय  जल  की  गम्भीर  समस्या  उत्पन्त

 हो  गई  चूंकि  तमाम  प्राकृतिक  संसाधन  पहले  ही  समाप्त  हो  चुके  हैं  और  भूमि  जल  का  स्वर  नोचे
 गिर  गया  इन  दोनों  नगरों  के  निवासियों  को  दो  दिन  में  एक  बार  पानो  मिल  रहा  हैदराबाद
 के  आस-पास  कई  उद्योग  भारी  कठिनाई  में  हैं।इसलिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 वह  इस  समस्या  को  ओर  ध्यान  दे  और  हैदराबाद  तथा  सिकन्दराबाद  के  लिए  जल  संसाधन  जुटाने
 के  लिए  उदा  रतापूवंक  धनराशि  मंजूर  करे  ।

 तैयार  चमड़े  के  सम्बन्ध  में  1981  में  भारतोय  सानक  संस्थान  द्वारा
 निर्धारित  मानदण्डों  को  बनाए  रखने  की  आवश्यकता

 शो  पो०  कुलनदईबेल  :  चमड़ा  निर्यात  नीति  में  परिवतंन  किए  जाने  से

 भारत  में  लघु  चमड़ा  कारखाने  प्रभावित  होते  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  यह  परिथतंन

 एक।धिकार  घरानों  तथा  बड़े  ग्रहों  के  हक  में  तमिलनाडु  सरकार  ने  तेयार  चमड़ें  के  लिए  भारतीय

 मानक  संस्थान  के  1981  के  मानदण्डों  को  बहाल  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  किया  है  ।

 लघु  चमड़ा  कारखानों  को  इस  नीति  के  कारण  अपने  उत्पादों  को  बड़े  प्रहों  को  कोड़ियों  के
 दाम  बेचने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़  रहा  वर्तमान  नीति  में  प्रत्येक  यूनिट  में  20  लाख  रुपए  का
 निवेश  करने  की  अपेक्षा  को  गई  है  जोकि  उनकी  परियोजना  क्षमता  से  बहुत  अधिक  है  ।

 तमिलनाडु  भारत  सरकार  की  इस  नीति  का  समर्थन  करतो  है  किन्तु  एक  समयबद्ध
 कार्यक्रम  जैसे  पांच  वर्ष  तक  का  उदाहरण  दिया  गया  है  ।  किसी  निर्णय  के  अभाव  में  चमड़ा
 कारखानों  को  अपना  निर्यात  बनाए  रखने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  करने  पढ़ते
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 मेरा  सुझाव  है  कि  1981  के  मापदण्ड  बनाए  रखे  जाएं  भारत  सरकार  एक  चौथा
 संशोधन  करने  के  आदेश  जारी  करे  ।

 ]

 ट्रं  और  अन्य  उपकरण  खरीदन  के  लिए  किसानों
 को  अनुदान  देने  की  आवश्यकता

 डा०  जन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  सभापति  देश  की  तोन  चौथाई  जनसंख्या
 को  जी  विका  आज  भी  कृषि  पर  आधारित  है  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  नि:सन्देह  कृषि  के  क्षेत्र  में  काफो  प्रगति

 हुई  है  ओर  उसो  का  परिणाम  है  कि  आाज  हम  खाद्यान्न  के  क्षेत्र  में  आत्मनिभेर  हो  चुके  फिर  भी

 किसानों  को  उनके  उत्पादों  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  पा  रहा  जिस  अनुपात  में  किसनों

 7. के  क्षेत्र  में  प्रयुक्त  होने  वाली  चीजों  के  मूल्य  जैसे  पम्पिग  उर्वरक  डीजल  बीज  सिंचाई  और

 बिजली  की  मजदूरों  की  भजदरी  में  वृद्धि  हुई  कृषि  उत्पादों  का  मूल्य  उस  अनुपात  में  नहीं  बढ़ा

 है  ।  विशेष  रूप  से  उल्लेखनोय  है  कि  सर्वे  सुविधा  सम्पन्न  राजकीय  फार्मों  पर  पैढा  किए  गए  गेहूं  जो
 लगभग  300  प्रति  क्विटल  की  दर  पर  उत्तम  बीज  के  नाम  पर  देचे  जाने  पर  बावजूद  ऐसे  सरकारी
 फार्म  अधिकतर  घाटे  में  चल  रहे  फिर  आधुनिकतम  कृषि  वैज्ञानिक  तरीकों
 से  आपरिचित  ग्रामीण  किसान  जो  अपने  रक्त  से  सींच  कर  खाद्यान्न  का  उत्पादन  करता  उद्ले  155

 रुपए  प्रति  बिवटल  को  दर  से  गेहूं  बेच  कर  लाभ  कंसे  मिल  सकता  है  ?

 इसलिए  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  से  मांग  करता  हूं  कि  जिप्त  प्रकार  उद्योगपतियों  को  उद्योग
 लगाने  शासन  द्वारा  प्रकार  के  छूट  ओर  भनृद।न  दिए  जाते  उसी  प्रकार  भारतोय  कृषिकों
 को  भो  टूंक्टर  तथा  अन्य  कृषि  उत्पादन  से  सम्बन्धित  उपकरणों  भौर  वस्तुओं  पर  अनुद्धन
 देकर  किसानों  को  गिरती  हुई  आथिक  स्थिति  एवं  मनोबल  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  आवश्यक  व्यवस्था

 करने  को  कृपा

 ]

 भुवनेइबर  हवाई  अडुं  को  सोमाझलक  हकाई  अड  और  मकनेहवर  तगर

 को  सोमाशुल्क  भाण्डा  पार  केन्र  घोषित  करने  को  आवद्यकता

 हो  थितामणि  पाणिप्रहो  :  उड़ोसा  में  अब  तक  कई  बड़े  ओर  मध्यम  वर्जे  के  उश्योग

 लगाए  जा  चुके  हैं  और  वह  इन  यूनिटों  में  बनायी  जाने  वाली  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  निर्यात  कर  रहे

 हैं  ।

 जंकि  भवनेश्वर  हवाई  अड्डू  पर  सीमा-शुल्क  लगाए  जाने  को  कोई  व्यचस्था  नहीं  इसलिए

 इन  ओद्योगिक  यूनिटों  क ेपास  अपनी  आवश्यकता  भी  वस्तुओं  का  कलकत्ता  जैसे  सौमा-शुल्क  हवाई  अहू
 से  मंगवाने  के अलावा  कोई  चारा  नहीं  ओर  इस  प्रकार  उन्हें  अपना  माल  छूड़ाने  एयरपोर्ट  कार्यो

 कम्पलैक्स  और  सीमा-शुल्क  ग्रह  में  आयात  विभागों  में  अपनायी  जाने  वाली  लम्बी  प्रक्रिया  के
 क्योंकि  पर  एक  छत  के  नोचे  नहीं  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 इस  मामले  पर  11.10.1985  को  भुवनेश्वर  स्थित  निर्यात  सवंधन  सम्बन्धी  उढ़ीसा  राज्य

 बोर्ड  की  बैठक  में  विचार  किया  गया  था  ओर  उड़ीसा  सरकार  ने  उपर्युक्त  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  *
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 लिए  चैय  कैन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा-शुल्क  बोड  वित्त  मंत्रालय  भारत  सरकार  से  भुषनेश्वर
 हवाई  अहूँ  को  सीमा-शुल्क  हवाई  अड्डा  और  भुवनेश्वर  तगर  को  सीमा-शुल्क  भाण्डागार  केन्द्र  चोषित
 करने  का  अनुरोध  किया  किन्तु  यह  उल्लेखनीय  है  कि  एक  बार  भुवनेश्वर  हवाई  अह्ु  को  तेल  और

 प्राकृतिक  गेस  की  महानदी  आफशॉर  ड्रिलिंग  परियोजना  के  लिए  आयात-निर्यात  की  जाने  बाली  बस्तुओं
 के  लिए  सीमा-शुल्क  हवाई  अड्डा  घोषित  किया  गया  था  किन्तु  बाद  में  इस  अधिसूचना  को  निरस्त  कर
 दिया  गया  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उपरोक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इस  मामले  पर  सहानुभूति  पूवंक  विचार  करे  और  भुवनेश्वर  हवाई  अ्टूं  को  सीमाशुल्क  हवाई  अड्डा  और

 भवनेश्वर  नगर  को  सीमाशुल्क  भाण्डागार  केन्द्र  घोषित  करने  के  में  तुरन्त  आवश्यक  अधिसूचना  जारी

 करे  ।

 वित्त  1986

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  श्री  विश्वनाथ  प्रतात  सिंह  द्वारा  दिमांक  24-4-1946  को  रखे

 गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेगी  :

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वितोय  प्रस्थापनाओं  को

 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 थ्री  बेजापाड़ा  पी  रेड्डी  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  बता  हूं  ।  मुझे  यह  बहते  हुए
 खेद  है  ।  शब्दकोष  में  दो  गई  परिभाषा  के  अनुसार  बजट  प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्र  को  धोखा  देने  क ेलिए  एक

 विशेण  सरकारी  दस्तावेज  है  |  तदनुसार  विरोध  करने  के  लिए  भी  यह  त्रुदि  कुछ  प्रतोत  होती
 रविवार  27-4-1986  के  एक्सप्रंसਂ  के  अनुसार  अंग्रेजी  संस्करण  और  हिन्दी
 संस्करण  में  जो  कुछ  लिखा  गया  है  उसमें  बहुत  अधिक  त्रुटि  प्रतीत  होती  मैं  यह  आशा  करता

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  अथवा  यदि  यह  अन्तर  रखना  चाहते  हैं  तो  मुझे  इन  व्यौरो  को

 बाहर  भेजने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  मुझे  यह  कहते  हुए  भी  खेद  हर  समय  मंत्री  महोदय
 अपने  उत्तर  में  हमसे  यही  कहते  हैं  कि  धन  नहीं  है  ।  मैं  करुणानिधि  के  बारे  में  याद  दिलाता  हूं  ।

 जिस  समय  वह  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  थे उनके  पास  वित्तीय  सहायता  के  लिए  एक  अभ्यावेदन  भेजा

 गया  उसके  उत्तर  में  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  यह  था  पास  करुणा  है  लेकिन  नहीं

 ऐसा  वन्द्र  में  भी  दो  रहा  कंन्द्र  सरकार  सहानुभूति  रल्वती  है  लेकिन  उनके  पास  सभी

 योजनाओं  को  देने  के  लिए  नहीं  है  ।

 मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  वित्त  मंत्रालय  में  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  और  जनार्दन  पुजारी  के  बोच

 अत्यधिक  अन्तर  है  ।  जनादंन  पुजारी  आन  प्रदेश  के  हैं  ।  वे  अतिथि  का  शिष्टाचार  करना  भी  नहीं
 जानते  मेरा  विश्वास  है  उन्होंने  हमारे  मुख्य  मंत्री  श्री  रामाराव  की  आलोचना  की  जंसा  कि  यह
 उनका  अपना  निजी  धन  था  जिसे  वे  आन्प्र  प्रदेश  को  दे  रहे  थे  ।  उनका  कहना  है  कि  भ्ानप्न  प्र  देश  को
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 बहुत  धन  दिया  गया  है  और  श्री  रामाराब  और  तेलुगु  देशम  पार्टी  उससे  मजा  उड़ा  रही  है  ।  मुझे  इस

 बात  का  खेद  है  कि  श्री  पुजारी  में  कोई  शिष्टाचार  और  आदर  की  भावना  नहीं  हैं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता

 है  कि  वे  भी  अपनी  कांग्रेट  पार्टी  के  भिन्रों  की  सलाह  पर  चलते  हैं  जिनको  हम।री  आलोचना  करने  के

 अतिरिक्त  भोर  कुछ  कहना  ही  नहीं  आता  है  ।

 इस  ऋण  मेला  के  सम्बन्ध  में  मैं  समाचार  पत्रों  को  धन्यवाद  देता  हैं  जिन्होंने  बढ़ा  चढ़ा  कर  इन

 के  बारे  में  छापा  है  ।  ऋण  खाने  पीने  का  धन्धा  बन  गया  है  अतः  ये  मेले  खाने  पीने  के  धन्ध  वन  गए  हैं  ।

 जहां  कहीं  श्री  पुजारी  जी  जाते  हैं  वहीं  ऋण  का  वितरण  करते  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  सरकार  इस

 ऋण  को  इस  प्रकार  से  इस  कैसे  वसूल  करेगी  जिस  तरीके  से  कार्य  हो  रहा  मुझे  यह  कहने  में  खेद  है
 कि  शदो  में  हम  सभी  यह  आशा  करते  है  कि  राहुलगांधी  प्रधान  मंत्री  मेरे  विचार  से  उन्हें
 जो  कुछ  करना  पड़ता  है  वह  ऋण  देना  ही  है  इस  कार्य  में  कोई  कमी  नहीं  रहने  दी

 यहां  तक  कि  गरीबी-विरोधी  उपायों  के  बारे  में  मेरा  विचार  है  यह  मामला  पार्टी  से  सम्बन्धित

 मामला  यह  पार्टी  कि  पक्ष  का  मामला  बन  गया  है  क्‍योंकि  हमें  यह  बताया  गया  कि  उत्तर  प्रदेश  में

 ऋण  का  प्रति  व्यक्ति  वितरण  1026  रुपए  हैं  जबकि  हमारे  यहां  आन्ध्र  प्रदेश  में  यह  350  रुपए  प्रति

 व्यक्ति  मेरा  कहना  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जांच  करवानो  यह  इसलिए  हो  सकता

 है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  मंत्रिमण्डल  में  10  मंत्री  हमारे  मंत्रिमण्डल  में  एक  भी  पंत्री  नहीं  है  ।

 मण्डल  में  आंध्र  प्रदेश  का  कोई  भी  मंत्री  नहीं  मंत्री  परिषद  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  दो  मंत्री  हैं  ओर  मेरे

 किचार  से  वे  दोनों  राज्य  मंत्री  हैं  मंत्रिमण्डल  के  मंत्री  नहों  हैं  ।

 विक्त  मंत्री  विश्वताथ  प्रताप  :  ये  निर्धारित  मानदण्डों  &  अनुधार  है  इस  कारण

 नहीं  कि  किसी  एक  या  दूसरे  राज्य  के  मत्रिमण्डल  में  अधिक  मंत्री

 क्री  बेजावाड़ा  पपी  रेड्डी  :  मेरे  पास  देनिक  से  लिए  गए  कुछ  आंकड़  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  सरकार  पूर्ण  रूप  से असफन  रही  हमने  बहुत  से  उद्योग  इस  आशा

 से  शुरू  किए  हैं  कि  उनसे  हमारी  आमदनी  में  वृद्धि  होगी  लेकिन  इनसे  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।  उनमें

 रुपया  बरवाद  हो  रहा  यह  उभ  बच्चे  की  तरह  है  जो  शोरगुल  ज्यादा  करता  है  लेकिन  उसकी  बात  का

 कोई  महत्व  नहीं  होता  इसो  प्रकार  उद्योगों  के  बारे  में  शोरगुल  बहुत  ज्यादा  है  लेकिन  उनका  देश

 को  कोई  फायदा  नहीं  हो  रहा  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  रहा  मैं  यह  नहीं  जानता  हूं  कि  इडियन

 एयर  लाइंस  को  अपनी  गतिविधियों  के  बारे  में  विज्ञापन  क्‍यों  देना  चाहिए  जबकि  लोगों  को  कहीं  नहीं
 जाना  है  ।  उदाहरण  के  लिए  हमारी  इंजीनियरिंग  इडिया  लि०  को  ही  ले  लीजिए  |  किसी  समय  यह

 एक  ख्याति  प्राप्त  कम्पनी  थी  ।  अब  यह  500  करोड़  रुपए  के  घाटे  में  मैं  यह  नेहीं  जानता  कि  इसको

 इतनी  बड़ी  धन  राशि  का  घाटा  कंसे  हुआ  ।  दोनों  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियां  अपने  घाटे  को  क्षमता

 को  सुधारने  में  एक  दूसरे  से  होड  लगा  रही  प्रतीत  हो  रहो

 दूसरे  श्री  बसन्‍्त  साठ  उस  आधारभूत  ढांचे  के  बारे  में  कह  रहे  थे  जिसको  उन्हें  अन्य

 उद्योगों  को  उपलब्ध  करना  पड़ा  था  ।  घटनाएं  किस  प्रकार  हो  रही  प्रत्येक  मत्री  सोचता  है  कि

 उसका  विभाग  अधिक  महत्वपूर्ण  ह ैओर  हम  यह  जानते  हैं  कि  यह  कंसे  हो  रहा  कल  के  समाचार

 पत्र  की  खबर  है  कि  पिछले  पांच  वर्षों  में  इस्पात  के  मूल्य  में  दस  ग्रुनी  वृद्धि  हो  गयी  आप  यह  कंसे

 आशा  क  रते  हैं  कि  उद्योग  और  अन्य  लोग  क्षिस  प्रकार  अपने  को  बचा  पायेंगे  जब  आप  अपनी  इच्छा  से

 मूल्पों  में  बुद्धि  होते  जाने  देंगे  ।
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 अन्त  में  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  10---2--3  शिक्षा  प्रणाली  का  अन्त
 कहां  होगा  |  कालेज  से  शिक्षा  समाप्त  करते-करते  छात्र  सब  कुछ  भूल  चुका  होगा  ।

 छापों  के  बारे  में  मै ंआपको  वर्ष  1978  की  याद  दिलाऊंगा  जिस  समय  श्री  मोरारजी  देसाई
 की  यात्रा  के  बाद  मैं  अमरीका  में  था  मैं  बहां  जहां  कहीं  भी  गया  मुझसे  यह  पूछा  गया  कि  क्‍या  आप  मूत्र
 जिकित्सा  में  विश्वास  करते  हमसे  यह  मनवाया  गया  था  हमारा  देश  एक  मूत्र  उपभोक्ताओं  का

 मैं  व्यवसायी  वर्ग  को  कोई  विश्वास  नहीं  करता  किसी  भी  तरह  मनष्य  को  अपने  भामले
 का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  अथवा  अन्य  देशों  के  बड़े  उद्योगपतियों  से  विचार  विमर्श  क ेलिए  अपनी
 छवि  बनाये  रखना  क्‍या  आप  यह  जानते  हैं  कि  जापान  फा  एक  बड़ा  उद्योगपति  उस  व्यक्ति  से

 ही  विचार  विमर्श  करना  चाहेगा  जिसे  उसकी  सरकार  ने  शोभराज  या  किसी  अन्य  ब्यक्सि  की  उपमा

 दे  दो  उस  तरीके  से  जो  विदेशी  हमसे  मिलना  चाहते  हैं  उनके  हमारे  साथ  किसी  प्रकार  की  बातचीत
 करने  के  उनके  आगे  आने  के  बारे  में  उनके  अपने  सन्देह  हो  सकते

 भी  विध्वनाथ  प्रताप  सिह  :  अमरोका  में  एक  लोकप्रिय  समाचार  पत्र  में  यह  विचार

 व्यक्त  किया  गंया  था  कि  ऐसा  आधिक  कार्य  बहुत  पहले  किया  जाना  चाहिए

 झी  बअंजाबाडा  पपो  रेड्डी  :  हो  सकता  मैं  उस  बात  की  चिन्ता  नहीं  करता  हूं  जो  विदेशी

 समाचार  पत्र  कहते

 मैं  वह  बात  कहता  हुं  जो  जॉन  कनेडी  ने  कही  है  :

 आप  शान्त  विरोध  करते  तो  यह  असम्भव  यदि  आप  हिंसक  विरोध  कर

 रहे  हैं  तो  यह  अनिवायं

 धरी  गिरधारी  लाल  शोगरा  :  मैं  आपका  इस  वात  के  लिए  आधभारोी  हूं  कि

 आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  है  वित्त  मंत्री  महोदय  उन  नीतियों  के  लिए  सराहना  के
 पात्र  हैं

 जिनको  उन्होंने  अपना  यह  पद  मार  ग्रहण  करने  के  समय  से  हो  अपनाया  आय-कर  दरों  के  सम्बन्ध

 में  पिछले  वर्ष  उन्होंने  एक  साहुसिक  निर्णय  लिया  था  और  अधिकतम  वसूली  को  गयो  थी  ।  वह  एक  ऐसे

 वित्त  मंत्री  हैं  जिन्होंने  यह  सोचा  कि  कराधान  का  मुख्य  उ्दं श्य  घन  इकट्ठा  करना  है  ओर  बही  ऐसे  वित्त

 मंत्री  हैं  जो जनता  से  परामर्श  लेते  रहे  हैं  और  अपने  उस  विभाग  के  विरुद्ध  निर्णय  दिया  है  जिसने

 वर्षों  तक  जनता  को  सीधी  दिशा  में  चलने  को  अनुमति  नहीं  दी  ।

 उन्होंने  आय-कर  की  दरों  को  कम  किया  है  ओर  अधिकतम  वसूली  को  इस  वार  भी  उम्होंने

 हमें  एक  दीघंक!लीन  वित्त  नीति  दी  उनकी  आलोचना  भी  की  गई  है  ।  मैंने  बिपक्ष  के  अधिकांश

 सदस्यों  द्वारा  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  की  गई  आलोचना  को  ध्यान  से  सुना  है  ।  यहां  दो

 बातों  की आलोचना  की  गई  है  ।  यह  एक  दोघंकालीन  नीति  है  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जो  ने  कहा  कि

 वित्त  मंत्री  ने  विदेशियों  को  लम्बे  पट्ट  दिए  हैं  और  जो  भी  शब्दावली  वे  जानते  हैं  उन  सबका  उन्होंने
 प्रयोग  किया  है  ।

 दीघंकालीन  वित्त  नीति  ने  हमारी  विकाप्तीध  नीतियों  को  स्थायी  बना  रही  लेकिन  बह्‌
 उस  पर  सख्ती  से  नहीं  चल  रहे  हैं  ।  उत्त  नीति  के  भोतर  बह  स्थिति  का  समय-समय  पर  उत्तर  देते  रहे

 इस  नीति  की  घोषणा  किये  जाने  को  तारीख  से  अब  तक  बहुत  सी  अधिसूचनाएं  जारी  को  गयो
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 जब  भी  ऐसो  स्थिति  उत्पन्त  हुई  उन्होंने  अपने  निर्णय  के  अनुसार  हस्तक्षेप  किया  उन्होंने  कराधान

 की  दरों  में  परिवर्तन  किया  और  उन्होंने  व ेसभी  कदम  उठाए  हैं  जिनके  उठाए  जाने  की  आवश्यक ता
 इसलिए  मेरे  विचार  से  यह  आलोचना  उचित  नहीं  है  ।  मैं  इसको  पूर्णरूप  से  दुर्भाव  पूर्ण  ही  कहूंगा  ।

 जहां  तक  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  एक  ऐसे  देश  में  जहां  अभूतपूर्व  बाढ़  तथा

 अन्य  प्राकृतिक  आपदाएं  आई  हों  और  जिसके  पड़ौपी  देश  सुरक्षा  के  ऊपर  भारी  धनराशि  खर्च  करने

 के  लिए  मजबूर  कर  रहे  हों  मुझे  इस  बात  का  आश्चयं  है  कि  वे  इस  बात  पर  आपत्ति  कंसे  उठा  रहे  हैं
 कि  मंत्री  महोदय  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  का  सहारा  ले  रहे  जब  वे  सभी  व्यक्त  जो  .  अपने  को

 समाजवादी  ओर  कम्युनिस्ट  होने  का  दावा  करते  हैं  वे  घाटे  की  अर्थ  व्यवस्था  के  बारे  में  बातें  करते  हैं
 क्‍या  वे  पूंजी  वाबियों  और  साम्राज्य  वादियों  के  नारे  नहीं  लगा  रहे  हैं  ?  ऐसा  कौन  सा  समाजवादी

 देश  है  जिनके  अपने  सभी  खर्चों  को  कराधान  के  माध्यम  से  प्राप्त  किया  वे  ऐसा  कंसे  कर  सकते  हैं
 मैं  यह  कहूंगा  कि  जब  हमारे  वित्त  मंत्रालय  ने  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  का  सहारा  नहीं  लिया  था  तो

 हमने  अनेकों  बार  यह  देखा  है  कि  अविमाजित  भारत  में  बंगाल  का  एक  भयंकर  अकाल  पड़ा  था  ।  जब

 तक  उन  उत्नादक  और  गैर  उत्पादक  दोनों  बातों  के  लिए  धन  खर्च  नहीं  किया  जाता  है  जिनके  लिए
 तत्काल  धन  खच्च  किये  जाने  की  आवश्यकता  हम  इन  समस्याओं  का  मुकाबला  कंसे  कर  सकेंगे  ।

 नारे  लगाना  बहुत  आसान  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  को  यह  सुझाव  देवा  चाहूंगा  कि  घाटे  की  वित्त
 व्यवस्था  करना  फोई  बुरी  बात  नहीं  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  केवल  एक  विचार  से  ही  खराब

 और  वह  एक  ऐसे  समाज  में  अहस्तक्षेप  करना  है  जो  प्रतियोगिता  पर  ही  जीवित  रहता  हो  ओर  उसमें

 धन  की  पूर्ति  वस्तुओं  के  मूल्य  पर  नियन्त्रण  करती  उस  प्रकार  के  समाज  में  सम्भवतया  घाटे  की

 विक्ष  व्यवस्था  से  वस्तुओं  के  मूल्य  में  वद्धि  हो  सकती

 लेकिन  भारत  में  व्यवस्थित  मूल्य  हैं  ।  हम  उन  व्यक्तितयों  द्वारा  दवाब  दिए  जाने  के  लिए  बाध्य

 हैंजो  आलोचना  करते  हैं  ओर  जो  परिस्थितियों  के  दबाब  में  हैं  हमें  अब  तक  प्रत्येक  छह  महीने  के  बाद

 खाद्याननों  के  मूल्यों  में  वद्धि  करनी  पड़ी  भारत  के  औसत  मूल्य  स्तर  मुख्य  रूप  से  खाद्यानों  के  मुल्यों
 हारा  निर्धारित  किया  जाता  इसलिए  मूल्य  स्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  नहीं  है
 जो  मूल्यों  में  वुद्धि  के  लिए  उत्तरदायी  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  गेर-उत्पादक

 व्यय  का  सम्बन्ध  है  हमें  इसको  कराधान  तथा  उन  अन्य  साधनों  से  पूरा  करना  जिनसे  हम
 राजस्व  में  वद्धि  कर  रहे  जहां;तक  उत्पादक  और  विकास  सम्बन्धी  ख्च  का  सम्बन्ध  हमें
 योजनाओं  तथा  अन्य  बातों  के  लिए  घाटे  की  बित्त  व्यवस्था  के  साधनों  द्वारा  वित्तीय  व्यवस्था  करने  में

 कोई  संकोच  नहीं  करना  चाहिए  ।  ऋणों  चाहे  वे  आन्तरिक  या  विदेशी  में  वृद्धि  करने  की  अपेक्षा

 घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  करना  कहीं  ज्यादा  अच्छा  यदि  हम  इससे  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकते  यह
 वही  बात  है  जिसे  हमें  स्वर्गीय  श्री  सी०  डी०  देशमु्ष  के  सिखाया  और  इस  बात  को  हमारे
 वित्त  मन्त्री  महोदय  यह  कहते  समय  अपने  ध्यान  में  रखते  हैं  कि  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय
 उत्पाबक  के  अनुपात  में  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  मेरा  कहना  है  हमें  इससे  भी  एक  कदम  और  आगे  बढ़ना

 चाहिए  और  हमें  प्रत्येक  उस  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  हमारे  उत्पादन

 में  वृद्धि  हो सकतो  है  ?  यदि  हम  उत्पादन  में  बुद्धि  कर  सकते  हैं  तो  हमें  निश्चय  ही  इसमें  वृद्धि  करनी

 हमें  विशेष  रूप  से  पिछड़े  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंआधारभूत  ढांचों  क ेलिए  भी  वितोय  व्यवस्था
 करनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही  आवश्यक  तथा  अनिवाय॑  है  ।  अन्यथा  आप  इस  देश  का  विकास  करने  में

 सफल  नहीं  होंगे  ।  आप  देश  में  कुछ  पाकेटों  का  ही  विकास  कर  सकते  हैं  लेकिन  सारे  देश  में  ऐसा  नहीं
 कर  सकते
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 श्रीमन्‌  एक  लोकतांत्रिक  देश  में  समान  विकास  बहुत  आवश्यक  है  ।  ओर  हमें  देश  के  सभी  भागों
 में  साधारण  लोगों  में  विश्वास  पेदा  करना  चाहिए  ।  आपको  भारत  भर  में  रहने  वाले  साधारण  लोगों
 के  विश्वास  का  आनन्द  लेना  आप  उनके  लिए  कुछ  करते  हैं|  पिछड़े  इलाकों  में  विकास  के
 सम्बन्ध  में  भी  पहाड़ी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रचलित  परिस्थितियों  के  बारे  में  वित्त  मन्त्री  के अतिरिक्त
 किसी  व्यक्ति  को  उसको  अच्छी  जानकारी  नहीं  आपको  देश  भर  में  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए
 बिजली  की  आवश्यकता  है  ।  पहाड़ो  क्षेत्रों  जहां  आप  पन  बिजली  परियोजनाएं  चला  सकते  हैं  और  यही
 उपलब्ध  बिजलो  का  मुख्य  ज्रोत  यदि  हम  सम्पूर्ण  देश  का  विकास  करना  चाहते  हैं  तो  देश  के विकास
 के  लिए  बिजली  और  सड़क  बहुत  आवश्यक  है  ।  इसलिए  आप  घाटे  को  वित्त  व्यवस्था  किए  बिना  इन

 बातों  को  नहीं  कर  सकते  है  ।

 बिजली  आयोजना  करने  में  एक  दोष  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  बहुत  बड़ी  परियोजनाओं  को

 चलाती  है  ओर  देश  की  मध्यम  परियोजनाएं  राज्यों  के  लिए  छोड़  दो  जाती  हैँ  ।  बहुत  बड़ी
 नाओं  के  लिए  आयातित  मशीनरी  की  आवश्यकता  होती  है  ओर  मध्यम  परियोजनाओं  के  लिए  स्वदेशी

 घन  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ओर  स्वदेशी  माल  से  उनका  निर्माण  किया  जा  सकता  आप  उनके

 लिए  अपनी  मुद्रा  से  ही  वित्तीय  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  आप  उन  मध्यम  परियोजनाओं  को

 अनदेखा  क्यों  करते  हैं  जिनसे  आपको  तत्काल  लाभ  हो  सकता  आपने  मध्यम  परियोजनाओं  को

 राज्यों  क ेलिए  छोड  दिया  है  और  राज्य  उपलब्ध  अवसरों  का  उचित  उपयोग  नहों  कर  रहे  भाप

 उन्हें  धन  देते  हैं  लेकिन  वे  उसे  अपने  ढंग  से  ही  व्यय  करते  वे  आपकी  योजना  का  पालन  नहीं  कर

 रहे  इसलिए  मैं  यह  कहुंगा  कि  जहां  तक  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  तो  समय-समय  पर

 पोजना  तथा  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखना  बहुत  आवश्यक  आप  राज्यों  को

 घन  लेकिन  परियोजनाओं  की  निगरानी  बहुत  महत्वपूर्ण  आप  निगरानी  के  लिए  कोई  ढांचा

 यह  मैं  आप  पर  छोड़ता  मैं  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  उससे  लोग

 सहमत  अथवा  असहमत  हो  सकते  हैं  ।

 श्री  मैं  प्राकृतिक  विपदाओं  के  बारे  में  कह  रहा  था|  यहां  तक  कि  जम्मू  और  काश्मोर  तथा

 हिमाचल  प्रदेश  में  देखेंਂ  आज  जम्मू  से  आया  वहां  बहुत  भारी  गर्षा  हुई  है  और  ओले  पड़े

 वहां  बाढ़  आई  वहां  बहुत  से  लोग  बाढ़  में  बह  गए  ओर  वर्षा  और  बाढ़ों  से  बहुत  से  पशु  मारे  गए

 हैं  ।  नदियों  में  बाढ़  आई  हुई  है  और  खेत  में  पड़ी  फसलों  को  काफी  नुकसान  पहुंचा  यहां  तक  कि

 बारे  को  भो  नुकसान  पहुंचा  हन  सभी  बातों  का  हमें  सामना  करता  आप  कृपया  यह  देखें

 कि  हन  लोगों  की  मदद  होनी

 बिकास  और  आत्म-निर्भरता  के  बारे  में  मैं  केवल  एक  बात  कहूँगा  |  आत्मनिर्मरता  बहुंत  हो
 आवश्यक  है  और  आत्म-नि्भरता  के  लिए  आपको  यह  देक्षना  होगा  कि  जो  कुछ  भी  हम  देश  में  और

 देश  के  किसी  भो  भाग  में  पैदा  करते  वहूं  बाजार  में  आना  चाहिए  ओर  लोगों  को  आवश्यकता  पूरी

 होनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  ही  आवश्यक  आत्म-निर्भरता  के  सम्बन्ध  आपको  कृषि  की  ओर  अधिक

 ध्यान  देना  होगा  ।  हम  कुछ  चीजें  जैसे  घान  गोर  गेहूं  का  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  जहां  तक  तिलहनों  का  सम्बन्ध  हमें  यह  देधना  होगा  कि  इसको  उचित  तरीके  से  संगठित

 किया  इस  सम्बन्ध  में  कृषि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकती  आनुवशिकी
 इंजीनियरी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकती  है  और  कृषि  के  विकास  के  लिए  कृषि  विश्वविश्यालयों  की

 सेबाओं  का  भो  पूर्ण  उपयोग  किया  जाना  इस  दृष्टि  से  हमारी  योजना  दोषपूर्ण  बृहत
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 योजना  ऐसी  होनी  चाहिए  जिससे  बड़े  पेमाने  पर  विस्तृत  तरीके  से  योजना  तेयार  की  जा  सके  और

 हन  सब  का  तालमेल  किया  जा  सके  ।  ऐसी  योजना  बनानी  चाहिए  कि  हमें  क्या  पैदा  करना  चाहिए  ओर

 जिस  जीज  की  हमें  आवश्यकता  हो  उसे  पैदा  किया  जा  सके  ।  योजना  आयोग  द्वारा  ऐसा  नहीं  किया  जा

 रहा  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  भो  योजना  आयोग  के  सदस्य  मैंने  इस  सम्बन्ध  से  उनका  ध्यान

 जाकर्षित  किया  मैं  यह  मानता  हूं  कि उनके  ऊपर  बहुत  सी  जिम्मेदारियां  लेकिन  ठीक  से

 योजना  बनाने  के  लिए  उनको  हस्तक्षेप  करना  होगा  ।  यह  कोई  कठिन  बात  नहीं  है  ।  उनको  यह  देखना

 चाहिए  कि  सहो  तालमेल  हो  और  एक  सम्पूर्ण  योजना  बनाई  विंभिन्‍्त  विभागों  के  साथ  तालमेल

 तथा  राज्य  योजनाएं  भी  बहुत  आवश्यक  हैं  ।

 इसलिए  मैं  फिर  कहूंगा  कि  मुझे  उनको  अवश्य  मुकारकबाद  देनो  चाहिए  क्योंकि  उन्होंने  काफी

 कुछ  किया  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  आपने  कुछ  नहीं  किया  है  ।  आपने  बहुत  कुछ  किया

 यदि  आपने  विशेषकर  घाटे  को  अथंव्यवस्था  न  अपनाई  होती  तो  मैं  कहता  हूं  कि  लोग  भूखे  मर  गए

 होते  और  बंगाल  जैसा  अकाल  पड़  गया  होता  ज॑सा  कि  देश  को  विभिन्‍न  भागों  में  कई  बार  पड़ा
 लेकिन  हर  जगह  लोगों  को  कुछ  चीजें  प्राप्त  हो  रही  हैं  ।  केवल  दूरदराज  के  उन  क्षेत्रों  जिनका  देश
 से  शेष  भाग  से  संम्पर्क  टूटा  हुआ  है  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  आपके  राज्य  में  ओर  मेरे  राज्य  में  बहां

 कुछ  समस्याएं  विशेषकर  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंओर  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  ।  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  परिभाषा

 पहाड़ी  क्षेत्रोंਂ  में  जिनकी  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  उनको  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया

 मैं  केबल  इतना  कहूंगा  कि  उन  निचले  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  किसान  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना

 मेरा  अनुरोध  है  कि  जिन  मुद्दों  पर  मैंने  आपका  ध्यान  आकर्षित  किया  है  उन  पर  भी  ध्यान  दिया

 जाना  मैं  केवल  एक  बात  कहूंगा  ।  आय  कर  की  दरों  में  संशोधन  करते  समय  आपको  छूट  की

 सीमा  को  बढ़ाना  चाहिए  था  और  करों  की  दरों  में  कमी  करनी  इस  तरोके  से आपको  और  अधिक

 धन  प्राप्त  मैंने  इस  मुह  पर  उन  लोगों  से  चर्चा  को  है  जो  दस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञ  मैंने  स्वयं
 भी  इसका  अध्ययन  किया  है  ।  मैं  भो  इस  बारे  में  तथा  इसके  व्यवहारिक  पहलू  के  बारे  में  थोड़ा  बहुत
 जानता  हूं  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  एक  बार  फिर  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  मुबारकबाद  देता  हूं  और  कित्त
 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 कुमारो  समन्नता  बन्ों  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  श्री  विश्वनाथ  प्रताष

 सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं  ।  मुझे  अपनी  सरकार  को  अवश्य

 मुबारकबाद  देनी  चाहिए  क्‍योंकि  हमारी  सरकार  ने  अपने  सामाजिक  आर्थिक  लक्ष्यों  को  बिना  किसो

 भ्रम  अथवा  पक्षपात  के  जारो  रखने  का  निश्चय  कर  रखा  है  ।  जो  लोग  कर  चोरी  अथवा  अन्य  आर्थिक
 अपराधों  में  लगे  हुए  हैं  वह  ऐसा  अपने  जोखिम  पर  करेंगे  ।

 वित्त  मस्जी  का  कार्य  कोई  आसान  काये  नहीं  है  क्योंकि  भारत  विश्व  में  बहुत  बड़े  लोकतांत्रिक
 ओर  विकासशील  देशों  में  से  एक  इसलिए  वित्त  मन्‍्त्री  को  बजट  में  सम्पूर्ण  राज्य  के  विभिन्‍न  हितों
 का  सामंजस्य  स्थापित  करना  होता  है  ।  मुझे  अपने  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  मुबारकबाद  देनी  है  क्योंकि
 वित्त  मत्त्री  द्वारा  रियायत  के  बारे  में  की  गई  घोषणा  काफो  अच्छो  मैं  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  दो  मई
 रियायतों  का  स्वागत  करती  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  को इसलिए  भी  मुबारकबाद  देती  हूं  कि  यह  पहला
 अशक्षर  है  जब  हमारे  वित्त  मम्त्री  समाज  के  निधन  वर्गों  को  इन्धिरा  गांधी  आवास  योजता  में  अक्सर  हे
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 रहे  हैं  ।  ऐसा  भी  प्रस्ताव  है  कि  65  प्रतिशत  धन  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  खर्ज  किया  जाए  जिससे

 निधन  लोगों  में  से  सबसे  निर्धन  लोगों  को  लाभ  होगा  ।  इससे  विशेषकर  रिक्शा

 श्रमिकों  को  और  निधन  लोगों  के  सभी  वर्गों  को  गरीबी  उन्मूलन  कारयंक्रम  के  माध्यम  से  अबसर

 प्राप्त  होगा  ।

 मैं  अपने  वित्त  मन्‍्त्री  का  इसलिए  भी  धन्यवाद  करना  चाहूंगी  क्योंकि  जब  बिश्व  में  मुद्रास्फीति
 को  दर  21  प्रतिश्षत  तक  पहुंच  गई  हमारे  देश  में  यह  दर  घट  कर  4.7  प्रतिशत  तक  आ  गई
 वास्तव  में  यह  एक  उपलब्धि  है  ओर  इसका  श्रेय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  देना  चाहिए  ।  हमें  उनकी  प्रशंत्ता

 करनी

 मैं  सरकार  को  भी  बधाई  देती  हूं  क्योंकि  सरकार  ने  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  कदम

 उठाए  हैं  ।  हाल  ही  में  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  कर  की  चोरी  करने  वाले  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  मारे

 गए  छापों  से  कर  अपवंचन  में  कमी  आई  बड़ो  संख्या  में  भ्रष्ट  व्यापारी  पकड़ें  गए  ओर  इससे
 पता  चलता  है  कि  राजस्त्र  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  बाटा  इण्डिया  लिमिटेड  जैसी  एक  कम्पनी  ने
 अपनो  गलती  मानो  है  ओर  उन्होंने  अब  लगभग  |  करोड़  रुपए  सरकारी  राजकोष  में  जमा  कर  दिए

 हैं  ।  इसका  श्रेय  सरकार  को  जाना  चाहिए  ।  विपक्ष  को  विरोध  तो  करना  चाहिए  क्षिन्लु
 यह  रचनात्मक  होना  सरकार  क्री  आलोचना  करना  बड़ा  आपान  है  लेकिन  लोगों  को  दिए
 मए  आश्वासनों  को  पूरा  करना  आसान  नहीं  है  ।  आजादी  के  समय  हमारे  यहां  थोड़े  से  हो  व्यक्ति
 अंबसर  प्राप्त  ओर  उद्योगपति  75  प्रतिशत  लोग  गरीब  थे  ।  महात्मा  गांधी  और  पढ़ित

 लाल  नेहरू  तथा  लाल  बहादुर  शास्त्री  तथा  हमारी  महान  माता  श्रोमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतुश्ब  में
 अब  हमारो  35  प्रतिशत  जनसंझया  गरीबी  की  रेखा  से  नोचे  रह  गई  है  |  हमें  समझना  चाहिए  कि

 गरीबी  मुख्य  समस्या  नहीं  निरक्ष  अतिरिक्त  संप्ताधन  तथा  कार्यान्वयन  मुख्य
 समस्याए  हैं  ।

 में  जानतो  हुं  कि  जबकि  हमारे  युवा  प्रधान  मन्‍्त्रो  श्री  राजीव  गांधी  सभा  के  अन्दर  और

 सभा  के  बाहर  तथा  देश  के  भोतर  ओर  बाहर  सम्पूर्ण  सम्पूर्ण  नीति  में  परिबतंव  करने  ओर

 नई  नीति  तैयार  करने  तथा  प्रोद्योभिकी  और  नए  आधुनिक  तरीके  अपनाने  की  कोशिश  कर  रहे
 इन  नोतियों  के  बिरुद्ध  कुछ  बढ़ी  साजिश  की  जा  रहो  हम  ऐसे  तभी  प्रयासों  को  नाकामः  कर

 देंगे  ।  हमें  अपनी  सरकार  को  मजबूत  बनाना  चाहिए  ।  हमें  गरीबी  के  बिरुद्ध  लड़ना  चाहिए  ।

 मैं  श्रोमती  गांधो  के  शब्द  उद्धृत  करना  चाहती  हूं

 सबको  नए  भारत  में  आस्था  हमें  देश  की  तरक्की  के  लिए  करे  से  कश्या
 मिलाकर  काम  करना  चाहिए  ।

 देश  के  विकास  का  काम  केवल  सत्तारूढ़  दल  का  हो  नहीं  है  बल्कि  सभी  बगों  का  यह  कर्तव्य  है  कि
 ये  हमारे  देश  का  विकास  करें  |

 यहां  मैं  पुनः  श्रीमती  गांधी  के  शब्द  उद्धत  करना  चाहतो  हूं  :

 विशाल  और  विविधतापूर्ण  जनसंदया  के  किसी  ब्ग  को  उपेक्षित  महसूस  नहीं
 करना  चाहिए  ।  उनकी  उपेक्षा  सामूहिक  रूप  से  हम  सब  का  नुकसान
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 अपने  देश  का  विकास  करना  हमारा  कर्तव्य  है  ।  हमें  इस  बात  का  अहसास  होना  चाहिए  कि  भारत

 हमारी  मातु-भूमि  है  और  हमें  अपने  देश  के  लोगों  के  भले  के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  काम  करने  के  शिक्षा  और  हर  चीज  की

 व्यवस्था  की  है  ।  हमें  महसूस  करना  चाहिए  कि  कार्यान्वयन  मुख्य  पहलू  केन्द्रीय  सरकार  का  यह
 कत्तंव्य  है  कि  वह  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  हर  कार्य  पर  निगरानी  रखे  ।  मुझे  मालूम  है  कि

 हमारे  राज्य  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  और  कई
 अन्य  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  सरकार  धन  दे  रही  है  परन्तु  यह  धन  कहां  जा  रहा  है  ?  सरकार

 को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत  गम्भीर  म।मला  है  ।

 सभापति  महोदय  :  लेकिन  इस  बात  को  सामने  लाने  वाला  कोई  नहीं  है  ।

 क्री  आनन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  बविपक्षो  सदस्यों  को  कुछ  नहीं  कहना

 इसीलिए  वे  सभा  से  अनुपस्थित  हैं  ।

 कुमारों  ममता  बनर्जी  :  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  उठाना  चाहती  हूं  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  जी

 को  आभारो  हूं  कि  उन्होंने  23  अप्रंल  को  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  वे  पीअरलेस  जनरल  फाइनेन्स  एण्ड

 इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  जिसकी  प्राधिकृत  पूंजी  लगभग  2  करोड़  रुपए  है  और  जिसने  जनता
 ग्रामीण  गरीब  लोगों  650  करोड़  से  अधिक  रुपए  एकत्र  किए  ओर  जो  अब

 इस  धनराशि  का  दुरुपयोग  कर  रही  के  मामले  में  गम्भीरतापूर्वंक  जांच  कर  रहे  रिजवं  बैंक

 आफ  इण्डिया  और  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  इसकी  पुष्टि  की  गई  भूतपूर्व  वित्त  मन्त्री  श्री  आर०

 वेंकटरमन  में  भी  इस  कम्पनी  की  अनियमितताओं  के  विरुद्ध  पत्र  लिखा  था  ।

 अब  तक  आपको  सम्माननीय  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  14  1986  के  निर्णय

 सम्बन्धी  दुर्भाग्यपूर्ण  समाचार  विभिन्‍्म  समाचार-पत्रों  के  माध्यम  से  मिल  गया  जिसमें  न्यायालय

 ने  इनामी  चिट  और  धन  परिचालन  स्क्रीम  1978  के  उपबन्धों  के  अनुसरण
 में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  इस  कम्पनो  को  अपना  कारोबार  बन्द  करने  की  योजना  और

 क्रम  प्रस्तुत  करने  हेतु  दिए  गए  नोटिस  के  विरुद्ध  इस  कम्पनो  द्वारा  1979  में  प्राप्त  स्थयन  आदेश

 तथा  अन्य  अन्तरिम  आदेशों  को  नामंजूर  कर  दिया

 200  भ०  प०

 मैं  कहना  चाहतो  हूं  कि  200  लाख  जमाकर्ताओं  तथा  4000  4  लाख  फोल्ड

 कर्मचारियों  तथा  2.65  लाख  प्रमाण-पत्रधारियों  के  हितों  के  संरक्षण  हेतु  सरकार  का  यह  कत्तंव्य

 है  कि  वह  इन  बातों  को  ओर  ध्यान  दें  |  मैं  आनती  हूं  कि  यह  मामला  न्यायालय  में  निर्णयाधीन  है

 और  हमारी  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  नहों  कर  सकती  लेकिन  न्यायालय  के  फंसले  के  बाद  हमारी

 सरकार  को  हस  मामले  में  बहुत  गम्भीरता  से  हस्तक्षेप  करना  मुझे  मालूम  है  दूसरे  पक्ष  के

 कुछ  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  राजनीतिक  रूप  से  कुछ  विवाद  पेंदा  करने  के  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  वे

 राजनीतिक  रूप  से  सारा  श्रेय  प्राप्त  करना  चाहते  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  को  कार्यवाही  के

 कारण  पीयरलेस  कम्पनी  में  काम  करने  वाले  लोग  आज  सड़कों  पर  इसका  कारण  है  इनामी

 जिट  और  धन  परिचालन  स्कीम  अधिनियम  का  कार्यान्वयन  ।  कम्युनिस्ट  पार्टी

 के  कुछ  सदस्य  इस  कम्पनी  के  राष्ट्रीयकरण  ह्वेतु  प्रधानमन्त्री  को  पत्र  लिख  रहे  हैं  और  उनसे
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 मिलने  भी  जा  रहे  कुछ  संसद  विशेष  रूप  से  श्री  सोमनाथ  प्रबन्धकों  के  पक्ष  की

 वकालत  कर  रहे  यह  सब  कुछ  धन  के  कारण  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  यह  हमारे

 हित  में  ह ैऔर  यह  हमारा  आश्वासन  मैं  इस  बारे  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहुंगी  क्योंकि  इन  लोगों

 का  संरक्षण  करना  हमारा  कर्तव्य  है  क्योंकि  हमारे  राज्य  में  बेरोजगारी  काफी  अधिक  मैंने  फील्ड
 कर्मचारियों  को  देखा  उन्हें  किस  तरह  संघर्ष  करना  पड़ता  अब  उन्हें  यह  सुअवसर  मिला  है  ।

 यदि  यह  अवसर  उनके  हाथ  से  निकल  जाता  तो  वे  मर  जाएंगे  और  उनके  लिए  कोई  दूसरा  रास्ता

 नहीं  इसलिए  वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुमार  सरकार  को  इस  पीयरलेस  कम्पनी  का

 करण  करना  चाहिए  ।  अन्यथा  यदि  सरकार  बिना  वतंमान  व्यवस्था  के  इस  कम्पनी  का  राष्ट्री  यकरण
 करती  है  तो  ये  फोल्ड  कमंचारी  स्थिति  ज्यों  कि  त्यों  रहेगी  और  अगर  वे  इसका  राष्ट्रीयकरण  वर्तमान

 व्यवस्था  के  अनुसार  करते  तो  इससे  फोल्ड  कमंचारी  तथा  प्रमाणपत्रधारियों  की  मदद  होगी  ।

 दूसरा  कोई  अन्य  रास्ता  नहीं  हैਂ

 सभापति  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया

 सभापति  महोदय  :  ठीक  कृपया  अपना  भाषण  जारी  रखिए  |

 कुमारी  ममता  बनर्ओो  :  आप  इसे  जीवन  बीमा  निगम  के  साथ  मिला  सकते  हैं  ताकि  वर्तमान

 व्यवस्था  जारी  रहे  ।  यह  मेरा  सुझाव  है|

 मैं  अपने  राज्य  में  रुण  उद्योगों  के  बारे  में  एक  शब्द  कहना  चाहती  मैं  केवल  एक  मामले

 का  ही  उल्लेब्व  करूंगी  ।  मैं  बार-बार  यह  कह  चुकी  हूं  भौर  मैं  प्रधानमन्त्री  जी  को  भी  मिल  चुकी

 हूं  ।  मैं  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  श्री  जनाईन  पुजारी  और  श्री  एन०  डी०  तिवारी  से  भी  मिली  हूं  ।

 यह  एकक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  स्थित  यह  5  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  बन्द  पड़ा  हुआ  है  |

 स्टील  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  है  जोकि  एकमात्र  ऐसी  फर्म  जो  हर  प्रकार  के

 भोौजार  बनाया  करती  थी  |  इसमें  तालाबन्दी  घोषित  की  गई  थी  और  परिणामस्त्ररूप

 1980  से  बन्द  पड़ी  है  जिसके  कारण  लगभग  2000  परिवार  अकथनीय  संकट  और  भुखमरी  का

 सामना  कर  रहे  गत  पांच  वर्षों  को  अवधि  के  दोरात  भुश्धमरी  के  कारण  बनेक  मजदूर  मर  गए

 हैं।.मैं  कई  बार  मुख्य  मंत्री  जी  से  मिली  हूं  ।  लेकिन  ये  लोग  केन्द्रीय  सरकार  को  दोषी  ठहराते  हैं  ।  ये

 ओर  कुछ  नहीं  करते  अभी-अभी  मैं  इन  लोगों  का  दर्द  सुत  रही  वे  आज  सुबह  यूनियन
 कारबाइड  पर  बात  कर  रहे  थे  ।  हम  भी  इस  सम्बन्ध  में  काफी  चिन्तित  बगाल  में  कई  कारखाने

 बन्द  पड़े  हम  उन्हें  फिर  से  खोलने  की  कोशिश  करते  हैं  और  मैंने  उस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्री  जो

 से  मिलने  की  कोशिश  की  थी  ।  किन्तु  वे  इस  बात  को  सुनने  के  बिल्कुल  भी  इच्छुक  नहीं  आपको

 यह  जानकर  आश्चयं  होगा  ।  मैं  सरकार  को  बधाई  देती  हूं  ।  हमारी  सरकार  सारे  देश  में  ऋण  मेले

 आयोजित  करने  में  अत्यन्त  रुत्चि  दिखा  रही  मेरे  राज्य  में  कम्युनिस्ट  पार्टी  को

 समेकित  प्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  आदि
 के  लिए  बैंकों  से सभी  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  और  हम  अपने  निर्वाचन-क्षेत्र  मे ंऋण  शिविर  आयोजित
 करने  जा  रहे  किन्तु  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  श्री  विश्वताथ  श्रताप  सिंह  को  पत्र  दिया  है
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 कि  ये  ऋण  शिविर  न  लगाए  उनका  इरादा  क्‍या  है  ?  उन्हें  गरीब  लोगों  का  संरक्षण  करता

 चाहिए  ।  यदि  वे  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  लोग  नहीं  तो  उन्हें  कोई  धभोका  महीं  मिलेभा  |

 ऐसी  बातें  नहीं  होनी  आप  यह  देखेंगे  कि  ये  ऋण  मेले  पश्चिम  बंगाल  में  आयोजित  हों
 ओर  इन्हें  बन्द  न  किया  यदि  इन्हें  रोक  दिया  तो  इससे  पश्चिम  बंगाल  के  भरोब  लोगों
 के  हितों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  मैं  एक  और  निवेदन  करना  चाहती  हूं  ।  कृपया  स्व-रोमजगार  योजना  के

 लिए  कुछ  और  घन  दीजिए  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  अनुसार  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  25000.

 शपए  आबंटित  किए  गए  किन्तु  मैं  समझती  हूं  यह  धनराशि  पर्याप्त  नहीं  कृपया  इस  धनराशि  .
 को  25000  रुपए  से  बढ़ाकर  50000  रुपए  कर  तब  और  अधिक  बेरोजपबार  युवक  आगे

 क्षाएंगे  और  वे  अपने  पेरों  पर  खड़े  हो  सकेंगे  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 श्री  जझार  सिह  :  माननीय  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जो  द्वारा  प्रस्तुत
 किए  गए  बजट  को  सपोर्ट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  भाषण  को  दो  घन्टे  में  समाप्त  किया  था  ओर  देश  के  करीब

 करीब  सब  आस्पक्ट्स  पर  उन्होंने  विस्तार  से  चर्चा  की  मैं  सारी  बातों  की  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  मेरा

 ज्यादातर  क्षेत्र  गांव  से  सम्बन्धित  है  इसलिए  मैं  उसके  बारे  में  बहुत  ही  सूक्ष्म  मे ंअपने  विचार  इस
 सदन  में  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  ।

 वित्त  मंत्री  जी  ने  गरीबी  हटाओ  प्रोग्राम  के  तहत  पहले  के  मुकावले  में  50  परसैंट  ज्यादा  फंड
 एलोकेंट  किया  हर  साल  1851  करोड़  का  आपका  प्रावधान  जब  कि  पिछले  थर्ष  1239
 करोड़  का  प्रावधान  पहले  यह  स्वागत-योग्य  बात  है  ।

 गांव  में  गरीबी  हटाने  के  लिए  मुझ्य  मुद्दे  हैं--कृषि  सबसे  प्रधान  उसके  बाद  सिंचाई  और
 उसके  बाद  बन  ।  मैं  सबके  बारे  में  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  आहृष्ट  कराना  चाहूंगा  ।

 हमारे  देश  में  142  मिलियन  हैक्टर  जमीन  काएत  के  काबिल  आंकी  गई  है  |  उस  जमीन  में
 भो  85  मिलियन  हेक्टर  डी-पग्रेड  जमीन  है  यानी  मेजोरिटी  जमीन  की  फर्टिलिटी  कमजोर  और  उस
 को  रेस्टोर  करने  के  लिए  काफी  कोशिश  करने  की  आवश्यकता  मेरा  ऐसा  अनुमान  और  अनुभव  है
 कि  अभी  तक  गांवों  में  खेती  को  जमीन  के  लिए  एंटी  रायल-इरोजन  वर्क  बहुत  अच्छा  नही  चल  रहा  है
 और  सरकार  की  जो  लेंड  यूज  पालिसी  वह  भी  कम-से-कम  हमारे  राज्य  राजस्थान  के  बारे  में
 मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  वहां  उसको  प्रापर्ली  फालो  नहीं  किया  जाता  ऐसी  जमीन  जिसको
 काएत  के  काम  में  नहीं  लिया  जाना  उसको  भी  एलाट  किया  गया  जो  कि  ईरोडेड  लैंड  जो
 काएत  के  काम  की  नहीं  उस  काएत  ने  देने  से कटाव  पैदा  किया  जा  रहा  इस  नीति  की  वजह  से

 भूमि  कटाय  बहुत  ज्यादा  हो  गया  है  ।  मुझे  जो  आंगड  प्राप्त  हुए  उनके  हिस्लाब  से जमीन  के  कटाव
 का  जो  सालाना  अन्दाजा  है  वह  12  हजार  मिलियन  टन  मिट्टी  बह  जाने  का  है  इन  टम्सं  आफ  मनी
 अन्दाज  से  साढ़े  4  हजार  करोड़  से  साढ़े  7  हजार  करोड़  का  भाड़ा  नुकसान  हमारे  इस  सायल
 ईरोजन  की  वजह  से  मुल्क  में  हो  रहा  मेरा  सोचना  है  कि  जो  जमीन  हमें  खेती  के  लिए  उपलब्ध

 उसका  उपयोग  अच्छी  तरह  से  होना  चाहिए  ।
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 हमने  खेती  के  क्षेत्र  मे ंकाफी  उन्‍्तति  की  लेकिन  फिर  भी  जो  हमारी  प्रोडक्शन  है  वह  दूसरे
 देशों--चा  जापाम  और  कोरिया  के  मुकाबले  में  बहुत  कम  है  ।  उनके  यहां  6  टन  पर  हेक्टर  के

 हिसाब  से  पैदावार  होती  है  जब  कि  हमारे  यहां  1.7  टन  पर-हँक्टर  की  पेद।बार  इसलिए  हमारे

 यहां  पैदावार  बढ़ाने  फी  काफी  गृंजाइश  अभी  हमारी  पैदावार  दूसरे  देशों  के  मुकावले  में  1/3  भी

 नहीं  इसलिए  इसकी  तरफ  आप  को  ध्यान  देना  चाहिए  और  खेती  की  तरक्की  के  लिए  और  ज्यादा

 कोशिश  करने  की  आवश्यकता  है  |

 अब  मैं  वनों  के  फोरेस्टस  के  बारे  में  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हमारे  राजस्थान  में

 पहले  से  ही  डेजर्ट  बहुत  ज्यादा  जब  रियासतों  का  गजंर  हुआ  1950-51  उस  व्यक्त  राजस्थान

 में  9.1  परतैंट  एरिया  में  फोरेस्ट्स  जबकि  नेशनल  गाइड-लाइन  के  हिसाब  से  33  परसेंट  फारेस्ट  होने

 चाहिए  थे  ।

 राजस्थान  बनने  के  बाद  ओर  फारेस्ट  का  साइंटिफिक-वे  में  आर्गेनाहजेशन  होने  के  बाद  से

 उम्मीद  की  जाती  थी  कि  राजस्थान  में  फारेस्ट  का  विकाप्त  साइंटिफिक  रूप  से  होगा  लेकिन  जैता  कि

 मैंने  निवेदन  किया  कि  1950-51  में  जो  31,150  स्क्वेअर  किलोमीटर  में  जंगल  21%  भूमि
 पर  वे  1972-73  में  एरिया  बही  के  रहते  उस  फारेस्ट  कवर  की  दृष्टि  से  1,294  स्ववेअर

 मीटर  में  रह  गए  जो  कि  टोटल  एरिया  का  3.3  परसेंट  था  |  यही  फारेस्ट  1980-82  में  घटकर

 5972  स्ववेअर  किलोमीटर  में  रह  गए  जो  कि  टोटल  एरिया  का  1.75  परसेंट  जहां  हमारे  स्टेट
 में  इस  बात  की  आवश्यकता  थी  कि  फारेस्ट  का  एरिया  33  परसेंट  के  करीब  लाने  की  कोशिश  होनी
 चाहिए  वह  9.1  से  घटकर  आज  1.75  परसेंट  रह  गया  है  और  इसमें  भी  दिनोंदिन  कमी  होती  जा  रहो

 है  ।  अगर  आप  गरीबी  हटाओ  का  कार्यक्रम  चलाना  चाहते  हैं  तो  ज़हां  सबसे  ज्यादा  रोजगार  मिल
 सकता  है  और  जो  फारेस्ट  का  क्षेत्र  उसकी  ओर  ध्यान  देना  आवश्यक

 आज  राजस्थान  में  जमीन  की  कमी  नहीं  वहां  बहुत  सा  एरिया  रबोन  का  है  जिसमें

 आसानी  से  प्लांटेशन  किया  जा  सकता  लेकिन  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  इस  विषय  को  गम्भी  रता  से  नहीं
 ले  रहा  मैं  भंत्री  महोदय  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  आप  इस  बात  के  ऊपर  गम्भीरता  से  ध्यान  दें
 कि  आपके  ग्रामीण  क्षेत्र  के  प्रोग्राम  ठीक  एलोकेशन  तो  बहुत  हो  गया  लेकिन  उस  रुपए  का  अच्छी

 तरह  मे  उपयोग  नहीं  हो  रहा  जिस  काम  के  लिए  रुपया  एलाट  किया  जाता  उस  काम  पर  बहू
 पैसा  ठीक  से  नहीं  लगाया  जाता  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  वे  इस  बात  की  भर  ध्यान  दें
 कि  एलाट  किया  गया  घन  ठीक  ढंग  से  काम  आये  ।

 अभी  तक  जो  फारेस्ट  की  पालिश्वी  चलायी  जा  रही  है  उसमें  गांवों  के  लोगों  का  को-आपरेशन

 नहीं  मिलता  हैं  क्योंकि  ऐसी  जगह  फारेस्ट  लगाए  जा  रहे  हैं  जिससे  गांवों  के  लोगों  को  हर॑समेंट  होती
 है  |  इसमें  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  गांवों  के  लोगों  का  को-आपरेशन  लेकर  फारेस्ट  की  पालिसी  चलाई
 जाये  तो  हमारा  बहुत  सा  पँसा  बच  सकता  है  ।  जो  वायर  फंदर्सिग  व  एनकलोजर  पर  खच्च  हो  रहा
 हमने  यह  देखा  है  कि  अभी  जो  प्लांटेशन  की  पालिसी  उसमें  पर-हँवटेयर  करीब  800  रुपए  से
 1200  रुपए  खचं  हो  जाते  यदि  गांवों  के  लोगों  का  को-आपरेशन  लेकर  चलें  तो  फंनरथिग  और

 एनक्लोजर  पर  खर्च  होने  वाला  रुपया  भी  बचाया  जा  है  ।

 212  स०  प०
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 देश  में  सिंचाई  के  लिए  काफी  कुछ  काम  किया  गया  लेकिन  अभी  भी  सिंचाई के  क्षेत्र  में

 काफी  अधिक  साधन  बढ़ाने  की  आवश्यकता  हमारे  यहां  जो  इरिगेशन  का  टोटल  पौर्टेशल  है  उसमें

 से  करीब  113  मिलियन  हेब्टर  में  है  जहां  इरिगेशन  किया  जा  सकता  है  परन्तु  अभी  तक  हमारी
 उपलब्धि  68  मिलियन  हेक्टर  की  हो  पाई  है  और  इसमें  से  भी  30.5  मिलियन  हेक्टर  मेजर  और

 माइनर  इरिगेशन  के  तहत  क़ियेट  हो  पाया  क्रियेटिड  पोटेंशल  में  से  5.2  मिलियन  हेक्टर  में  भभी

 पानी  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  यह  आफिशियल  इनएफिशेंसी  की  वजह  से  ही  5.2  मिलियन  हूं

 अभी  तक  सिंचाई  नहीं  हो  पायी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जितना  पार्टेशल  बढ़ाने  के  लिय  प्रावधान

 किया  गया  यह  502  MHC  का  रकबा  उससे  भी  बड़ा  रकबा  यह  सारा  अनयुटिलाइज  पाया

 गया  तो  यह  डिपार्टमेंट  की  इनएफिश्येंसी  के  कारण  है  सरकार  द्वारा  फंड्स  उपलब्ध  कराने  के

 बावजद  भों  और  इतना  पैसा  खर्च  करने  के  बाद  भी  पोर्टेशियल्स  का  उपयोग  नहीं  हुआ  इस  तरह
 से  गरीबी  नहीं  मिटायी  जा  सकती  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  आप  के  द्वारा  जो  एलाटमेंट  किए
 जाते  हैं  उनके  यूटिलाइजेशन  व  प्रापर  यूज  के  ऊपर  उनके  सुपरविजन  के  ऊपर  और  ऐडमिनिस्ट्रंटिय

 एफिश्येंसी  के ऊपर  भी  उतना  ही  ध्यान  देना  चाहिए  जितना  कि  आप  इसको  उपलब्ध  करने  क  ऊपर

 देते  हैं  ।

 वाटर-लागिग  की  समस्या  इन  पोटेंशियल्स  से  अगर  वाटर  का  मंनेजमेंट  ठीक  होता  तो  यह्‌
 समस्या  नहीं  होती  ।  6.8  मिलियन  हेक्टेयर  एरिया  में  याटर  लागिग  है  और  इतना  बड़ा  एरिया  है
 जितना  एरिया  आप  लैंड  रिफाम्स  के  जरिए  से  सीलिग  कायम  करके  प्राप्त  करेंगे  उससे  भी  ढ़ाई  गुना
 एरिया  अधिक  है  जो  वाटर  लागिग  के  कारण  ओर  मिसम॑नेजमेंट  के  कारण  खराब  हो  चुका  जो

 एरिया  खराब  हो  रहा  है  बह  बेटर  क्वालिटी  की  सोयल  में  हो  रहा  ऐसी  एरिया  में  हो  रहा  है  जहां
 कि  पानी  के  साधन  उपलब्ध  हैं  जिससे  आप  की  पैदावार  बहुत  बढ़  सकती  है  ।  लेकिन  उस  एरिया  को
 खराब  हो  जाने  देने  के  लिए  आप  टालरेट  करते  जा  रहे  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  लेंड  रिफाम  के  नाम  पर

 कृषकों  को  भूमि  लेते  जा  रहे  उस  के  लिए  जितना  एफर्ट  आप  कृषकों  की  भूमि  प्राप्त  करने  पर  कर

 रहे  हैं  उतना  आप  इम्पलोमेंटेशन  पर  करें  तो  मेरा  निषेदन  है  कि  उससे  आप  को  ज्यादा  लाभ  मिल
 सकता  इसलिए  जो  चीज  आप  की  अवेलेबल  है  उसका  सुचारु  रूप  से  उपयोग  होना  चाहिए  ।  वाटर

 सौयल  ईरोजन  ओर  एडमिनिस्ट्रं टिव  एफिश्येंसी  ऐसी  बातें  हैं  जिनकी  वजह  से  पैदावार  कम  हो
 रही  उसकी  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 वित्त  मंत्री  जी  को  मैं  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  अपनी  तरफ  से  इन  सब  ऐस्पेक्टव  सिंचाई
 पर  और  विकास  के  दूसरे  ऐस्पेक्ट्स  के  ऊपर  ध्यान  दिया  है  लेकिन  सबसे  ज्यादा  जो  इम्पार्टट  बात  है

 बह  इम्पलीमेंटेशन  और  ऐडमिनिस्ट्रेंटिव  एफिश्येंसी  की  बात  अगर  उसकी  तरफ  भी  उतना  ही
 सीरियसली  ध्यान  देंगे  जितना  कि  रुपया  एलाट  करने  पर  देते  हैं  तो  आप  के  एलंकेशंत  से  पूरी  तरह
 जनता  को  फायदा  पहुंच  सकता  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  जो  आपने  समय  दिया  उसके  सिए
 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]

 श्री  म्रलोी  देवरा  उपाध्यक्ष  मैं  ईमानदार  माननीय  भन्‍्त्री  जी  द्वारा
 रखे  गए  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  हू  ।  बजट  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  तत्काल  बाद  ही
 वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  स्वयं  देश  में  इधर-ठधर  जाकर  उन  लोगों  को  मिलने  का  कष्ट  जो  इस
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 बजट  से  प्रभांबित  हुए  मैं  उन्हें  इस  कार्य  के  लिए  बधाई  देता  हूं  जो  उन्होंने  किया  है  और  उन्हें
 मिलने  के  तत्काल  बाद  जिसके  लिए  उन्होंने  उपचारात्मक  हल  निकाले  ।

 मुझे  याद  है  जब  माननोय  वित्त  मन्त्री  महोदय  बम्बई  गए  थे  ओर  बम्बई  तथा  महाराष्ट्र  के
 आस-पास  पंकड़ों  लघु  उद्योगपतियों  तथा  उद्यमियों  से  मिले  उन्होंने  अनुपयुगत  संशोधित  मूल्य  वद्धित
 कर  प्रणाली  की  शिकायत  की--यह  अब  अनुपयरुक्त  नहों  पहले  यह  अनुपयुक्त  अब  हर  व्यक्ति

 संशोधित  मूल्य  वद्धित  कर  प्रणाली  की  बात  कर  रहा  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  याद  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  जमंनी  भर  इंग्लेण्ड  में  मूल्य  वद्धित  कर  प्रणालो  को  कार्यान्वित  करने  में  तीन  वर्ष
 लगे  और  जब  उनकी  संरकार  ने  कर  पर  कर  के  बढ़ते  हुए  बोझ  का  प्रभाव  महसूस  वास्तव  में

 यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  बित्त  मन्त्री  महोदय  स्वयं  यह  प्रस्ताव  लाए

 प्र।रम्भ  में  काफी  कठिनाइयां  थीं  तथा  मुझे  खुशी  है  और  मैं  इन  कठिनाहयों  को  सुलझाने  के  लिए
 तथा  प्रस्तावों  को सरल  व  कारगर  बनाने  के  लिए  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  समूचे  देश

 मैं  बही  जो  कि  संशोधित  मूल्य  वधित  कर  प्रणाली  की  शिकायत  कर  रहे  अब  इसका  स्वागत

 कर  रहे  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  केवल  यही  आग्रह  करूगा  कि  वह  यह  देखें  कि  केन्द्रीय  मुडपालबों
 तथा  विभिन्‍न  राज्यों  एवं  विभिन्‍न  शहरों  के  बोच  उचित  समन्वय  तथा  सम्पर्क  हो  ।  कई  ब।र  ऐसा  होता

 है  कि  केन्द्रीय  स्तर  पर  पारित  परिपत्र  तथा  घोषणाएं  कार्यान्वयन  स्तर  पर  समय  पर  नहीं  पहुंच  पाते  ।

 मैं  आशा  करता  हू  कि  वे  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 दूसरी  जो  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  ठोक  ही  स्वीकार  को  वह  80  एम०  प्रस्ताव  को

 वापस  लेना  है  |  यह  वास्तव  में  पूंजी  निवेश  तथा  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  आदि  जंसी  बड़ी  वित्तीय

 संस्थाओं  के  लिए  लाभदायक  होगा  |  हमने  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  मकान  की  खरीद  पर  आयकर  की

 छूट  की  भी  सिफारिश  की  थी--उसे  वापिस  ले  लिया  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय
 ने  इसी  सभा  में  अपने  अन्तरिम  उत्तर  में  ऋण  पर  वसूल  किए  गए  ब्याज  की  राशि  पर  छूट  देना

 स्वीकार  कर  लिया  लेकिन  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  5000  रुपए  की  सीमा  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  इलाकों  में  तथा  विशेषतः  शहरी  इलाकों  में  आप  5000  रुपए  व।बिक  ब्याज  पर  जो  लगभग

 40,000  रुपए  ऋण  पर  आवासीय  मकान  नहीं  खरीद  बम्बई  में  40,000  रुपए  से

 आप  एक  झ्षोंपड़ी  भी  नहीं  ले  इसलिए  5,000  रुपए  की  सीमा  पर्याप्त  नहीं  इस  सीमा  को

 10,000  रुपए  यां  15,000  रुपए  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  शहूरों  में  गृह-मनिर्माण  की  लागत

 बढ़ती  जा  रही  है  ।  हमें  शहरों  में  गृह-मिर्माण  को  बढ़ावा  दैना

 हम  बहुघा  योजना  के  लिए  साधनों  को  बात  करते  हैं  तथा  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस
 विषय  पर  अलग  से  विचार  किया  है  हमारी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के लिए
 1,80,000  करोड़  रुपए  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  जिप्तको  जुटाना  मुश्किल  मैं  एक  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  ।  आज  राष्ट्रीय  बचत  दर  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  23  प्रतिशत  जो  प्रतिवर्ष  50,000

 करोड़  रुएए  से  अध्रिक  बेठती  बेंक  केवल  !8,000  करोड़  रुपए  इकट्ठा  कर  रहे  हैं  तथा  3,000

 करोड़  रुपए  शेयर  तथा  डिबेन्चरों  से  प्राप्त  होते  इसका  अर्थ  है  कि  हमारे  देश  मे  20,000  करीड़

 रुपए  से  अधिक  की  चचत  अप्रो  तक  अप्रयुक्त  पड़ी  हुई  इसमें  ते
 लगभग  48  प्रतिशत  हमारे  ग्रामीण

 इलाकों  में  सरकार  को  इप्त  बबत  का  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  अत्यक्षिक  कारगर  ढंग  से  उपयोग

 के  लिए  कुछ  करना  चाहिए  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  प्र।मीण  क्षेत्रों  के  लोगों  को  शेयर  तथा
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 डिबेन्चर  में  पूंजी  लगाने  की  अनुमति  दी  जाए  तथा  दोहरे  कराधान--एक  बार  ज्रोत  पर  तथा  दूसरी  बार

 उस  व्यवित  पर  जो  शेयर  और  डिबेन्चर  में  पूंजी  लगाता  है--के  बजाय  केवल  स्रोत  पर  आयकर

 लगना

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  जब  मैं  अमरीका  गया  तो  मैंने  इसके  बारे  में  पूछताछ  की

 अमरीकी  कानूत  के  अन्तगंत  भी  लाभांश  प्राप्तकर्ता  के  पूरे  लाभांश  पर  आयकर  लगाया  जाता

 थ्री  म्रलो  देवरा  :  हमारे  देश  में  कुल  जनसंख्या  की  एक  प्रतिशत  जनता  भी  आयकर

 नहीं  देती  ।  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  जनता  कर  देने  को  त॑यार  है  लेकिन  वह  कराधान  के  जाल  के  अन्तर्गत  नहीं
 आना  चाहती  |  उनके  लिए  लेखा-जोखा  रखना  बड़ा  कठिन  चूंकि  48  प्रतिशत  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ह ैइसलिए  यह  बहुत  अच्छी  बात  होगी  यदि  आप  दोहरे  कराधान  को  हटाकर  आय

 स्रोत  पर  कर  लगा  कर  इसे

 दीर्घकालीन  वित्तीय  नीति  की  घोषणा  करते  समय  आपने  परियोजनाओं  हेतु  आयात
 पर  आयात  शुल्क  में  कटौती  को  घोषणा  को  थो  ।  यह  नए  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किया  गया

 था  ।  कई  लघु  उद्योगों  ने  आपसे  शिकायत  की  थी  कि  आपने  गत  व  जो  कटोतोी  की  बहु  इस  वर्ष

 पुनः  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 झ  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैंने  20  प्रतिशत  की  कटोती  को  थी  तथा  10  प्रतिशत  की  वृद्धि
 को  स्वदेशी  पूंजीगत  माल  उद्योगों  को  नुकसान  हो  रहा  इसलिए  मैंने  इसे  20  प्रतिशत  से  10
 प्रतिशत  किया

 |

 श्री  मुरलो  देवरा  :  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  आप.पूरी  छूट  दे  दें  बल्कि  मैं  परियोजनाओं

 हेतु  उप  आयात  की  बात  कर  रहा  हूं  जिन्हें  पहले  ही  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  जांच  के  बाद

 मंजूरी  दे  दी  हमें  अपने  स्वदेशी  पूंजीगत  माल  उद्योगों  को  संरक्षण  देना  चाहिए  लेकिन  जिन  उद्योगों
 को  स्वदेशी  दृष्टिकोण  से  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  पहले  ही  मंजूरी  मिल  चुकी  है  उनसे  भी
 उसी  दर  से  आयात  शुल्क  लिया  जाना  चाहिए  ।  महोदय  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  रुपए  का  15  प्रतिशत

 से  25  प्रतिशत  तक  अवमूल्यन  हो  गया  है  और  प्रत्यय-पत्र  धारी  व्यक्तियों  को  जापान  तथा  जमंनी  से

 आयात  करने  में  25  प्रतिशत  की  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।  यह  अमरोकी  शेयर  के  मुताबिक  अधिक  नहीं
 लेकिन  जहां  तक  पौण्ड  जमंन  मार्क  आदि  का  सम्बन्ध  उन्हें  अधिक  शुल्क  देना  पड़ेगा  ।

 श्री  बिध्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इससे  हमारे  स्वदेशी  उद्योगों  को  लाभ  होगा  ।

 करो  म्रली  देवरा  :  लेकिन  उन  व्यक्तियों  जो  पहले  वर्ष  क ेआपके  बजट  प्रस्तावों  के  बाद

 सौदे  कर  चुके  उन्हें  नुकसान  नहीं  होना  चाहिए  |  यदि  आप  आयात  शुल्क  में  यह  वृद्धि  रखना  चाहते
 तो  उन  उद्योगों  को  रियायत  दो  जानो  चाहिए  जो  प्रत्यय  पत्र  ले  चुके  हैं  तथा  कर  प्रणाली  को

 सुब्यवस्थित  किए  जाने  ऐसे  व्यक्तियों  के कारण  नहीं  होनी  जो  पूर्व  व्यवस्था  के  अनुसार  सौदे

 कर  चुके  कर  की  दर  को  कम  करने  तथा  कर  संचय  को  बढ़ाने  के  लिए  आप  सभा के  प्रत्येक  सदस्य

 के  धन्यवाद  के  पात्र  60  प्रतिशत  से  अधिक  पूंजी  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  मुहैया  को

 गई  लेकित  मैं  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  के  इतिहास  से

 क्षी  सिह  हो  एक  पात्र  वित्त  मन्त्री  हैं  जिन्होंने  शहरों  में  रहने  वाले  गरीबों  के  बारे  में  सोचा  ।  हमारे
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 पास  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  इत्यादि  कार्यक्रम  ये

 सभी  बड़े  कार्यक्रम  प्रामीण  गरोब  जनता  के  लिए  लेकिन  शहरी  गरीब  जनता  के  लिए  शायद  ही
 कोई  कार्यक्रम  ही  कुल  जनसंख्या  का  एक  चौथाई  अर्थात्‌  लगभग  17.5  करोड़  लोग  शहरी  श्त्रों  में

 रहते  ।2  शहर  ऐसे  जिनमें  10  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  रहती  है  तथा  इस  शताब्दी  के  अन्त
 तक  हमारे  देश  में  एक  तिहाई  जनसंख्या  शहरी  क्षत्रों  में  रहने  अब  गरोबों  के  लिए  आपके

 कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  के  गरीबों  क ेलिए  गरीबी  उन्मूलन
 क्रम  नहीं  होने  चाहिएं  लेकिन  साथ  हो  जब  कोई  व्यक्षित  बम्बई  शहर  से  एक  मील  दूर  रहता  है  तो  उसे

 इन  कार्यक्रमों  कै  लाभ  सुलभ  होते  हैं  लेकिन  ज्यों  ही  वह  शहर  में  आकर  बस  जाता  है  तो  उसे  शहरों
 अमीर  समझा  जाता  है  और  उसे  ये  फायदे  सुलभ  नहीं  महोदय  जब  वह  वहां  आकर  बप्तता  तो

 उसका  प्रवास  शहरी  क्षत्रों  के  लिए  समस्या  पंदा  कर  देता  मैं  शहरी  गरीबों  की  स्थिति  को  समझने
 के  लिए  आपका  धन्य  ॥द  करता  हूं  ।  यह  पहली  बार  हुआ  है  कि  जब  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  रिक्शा

 मोचियों  इत्यादि  को  सहायता  देकर  एक  कायंक्रप  की  शुरूआत  की  लेकिन  इतना  हो
 काफी  नहीं  इन  शहरी  गरीबों  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  जाना  शहरी  क्षत्रों  में  गरीबों  के लिए
 रोजगार  को  गारन्टी  क्यों  नहीं  दी  जाए  ?  शहरी  गरोबों  के  लिए  कई  और  कायंक्रम  होने  चाहिएं  ।

 केन्द्रीय  योजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  वर्ष  1985-86  में  बजट  प्रावधान  का  66
 प्रतिशत  दिया  गया  तथा  34  प्रतिशत  व्यवस्था  सावंजनिक  क्षेत्र  के  स्रोतों  से  को  गई  ।  लेकिन  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  बजट  सहायता  का  47  प्रतिशत  तथा  सावंजनिक  प्रतिष्ठानों  के  स्रोतों  का  53
 प्रतिशत  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  हो  पाएगा  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इतने  ही  पैर

 पसारें  जितनी  कि  हम  व्यवस्था  कर  सकें  क्योंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  कुछ  अनुमान  लगाया

 गया  है  वह  साकार  नहों  हो  पाएगा  ।  महोदय  हमारी  अधंव्यवस्था  या  हमारे  देश  के  औद्योगिक  एवं
 आधथिक  विकास  केवल  5  प्रतिशत  विदेशी  सहायता  पर  निर्भर  लेकिन  1981  में  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  एजेन्सी  के  ऋणों  या  उदार  शर्तों  वाले  ऋणों  में  हमारा  हिस्सा  लगभग  40  प्रतिशत  का  भोर

 1985  में  यह  कटकर  22  प्रतिशत  रह  गया  है  और  सऊदी  अरब  आदि  बड़े-बड़े  ऋण  देने

 वाले  देश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  के  कोष  में  अपना  योगदान  नहीं  बढ़ाने  जा  रहे  हैं  ।  हमें  यह

 सुनिश्चित  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  हमारा  निर्यात  हमारी  ऋण  सेवा  अनुपात  में

 कमी  आए  तथा  यदि  हम  पर्याप्त  विदेशों  मुद्दा  अजित  नहीं  कर  पाए  तो  हमारी  अधंव्यवस्था  को  काफी

 हानि  उठानो  धन्यवाद  ।

 क्री  के०  पो०  सिह  देव  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपको  तथा  संसदोय
 '  कार्य  मन्‍्त्री  महोदय  को  मुझे  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए

 धन्यवाद  देता  हूं  |  कुछ  चुने  हुए  मन्त्रालयों  की  बजट  मांगों  पर  विस्तृत  रूप  रो  विचार-विमर्श  होने
 के  बाद  हमने  इस  वित्त  विधेयक  को  इस  सभा  में  विचार-विमर्श  के  लिए  लिया  है  लेकिन  दुर्भायवश

 हम  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  सहित  16  मन्त्रालयों  को  मांगों  पर  अधिक  चर्चा  नहों  कर

 सके  ।  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  महत्वपूर्ण  मन्त्रालयों  में  से एक  है  और  पहली  बार  मानव

 संसाधन  विकास  के  लिए  एक  अलग  मन्त्रालय  बनाया  गया  यह  सम्माननीय  सभा  वित  विधेयक

 पारित  करने  के  अलावा  लगभग  सभी  वित्तीय  कार्य  निपटा  चुकों  इसके  पारित  होने  पर  हमारे

 संविधान  तथा  नियमों  की  अपेक्षा  के  अनुसार  बश्चट  प्रस्ताव  प्रभावी  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  भहोदय  को

 हमारे  सम्मुख  रखे  गए  बजट  प्रस्ताबों  तथा  अन्य  प्रस्तावों  के  प्रति  उनके  द्वारा  अति
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 व्यवहारिक  तथा  आशावादी  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  प्रशंसा  कश्ता  हूं  जोकि  भारतोब  वित्तोध
 व्यवस्था  को  स्वस्थ  व  स्थिर  बनाती  जो  प्रगति  तथा  आथिक  विकास  के  लिए  अ्यन्त  कावश्वक

 है  ।  शायद  गत  वर्ष  उनके  द्वारा  अपनायी  गई  कराधान  की  प्रोत्साहन  प्रणाली  के  उपायों  से  उनका

 हॉसला  बढ़ा  है  जिसके  अन्तगंत  आर्थिक  विकास  के  साथ-साथ  कराधान  का  आधार  भो  ब्याफ्क  हुआ
 वित्तीय  बुद्धिमानी  बचत  एवं  निवेश  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  में  है  भौर

 इसके  प्रभावशाली  परिणाम  सामने  आए  कम्पनी  करों  से  प्राप्त  कुल  राशि  में  23  प्रतिशत  बुद्धि

 हुई  सीमा-शुल्क  तथा  उत्पाद-शुल्क  से  22  प्रतिशत  अतिरिक्‍त  आय  हुई  है  तथा  कुल  मिलाकर

 केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  राजस्व  में  22.3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  राजकोष  में  ब॒द्धि  के  साथ-साथ

 इससे  अथंव्यवस्था  भी  मजबूत  हुई  है  ।  -

 गत  वर्ष  के  बजट  के  अलावा  इसके  अन्य  परिणाम  भो  सामने  आए  हसके  परिणामस्वरूप

 ओऔद्योगिक  उत्पादन  में  6.8  प्रतिशत  की  वृद्धि  कृषि  उत्पादन  में  3  प्रतिशत  की  अतिरिक्‍त  वृद्धि
 हुई  तथा  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  4.5  प्रतिशत  से  5  प्रतिशत  तक वृद्धि  हुई  जबकि  पिछले  वर्षों  में

 यह  वृद्धि  3.7  प्रतिशत  हुई  थी  वास्तव  में  यह  मुद्रास्फीति  की  निम्तनतम  दर  तकदीर

 बहादुरों  का  ही  साथ  देती  है  का  मुहावरा  इस  मामले  से  अधिक  सत्य  सिद्ध  होता

 इस  वर्ष  भी  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  बजट  में  वित्त  मन्त्री  ने  संसाधनों  की  कमी  के  बावजूद
 कुल  योजना  आबंटन  में  20  प्रतिशत  से  अधिक  को  वृद्धि  को  है  परन्तु  इससे  धाटे  में  काफी  कमी  हुई

 गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  के  लिए  परिव्यय  में  65  प्रतिशत  बृद्धि  को  गई  ऐसा  ही
 जैसे  मूलभूत  संचार  के  जोकि  प्रमुख  विषय  है  आधुनिकोकरण

 भोर  क्षमता  में  वृद्धि  क ेलिए  आबंटन  में  वृद्धि की  गई

 गरोबी  निवारण  के  सरकार  के  हस  समाजवादी  उर्ृश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गरीबी

 निवारण  कार्यक्रमों  के लिए  परिव्यय  में  की  गई  65  प्रतिशत  की  यह  वृद्धि  उन  कमओर  वर्गों  के

 लिए  स्वागत  योग्य  है  जो  आधे  पेट  और  साधनहीन  हैं  और  जो  जिनके  पास  खाने  को  पर्याप्त  नहों

 है  अथवा  उनकी  पहुंच  से  बाहर  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  और  संयुक्त  राष्ट्र  संचध  जेसी

 एजेन्सियों  के  2000  ई०  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  जैसे  लुभावने  नारे  और  अन्य  बातें  उनके  लिए

 बहुत  दूर  की  बात  अथवा  स्वप्न  सिद्ध  होंगी  जब  तक  हम  उनके  लिए  कुछ  न  करें  ।

 लघु  उद्योगों  के  लिए  उत्पादन-शुल्क  में  खाद्य  तेलों  के  घरेलू  उत्पादन  और  पूंजोगत
 उद्योग  को  भारी  सहायता  देना  न  केवल  विदेशों  मुद्रा  की  बचत  के  लिए  लाभदायक  होगा  वरन्‌  उससे
 देशी  तेल  उत्पादन  के  इन  क्षेत्रों  में  आत्म-निर्भश्ता  में  वृद्धि  इस  संदर्भ  देश  के  पूर्वी  ओर

 पूर्वात्तर  क्षेत्रों  में  शुष्क  भूमि  खेती  के  तिल्हिंनों  के साथ-साथ  दालों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साइन
 हैने  का  कृषि  मन्त्रालय  का  प्रस्ताव  अत्यधिक  प्रशंसनोय  है  ।

 राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को अधिक  भाग  दिए  राज्यों  को  संसाधनों  के  अन्तरण  में

 अत्यधिक  लघु  बचत  को  50  प्रतिशत  तक  केन्द्रीय  योजना  सहायता  में  38  प्रतिशत

 बुद्धि  ओर  सूखा  एवं  बाढ़  राहृत  को  772  करोड़  रुपए  करना  एक  ओर  स्वागत  योग्य  बात

 मैं  एक  ऐसे  राज्य  से  हुं  जो  पिछले  दो  दशकों  से  बाढ़  और  तूफान  से  ग्रस्त  है  और  यह
 तीनों  प्राइतिक  विपदाएं  या  तो  एक  साथ  अथवा  एक  के  बाद  एक  करके  लगातार  रहों
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 हमारा  राज्य  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसमें  4।  प्रतिशत  स ेअधिक  लोग  अनुसूचित  जाति  और  अनुर्तात्रत
 जनजाति  के  हैं  और  लगभग  70  प्रतिशत  लोग  गरीजी  रेखा  से  नीचे  यह  राज्य  वन  भौर
 जल  सम्पदा  के  मामले  अत्यधिक  समृद्ध  हैं  जोकि  एक  विरोधाभास  है  और  उसका  हमें  अभी  भी  पूर्ण
 उपयोग  करना

 772  करोड़  रुपयों  के  बारे  में  जोकि  सूखा  और  बाढ़  राहुत  के  रूप  में  दिए  गए  मैं  कुछ
 उल्लेख  करना  घाहता  हूं  ।  मैं  समझ्नता  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  ने  कुछ  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  करते

 सप्तम  यह  उल्लेख  किया  था  कि  प्राकृतिक  विपदाओं  के  निपटने  के  लिए  एक  हजार  करोड़  रुपए  से

 अधिक  का  वाधिक  व्यय  किया  जाता  है  और  कमोबेस  यह  योजना  परिश्यय  नहीं  न  तो  इससे
 अर्थव्यवस्था  को  कोई  लाभ  पहुंचता  है  और  न  ही  इससे  कोई  स्थायी  परिसम्पत्ति  अजित  होती

 यह  एक  ऐसी  बात  दै  जिस  पर  हमें  सम्पूर्ण  रूप  से  ध्यान  देना  होगा  क्योंकि  केवल  राहत  और  सहायता
 दे  देने  से  राज्य  अथवा  लोगों  अथवा  देश  को  कोई  सहायता  नहीं  पहुंचती

 हमें  यह  जानकर  प्रसरनता  है  कि  गरीबी-निवारक  उपायों  पर  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  दो  जाने  वाली  सहायता  को  230  करोड़  रुपए  से

 बढ़ाकर  443  करोड़  रुपए  किया  गया  है  |  यह  वृद्धि  लगभग  93  प्रतिशत  है  जिससे  30  करोड़
 मानव  दिवसों  का  स॒जन  होगा  ।  इसी  तरह  ग्रामीण  भूमिहोन  रोजगार  कार्यक्रम  से  26.40  करोड़
 मानव  दिक्सों  का  सूजन  होगा  ओर  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  दी  जाने  वालो

 सहायता  को  भी  283  बरोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  कर  483  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  है  ।  पिछड़े

 समुदायों  के  लिए  ग्रामीण  पेयजल  अनुसचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  रिक्शा  चलाने  सफाई  कुलियों  और  शहरी  कमजोर
 वर्गों  के  लिए  बताई  गई  यह  सभो  योजनाएं  प्रशंपनीय  हैं  जिनके  लिए  मैं  वित्त  मनन्‍्त्री  को  बधाई
 देता  हूं  ।

 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  को  विशेष  रूप  से  बधाई  देता  हूं  क्योंकि  विछने  वर्ष  19  नवम्बर  को  इसो
 सदन  में  वह  कुछ  कममोर  वर्गों  के  लिए  हमारे  किसानों  और  वेज्ञानिक्रों  की  कड़ी  मेहतत  और  बेहतर
 काये  निष्पत्ति  और  कृषि  को  लगातार  बढ़ावा  देने  की  सरकार  को  नीति  का  भी  लाभ  उठाबे

 खाद्मान्नों  के  लिए  राजसहायता  देने  सम्बन्धी  योजना  लाए  थे  ताकि  खाद्यान्त  के  मामले  में

 निभ्नेरता  और  पर्याप्तता  के  दोहरे  उद्द  श्य  को  प्राप्त  किया  जा  फालतू  खाद्यान्तों  का  उपयोग
 साधन  और  सुविधाविहीन  और  बेरोजगार  आदिवासियों  के  साथ-साथ  गेर-आदिवासियों  के  लिए
 सम्तेकित  आदिवासी  विकास  एम०  ए०  डी०  ए०  परियोजनाओं  आदि  के  माध्यम  से

 होता  चाहिए  |  यह  भयंक्रर  रूप  से  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  के लिए  भी  प्र।रम्भ  की  जा  रही  इसका
 लाभ  उन्हें  उपलब्ध  कराने  के  अतिरिक्त  इससे  उनके  पोषण  और  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  पहलुओं  में  भी

 सुधार  होगा  जिससे  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  भी  लाभान्वित  होगा  जोकि  ई०  तक  सभी  के  लिए
 के  उ््द  श्य  को  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  परन्तु  जब  तक  हमारी  जनता  को  उचित

 पोषक  आहार  प्राप्त  नहीं  होगा  यह  केवल  एक  आदर्श  उ्दं श्य  हो  रहेगा  ।

 कृषि  और  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  भी  व्यय  की  मात्रा  को  2207  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  2838
 करोड़  तक  किया  गया  जोकि  लगभग  29  प्रतिशत  की  वृद्धि  प्राथमिक  तौर  १र  यह  असन्तुलित
 विकास  के  विशेषकर  हरित  कात्ति  वाले  क्षेत्रों  के लिए  है  ।
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 यदि  मैं  यह  उल्लेख  न  करूं  कि  मेरे  राज्य  उड़ीसा  को  प्रारम्भिक  स्तरों  पर  घन  की  कमी
 के  का  रण  परेशानी  का  सामता  करना  पड़ा  है  तो  मैं  अपने  कत्तंव्य  में  असफल  रहूंगा  ।  क्षेत्रीय  असन्तुलन
 अथवा  असन्तुलित  जैत्ता  कि  उल्लेख  किया  गया  हमारे  राज्य  में  एक  वास्तविक  तथ्य
 छठी  योजनावधि  में  दी  गई  बृहद  केन्द्रीय  सहायता  के  कारण  ही  उड़ीसा  ने  काफी  भच्छा  काम  किया

 है  भौर  वास्तव  में  इसने  6.  प्रतिशत  की  वद्धि  दर  प्राप्त  की  है  जोकि  राष्ट्रीय  औसत  से  अधिक

 हम  अन्तर  को  कम  क्षेत्रीय  विसंगतियों  को  दूर  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करने

 ओर  उड़ीसा  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  चाहे  वह  पिचाई  का  क्षेत्र  जोकि
 60  प्रतिशत  के  अखिल  भारतीय  स्तर  की  तुलना  में  केवल  26  प्रतिशत  हमें  केन्द्रीय  सरकार  और
 अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  से जोकि  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  की  इच्छुक  हैं  भारी  सहायता
 की  आवश्यकता  है  ।  भारत  सरकार  को  यथार्थवादी  रुख  अपनाना  चाहिए  और  इन  एजेन्सियों  को

 पहायता  देने  की  अनुमति  प्रदान  करनी  चाहिए  चाहे  वह  विचाई  परियोजना  अथवा  विद्युत  परियोजना
 अथवा  दक्षिण  कोरिया  की  ट्यूनदई  परियोजना  जैसी  कोई  समेकित  परियोजना  हो  जोकि  पारादीप

 पत्तन  के  माध्यम  से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिए  खनिज  और  घातु  ब्यापार  निगम  की  योजनाओं
 पर  विचार  करती  पारादीप  पत्तन  को  गहरा  करने  काय॑  हो  और  दंतारी  खानों  और  बांसपाणी
 क्षेत्र  क ेमध्य  रूप  से कायम  करना  हो  जिसमें  देतारी  से  जगपुरा  तक  केवल  33  किलोधीटर  लाइन

 हो  पूरी  हो  पाई

 रक्षा  मन्त्रालय  के  परिव्यय  में  भी  वृद्धि  करके.उसे  8728  करोड़  रुपये  किया  गया

 है  ।  इसके  लिए  मैं  प्रधानमन्त्री  के  साथ-साथ  रक्षा  अनुसन्धान  के  युवा  मन्त्री  दोनों  को  बधाई  देता

 हूँ  ।  वास्तव  में  उन  दोनों  ने  चर्चा  के  दौरान  उत्तर  देते  हुए  बहुत  सटीक  बातें  कहीं  क्योंकि  कई  वर्षों  से

 हम  तीनों  सेनाओं  के  बीच  बेहतर  बेहूलर  सम्पक  के  बारे  में  यही  कह  रहे  थे  और

 उसी के  साथ-साथ  रक्षा  योजना  आर्थिक  विकास  के  अनुरूप  होनी  चाहिए  तःकि  यह  आर्थिक  विकास

 का  अभिन्‍न  भाग  बन  सके  क्‍योंकि  इसमें  कई  मामते  कई  सिविलियन  मामले  हैं  ओर  रक्षा  व्यय

 के  कारण  अनेक  लाभ  होते  हैं  ।  कोजम्बिया  विश्वविद्यालय  के  एक  अपरोफ़ी  प्रोਂ  एमिल
 बेनोड  ने  भारत  सहित  विश्व  के  55  विकासशील  देशों  का  अध्ययन  किया  है  जिप्तें  यह  निष्कर्ष

 निकाछा  है  कि  रक्षा  व्यय  का  देश  के  आथिक  विकास  पर  निश्चित  रूप  से  प्रभाव  पड़ता

 जहां  तक  भारत  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  इससे  न  केवल  प्रौद्योगिक्नी  का  स्तर  बढ़ता

 आधुनिकीकरण  होता  है  वरन्‌  तथ्य  यह  है  कि  रक्षा  सेनाओं  से  32  से  42  वर्ष  की  आयु  में  70,000

 ऐसे  लोग  सेवानिवृत्त  होते  हैं  जो  अत्यधिक  अनुशासित  और  अनन्य  देशभक्‍त  होते  देश

 अभी  तक  उनका  लाभ  राष्ट्र  निर्माण  के  लिए  नहीं  उठा  पाया  है  |  ये  देशभकत  और  समर्पित  लोग

 अपना  प्रबन्ध  अपने  आप  करने  के  लिए  छोड़  दिए  जाते  अतः  यह  एक  सनन्‍्तोषजनक  बात  है  कि

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  सम्बन्ध  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  68  सिफारिशों  में  से  सरकार--रक्षा

 मन्त्रालय  ने  स्वीकार  कर  ली  हैं  और  अन्य  सिफारिशें  विचाराधीन  इस  पर  मैं  उन्हें  पुनः  बधाई

 देता  हूं  ।  मैं  रक्षा  मन्त्री  को  पुनः  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  पेंशनरों  को  शामिल  करने  के  लिए  चतु्
 बेतन  आयोग  के  निदेश  पदों  में  परिवतंनों  को  शीघ्र  मान  लिया  ।  यह  एक  काफी  पुराती  मांग  थी

 और  एक  उचित  मांग  है  कि  समान  पद  के  लिए  समान  पेंशन  होनी  चाहिए  ।  जब  चतुर्थ  वेतन  आयोग

 अपनी  सिफारिशें  दें  तो  उसमें  इसे  मान  लिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  प्रधानमन्त्री  और  रक्षा  मन्त्री  को  थल  सेना  के  टेलीकॉप्टर  विग  सम्बन्ध  लम्बे  समय  से
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 लम्बित  पड़े  प्रश्न  को  हल  करने  के  लिए  बधाई  देता  वास्तव  में  यह  आर्मी  एविएशन  कोर  के  रूप  में

 प्रारम्भ  हुआ  जैसाकि  आपको  मालूम  है  कि  वायुसेना  आर्मी  एविएशन  कोर  के  पृथक  हैं  ओर

 रक्षा  के  मामले  पर  चर्चा  के  समय  प्रधानभन्त्री  न ेथल  सेना  के  लिए  हेलीकॉप्टर  विश  के  गठन  की

 घोषणा  की  थी  और  इससे  हमें  गति  अधिक  मारक  शक्ति  और  हमारी  यंत्रिक  रेजीमेंटों  के

 साथ-साथ  सेन्‍य  ठिकानों  को  गति  प्राप्त  होगी  ।  इससे  निश्चित  रूप  से  मारक  शक्तित  में  बृद्धि  होगी
 और  हमारी  सशस्त्र  सेनाओं  की  प्रभावोत्यादकता  बढ़ेगी  ।

 हस  सम्बन्ध  में  मैं  पुनः  यह  उल्लेख  करूगा  कि  सशस्त्र  सेनाओं  का  हौसला  इस  बात  पर

 निर्भर  करता  है  कि  हम  अपने  भूतपूर्व  सैनिकों  की  देखभाल  कंते  करते  और  यह  प्रश्यय  रूप  से

 तथा  आनृपातिक  रूप  से  सम्बद्ध  अतः  दुबारा  अवसर  प्राप्त  करने  अथवा  70,000
 शिक्षित  और  कुशल  तथा  आधुनिक  ओद्योगिकी  में  प्रशिक्षित  लोगों  को  बाद  में  फिर  कहीं

 शामिल  करने  जैसी  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफारिश  हैं  ।

 इसम्फेंट्री  का  एक  सिपाही  लाखों  रुपए  के  उपकरण  का  उपयोग  करता  एक  भतपूर्व
 सैनिक  को  चौकोदारों  के  रूप  में  समझने  के  दिन  अब  चले  गए  आज  हस्फेंद्री  का  एक  सिताही
 ओद्योगिक  प्रौद्योगिको  संस्थान  टी०  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  अथवा  अन्य  ऐसे  किसी

 तकनोकी  संस्थान  के  विद्यार्थी  से  बेहतर  अथवा  उसके  समान  होता  ऐमे  प्रयत्न  करने  चाहिए

 कि  हम  इन  70,000  भूतपूर्व  सैनिकों  जोकि  सशस्त्र  सेनाओं  से  सेवानिवृत्त  होते  सरकारी

 सेवाओं  चाहे  वे  अर्ध  सैनिक  बल  हों  अथवा  बैंक  हों  या  रक्षा  सहित  अस्य  सिविल  मन्त्रालय  खपाना

 वास्तव  हमारे  उप  राष्ट्रपति  ने  जब  वह  रक्षा  मन्त्री  के  यह  आदेश  दिए  थे  कि  हमें  भूतपू
 सैनिकों  को  रक्षा  उत्पादन  और  रक्षा  मन्त्रालय  में  नियोजित  करना  चाहिए  ।

 उनकी  सेवा  की  शर्तों  के  बारे  में  ।  एक  सेवा  है  सर्विसਂ  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि

 इसके  लिए  एक  समिति  है  जिसने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  कि  रक्षा  क्ंचारियों  को

 सर्विसਂ  कम  की  जानो  जूँस!कि  वह  1974  के  पहले  थी  |  इसके  अन्तगंत  लगभग  7  वर्ष  की

 के  बाद  वे  आयु  बार  और  शारीरिक  रूप  से  दूसरी  जीविका  प्राप्त  करने  हेतु

 उपयुक्त  हो  जाएंगे  ।  इससे  आपको  पेंशन  सम्बन्धी  उपदान  और  अन्य  देयताओं  जिसे  राज्य

 सरकार  द्वारा  व्यय  करना  होता  बचाने  में  सहायता  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास
 का  प्रश्न  भी  जो  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  का  काय॑

 एक  जनवाणी  कायंक्रम  में  रक्षा  विभाग  के  युवा  राज्य  श्री  अरुण  सिंह  ने  राष्ट्रीय  सेवा

 का  उल्लेख  किया  था  ।  मुझे  याद  बहुत  समय  पहले  वर्ष  1972  में  मैंने  सभी  सक्षम  लोगों  के  लिए

 अनिवाय॑  संनिक  प्रशिक्षण  आरम्भ  करने  के  लिए  एक  संविधान  प्रस्तुत  किया  था  ।

 मैं  चाहता  था  कि  हमारी  बालिकाओं  को  भी  सेंनिक  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अन्ततोगत्वा  वर्ष  |982  में  मेरे  विधपक  को  श्रेणी  प्राप्त  हुई  थी  ।  परन्तु  मुझे
 मन्त्रिमण्डल  में  शामिल  कर  लिया  गया  और  मेरा  विधेयक  पारित  न  हो  सका  |  मुझे  बताया  गया

 कि  एक  विधेयक  आ  रहा  ओर  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  अपनी  उचित  राय  दे  और  वे

 इस  पर  गहराई  से  विचार  करें  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  सभी  को  सेनिक  प्रशिक्षण  दिया  जाए  और

 चाहे  आरम्भ  में  उन्हें  प्रदेशिक  सेना  के  रूप  में  प्रशिक्षण  दिया  जाए  |  बाद  में  इसका  विस्तार  किया  _

 पु  ।
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 जा  सकता  है  |  इससे  हमारी  युवा  शक्ति  के  चरित्र  और  रक्षा  सम्बन्धी  जागृति  पर

 उल्लेखनीय  प्रभाव  पड़ेगा  और  हमारी  युवा  शक्ति  में  देश  भक्तित  की  भावना  पैदा  होगी  ओर  हमारे
 देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  बल  जिस  पर  हमारे  प्रधान  मन्त्री  हमेशा  जोर  दे  रहे  हैं  ।

 सशम्त्र  बल  राष्ट्रीय  एकता  और  अखण्डता  के  लिए  गढ़  के  सदृश्य  हैं  |  वे  राष्ट्रीय  अखण्डता

 की  उज्ज्वल  मिसाल  अतः  हमारे  युवा  वर्ग  को  सोवियत

 आस्ट्रेलिया  और  स्वीडन  की  तरह  इस  सेवा  का  प्रशिक्षण  दिया  जाना  इजराइल

 में  समूचे  राष्ट्‌  में  प्रादेशिक  सेना  गठित  उन्हें  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  होता
 जरलैण्ड  की  स्थिति  भी  ऐसी  ही  है  ।  वस्तुतः  स्विटजरलैंड  के  प्रघानमण्त्री  जब  वे  सैनिक  प्रशिक्षण

 लेने  जा  रहे  रोका  गया  था  ।  उन  देशों  में  सभी  नागरिकों  के  लिए  सेनिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना

 अनिवाय  है  ।  अतः  यह  एक  पहल  मैं  चाहता  हुं  कि सरकार  इस  पर  विचार  करे  और  इसे  तेजी  से

 कार्यान्वित  भी  करे  ।

 इकोलोजिस्ट  बटेलियन  है  जिसे  वर्ष  1983-84  में  आरम्भ  किया  गया  था  ।  इसे  हमरी
 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  आरम्भ  किया  था  ।  इने  स्थानों  के  प्रतिशत

 भूतपूर्व  सैनिकਂ  |  विश्व  में  यह  पहला  पारिस्थितिकी  क्ृतिक  बल  हैं  ।

 और  इसे  देहरादून  में  आरम्भ  किया  गया  था  और  दूसरी  कृतिक  बल  राजस्थान  नहर  के

 आस  पास  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  इलाकों  में  सराहनीय  सेवा  कर  रहा  है  में  चाहता  हूं  कि

 सरकार  इस  पहलू  पर  विचार  करे  और  सुनिश्चित  करे  कि  शिवालिक  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू  और

 कश्मीर  में  एक  एक  पारिस्थिति  की  वाहिनी  का  गठन  करने  की  योजना  वमायी  जाए  ।
 आन्ध्र  पश्चिम  और  उड़ीसा  सरकार  से  भी  इसी  तरह  के  अनुरोध  प्राप्त

 हुए  हैं  ।  इस  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इसे  कार्यान्वित  किया  जाना

 आधारभूत  सुबिधाओं  के  बारे  में  चर्चा  करते  मैं  इसके  दो  या  तोन  पहलुओं  पर  अपने

 विचार  व्यक्त  करूंगा  ।  बिजली  का  प्रश्न  ।  इस  समय  उड़ीसा  बिजली  के  संकट  का  सामना  कर

 रहा  हम  गत  बीस  वर्षों  से  अन्य  प्रकार  के  सूबों  से  गुजरे  हैं  ।  परन्तु  उड़ीसा  के  लिए  बिजली  का

 संकट  बिल्कुल  नई  बात  हमारे  में बिजली  का  आवश्यकता  से  अधिक  उत्पादन  होता  था  ।  हम
 करोब  करोब  तक  बंगाल  और  अन्य  राज्यों  को  बिजली  देते  रहे  उड़ीसा  में  द्ुत
 करण  और  ओद्योगिक  वातावरण  तथा  तालचेर  के  ताप  बिजली  केन्द्र  के  डिजाइन  में  कुछ  त्रटियां  रहने
 के  हमें  लगभग  400  किलोवाट  बिजली  की  कमी  हो  जानी  क्योंकि  तालचेर  ही  उड़ीसा  का

 एक  मात्र  सुपर  ताप  बिजलो  संयंत्र  है और  शेष  सभी  पन  बिजली  संयंत्र  तालचेर  सुपर  ताप  बिजली

 संयंत्र  में  39,000  मिलियन  टन  फोयले  का  उत्पादन  होता  यह  उन  छः  संयंत्रों  में  से  एक  हैं  जिसे

 छटी  पंचवर्षी  योजना  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  था  परन्तु  छटी  योजना  की  सूची  से  इसे  विचित्न  रूप  से

 निकाल  दिया  गया  ।  आज  हमें  इस  बात  का  विश्वास  नहीं  है  कि  यह  आठवीं  योजना  तक  पूरा  हो  जाएगा
 इस  तालचेर  सुपर  ताप  बिजली  संयंत्र  से  बिजली  का  संकट  काफो  मात्रा  में  दूर  हो  जाएगा  क्‍योंकि

 इसमें  3-4  वर्ष  लग  जायेंगे  और  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  तालचेर  और  घाटी  का  निर्माण  कार्य

 पूरा  हो  जाना  चाहिए  ।  घाटो  भी  57,000  मिलियन  टन  कोयले  भण्डार  के  ऊपर  बनाई  गई
 परियोजना  है  जो  मध्य  प्रदेश  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में स्थित  है  ओर  वहां  पर  4८  है  अर्थात  840

 बिजलो  संयंत्र  हैं  जब  तालचेर  में  किलोवाट  बिजली  पंदा  होगी  ।  सिद्धान्त  रूप  से  माना  जा

 रहा  है  कि  एक  परियोजना  का  निर्माण  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  करेगा  और  दूसरी  का  निर्माण
 राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाएगा  ।  अब  राज्य  सरकार  के  पास  करोड़  रुपए  से  अपनी  सिंचाई
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 परियोजना  को  भी  पूरा  करने  के  लिए  धन  की  कमी  बाढ़  और  तूफान  से  बुरी  तरह  प्रभावित

 होने  तथा  इसकी  आबादी  के  बहुत  बड़े  भाग  के  निर्धनता  रेखा  के  नीचे  रहने  और  अनुसूबित  जातियों

 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बद्ध  होने  क ेकारण  इसका  संसाधन  जुटाने  का  आधार  बहुत  ही
 छोटा  हैं  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इन  दोनों  परियोजनाओं  के  लिए  भारी  धन  राशि  नहीं
 तो  उड़ीसा  न  केवल  पिछड़  अपितु  वहां  क्षेत्रीय  असंतुलन  और  क्षेत्रीय  भसमानता  उत्पन्न

 हो  जिसे  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  वचनबद्ध

 अन्य  महत्वपूर्ण  जिसका  उल्लेख  मैंने  पहले  कर  रखा  हियून्दाई  है  और  यह  समेंकित

 योजना  है  ।  वित्त  मंत्री  जब  वे  वाणिज्य  मंत्री  और  जब  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  अयस्कों

 का  निर्यात  नहों  कर  पा  रहा  सरकार  उडोसा  की  सहायता  की  आज  दक्षिण  कोरिया  और

 जापान  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  लेने  के  इच्छुक  हैं  |  इतना  ही  इससे  न  केवल  देतारो  और  कासप!नी

 के  बीच  का  सम्पर्क  अपितु  पारादीप  का  विकास  भी  सम्बन्धित  जैसा  कि  खनिज  ओर  धातु  व्यापार

 निगम  ने  उल्लेख  किया  लौह  अयल्क  का  निर्यात  2  मिलियन  टन  से  बढ़  कर  6  मिलियन  ८न  हो
 गया  लेकिन  इससे  इन  दोनों  क्षेत्रों  क ेबीच  की  दूरी  330  किलो  मीटर  कम  हो  जायेगी  ।  आज  लौह
 अयस्क  उह्ीसा  से  पश्चिम  बंगाल  होकर  630  किलो  मीटर  जाता  फिर  लौटकर  उड़ीसा

 आता  है  और  परादीप  में  पहुंचता  पारादीप  बन्दरगाह  की  पृष्ठ  भूमि  के  अन्तगंत  मध्य

 बंगाल  और  उड़ोसा  आते  हैं  जिन्हें  300  किलो  मीटर  की  दूरी  पर  बन्दरगाह  की  सुविधा  उपलब्ध  हो
 जायेगी  ।  इससे  मयूरभंज  और  मिदनापुर  जिलों  के  30,000  आदिवासियों  का  जीवन  यापन

 होगा  और  हमें  भारी  मात्रा  में  महत्वपूर्ण  विदेशी  मुद्रा  मिलेगी  ।  मैं  इस  बारे  में  विस्तृत  विवरण  देकर

 सभा  का  समय  नहीं  लूंगा  ।

 सरकार  का  उद्दे श्य और  योजना  की  प्रक्रिया  तब  ही  सफन  यदि  इन  सराहनीय  विचारों

 पर  उचित  निगरानी  रखी  जातीं  है  और  इन्हें  यथार्थ  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जाता  इस  सम्धम्ध

 में  सिविल  कर्मचारियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर  से  राज्य  सरकार  के  स्तर  तक  प्रशिक्षण

 और  पुनः  प्रबोधन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  मैं  कामिक  विभाग  को  बधाई  देता  फिर  जिला

 स्तर  पर  विशेषकर  सावजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  अभी  बहुत  कुछ  करना  बाकी  क्योंकि

 खाद्यानों  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचने  का  यहीं  मुख्य  उपाय  इस  पर

 ध्यान  दिया  जाना  क्योंकि  सरकारों  और  केन्द्रीय  दोनों  के  सहयोग  से  इसे  किया  जा

 सकता

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 थी  पोयूष  तिरकी  :  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  अच्छे  आदमी  वे  विश्वनाथ  प्रतात

 सिं्द  परन्तु  मुझे  डर  है  कि  उनके  प्रताप  से  हमारे  देश  की  समूची  अर्थव्यवस्था  संचालित  नहों  हो

 क्योंकि  मैं  एक  एक  करवेः  कुछ  बातें  बताऊगा  और  उन्हें  पता  होना  चाहिए  कि  ये  कुछ  ऐसी

 कठिन  बातें  हैं  जिनसे  उन्हें  हर  समय  निबढना  है  ।

 आप  विदेशी  ऋण  आमन्त्रित  कर  रहे  हैं  |  इसमें  दूसरे  देशों  का  कुछ  अपना  सवा  उनको

 राजनेतिक  स्वार्थ  जब  आप  विदेशी  ऋण  लेते  हैं  अथवा  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  आमम्त्रित  करते

 तो  आपको  किसी  बहुराष्ट्रीय  कत्पनी  को  इस  देश  को  सहायता  करने  के  लिए  बुलाने  से  पहले  दो

 बार  सोचना  चाहिए  |
 ह
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 हमारे  देश  में  नीचे  स ेऊपर  और  ऊपर  से  नीचे  तक  भ्रष्टाचार  व्याप्त  अतः  जो  कुछ
 विकास  हम  कर  रहे  वह  भ्रष्टाचार  के  कारण  समाप्त  हो  जाता  है  ।  सरकार  की  सभी  शक्तियों  का

 उपयोग  इस  देश  से  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  किया  यदि  आप  भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन
 नहीं  तो  इस  देश  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  क्‍योंकि  यह  लाभोन्मुख  समाज  इसके
 परिणामस्वरूप  गरोब  और  गरीब  होता  जा  रहा  है  ओर  प्रत्येक  व्यक्ति  दूसरे  व्यक्ति  द्वारा  शोषित

 होता  जा  रहा

 यदि  आप  भूमि  सुधार  का  कार्य  शीघ्र  करने  को  तंयार  नहीं  हैं  इससे  हमारे  देश  और

 हमारी  अथंव्यवस्था  को  नुकसान  उठाना

 आप  अधिक  से  अधिक  अप्रत्यक्ष  कर  लगा  रहे  हैं  और  आपने  इसमें  60  प्रतिशत  की  वृद्धि  की

 है  ।  इसका  अभिप्राय  है  कि  निरीह  गरीब  लोगों  पर  अप्रत्यक्ष  कर  का  भार  डाला  जाता  इससे
 मध्यम  वर्ग  अथवा  व्यापारी  वर्ग  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  क्योंकि  सभी  अप्रत्यक्ष  करों  का  भार
 उपभोक्ताओं  पर  डाल  दिया  जाता  है  और  इन्हें  यह  सहन  करना  पड़ता

 विश्व  बाजार  में  हमारे  व्यापार  में  दिन  प्रति  दिन  असमानता  बढ़ती  जा  रही  है  हमारें  पास
 जो  कुछ  तैयार  माल  उसे  हम  विदेशों  में  नहीं  बेच  सकते  |  यदि  हम  विदेशो  मुद्रा  प्राप्त  नहीं
 तो  हम  इस  देश  को  कंसे  चलाएंगे  ?  अतः  व्यापार  में  इस  खतरनाक  घाटे  को  किसी  न  किसी  तरह  पूरा
 किया  जाना  चाहिए  ।

 रुग्ण  उद्योगों  की  संडया  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  यदि  आप  एक  नथा  यूनिट  खोलते

 तो तीन  या  चार  यूनिट  रुग्ण  हो  जाते  हैं  ।  क्या  कारण  है  कि  बड़ी  संख्या  में  बड़े  और  छोटे  उद्योग
 रुग्ण  हो  जाते  उद्योगों  को  रुप्ण  करने  और  देश  की  प्रगति  में  बाधा  डालने  वाले  वे  लोग
 कोन  हैं  !

 बेरोजगारों  की  संख्या  बढ़ी  यदि  जन  शक्ित  का  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  जाता  तो

 इससे  कानून  ओर  व्यवस्था  की  समस्या  पैदा  हो  जाएगी  जेसा  कि  पंजाब  और  हरियाणा  में  हो  रहा

 हमारी  युवा  शक्तित  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कानून  ओर  व्यवस्था  का

 प्रश्न  उठ  खड़ा  होता

 3.00  भ०  प०

 हम  स्वयं  को  धमं-निरपेक्ष  समाजवादी  लोकतान्त्रिक  गणराज्य  कहते  हैं  परन्तु  व्यवह्ारिक  रूप

 से  हम  धर्म-निरपेक्ष  नहीं  हैं  ।  चुनाव  के  समय  और  रोजगारं  देते  समय  भी  हम  धर्म  और  भाषा

 के  आधार  पर  सोचते  अतः  हम  स्वयं  को  धम-निरपेक्ष  कहते  हैं  परन्तु  व्यवहार  में  हम  बिल्कुल
 निरपेक्ष  नहीं  हैं  अथवा  समाजवादी  बिल्कुल  नहीं  हमारा  उहं  श्य  और  बिकास  कार्य  समाजवादी

 विभार  पर  शुद्ध  रूप  से  नहीं  चल  रहा  है  परन्तु  वास्तव  में  पूंजीबादी  विचार  पर  चल  रहा  अतः

 यथार्थ  हम  बिल्कुल  पमं-निरपेक्ष  नहीं  बिल्कुल  समाजवादी  नहीं  हम  शायद  एक  प्रकार  से

 लोकता  न्त्रिक  हैं  ।  हम  दूसरों  का  शोषण  करने  वाले  लोकता्त्रिक  हमारा  लोकतन्त्र  ऐसा  हमारा
 लोकतन्‍्त्र  किसी  अन्य  तरह  का  नहीं

 काले  धन  के  सम्बन्ध  में  बताते  हुए  मुझे  कहना  है  कि  आपके  पास  इसका  कोई  हिसाब  नहीं
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 ओर  आप  काले  धन  तक  नहीं  पहुंच  सकते  ।  जब  तक  आय  इस  काले  धन  का  पता  नहीं  तब
 तक  हमारा  विकास  प्रभावित  होगा  ओर  हम  आगे  नहों  बढ़  सकते  ।

 अन्य  वक्‍ताओं  ने  कई  अन्य  बातों  का  उल्लेख  मैं  केवल  चाय  उद्योग  पर  आता  हूं  ।

 हमारे  देश  में  चाय  उद्योग  में  रोजगार  के  सब  से  अधिक  अवसर  फिर  भी  उसकी  उपेक्षा  की  जा  रहो
 है  क्योंकि  इसमें  विशेष  प  से  आदिम  जाति  के  लोग  नियुक्त  किए  जाते  यहां  तक  कि  उनको
 भोजन  भी  उपलब्ध  नहीं  होता  |  कृषि  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  हमारे  पास  खाद्य  का  पर्याप्त  भण्डार  है
 परन्तु  उन्हें  6000  टन  चावल  नहीं  दिया  जा  सकता  जो  उनकी  प्रति  माह  की  आवश्यकता  चाय
 बागान  कामगारों  को  चावल  ओर  गेहूं  क ेसिवाय  और  कोई  आवश्यक  वस्तु  मुहैया  महों  की  जा  रही

 मिट्टी  का  खाद्य  तेल  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुएं  जो  समस्त  भारत  में
 सभी  यहां  तक  कि  शहरी  क्षेत्रों  में  वितरित  को  जाती  चाय  बागान  श्रमिकों  को  वितरित  नहीं
 की  जा  रहो  मैं  यह  नहीं  तमझ  सका  हूं  कि  ये  वस्तुएं  उन्हें  क्यों  नहीं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।  मैं

 माननीय  मम्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  गौर  करें  क्योंकि  यही  एकमात्र  ऐसा  उद्योग  है  जो

 प्रतिवर्ष  700  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  करता  कृपया  ध्यान  दें  कि  इतती
 धनराशि  जुटाने  वाले  लोगों  का  समुचित  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।  आप  आधुनिकोकरण  की  चर्चा

 करते  हैं  पर  उनके  लिए  प्राथमिक  शिक्षा  उपलब्ध  नहीं  चाय  बागानों  में  शिक्षा  का  प्रतिशत  एक  से

 भी  कम  अतः  आरम्भ  में  चाय  बागातों  में  प्राथमिक  शिक्षा  को  अनिवायं  बनाया  जाए  क्योंकि  यह
 अग्रणी  उद्योग  700  करोड़  रपए  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  करता  मैं  इस  बात  पर  जोर

 देता  हूं  कि उनकी  कठिनाइयों  पर  समुचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  अन्य  लोगों  को  जो  आवश्यक

 वस्तुएं  मुहैया  की  जातो  इन  लोगों  को  भी  मुहैया  की  जानी  चाहिए  ।  इन्हें  स्वास्थ्य  सम्बन्धी

 देखभाल  और  अन्य  सुविधाएं  प्राप्त  को  जानी  वे  अपने  पैस्ते  से  यह  सब  हासिल  नहीं  कर  सकते

 इसलिए  उन्हें  अच्छे  पानी  की  सप्लाई  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुएं  मुहैया  की  जाती

 मेरा  दूसरा  विषय  है  उत्तरी  बंगाल  जो  भूटान  और  सिक्किम  के  समीप  स्थित  यह  बड़ा

 नाजुक  क्षेत्र  ह ैऔर  भूटान  और  सिक्किम  ले  उद्भूत  नदियां  पहाड़ी  मदियां  उनको  धारा  बड़ी  तेज

 है  और  अगर  उन्हें  ठोक  से  नियन्त्रित  नहीं  किया  जाता  है  तो  वहां  बाढ़  ओर  भू-क्षरण  होगा  ।  मुझे  थुशी

 है  कि  आपने  एक  योजना  शुरू  को  हस  योजना  को  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  और  पानी  का

 समुचित  इस्तेमाल  हो  सकता  और  अगर  पानी  का  समुचित  इस्तेमाल  होता  है  तो  उत्तरी

 जिसमें  5  या  6  जिले  शामिल  पूरे  बंबाल  की  आवश्यकता  पूर्ति  कर  सकता  इसलिए  हस  क्षेत्र

 के  बारे  आपको  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  पैसा  नहीं  आप  चाय  बागातों  से  प्राप्त  विदेशी  मुद्रा

 का  इस्तेमाल  कर  सकते  चाय  बागान  धन  कमाते  आप  उस  घन  को  दिल्ली
 अथवा  कलकत्ता  न

 ले  इस  धनराशि  से  आप  चाय  बागान  के
 उस

 क्षेत्र  में  लघु  उद्योग  स्थापित  करें
 गौर  उस  क्षेत्र  के

 बढ़ती  हुई  संख्या  में  बे रोजगार  लोगों  रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्रदान  किए  वन  क्षेत्र

 कुटी र  उद्योग  स्थापित  किए  जाएं  ताकि  निरक्षर  लोगों  को  रोजगार  के  बवसर  प्राप्त  हमें  सर्देव

 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  शिक्षित  बेरोजगारों  की  बात  करते  हैं  परन्तु  उन  निरक्षर  लोगों  के  बारे

 में  सोचिए  जो  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीछृत  नहीं  आपको  यह
 मा  वीचा

 चाहिए  कि  अगर

 इससे  असन्‍्तोष  की  आग  भड़क  उठी  तो  आप  उस  पर  वियन्त्रण  नहीं  पा
 सकेंगे

 ।  जैसा  कि  अब  मैं  अ।पसे

 कह  रहा  कि  ये  लोग  चाय  बागानों  के  लिए  पैसा  कमा  रहे  है  ओर  इसलिए  यह  धतराशि  विकास
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 कार्य  पर  लगनी  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इन  लोगों  के  लिए  एक  लघु  उद्योग  स्थापित  करें  ताकि

 वे  देश  के  विकास  के  लिए  अधिक  धन  कमा  सके  ।

 अन्त  में  कुछ  शब्द  पीयरलेस  कमंचारियों  के  सन्दर्भ  में  कहूंगा  ।  सभी  चाहे  वे  किसी  भी

 दल  के  की  ओर  से  यहू  मांग  उठ  रही  है  कि  इस  पीयरलेस  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना

 यह  बिल्कुल  ठोक  है  परन्तु  चार  लाख  फील्ड  कमंचारियों  के  प्रति  सजग  रहें  ।  इन  लोपों  ने

 बहुत  बड़ा  काम  किया  आरम्भ  में  पूंजी  केवल  300  करोड़  रुपए  थी  ।  परन्तु  अब  उनकी  पहल
 और  मेहनत  से  यह  बढ़कर  600  करोड़  रुपए  हो  गई  है  ।  अतः  यदि  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाता  है  तो  उनके  काम  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिएओऔर  उनका  सम्मान  और  प्रतिष्ठा  स्वीकार

 की  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  इन  लोगों  ही  ने  तो  कम्पनी  के  लिए  पैसा  कमाने  हेतु  घर-घर  जाकर  का
 किया  ।  यह  निश्चित  है  कि  उन्होंने  इस  पैसे  को  अपने  पास  सुरक्षित  नहीं  परन्तु  उन्होंने  अपना
 पैसा  आपको  दिया  और  आप  उसे  विकास  कार्यों  में  भो  लगा  सकते  मैं  इस  बात  को  पुनः

 दोहराता  हूं  कि  भविष्य  में  आप  जो  भी  कदम  इन  चार  लाख  फील्ड  कमंचारियों  के  कार्य  को

 ध्यान  में  अवश्य

 जरा  आम  आदमी  के  बारे  में  सोचिए  ।  बड़ें  उद्योग  के  बारे  में  सोचने  के  आप  आम
 -  आदमी  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी  प्राप्त  करते  इस  पर  सरकार  क्या  सोचती  है  ?  आपको  उसके

 स्वास्थ्य  देखभाल  ओर  प्रत्येक  पहलू  पर  सोचना  होगा  ।  वे  वल  पैसा  बांट  दीजिए  ।  उसे

 कितना  पैसा  मिलता  है  और  पैसे  का  अवमुल्यन  होने  पर  उसका  इस  पैसे  से  कितना  काम  चल  सकता

 न्यूनतम  मजुरी  का  प्रतिशत  भी  गलत  परन्तु  आप  जानते  हैं  कि औौसत  आदमी  की  आय  कया

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रही  है  ?  आम  आदमी  को  भविष्य  में  अपेक्षाकृत  अधिक  लाभ

 पहुंचना  चाहिए  ।  और  तभी  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  भारत  में  सब  खुशहाल  हैं  और  उन्हें  कम  से
 कम  स्यूनतम  मजूरी  प्राप्त  होती  है  और  वे  इन्सान  की  तरह  रह  सकते  हैं  ।

 ]

 थ्री  धृद्ध  चमा  जन  :  उपाध्यक्ष  वित्त  मन्त्री  जी  ने  1986-87  का  जो
 बजट  प्रस्तुत  किया  है  वह  वास्तव  में  एक  सन्तुलित  बजट  है  और  इस  बजट  में  गरीबों  के  लिए  जो
 प्राधधान  किया  गया  वह  भी  एक  प्रशंसनीय  कदम  है  ।

 3.11  भ०  प०

 ध्वारद  विधे  पीछासोन  हुए ]

 हमारे  सामने  एक  प्रश्न  उठ  खड़ा  हुआ  है  कि  हम  खाद्य  के  मामले  में  आत्मनिभर  हो  गए
 परन्तु  अभी  जो  संकेत  मिल  रहे  हैं  कि  1984-85  में  14  करोड़  60  लाख  मिलियन  टन  अनाज

 पैदा  हुआ  और  1985-86  में  केवल  15  करोड़  ही  अनाज  पैदा  हुआ  ।  यह  संकेत  एक  अच्छे  संकेत

 नहीं  अगर  इस  प्रकार  की  स्थिति  रही  तो  हम  आत्मनिभंरता  से  वापिस  गिरावट  की  ओर  आ
 सकते  हैं  ।  इस  कारण  हमें  को  ओर  विशेष  कदम  उठाने  लेकिन  हम  इस  ओर  उतना
 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 अब  मैं  अपने  क्षेत्र  राजस्थान  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इन्दिरा  गांधी  नहर
 राजस्थान  की  ही  नहीं  बल्कि  सारे  विश्व  की  एक  बड़ी  नहरों  में  से  इस  नहूर  के  प्रति  जिस  प्रकार
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 केन्द्र  सरकार  असहयोग  को  नीति  बरत  रही  उससे  यह  दिखता  है  कि  हन्दिरा  गांधी  नहर  40
 वर्षों  में  भी  पूरी  नहीं  हो  सकेगी  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  ईस  सम्बन्ध  में  अवश्य  ही  अधिक  प्रावधान

 किया  गया  ओर  केन्द्र  ने  40  करोड़  रुपए  की  विशेष  सहायता  भी  परन्तु  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  केवल  250  करोड़  रुपए  का  ही  प्रावधान  किया  गया  यह  अनुमान  लगाया  गया  है
 इन्दिरा  गांधी  नहर  ओर  उसकी  लिफ्ट  केनाल  1189  करोड़  रुपए  में  बनेगी  और  सालाना  प्राथीजस

 50  करोड़  के  बराबर  किए  जाएंगे  ।  प्राइसिज  एस्कुलेशन  को  देखते  हुए  जोकि  कभी  4  परसेंट  और

 कभी  5  परसेंट  के  हिसाब  से  बढ़  रहे  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  यह  स्थिति  बनेगी  कि

 1100  करोड़  रुपए  ओर  खर्च  करना  इसलिए  इन्दिरा  गांधी  नहर  जोकि  विश्व  की  सबसे

 बड़ी  नहर  जोकि  रेगिस्थान  क्षेत्रों  को  बहुत  सिचित  करेगी  और  एग्रोकल्चर  प्रोडेक्शन  व

 व्यवस्था  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  लिए  आवश्यक  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 पोजना  में  ढाई  सौ  करोड़  रुपए  का  और  प्रावीजन  किया  इसके  साथ-साथ  आठवों  पंचवर्षीय

 योजना  में  इतना  अधिंक  प्रावोजन  किया  जाए  जिससे  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वह  नहर  पूरो
 हो  सके  |  यह  भी  टारगेट  बनाया  गया  है  कि  1991  में  पूरा  कर  जिस  रफ्तार  से  यह
 कार्थ  चल  रहा  उसके  हिसाब  से  1990-91  में  पूरी  नहीं  हो  सकतो  अगर  आठवों  पंचवर्षीय
 योजना  में  यह  पूरी  हो  जाती  है  तो  यह  एक  बड़ी  भारी  उपलब्धि  होगी  जिससे  हम  कृषि  उत्पादन  में
 भो  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  सकेंगे  ।

 डेजट  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  की  एक  अच्छी  उपलब्धि  रही  मैं
 3  वषं  से  लगातार  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  कर  रहा  प्लानिंग  कंसलटेटिव  कमेटी  में  भी  मैंने  इस
 बात  को  रखा  हमारे  प्रधानमन्त्री  इससे  प्रभावित  हुए  और  उन्होंने  डेजट्ट  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  के

 लिए  245  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ताम्स  चेंज  करके  सेंट
 परसेंट  केन्द्रीय  सरकार  ने  डेजट  डेवलपमेंट  के  लिए  बड़ा  भारो  विकास  का  काय  किया  है  और  उससे

 हमारे  क्षेत्र  क ेलिए  बड़ी  उपलब्धि  हुई  मगर  यदि  हमारे  साथ  न्याय  होता  तो  हिल  एरिया
 डेवलपमेंट  प्रोग्राम  के  लिए  870  करोड़  का  प्राविजन  किया  गया  ।  हमारी  जनसंदया  अवश्य  कम
 उनकी  जनसंख्या  4  करोड़  हमारी  2  करोड़  है  परन्तु  क्षेत्रफल  हमारा  उनसे  दूना  उस

 कोण  से  देखकर  500  करोड़  का  प्राविजन  होता  तो  और  भी  ज्यादा  उपलब्धि  उससे  होती  ।

 इस  प्रकार  के  जो  प्रोग्राम  हैं  उनके  इम्पलीमेंटेशन  के  लिए  अगर  केन्द्र  सरकार  प्रापर  स्टाफ
 का  प्राविजन  करे  तो  उससे  ज्यादा  लाभ  मिल  सकता  है  |  अगर  केन्द्र  सरकार  इस  प्रकार  से  स्टाफ
 की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकती  है  तो  राज़स्थान  सरकार  को  निर्देश  दे  क्योंकि  प्रापर  स्टाफ  न  होने
 के  कारण  भी  इन  प्रोग्राम्स  का  इम्पलोमेंटेशन  ठीक  प्रकार  से  नहीं  होता  ।  वह  एमाउंट  उस  पर  खर्च

 नहीं  हो  पाता  और  उससे  जो  प्रोग्रेस  होनी  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाती  |  इसलिए  डेजट  डेबलपमेंट
 प्रोग्राम  क ेलिए  भी  यह  विचार  में  रखें  ।  इसी  तरह  एन०  आर०  ई०  पी०  ओर  आई०  भार०  डी०
 के  जो  प्रोग्राम  हैं  उनसे  लाभ  अवश्य  हुआ  आई०  आर०  डी०  पी०  के  बारे  में  मैंने  निवेदन  किया
 था  कि  स'ब्धतडी  का  निसयूज  होता  इसने  लिए  सोचने  की  आवश्यकता  है  ।  सब्सिडी  के  स्थान  पर
 उनको  इन्टरेस्ट  फ्री  लोन  यदि  दें  तो  उनको  उससे  ज्यादा  फायदा  होगा  और  उनकी  फाइमेन्शियल
 पोजीशन  ज्यादा  साउन्ड  हो  सकेगी  ।

 हमारे  देश  में  कुछ  प्रदेश  विक्रसित  कुछ  अद्धं-विकसित  हैं  और  राजस्थान  ज॑से  प्रदेश

 बिलकुल  विकसित  नहीं  अनडेवलप्ड  आपने  जो  मैत्रिंग  प्रान्ट  का  फारमूला  बनाया  है  आई०
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 आर०  डी०  पी०  के  लिए  वह  सारे  राज्यों  के  लिए  समान  रखा  ।  राजस्थान  के  लिए  भी  वही  एक
 समान  50  परसेंट  और  महाराष्ट्‌  के  लिए  भी  एक  समान  50  परसेंट  ।  आई०  आर०  डो०  पी०  के

 द्वारा  जो  हम  दस  तरह  गरीबी  हटाने  का  प्रोग्राम  बना  रहे  हैं  उस  प्रोग्राम  के  अन्दर  अगर  हम
 राजस्थान  जैसे  प्रदेश  को  अधिक  धनराशि  नहीं  देते  तो  हमारा  राज्य  गरोबी  हटाने  में  कभी  सफल

 नहीं  हो  सकता  ।  इसलिए  मैं  वित्त  मन्‍्त्रों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  75  परसेंट  इसमें  केन्द्र  अदा  करे

 ओर  25  परसेंट  राज्य  कंट्रीब्यूट  करे  |  इसी  तरह  एन०  आर०  ई०  पी०  के  लिए  75  प्रतिशत  केन्द्र
 अदा  करे  और  25  प्रतिशत  स्टेट्स  अदा  करें  ।  तब  तो  वह  अपना  हिस्सा  कंट्रीब्यूट  कर  सकते  हैं  अन्यथा

 उनके  फाइनेल्शियल  प्रास्पेकट्स  के  ऊपर  इससे  बड़ा  भारी  प्रभाव  पड़ता  है  और  वे  उस  राशि  को

 अदा  नहीं  कर  सकते  |  इसलिए  हस  दृष्टिकोण  से  सोचने  की  आवश्यकता

 इस  अवसर  पर  मैं  पब्लिक  सेक्टर  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  पब्लिक  सेक्टर

 इस  पर  हमारा  जितना  भो  प्लान  है  वह  निर्भर  करता  है  और  हमारी  उस  पर  निर्भर  है  ।

 हमने  लाभ  प्राप्त  करने  की  योजना  बनाई  है  परन्तु  हमारे  मेनेजमेंट  की  कंपेसिटी  बहुत  कमजोर

 हम  आई०  ए०  एस०  पर  डिपेड  करते  जिनको  मेनेजिंग  डायरेक्टर  या  चेयरमेन  बनाते  हैं  उनको

 उस  विषय  का  ज्ञान  नहीं  होता  ।  इसलिए  इसके  लिए  हम  एक  स्पेशल  कंडर  तेयार  उस  कंडर

 के  अन्दर  आई०  ए०  एस०  भी  आ  सकते  हैं  और  दूसरे  भी  आ  सकते  हैं  और  पब्लिक  सविस  कमीशन

 की  तरह  एक  कमीशन  बनाकर  मंनेजमेंट  के  लिए  व्यवस्था  तभी  जाकर  पब्लिक  सेक्टर  सफल  हो
 सकते  हैं  ।

 हमारे  राष्ट्रीय  कृत  बेंक  जिस  प्रकार  से  काम  कर  रहे  हैं  उससे  जनता  को  लाभ  नहीं  पहुंच
 रहा  गरीब  आदमी  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  उन्हें  लोन  जो  मिलता

 है  उसके  लिए  बार-बार  चक्कर  काटना  पड़ता  है  |  इसके  बारे  में  भो  सोचने  की  आवश्यकता

 एक  अन्तिम  बात  कह  कर  समाप्त  करता  हूं  ।  आपने  जो  पांच  दिन  का  सप्ताह  बनाया  है  यह
 यहां  को  परिस्थितियों  के  लिए  बिलकुल  ही  अनुकूल  नहीं  है  ।  अगर  राज्यों  में  भी  इसो  प्रकार  का

 फार्मूला  एडाप्ट  किया  गया  तो  जनता  को  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  |  पं०  जवाहर
 लाल  नेहरू  मे  कहा  था--आराम  हराम  है  परन्तु  एस  प्रकार  से  हर  हफ्ते  दो  दिन  की  छुट्टियां  मनाई
 जाती  हैं  ओर  इसके  अलावा  दूसरी  छुट्टियां  भी  होती  रेलिजस  छुट्टियां  होती  इसलिए  मेरा

 सुझाव  है  कि  यह  जो  पांच  दिन  का  सप्ताह  रखा  गया  है  इसको  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  |  मैं  तो

 कहता  हूं  सेकेन्ड  सेटई  भी  छुट्टो  न  रखा  प्षिर्फ  सन्हें  की  हो  एक  छुट्टी  दी  जाया  करे  ।  राष्ट्र  की

 उन्‍नति  के  लिए  हमको  काम  करना  चाहिए  ओर  हस  प्रकार  की  छुट्टियों  का  प्रावधान  करके  राष्ट्‌
 की  प्रगति  में  बाधा  नहीं  डाली  जानी  चाहिए  ओर  जनता  के  कष्टों  को  नहों  बढ़ाया  जाना

 ]  ल्‍

 भरी  खन्दू  लाल  चस्द्राकर  बजट  पेश  करने  की  तिथि  भारत  के  लिए  बिल्कुल  उपयुक्त

 नहीं  है  क्योंकि  इसे  अंग्रेजी  शासन  के  दौरान  उनकी  सहूलियत  के  लिए  निश्चित  किया  गया

 अब  हमें  इसमें  परिवर्तन  करना  चाहिए  क्‍योंकि  हमारे  देश  को  अर्थव्यवस्था  अभी  भो  वर्षा

 पर  निर्भर  करती  हमें  मानसून  को  विफलता  अथवा  सफलता  का  पता  अक्तूबर  के  अन्त  तक  चलता

 है  और  अगर  बजट  को  अवतूबर  और  नवम्बर  में  पेश  किया  जाए  तो  जिला  मुख्यालयों  को
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 विकास  कार्यों  हेतु  आबंटित  रकम  15  नवम्बर  अथवा  नवम्बर  के  अन्त  तक  वहां  पहुंचेगी  और  विकास
 कार्य  जून  के  अन्त  तक  अथवा  15  जून  तक  चलते  रहेंगे  ।  अब  होता  यह  है  कि  आबंटित  रकम  जिला

 मुख्यालयों  में  15  अप्रेल  अथवा  अप्रैल  के  अन्त  तक  पहुंचतो  वे  इसे  मुश्किल  से  एक  महीने
 इस्तेमाल  कर  पाते  फिर  वर्षा  शुरू  हो  जातो  है  ।  नहरों  इत्यादि  का  निर्माण  कार्य
 वर्षा  के  कारण  ठप्प  हो  जाता  यह  विषय  सरकार  के  पास  बहुत  पहले  से  विचाराधीन  था  परन्तु
 किन्‍्हों  कारणों  से  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  पुरजोर  अपील  करता

 हूं  कि  उन्हें  दृढ़  प्रयास  करने  चाहिए  अथवा  यूं  कहें  कि  उन्हें  ऐसा  करना  ही  चाहिए  ।  यदि  वह  ऐसा
 करने  का  निर्णय  करते  हैं  तो  इसके  बावजूद  कि  प्रस्तावित  परिवर्तन  के  दौरान  कई  दिकक्‍्कतें  सामने

 आ  सकती  और  कोई  दिक्कत  पेश  नहीं  पर  यदि  वे  चाहें  वे  निश्चित  रूप  से  ऐसा  कर

 सकते  वह  एक  कुशल  वत्त  मन्त्री  हैं  और  उन्होंने  कई  काम  किए  मैं  समक्षता  हूं  कि वह  इस
 अत्यावश्यक  सुधार  कार्य  को  भी  कर  लेंगे  और  बजट  को  अक्तूबर  अथवा  नवम्बर  में  प्रस्तुत
 करेंगे  ।

 रेलवे  में  किए  जाने  वाले  भारी  व्यय  की  वजह  से  रेल  बजट  अलग  से  प्रस्तुत  किया

 जाता  परन्तु  अब  सरकारो  क्षेत्र  फे  उपक्रमों  में  हमने  45,000  से  50,000  करोड़  रुपए  लगाए

 हैं  और  बजट  में  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  करते  हैं  तो  वह  चर्चा  पर्याप्त  रूप  से  नहीं  हो  पाती

 है  मौर  हम  केवल  सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  हो  विशेष  ध्यान  देते  परन्तु  मैं  एक  बात  अवश्य

 कहना  मैं  माननोय  वित्त  मन्त्री  को  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  उन्हें  बजट  में
 ही  अथवा  एक

 अलग  बजट  सरकारो  क्षेत्र  के  समस्त  उपक्रमों  हेतु  तैयार  करने  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए
 ताकि  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  उपक्रमों  के  बारे  में  2,  2  अथवा  4  दिन  तक  ब्योरेवार  चर्चा

 कर  सके  ।  यह  आजकल  बहुत  आवश्यक  हो  गया  है  क्योंकि  अन्ततः  हमने  इततो  बड़ी  रकम  इन  पर

 लगाई  है  और  अगर  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  - निवेश  से  आय  बढ़ाएंगे  तो  इतना  अधिक  व्यक्तिगत  कर

 लगाना  आवश्यक  न  होगा  ।  ण्ही  बिल  मन्त्री  महोदय  का  भो  विचार  यही  प्रधानमन्त्री  का  भी

 विचार
 ह

 फिर  अगर  एक  अलग  बजट  पेश  किया  जाता  है  माना  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  हेतु
 एक  अलग  मनन्‍्त्रालय  खोलने  के  बारे  में  सोचें--मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  यूनिट
 एक  मन्त्रालय  के  अधोन  हों--परन्तु  उस  प्रस्तावित  मन्त्रालय  के  अधीन  कारगर  तालमेल  पैदा  की

 जा  सकती  है  |  अब  होता  यह  है  कि  न  तो  भर्ती  के  मामले  में  कोई  तालमेल  पैदा  की  जातो  है  और

 न  ही  प्रबन्ध  निदेशक  को  अधिकार  प्रदान  करने  के  मामले  में  अथवा  कोमतों  के  मामले  में  ।  अतः

 समुचित  तानमेल  की  जानी  जब  तक  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य  चालम  में  सुधार
 लाने  का  समन्वित  प्रयास  नहीं  तब  तक  अधिकांश  सरकारो  क्षेत्र  यूनिटों  को  मुनाफा  कमाने

 योग्य  नहीं  बनाया  जा सकता  ।

 हमारी  संसद  के  तीन  सत्र  होते  हैं--एक  जुलाई  अथवा  अगस्त  के  महीने  फिर  सवस्बर

 अथवा  दिसम्बर  में  और  फिर  यह  बजट  चुंकि  ये  सभी  बजट  एक  सत्र  में  पेश  किए  जाते  इन
 पर  चर्चा  करनी  बहुत  मुश्किल  हो  जाती  है  और  केवल  वित्तीय  पहलुओं  पर  ही  चर्चा  हो  पाती  है  न  कि

 नीतियों  और  मुद्दों  पर  ।  यदि  रेल  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बजट  जुलाई  के  महीने  में  पेश
 करने  संभव  हों  तो  हम  उस  समय  उन  पर  चर्चा  कर  सकते  है  |  जुलाई  में  सत्र  को  अवधि  बढ़ा  सकते

 अब  मार्च  और  अप्रैल  में  संसद  सदस्य  और  विधायक  संसद  अथबा  विधान
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 सभा  में  ब्यस्त  रहते  हैं  और  वे  चालू  विकास  कार्यों  को  स्वयं  जाकर  नहीं  देख  पाते  इन
 प्रतिनिधियों  को  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सभी  क्षेत्रों  का  दोरा  करने  और  चालू  विकास  कार्यों  को

 देखने  की  छूट  होनी  विशेषकर  मार्च  ओर  अप्रैल  माह  में  ।  जनवरी

 से  लेकर  अप्रेल  के  महीते  तक  न  केवल  सरकारी  अधिकारी  बल्कि  अधिकांश  संसद  सदस्य  और

 विधायक  संसद  अथवा  विधान  सभा  में  ध्यस्त  रहते  हैं  ।  कम-से-कम  ससद  में  यदि  रेल  बजट  और

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  बजट  जुलाई  में  पेशे  किए  तो  हम  उन  पर  उस  समय  गहराई  से

 विचार  कर  सकते  और  आम  बजट  अक्तूबर  अथवा  नवम्बर  में  जब  पेश  हो  तो  तब  उस  पर  चर्चा

 की  जा  सकती

 यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  की  संख्या  हर  वर्ष  बढ़  रही  हम  उन  पर

 से-अधिक  धन  लगा  रहे  सरकार  की  यही  नीति  और  उद्दं श्य  होना  और  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  उसकी  प्रशंशा  करनी  चाहिए  |  हम  चाहते  हैं  कि  उन्हें  चलाने  के  लिए  एक  ओद्योगिक  प्रबन्ध
 संबर्ग  होता  चाहिए  ।  आजकल  किसी  भी  व्यक्तित  को  कोई  विभाग  अथवा  सरकारी  उपक्रम  चलाने  के

 लिए  कह  दिया  जाता  है  ।  जो  लोग  औद्योगिक  प्रबन्ध  संब्ग  अथवा  भारतीय  आधिक  सेवा  में  हैं  उन्हें
 इन  उपक्रमों  को  सचालित  करने  की  अपेक्षित  योग्यता  इन  दोनों  सेवाओं  में  सुधार  लाया
 जाना  मैंने  इसीलिए  एक  अलग  मन्त्रालय  का  प्रस्ताव  किया  ताकि  औद्योगिक  प्रबन्ध
 संवर्ग  और  भारतीय  आधिक  सेवा  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  यदि  आज  से  इसकी  शुरुआत  हो  तो
 उनमें  सुधार  करने  में  हमें  दस  वर्ष  लग  जाएंगे  ।  इनमें  सुधार  करना  यह  बड़ा

 उपयुक्त  समय  ताकि  हमारे  सरकारी  उपक्रम  समुचित  रूप  से  और  कारगर  ढंग  से  चलाए
 जा  सके  ।

 नई  शिक्षा  नीति  शीघ्र  ही  पेश  होने  वाली  मैं  समझता  हूं  2  तारीख  को  शिक्षा  नीति
 चोषित  को  जाती  विकास  कार्यों  को  हमारी  शिक्षा  नीति  से  जोड़ा  जाना  उदाहरणार्थ
 हमारे  पास  लगभग  5,000  ब्लाक  ओर  लगभग  5,000  लगभग  70,000  हाई  स्कूल  हमें
 युवा  पीढ़ी  को  कुछ  समय  कम  से  कम  वर्ष  में  एक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में भेजना  ताकि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  चल  रहे  कायों  से  वे  भ्रवगत  हो  सकें  ।  इस  समय  शहरों  में  रहने  वाले  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने
 बाले  लोगों  की  दशा  कभी  नहीं  जानते  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  शीघ्र  ही  घोषित  की  जाने  बाली  शिक्षा
 नीति  में  इस  पहलू  पर  भी  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 जेंसा  कि  आप  जानते  हैं  इस
 समय  लगभग  37  प्रतिशत  जनता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह

 रही  मेरा  विश्वास  है  कि जब  हम  दइककीसवों  शताब्दी  में  पहुंचेंगे  तो  यह  घट  कर  10  प्रतिशत  से
 भी  कम  रह  जाएगा  ।  किन्तु  जहां  तक  शिक्षा  का  प्रश्न  है  हम  बहुत  पिछड़  हुए  जब  हम  शताब्दी
 में  कदम  रखेंगे  तो  हमारे  देश  में  साक्षरता  को  प्रतिशतता  मुश्किल  से  52  के  आस  पास  होगी  ।  यह्‌
 अच्छी  स्थिति  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  शिक्षा  के  लिए  अधिक  घन
 उपलब्ध  कराया  जाए  ताकि  जब  हम  शताब्दी  में  पदापंण  करें  तो  अनपढ़  लोगों  की  संख्या  15  या

 20  प्रतिशत  से  अधिक  न  हो  ।

 जैसा  कि  आपको  मालूम  है  जहां  तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  है  मध्य  प्रदेश  एक  बड़ा  राज्य  है  ।

 किन्तु  सिचाई  तथा  संचार  की  सुविधाएं  बहुत  कम  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  की  रिपोर्ट  में  मध्य  प्रदेश
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 के  सम्बन्ध  में  3  पेरे  लिखे  गए  हैं--कि  मध्य  प्रदेश  सबसे  बड़ा  राज्य  है  ओर  इस  बात  का  ध्यान  रखना

 केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वहां  संचार  का  विकास  किया  रेलवे  का  विकास  किया

 जाए  सड़कों  का  विकास  किया  जाए  ओर  दूर  संचार  साधनों  कਂ  विकास  किया  £*  न्तु  उसके

 पश्चात्‌  मध्य  प्रदेश  में  संचार  तथा  अन्य  सुविधाम्रों  के  विकास  की  ओर  कोई  घ्यान  नहीं  दिया  गया

 है  ।  हम  बिस्तर  के  बारे  में  बहुत  बातें  करते  हैं  जो  हमारे  देश  के  पबसे  बड़ें  जिलों  मे  से  एक  यह
 आदिवामी  बहुल  जिला  है  ।  किन्तु  वहां  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  हैं  ।  किन्तु  राजहरा  से  बेलाडेला  तक

 रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  सर्वेक्षण  पूरा  क्रिया  गया  है  ।  सब  कुछ  तैयार  है  किन्तु
 घन  उपलब्ध  नहों  कराया  गया  है  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  धन  आबंटित  किया

 जाए  ।  कम  से  कम  सांकेतिक  अनुदान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  का  कारय॑

 आरम्भ  किया  जा  सके  |

 राजनन्दगांव  जिले  में  सिंचाई  मुविध।ए  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  यह  बहना  है  कि  वहां  केवल  2

 प्रतिशत  भूमि  में  सिंचाई  होती  है  ।  मोंगरा  बांध  नामक  बांध  के  लिए  स्थान  प्रस्तावित  किया  गया  है  ।

 यदि  उस  बांध  का  निर्माण  किया  जाता  है  तो  न  केवल  राजनन्दगांव  बल्कि  बस्तर  जिले  को  भी

 इसका  लाभ  पहुंचेगा  ।  मुझे  विश्व|स  है  कि  आदिवासी  लोगों  की  इन  समस्याओं  की  ओर  वित्त  मंत्रालय

 का  रवैया  सहानुभूतिपृर्ण  होगा  और  मध्य  अदेश  में  संच/र  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जाएगी

 और  रेलवे  लाइन  तथा  मोंगरा  डेम  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 |

 भरी  जेनूल  बशर  :  सभापति  इस  वर्ष  की  बजट  प्रक्रिया  के  अन्तिम  चरणों  में  हम

 हम  लोग  पहुंच  गए  हैं  ।  इस  बजट  की  जो  मुख्य  विशेषता  है  वह  है  गरीबी
 उन्मूलन  के

 कार्यक्रम  ।  पहली

 बार  भारतीय  बजट  के  इतिहास  में  इतनी  अधिक  रकम  गरीबी  उन्मू  लत  के  ववयंक्रमों  के  लिए  रखी  गई

 इसके  लिए  सब  तरफ  से  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  मिली  है  ।  उन्होंने  इसक  लिए  बड़ी  महनत  की

 है  और  इसके  लिए  उन्होंने  मध्यम  श्रेणी  के  बहुत  से  लोगों  को  कुछ  ना-ज  भी  ब्िख्या  उनकी

 नाराजगी  को  मोल  लेकर  भी  उन्होंने  गरीबी  उन्मुलन  के  कार्यक्रमों  क  जिहू  बहुत  आंधिक  धन  की

 ब्यवस्था  की  अब  यह  सरकार  की  और  सभी  को  चिन्ता  का  विषय  होना  चाहिए  कि  जा

 रकम  गरीबी  उन्मूलन  के  कार्यक्रमों  के  लिए  रखी  गई  वह  ठोक  प्रकार  से  खर्च  हा  और  उस  के  ठोक

 नतीजे  निकल  सर्के  |

 में  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  मी  से  यह  कहना  चाहुूंगा  कि  पिछवे  तीन  वर्षों  मे  इस

 माननीय  सदन  भ  और  इसके  बाहर  जो  गरीबो  उन्मूलन  के  कार्यत्रम  उनके  कार्याव्ववन  की  जो

 हालत  उनके  इम्पलीमेंटेशन  की  जो  हालत  उसके  बारे  में  ठीक  प्रकार  स  रिपार्ट  नही  आई

 उनके  बारे  में  ठीक  प्रकार  से  कहा  नही  गया  उसमें  बहुत  कमियां  है  ।  आपको  गाढ़ी  कमाई  का

 पैसा  बरबाद  हो  रहः  है  लेकिन  किस  प्रकार  से  इसकों  ठोक  किया  इसके  बार  मे  वित्त  म्री  जी

 ने  हम  लोगों  को  पिछले  साल  भी  कुछ  नहीं  अभी  भी  कुछ  नहीं  बताया  थार  अरंछस  निवदन

 करूंगा  कि  कम  से  कम  आज  तो  वे  इस  के  बारें  में  बता  जंसा  कि  मैंन  पहल  कहा  है  कि  मडिल

 क्लास  के  बहुत  से  लोगों  मध्यम  श्रेणी  के  बहुत  से  लोगों  को  नारा  जगी  का  मोल  लकर  यह  पंसा  इन्ह्दान
 इन  कार्यक्रमों  लिए  दिया  है  और  यह  हाइअन्ड  मनी  हैं  और  इसके  पाई  इन  कायकर्मों  म  ही  सच

 हो  और  यह  पैमा  गरीबों  को  ऊपर  उठाने  में  इसका  सही  प्रयाग  इन  कार्यक्रम  में  नहीं
 हट  ठीक  प्रकार  से  खर्च  इसके  लिए  जावन  क्या  नीति इसके  लिए  आप  क्या  कर  रहे  हैं  और  यह  ठोक  प्र  टू
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 बनाई  है  और  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  इसमें  एक  बड़ी  कमी  जिसकी  तरफ  मैं  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  इन  कार्यक्रमों  के  इम्पलीमेंटेशन  के  स्टेज  में

 निधियों  का  बहुत  कम  हिस्सा  है  उनकी  कोई  भूमिका  ही  इसमें  नहीं  सारा  पैसा  राज्य

 सरकारों  को  जाता  है  ।  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  वह  जिलों  में  जाता  वहां  एक  डी०  आर०

 डी०  ए०  नाम  की  संस्था  उस  संस्था  में  आफिसर  अधिक  हैं  ओर  जन-प्रतिनिधि  कम

 प्रतिनिधियों  में  ब्लाक  लेवुल  पर  ब्लांक  प्रमुख  इस  डी०  आर०  ढी०  ए०  संस्था  का  मेम्बर  नहों
 जिला  डिस्ट्रिकट  बो्डस  ज्यादातर  जिलों  में  काम  नहीं  करते  |  तो  जन-प्रति.नधि  जो

 जनता  के  नुमाइन्दे  उनकी  कोई  आवाज  नहीं  सुनता--किसी  भी  लेबुल  पर  नहीं  चाहे  डिस्ट्रिकट

 लेबुल  चाहे  स्टेट  लेबुल  चाहे  यह  केन्द्रीय  लेबुल  किसी  भो  लेबुल  पर  नहीं  सुनता  ।

 अभी  हमारे  चन्द्राकर  जी  कह  रहे  थे  कि  जन-प्रतिनिधियों  को इसका  मौका  मिलना  चाहिए
 कि  वे  डबलपमेंट  के  कामों  को  देखें  ।  उनके  देखने  के  बाद  भो  क्या  होता  ?  जब  वे  कामों  को  देख  कर

 चिट्ठी  लिखते  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  या  केन्द्वेय  सरकार  को  तो  उसकी  जांच  करने  के  लिए
 मामला  उसी  के  पास  जाता  है  जिससे  खिलाफ  चिट्टी  लिखी  जाती  फिर  चार-पांच  मही ने  में  जबाव
 आ  जाता  है  कि  आपकी  इंफर्मेशन  ठोक  नहीं  है  ।  हमने  इंफर्मेशन  के  लिए  चिट्टी  थोड़े  ही  लिखी

 हमने  सब  कुछ  देखने  के  बाद  चिट्ठी  लिखों  थी  ।  इस  चीज  को  वित्त  मंत्री  जी  भी  जानते  हैं  ।  इसका
 क्या  इलाज  है  ?  अगर  इसका  कोई  इलाज  नहीं  निकाला  गया  तो  आपने  जो  पैसा  रखा  है  उसका  कोई
 उपयोग  नहीं  हो  पायेगा  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  कोई  सुझाव  दोजिए  ।

 श्री  जेनुल  बशर  :  हम  सुझाव  देंगे  ?  वित्त  मंत्री  जी  सारे  हिन्दुस्तान  के  बारे  में  सोचते
 आपको  पूरी  बातें  मालूम  हैं।आप  सही  तरीके  से  यह  पैसा  खर्च  करवाइगे  तब  जाकर  गरीबों  को
 इसका  लाभ  नहीं  तो  यह  पैसा  भी  ब्लेक  मनी  में  बदल  आप  ब्लेक  का  पैसा
 निकालने  के  लिए  कोशिश  कर  रहे  आप  स्तात  ताले  वह  चोदह  तालों  के  अन्दर  चला

 आप  ब्लेक  मनो  निकालने  में  लगे  हैं  लेकिन  आप  ही  का  पैसा  ब्लेक  मनी  में  जा  रहा
 आप  इसको  रोकिए  तब  जाकर  आप  कुछ  लाभ  लोगों  को  दे  सकते  हैं  ।  मंत्री  जो  खुद  सब

 कुछ  जानते

 सभापति  आजकल  उत्तर  प्रदेश  बिहार  में  और  कई  राज्यों  में  पेयजल  का  गम्भीर  संकट
 पैदा  हो  गया  है|  गांवों  में  पीने  का  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  ।  कुएं  सूख  गए  हैं  ।  शहरों  और  देहातों  दोनों
 में  पीने  का  पानी  नहीं  जो  नलकूप  या  ट्यूबवेल  होते  हैं  उनका  पानी  बहुत  नीचे  चला  गया
 उनसे  भी  अब  पानी  नहीं  मिल  रहा  हालत  बहुत  खराब  हमारे  यहां  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  खुद
 वित्त  मंत्री  जो  के  जिले  इलाहाबाद  में  बहुत  खराब  हालत
 किस-किस  जिले  का  मैं  नाम  सबमें  पेयजल  की  व्यवस्था  नहीं  हो  पा  रहो  है  ।  इसकी  व्यवस्था
 इसलिए  नहों  हो  पा  रही  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  हेंड-ववार्टर  पर  पेयजल  को  व्यवस्था  के  लिए  पैसा  नहीं
 पहुंच  1  रहा  कल  ही  हम  आये  हमने  कलेक्टर  को  फोन  किया  तो  उन्होंने  बताया  कि  पेयजल
 की  मद  में  कोई  पेध्ता  हमारे  पास  नहीं  आया  ।  जब  तक  उनके  पास  पैसा  नहीं  जाएगा  तब  तक  वह
 कैसे  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  ।  जब  तक  उनके  पास  पैसा  जाएगा  तब  तक  बरसात  हो  जाएगी  ।  पानी
 बरस  जायेगा  तो  पानी  को  कठिनाई  भो  बहुत  हद  तक  दूर  हो  जाएगी  ।  गर्मियों  के  दिनों  में  पेयजल  की
 व्यवस्था  के  लिए  कुछ  दोड़-धूप  होती  बाको  के  दिनों  में  सरकारी  मशोनरी  चुपचाप  बैठी  रहती  है  ।
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 मैं  बित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  अपने  स्तर  पर  बे  हस  बात  को  देखें  कि  पेयजल  के  लिए  जो
 पैसा  वे  देते  वह  पंसा  उन  स्थानों  पर  पहुंचे  जहां  के  लिए  वे  पंसा  देते

 जब  आप  यहां  कामल*मिनिस्टर  उस  काल  में  ओर  उसके  पहले  आपके  मुख्य  मंत्रित्व  काल
 में  भी  ''  '

 )

 यह  ठीक  है  कि  राज्य  सरकारें  व्यवस्था  करती  पैसा  तो  आप  देते  हैं  ।

 भरी  विश्वनाथ  प्रताप  वह  :  राज्य  सरकारों  को  पैसा  तो  हकट्ठा  जाता  है  ।

 भों  जेनुल  बशर
 :  यही  तो  मुसीबत  है  कि  राज्य  सरकारें  इसे  नहीं  कर  रही  आप  ही  कुछ

 हम  मेम्बर  आफ  पालियामेंट  आप  से  ही  कह  सकते  आप  उसके  लिए  कुछ  करिए  ।  वित्त
 मंत्री  जी  इसको  जानते  हैं  ।

 सभापति  बनारस  एक  ऐसा  शहर  है  जो  अपनी  संस्कृति  के  धामिक  स्थल  के

 लिए  और  अपनी  सभ्यता  के  अपनी  कला  के  लिए  त्तो  मशहूर  है  साथ-साथ  बन!|रस  की  रेशम
 की  साड़ियों  के  लिए  भी  बहुत  मशहूर  है  और  आजकल  रेशम  का  भाव  आसमान  छू  रहा  सरकार
 की  नीति  है  कि  450  रुपए  किलो  से  अधिक  रेशम  का  भाव  नहीं  होना  लेकिन  बनारस  में
 रेशम  का  भाव  700  रुपए  चल  रहा  बनारस  में  हजारों  करधे  रेशम  के  बन्द  पड़  हैं  और  हजारों
 बुनकरों  को  रोजी-रोटी  मिल  रही  कर्नाटक  से  हमारे  यहां  रेशम  जाता  है  और  कर्नाटक  का  भी
 अजीब  महिमा  वहां  का  जो  स्टाक-एक्सचेंज  है  वह  हस  तरह  से  मेनुपुलेट  करता  है  कि  रेशम  का
 दाम  घटने  न  बल्कि  बढ़ता  ही  चला  कर्नाटक  स्टाक  एक्सचेंज  को  एक  दुकान  उसमें  भी
 उसी  भाव  पर  रेशम  मिल  रहा  जो  खुले  बाजार  में  मिलता  इसका  एक  ही  तरीका  है  कि  जब
 भी  भाव  450  रुपए  किलो  से  ऊपर  जाए  तो  रेशम  दूसरे  देशों  से  हम्पो्ट  किया  जाए  और  वह  क्वालिटी

 इम्पो्ट  को  जाए  जो  बनारस  के  कपड़ों  में  लगती  कभी-कभी  सेंट्रल  सिल्क  बोर्ड  जो  रेशम  हम्पोर्ट
 करता  है  वह  दूसरा  क्वालिटी  का  होता  है और  पावरलूम  में  चला  जाता  हैण्डलूम  में  नहीं  लगता  ।

 इसलिए  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  कृपया  इस  मामले  को  दिखवा  लें  और
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  रेशम  बाहर  से  मंगाया  अगर  रेशम  बाहर  से  नहीं  मंगाया  जाएगा
 तो  मैं  समझता  हूं  कि  अगले  दो-तीन  महीनों  में  रेशम  का  भाव  8-9  सौ  रुपए  किलो  तक  जा  सकता

 इससे  बनारस  के  बुनकर  ओर  बनारस  के  आस-पास  के  कई  जिलों  में  बनारप्तो  साड़ियों  के  बुनकर  रहते

 वे भुखमरी  के  कगार  पर  पहुंच  जाएंगे  ।

 एक  और  बात  की  त्रफ  माननीय  वित्त  मन्त्रों  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  अभी  हमारे
 एक  साथी  श्री  जैन  जो  कि  राजस्थान  से  आए  डेजर्ट  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  की  बात  कर  रहे  ढेजट
 डेवलपमेंट  प्रोग्राम  ठीक  हिल  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  भी  ठोक  ये  पंचवर्षीय  योजनाओं  का  हिस्सा  बनाए
 गए  लेकिन  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जो  से  यह  पूछना  चाहता  हु  कि  अत्याधिक  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 डेवलपमेंट  के  लिए  क्‍या  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  कोई  स्थान  नहीं  मैं  पिछले  अनेक  बर्षों  से  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  के  विकास  के  बुन्देलबण्ड  के  विकांस  के  लिए  आवाज  उठाता  रहा  सवालों  के
 माध्यम  से  या  कित्ती  और  माध्यम  से  और  योजना-आयोग  का  जवाब  आता  है  कि  यह  राज्य  सरकार
 का  काम  हम  राज्य  सरकार  को  सहायता  देते  हैं  और  राज्य  सरकार  इसको  करे  |  विस  मन्त्री  जी
 जो  कि  मुख्य  मन्त्री  भी  रह  चुके  इस  बात  से  इत्तेफाक  करेंगे  कि  कोई  राज्य  अपने  किसी  एक  क्षेत्र
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 का  विकास  राज्य  के  साधनों  से  नहीं  कर  जब  तक  उसके  लिए  स्पेशल  व्यवस्था  नहों  की

 जाएगी  ।  जब  तक  प्लानिंग  कमीशन  जब  तक  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  अत्याधिक  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 ब्विए  अलग  से  स्पेशल  व्यवस्था  नहीं  की  जैसे  हिल  डेवलपमेंट  छे  लिए  की  गई  जसे  डेजर्ट

 डेवलपमेंट  के  लिए  की  गई  व॑से  हो  अत्याधिक  पिछड़े  क्षेत्रों  कै  डेवलपमेंट  की  व्यवस्था  जब  तक

 सीधे  केन्द्र  स ेनहीं  की  तब  तक  उन  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  हो  ये  क्षेत्र  आगे  नहीं  बढ़
 सकते  ।  उत्तर  प्रदेश  का  भूतपूर्व  मन्त्री  होने  के  नाते  आपको  मालूम  है  कि  राज्य  के  साधनों  से  पिछड़े
 क्षेत्रों  का विकास  नहीं  किया  जा  आप  पूरब  का  विकास  नहों  कर  बुन्देलखण्ड  का  नहीं
 कर  सारे  प्रदेश  के  सारे  हिस्सों  का  चाहे  वे  विकसित  चाहे  कम  विकसित  एक  मापदण्ड

 के  हिसाब  से  सबके  लिए  व्यवस्था  करनी  होती  है  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  अत्याधिक  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  लिए  प्लानिंग  कमीशन  द्वारा  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  व्यवस्था  की  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने

 भी  इसके  लिए  संस्तुति  की  हुई  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ओर  बुन्देल  खण्ड  आदि  क्षेत्रों  के लिए  उत्तर  प्रदेश

 में  अलग  व्यवस्था  की  जैसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  अलग  व्यवस्था  तभी  ये  क्षेत्र  आगे  बढ़  सकते

 इन  क्षंत्रों  के  बारे  में  आपको  मालूम  है  कि  ये  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्र  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र

 कभी  वहां  बाढ़  आतो  है  ।  और  कभी  वहां  सूखे  का  प्रकोप  होता  आपको  यह  भी  मालूम  है  कि  इन

 क्षेत्रों  ने आजादी  की  लड़ाई  में  त्याग  किया  है  और  बलिदान  दिया  है  तथा  बहुत  परेशानी  उठाई

 जब  वे  लोग  व्याग  और  बलिदान  दे  रहे  थे  तो  उन्होंने  सपना  देखा  था  कि  जब  भारत  आजाद  तो

 उनकी  भी  खुशहाली  वे  भी  विकास  कर  सकंगे  ओर  आगे  बढ़  सकेंगे  ।  इसके  लिए  मैं  वित्त  मन्‍्त्री

 जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में  भी  वे  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  अलग  से  योजना

 बनाने  के  लिए  कोशिश  करें  |  इन  शब्दों  के स.थ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 ]

 *श्ी  आर०  जीवारथिनम  :  सभापति  वित्त  1986  के  समन

 में  मैं  कुछ  शब्द

 वित्ता  मन्त्रालय  की  1985-86  5-86  की  वाबिक  रिपोर्ट  के  साथ  पहली  बार  मन्त्रालय  की  कार्य

 योजना  अनुबन्ध  के  रूप  में  दी  गई  है  ।  इस  कार्य  योजना  में  1985  से  1985  की

 अवधि  के  लिए  एक  मद  धन  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पर  निर्णयਂ  संलग्न  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 काले  धन  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पर  क्या  निर्णय  लिए  गए  हैं  और  उन्हें  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा  इसी  प्रकार  1986  से  मार्च  1986  की  अवधि  के  दौरान  आयकर  अधिनियम  के

 आयकर  पर  सरकार  के  निदेशों  गौर  आदेशों  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अदालतों  के  मामलों  का

 कम्प्यूटरीकरण  करने  के  लिए  मद्रास  में  एक  कम्प्यूटर  टमिनल  स्थापित  किया  जाता  आज  तक

 मद्रास  में  कोई  कम्प्यूटर  टमिनल  स्थापित  नहीं  किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  मद्रास  में  जल्द

 कम्प्यूटर  टर्मिनल  स्थापित  किया  जाए  ।

 ब्रिटेन  में  योजना  कार्यान्वित  करने  में  तीन  वर्ष  लगे  ।  हमें  अपने  माननीय  वित्त

 मन्त्री  की  प्रशंसा  करनी  होगी  कि  उन्होंने  यह्‌  आश्वासन  दिया  है  कि  योजना  6  मास  की

 अबवधि  के  भीतर  बिना  किसी  त्रटि  के  कुशलतापूर्वक  कार्यान्वित  की  मुझे  इस  बात

 की  वास्तव  में  प्रसन्‍मता  है  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  योजना  के  अन्तगगंत  मोटर  कार  और

 मूलतः  तमिल  में  दिए  गए  भाषण
 के

 अंग्रेजो  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 जारी  निर्माताओं  को  उत्पादन  शुल्क  में  रिथायत  दी  यह  भो  समझा  जाता  है  कि  इस  मोडवाट
 योजना'से  उत्पाद  शुल्क  से  अपवंचन  में  कमी  आएगी  ।

 सरकार  ने  आयकर  अपवंचन  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  1-4-198  5
 से  31-12-1985  तक  4940  छापे  मारे  गए  ओर  32.41  करोड़  रुपए  की  सम्पत्ति  बरामद  हुई  ।
 यह  समुद्र  में  बंद  के  समान  आयकर  अपवंघचन  देश  में  काले  धन  का  प्रजनन  स्थल  है  अनुमान  है
 कि  देश  में  30,000  करोड़  रुपए  काला  धन  परिपालन  में  काले  धन  ने  भारतोय  अधथंव्यवर्था  को
 गिरवी  रख  छोड़ा  काले  घन  को  समाप्त  करने  से  सरकार  के  प्रयत्नों  के  अभी  अच्छे  परिणाम  नहीं
 निकले  हैं  ।  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  छापे  मारने  के  काम  में  तेजी  लानी  31-3-1985
 को  10  लाख  रुपए  से  अधिक  के  आयकर  से  मामले  की  बकाया  राशि  का  मूल्य  1106.68  करोड़
 रुपए  था  तथा  उनकी  संख्या  1729  थी  ।  इन  सभी  1729  मामलों  की  तेजी  से  जांच  की  जानी

 भाहिए  और  1106.68  करोड़  रुपए  को  राशि  एकत्र  करने  के  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  ।

 1985  में  तस्करी-विरोधी  गतिविधियों  को  भी  तेज  किया  21,655  छापे  मारे  गए
 ओर  36  फरोड़  रुपए  मूल्य  को  परिसम्पत्तियां  जब्त  की  805  तस्करों  पर  मुकदमा  चलाया
 गया  ।  महोदय  आप  हस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  हमारी  सरकार  की  तस्कशोे-रोधोी  गतिविधियों  को
 पर्याप्त  सफलता  नहीं  मिली  तस्करी  गतिविधियों  से  उत्पन्न  होने  वाले  करोड़ों  रुपए  से  हमारे
 देश  की  अधथंव्यवस्था  को  नुकसान  पहुंचाया  जा  रहा  है  |  तस्करी-रोधी  गतिविधियों  में  लेजी  लाना  अति
 आवश्यक  यदि  आवश्यक  हो  तो  तस्करी  गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  तट  रक्षक  बेड़े  और

 भारतीय  नौसेना  की  सहायता  ली  जानी  चाहिए  ।

 मैं  नहीं  चाहुता  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  यह  समझें  कि  मैं  उनके  मन्त्रालय  के  कार्य  बालन  में
 दोष  ढूंढ़  रहा  किन्तु  इस  बात  को  उजागर  करना  आवश्यक  है  कि  उत्पाद  शुल्क  अपबंचन  को  कम
 करने  के  लिए  मारे  गए  1905  छापों  में  केवल  21.62  करोड़  रुपए  मूल्य  की  आस्तियां  बरामद

 आप  हस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  कई  सौ  करोड़  रुपए  के  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  होती  केवल  26

 उत्पादशुल्क  अपवंचकों  को  सजा  दो  गई  यह  संडया  भी  बहुत  कम  है  ।  उत्पादन  शुल्क  अपवंचन  भी

 काले  घन  में  वृद्धि  का  एक  प्राथमिक  कारण  है  ।  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  के  उन्मूलन  के  लिए  प्रभावी

 कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 जीवन  बीमा  निगम  सरकारी  क्षेत्र  के  सहकारी  क्षेत्र  और  संयुक्त  स्टाक  कम्पनियों  को

 ऋण  देता  1985  के  दोरान  जीवन  बीमा  निगम  ने  गैर-सरकारो  क्षेत्र  की  जायन्ट  स्टाक  कम्पनियों

 को  622  करोड़  रुपए  का  ऋण  दिया  ।  किन्तु  जीवन  निगम  ने  ग्रामोण  जल  पूर्ति  योजनाओं  के

 लिए  केवल  86  करोड़  रुपए  का  ऋण  दिया  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  जीवन  बीमा

 निगम  ग्र।मीण  जल  पूर्ति  योजनाओं  के  लिए  अधिक  ऋण  दे  |  इसी  प्रकार  195  के  दोरान  जीबन

 बीमा  निगम  ने  चीती  सरकारी  समितियों  को  37.20  करोड़  रुपए  का  ऋण  दिया  ।  अधिकांश  चीनी

 जिनको  हस  प्रकार  के  ऋण  मंजूर  किए  का  प्रबन्धकों  द्वारा  शोषण  किया  जा

 यह  खेद  को  बात  है  कि  राज्य  चीनी  सहकारी  जो  कि  रुग्ण  सूची  में  आतो  के

 प्रबन्ध  के  लिए  कुशल  और  योग्य  विशेष  अधिकारी  नियुक्त  नहीं  करती  इन  सरकारी  बोनों  मिलों

 में  कदाजार  दिनों  दिन  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  देश  में  इन  सहकारी  थोनो

 मिलों  के  प्रबन्ध  की  अपने  हाथ  में  लेने  क ेलिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  करने  सम्बन्धी  योजना
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 की  जांच  करनी  चाहिए  ।  हम  हन  चीनी  सहकारो  मिलों  में  लगे  जनता  के  घन  का  नुकसान  नहीं  कर

 सकते  ।  इन  चीनी  सहकारी  मिलों  की  ओर  जोवन  बीमा  निगम  के  ऋण  की  बकाया  राशि  18.5  करोड़

 रुपए  उनसे  यह  भी  बसल  की  जानी  चाहिए  ।

 देश  के  460  जिलों  में  से केवल  380  जिलों  में  ही  जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यालय  हैं  ।

 80  जिलों.में  जीवन  बोमा  निगम  का  कोई  कार्यालय  नहीं  मैं  चाहता  हुं  कि  देश  के  सभी  जिलों  में

 जोबन  बीमा  निगम  का  कार्यालय  होना  जीवन  बीमा  निगम  की  प्रत्येक  जिले  में  अपनी

 कार्यालय  इमारत  होनी  चाहिए  ।  देश  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  चिन्ताजनक  रूप  से  बढ़  रही

 है  ।  कई  एम०  ए०  बो०  बो७  एस०  एम०  काम  डिगरीघारी  बेरोजगार  हैं  ।
 माननीय  वित्त  मन्त्री  को  चाहिए  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजीवन  बीमा  व्यापार  हासिल  करने  के  लिए

 इन  युवा  डिगरीधारियों  की  सेवाओं  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए  योजना  तैयार  इस  मामले  में

 उन्हें  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  दिया  जाना  उन्हें  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कमोशन  दी  जानी

 चाहिए  ।  एक  ही  झटके  में  हम  देश  में  बेरोजगार  स्नातकों  को  बड़े  पैमाने  पर  रोजगार  उपलब्ध  करा

 सकेंगे  ।  इसी  रुण  औद्योगिक  एककों  में  अरबों  रुपए  फंसे  हुए  हैं  ।  मुझे  यह  कहने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  कि  जनता  का  धन  इस  प्रकार  नहीं  फंसाना  चाहिए  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  5  करोड़  रुपए  से  अधिक  निवेश  वाले  बड़े  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  लिए  एक  विशेषज्ञ

 समिति  का  गठन  करें|  उस  क्षेत्र  के  संसद  जहां  बड़े  पैमाने  का  वह  रुग्ण  उद्योग  स्थित  को

 भी  इस  प्रकार  की  समितियों  से  सम्बद्ध  किया  जाना  जो  रुर्ण  एकक  पुनर्वास  के  लायक  हैं
 उनका  पुनर्वास  किया  जाना  चाहिए  ।  जिन  यूनिटों  का  पुनर्त्ात्त  नहीं  हो  सकता  उन्हें  बन्द  कर  दिया
 जाना  ऐसे  यूनिटों  में  फंसे  सरकारी  धन  को  इन  यूनिटों  के  संयंत्रों  और  मशीनों  की  नीलामी

 करके  वसूल  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  इस  विषय  पर  विचार  करें  और
 आवश्यक  कार्यवाही

 जीवन  बीमा  निगम  अपने  पालिसी  घारियों  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए
 आगे  आना  चाहिए  |  जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  हस  समय  वसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  की  दर  अधिक

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कमाए  जाने  बाले  भारी  मुनाफों  को  ध्यान  में  रखते  भवन  निर्माण
 के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋण  पर  ब्याज  को  दर  कम  करके  8  प्रतिशत  कर  देना  इससे  मकान
 बनाने  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  बढ़ावा  मिलेगा  और  देश  में  आवास  की  समस्या  भी  कम  हो
 मैं  यह  सुझाव  भी  दूंगा  कि  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  के  पालिसी  धारियों  के  बच्चों  को  स्वतः  नियोजन

 योजनाओं  के  लिए  ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  वित्त  मन्‍्त्रो  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसकी
 जांच  करें  और  आवश्यक  कारंवाई

 332  जिलों  में  केवल  189  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  हैं  और  बाकी  के  128  जिलों  में  कोई  क्षेत्रीय

 _  ग्रामीण  बैंक  नहीं  हैं  |  तमिलनाडु  में  केवल  2  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  जिनकी  दो  जिलों  के  अलावा

 तमिलनाडु  भर  में  और  कोई  शाखा  नहीं  है  ।  देश  से  सभी  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  शाखाएं

 होनी  चाहिएं  ।  प्रत्येक  खण्ड  विकास  मुख्यालय  में  एक  शाखा  होनी  इस  समय  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बसों  की  11886  शाखाएं  हैं  जो  5.5  लाख  गांवों  की  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रही
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  संख्या  में  वुद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  जो  कि  ये  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  अरकोनाम  में  में  एक

 264



 8  1908  वित्त  1986

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  स्थापना  की  जानी  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  विल  मन्‍्त्री  को  भी  एक  पत्र

 मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कारंवाई  करें  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  योग्य  वित्त  मन्‍्त्री  दक्षिणी  राज्यों  में  रहने  वाले  लोगों  की  उचित

 आवश्यकताओं  की  जांच  करेंगे  ओर  वह  उन्हें  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  ।

 मुझे  आशा  है  कि  उनके  कुशल  नेतृत्व  में  राजकोषीय  तीति  को  निश्चित  रूप  से  बढ़ावा  मिलेगा

 जो  कि  हमारे  देश  के  आथिक  विकास  के  लिए  अवश्यक  है  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करता  हुं  ।
 |  ह

 करी  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  सभापति  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  काਂ  धन्यवाद
 अदा  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  लघु  उद्योगों  की  मांग  को  मानकर  बहुत  सारे  रा-मढीरियल्स  पर

 या  तो  एक्साइज-डंयूटो  हटा  ली  है  या  उन  पर  कम  कर  दो  है  जिससे  उनको  बहुत  राहत  मिली

 लेकिन  उसके  साथ-साथ  कुछ  ऐसी  ओर  बातें  भी  जो  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  अगर  ये

 इनको  मान  तो  लघु  उद्योगों  को  बहुत  फायदा  होगा  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  आपने  जो  छूट  दी  है  कि  अगर  कोई  भी  स्माल  स्केल

 वाले  किसी  मेन्यूफक्चरर  से  डायरेक्ट  माल  खरीदते  तो  उनको  एक्साइज-डयूटी  नहीं  देनी

 उसको  मॉडवेट  में  भो  फायदा  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि  सघु-उद्योगों  में  ऐसे

 बहुत  कम  लोग  हैं  जिनके  पास  साधन  ज्यादा  हैं  या  पैसा  बहुत  ज्यादा  ये  छोटे  कारखाने  बाले  हैं

 ओर  इनके  पास  पैसा  कम  होता  है  और  इनको  रा-मटीरियल  खरीदने  में  हमेशा  दिक्कत  का  सामता

 करना  पड़ता  वे  थोड़े  रुपए  में  अपने  कारोबार  को  चलाते  हैं  ।  इसलिए  उनके  लिए  यह  मुमकिन

 नहीं  होता  है  कि  वे  डायरेक्ट  मैन्यूफैक्चरर  से  माल  ले  सकें  और  मॉडवेट  का  फायदा  उठा  सकें  ।

 उनको  तो  बाजार  जाकर  सौ  पांच  सौ  रुपए  या  एक  हजार  रुपए  का  माल  खरीदना  पड़ता

 है  जिससे  उनको  एक्साइज  की  वह  रिबेट  नहीं  मिलती  इससे  क्‍या  होता  है  कि  ओ  माल  वे

 खरीदते  उस  पर  आलरेडी  एक्साइज  लगी  हुईं  होती  है  जिससे  उनका  जो  माल  बनता  है  वह  महंगा

 बनता  है  जिससे  और  लोगों  की  बनिस्वत  अपना  माल  बेचने  में  उसको  बहुत  दिक्कत  का  सामना  करना

 पड़ता  हैं  ।

 दूसरी  बात  मान्यवर  यह  है  कि  जो  नॉन-कन्फर्मिग  एरियाज  में  स्माल  इंडस्ट्री  लगी  हुई  थे

 एस०  एस०  आई०  में  अपना  रजिस्ट्रेशन  नहीं  करा  सकती  हैं  ।  चूंकि  वे  एस०  एस०  आई०  में  अपना

 रजिस्ट्रेशन  नहीं  करा  सकती  हैं  इसलिए  उनको  एक्साइज  में  एक्सटेंशन  नहीं  मिल  सकती  इसलिए

 मेरी  आपसे  दरख्वास्त  है  कि  आप  उनके  ऊपर  भी  ऐसी  दृष्टि  डालें  जिससे  उनको  फायदा  हो  सके

 ओर  उनकी  इन  दिक्कतों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  न  कोई  कदम  जरूर  उठाएं  ।

 तीसरी  बात  महोदय  यह  है  कि  जो  आपने  दस  लाख  रुपए  की  लिमिट
 रखी  है  एक्साइज

 रजिस्ट्रोशन  के  -  इसको  बढ़ाकर  पन्द्रह  लाख  कर  देना  चाहिए  |  एक्साइज  देने  से  कोई  नहीं

 घबराता  लेकिन  वह  जो  इंस्पेक्टर  राज  है  जिसकी  वजह  से  उनके  गले  पर
 कि

 पकत  तलवार  लटकी

 रहती  फंब्द्धी  वाले  उससे  घबराते  उनके  कायदे-का  नूनों  से
 घबराते

 हैं  जिसका  वे  फायदा  उठाकर

 फैक्ट्री  वालों  का  गला  दबे  हैंਂ  इसलिए  मैं  आपसे  आशा  करता  हूं  कि
 आप  इस  दस  लाख  को  लिमिट

 को  बढ़ाकर  पन्द्रह  लाख  की  कर
 देंगे  ।
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 इसके  बाद  मैं  आपका  ध्यान  प्लास्टिक  इंडस्ट्री  की तरफ  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  जिसमें  आपने  सोलह  किस्म  का  जो  रा-मटीरियल  है  जिन  पर  पहले  पन्द्रंह  प्रतिशत  एक्साइज  लगती
 उनमें  से  बारह  किस्मों  पर  आपने  बढ़ाकर  वह  ड्यूटी  अब  20  परसेंट  कर  दी  लेकिन  जो

 चार  किस्मों  का  रा-मटीरियल  उन  पर  आपने  पच्चीस  परसेंट  ड्यूटी  कर  दी  ये  चार

 1.  यूरिया  फॉमेल  डिहाइड  2.  फेनोल  फार्मेल  डिहाइड  3,  मेलोमिन  मोल्डिग  पाउडर  एवं  4.
 लोन  मोल्डिंग  पाउडर  जिन  पर  आपने  ड्यूटी  पच्चीस  परसेंट  करं  दी  है।जो  लोग  इन  चार
 किस्म  के  रा-मटीरिपल  का  उपयोग  करके  माल  बनाते  उनका  माल  महंगा  होगा  बनिस्बत  और

 बारह  वेराइटीज  के  ।  इसलिए  मेरी  इस  बारे  में  यह  दरख्वास्त  है  कि  इन  चार  किसस्‍्मों  के

 मटीरियल  पर  भी  ड्यूटी  घटाकर  बीस  प्रतिशत  कर  देनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  फूटवीयर  इंडस्ट्री  की  ओर  दिलाना  चाहता  मुझे  इस  बात

 की  खुशी  है  कि  जो  तोस  रुपए  का  जूता  आता  था  उसकी  एग्जम्पशन  लिमिट  बढ़ाकर  पेंतालीस  रुपए
 कर  दी  लेक्नि  उसके  साथ-साथ  पहले  जो  49  व्कंसं  जिस  फैक्ट्री  में  काम  करते  थे  उस  पर

 एक्साइज  नहीं  लगती  लेकिन  अब  आपने  उन  पर  भी  एक्साइज  लगा  दी  है  जिससे  उन  लोगों
 को  बहुत  दिककत  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  पहले  जँसी  छुट  आपने  दे
 रखी  थी  किसी  तरह  उसी  प्रकार  की  छूट  दुबारा  भी  दे

 एक  बात  अब  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  लाता  कि  रा-मटी  रियल  जो  वे  लोग  खरीदते
 उसमें  मॉडवेट  का  फायदा  उनको  नहीं  मिल  पाता  है  जिससे  एक्साइज  रिबेट  उनको  नहीं  मिल

 पाएगा  ।  इसके  कारण  उनका  माल  महंगा  बनेगा  जिससे  उन्हें  अपना  माल  बेचने  में  दिक्कतों  का

 सामना  करना  पड़ेगा  ।  इसलिए  इस  तरफ  भी  आप  ध्यान  दीजिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  अब  आपसे  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ब्लंक-मनों  के

 सम्बन्ध  में  आप  दो  बातों  का  ध्यान  रखें  ।  आप  उस  ब्लैक-मनी  को  व्यापारियों  की  तिजोरी  में  ढूंढ
 रहे  लेकिन  कुछ  ऐसी  चीजें  अगर  उनकी  ओर  आप  ध्यान  तो  आप  उस  काले  धन  को  बड़ी
 आसानी  से  पकड़  सकते  हैं  जो  मोटी-मोटी  मछलियां  जो  काले  धन  का  इस्तेमाल  ज्यादातर  करती

 हैं  और  आपकी  नाक  के  नीचे  दिल्ली  में  करती  उनको  आप  पकड़  सकते  हैं  ।

 आपने  देखा  पुरानी  दिल्‍ली  में  सौ-सौ  दुकानों
 की

 माकिट  बनती  जिस  पैसे  से

 माकिट  बनती  उस  पैसे  की  कोई  लिखत-पढ़त  नहीं  होती  उसको  कोई  नहीं  ढूंढ ता  वह  कभी  .

 इनकम  टैक्स  में  नहों  दिखाया  जाता  सौ-सो  दुकानों  की  मार्केट  बनती  है  और  एक-एक  दुकान  की

 कीमत  तीन  लाख  से  पांच  लाख  रुपए  तक  होती  है  और  वह  कहों  नहीं  दिखाई  जाती  है  ।  इस  प्रकार

 से  एक-एक  मार्कट  की  कीमत  डेढ़-दो  करोड़  रुपए  हो!ठी  इस  प्रकार  से  सँकड़ों  मार्केट  पुरानी
 दिल्‍ली  और  दिल्ली  में  बनो

 ह

 4.00  स०  प०

 यह  100  करोड़  से  150  करोड़  तक  का  कालाधन  आपकी  दिल्‍ली  में  ही  एक  हाथ  से  दूसरे
 हाथ  में  जाता  लेकिन  इसको  कोई  देखने  वाला  नहीं  हैं  ।

 इसके  साथ  ही  एक्सपोर्ट  में  जो  कोटा  दिया  जाता  उसका  ट्रांसफर  जो  एक  एक्ष्सपोर्टर  दूसरे
 एक्सपोर्टर  को  करता  वह  सीधा  करता  है  और  उसमे  10  रुपए  से  लेकर  50  रुपए  पर  पीस  तक
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 एक  एक्सपोर्टर  को  देना  पड़ता  है  और  इस  तरह  से  लाखों  पीसों  का  कोटा  एब  हाथ  रे  दूसरे  हाथ  में

 जाता  है  और  इस  तरह  से  करोड़ों  रुपए  का  कालाधन  होता  जिसको  कोई  एन्द्री  कहीं  नहीं  होती  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  जहां  आप  कालाधन  हढुंढ  रहे  उसके  साथ  इनकी  तरफ  भी  अगर

 आपकी  नजर  जाएगी  तो  आपको  काला  घन  ढूंढने  में  ज्यादा  कामयाबी  मिलेगी  ।  धन्यवाद  ।

 4.01  स०  १०

 सोमनाथ  रथ  पोठासोन

 ]

 थो  बल्‍लभ  पाणिप्रही  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  लिए  प्रस्तुत
 किए  गए  बित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 जंपा  कि  आप  जानते  हैं  कि  बजट  प्राप्तियों  और  व्यय  का  विवरण  अथवा  विभिन्‍न  शी्षों  में
 धन  राशि  आबंटन  का  वर्गीकरण  ही  नहीं  होता  है  अपितु  वस्तुतः  यह  विशेष  छप  से  सम्बन्धित  वर्षों  के

 लिए  सरकार  की  आशिक  विचार  धारा  को  भी  परिलक्षित  करता  इस  तरह  चालू  वर्ष  के  बजट
 प्रस्ताव  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  जोकि  इस  सरकार  का  पहला  बजट  सरकार  तथा  वित्त  मंत्री  द्वारा

 प्रतिपादित  आशिक  सिद्धान्त  की  व्याप्ति  हैं  ।

 मैं  सरकार  विशेष  रूप  से  वित्त  मंत्री  जी  को  गत  एक  वर्ष  से  ज्यादा  समय  में  हमारी
 व्यवस्था  के  रामुनित  प्रवन्ध  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  उसी  के  परिणामस्वरूप  हमारे  सकल  राष्ट्रीय
 उत्पाद  में  पिछले  वर्ष  3.5  प्रतिशत  की  अपेक्षा  4.5  प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  है  ।  मुद्रास्फीति  की  दर  और

 थोक  मृल्य  सूचकांक  भी  3.4  प्रतिशत  पर  नियंत्रित  रहा  जबकि  पिछले  वर्ष  यह  5.4  प्रतिशत

 प्राकृतिक  आपदाओं  और  प्रतिकूल  परिस्थितियों  के  बावजूद  हमारा  कृषि  उत्पादन  1500  लाख  टन

 पहुंच  सका

 औद्योगिक  उत्पादन  में  प्रगति  दर  7  प्रतिशत  थी  जोकि  सराहनीय  है  ।  राजस्व  में  9  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  इसके  अलावा  प्रत्यक्ष  करों  22  प्रतिशत  अतिरेक्‍्त  वध्षुली  हुई  कोयले
 के  क्षेत्र

 में  हमने  देखा  है  कि  दस  प्रतिशत  ज्यादा  कोयला  सप्लाई  किया  गया  ताप  बिजली  के  क्षेत्र  में

 हमने  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  15  प्रतिशत  और  उत्पादन  श्राप्त  किया  अतः  इस  सबसे  पता  चलता

 है  कि  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  प्रबन्ध  समुचित  रूप  से  किया  गया  था  ओर  देश  प्रपति  की  ओर

 बढ़ा  है  ।

 इन  तमाम  अच्छाईयों  के  बावजूद  कुछ  निराशाजक  वातें  भी  हुई  हैं  ।  इस  वर्ष  के  बजट  प्रस्ताव

 पिछले  वर्ष  में  घोषित  बजट  प्रस्तावों  के  आ्िक  सिद्धान्त  की  व्याप्ति  इस  वर्ष  भी  व्यक्तिगत  और

 निगमित  कर  की  कम  दर  जारी  रही  ।  मध्यम  वर्ग  और  गरीब  वर्ग  के  लोगों  को  दी  गई  राहुत  का

 व्यापक  स्वागत  किया  गया  लघु  उद्योगों  अनेक  »त्साहुन  दिए  गए  इस  वर्ष  के  बजट  की

 महत्त्वपूर्ण  वात  यह  है  कि  गरीबी-उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  अधिक  ध्यान  दिया  गया  है  इसोलिए  इसके

 लिए  67  प्रतिशत  आबंटन  रखा  गया  है  जोकि  पूर्व  वर्ष  के  आबंटन  से  काफी  अधिक  है  ।

 -  अब  मैं  कुछ  ऐसी  समस्याओं  पर  बोलूंगा  जिनसे  हम  जूझ  रहे  हमने  सरकारी  क्षेत्रों  को

 बहुत  महत्व  दिया  है  और  हमें  यह  जारी  रखना  चाहिए  ।  लेकिन  सरकारी  क्षेत्रों  का  कार्य  निष्पादन
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 कुल  मिलाकर  अच्छा  नहीं  है  यद्यपि  पिछले  वर्ष  हमने  221  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  42,811

 करोड़  रुपए  निवेश  किए  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  हमें  उनसे  क्या  लाभ  मिला  है  ?  हमें  उनसे

 मुश्किल  से  4.95  5  प्रतिशत  से  भी  कम  लाभ  मिला  है।यह  कम  से  दस  प्रतिशत  होना

 इसलिए  सातवों  योजना  बनाते  समय  हमारे  पास  एक  कार्यक्रम  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  को  इसके  निजी

 कोष  में  से  53  प्रतिशत  तक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  इसके  व्यय  का  53  प्रतिशत

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  दूसरा  स्वयं  अजित  किया  जाना-चाहिए  |  लेकिन  क्‍या  इत्त  प्रकार

 निष्पादन  से  हम  इसे  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ?  निश्चित  रूप  से  नहीं  ।  जब  तक  सरकारो  क्षेत्र  के  कार्य

 निष्पादन  में  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन  नहीं  हो  जाता  तब  तक्र  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  विफल  मानो

 मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  और  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  को

 कारगर  बनाने  में  उसमें  सुधार  लाने  हेतु  अत्यधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि

 आने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  कठोर  कदम  उठाए  जाएंगे  किन्तु  किस  प्रकार  के  कदम  उठाए  जायेंगे  यह

 उन्होंने  नहीं  बताया  है  |  मैं  यह  कहुंगा  कि  सरकारी  कृषिऔर  सरकारी  वाहनों  का  भारी  दुरुपयोग  किया

 जा  रहा  है  ।  यदि  आप  किसी  को  पब्लिक  स्कूल  में  भेजें  तो  आप  देखेंगे  कि  कितने  सरकारी  वाहन
 सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  को  लाने  ले  जाने  में  लगे  हुए  हैं  ।  इसी  तरह  यदि  आप  बाजार  जाएं  तो

 आप  वहां  भी  यही  देखेंगे  ।  सरकारी  वाहनों  और  सरकारी  सम्पत्ति  का  रात  दिन  खुले  आम  दुरुपयोग

 हो  रहा  है  ।  जब  तक  इस  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  और  दक्षता  नहीं  बढ़ाई  तब  तक  अर्थ
 ब्यवस्था  में  सुधार  कंसे  होगा  ?  हमने  सरकारी  क्षेत्र  में  हजारों  करोड़  रुपए  खं  किए  हैं  और  यदि
 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  प्रबन्धक  बिना  किसी  उत्तरदायित्व  के  तरह  रहेंगे  तो  स्थति
 ओर  खराब  होगी  ।  इसलिए  मैं  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  को  कारगर  बनाने  के  लिए  कठोर  कार्यवाही
 किए  जाने  पर  बल  देता  हूं  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  ही  हैं  हमारी  अर्थव्यवस्था  में  ऊर्जा  सबसे  महत्वपूर्ण  आधारभूत
 पहलू  है  ।  यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  उन्नति  की  कूजी  किन्तु  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  हमारा
 निर्भरता  का  कार्यक्रम  सातवीं  योजना  का  एक  लक्ष्य  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करना

 है  लेकिन  क्या  हम  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  पाएंगे  ?  निश्चित  रूप  से  इस  योजनावच्चि.के  अन्त
 तक  लगभग  10,000  मेगाबाट  बिजली  की  कमी  यह  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  बारे  में  मेरी  गम्भीर
 आपत्तियां  हैं  ।  कई  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  बिजली  को  कमी  नि:सन्देह  ही  उड़ीसा  हर
 क्षेत्र  में  एक  गरीब  राज्य  है  ।  यह  आगे  बढ़ने  की  कोशिश  कर  रहा  प्रगति  करने  की  कोशिश  कर

 रहां  है  किन्तु  वहां  बिजली  का  उत्पादन  50  प्रतिशत  से  कम  होता  वहां  लगभग  700  मे०  वा०
 से  800  मे०  वा०  ब्जिली  की  आवश्यक्षता  है  किन्तु  वहां  केवल  250  मे०  बा०  अथवा  300  मेगावाट
 बिजली  पैदा  हो  रही  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  यद्यवि  उड़ीसा  के  सदस्य  इस  बात  को
 बार  सरकार  को  जानकारोी  में  लाते  रहते  हैं  किन्तु  उड़ोसा  में  विद्युत  क्षेत्र  में  इस  दयनीय  स्थिति  को

 सुधारने  हेतु  अब  तक  कोई  गम्भीर  उपाय  नहीं  किए  गंए  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 वित्त  मन्त्री  महोदय  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  में  बिजली  उत्पन्त  करने
 की  काफी  गुंजाइश  है  ।

 वहां  दो  ताप  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  एक  उच्च  ताप  बिजली  संयंत्र
 ताल्चर  जिसे  पर्यावरण  के  थोथे  आधार  पर  अनावश्यक  रूप  से  रोका  हुआ  है  और  दूसरा  ताप
 बिजली  संयंत्र  इब  घाटी  में  तथा  ताल्चर  उच्च  ताप  बिजली  संयंत्र  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता

 268



 8  1908  )  वित्त  1986

 मांगी  गई  है  और  इब  ताप  बिजली  संयंत्र  के  लिए  विदेशी  सरकारों  से  धन  प्राप्त  करमे  लिए
 चीत  चल  रही  इस  ताप  बिजलो  संयंत्र  को  स्थापना  में  मदद  करने  के  लिए  इटलौ  आदि  देश  आगे

 आ  रहे  हैं  ।  तकनीकी  पेचीदगियां  रास्ते  में  नहीं  भानी  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  आग्रह  करूंगा
 कि  वे  पूरी  सहानुभूति  से  इन  बातों  को  अन्तिम  रूप  दें  ताकि  ये  दोनों  परियोजनायें  सातवीं  योजना  में
 स्थापित  हो  सके  ।

 ह

 इसके  जैसा  कि  आपको  विदित  हमारी  योजमा  के  उद्दे श्य और  लक्ष्य  सामाजिक
 न्याय  तथा  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करते  हुए  देश  की  प्रगति  करना  आप  जानते  हैं  यह
 जनक  बात  है  कि  योजना  के  बाद  योजना  बना  कर  हमारी  योजनाओं  की  तरक्की  के  साथ-साथ  क्षेत्रीय

 असन्तुलन  कम  होने  के  बजाय  बढ़ा  ही  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  धाहुंगा
 कि  वे  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  इस  पहलू  की  ओर  ध्यान  दें  कि  क्षेत्रीय  असस्तुलन  को  कंसे  कम  क्षिया
 जा  सकता  गरीबी-निवारण  योजनाओं  के  सम्बन्ध  जिन  पर  हम  अधिक  ध्यान  दे  रहे  इसके

 लिए  पिछले  वर्ष  के  आबंटन  की  तुलना  में  इस  आबंटन  में  66  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  मैं  सरकार

 को  गरीबी  हटाने  और  समाज  के  दलित  वर्ग  के  लोगों  की  पीड़ा  को  कम  करने  में  सरकार  की  रुचि  के

 लिए  उसे  बधाई  देता  लेकिन  उनके  कार्यक्रम  ठीक  से  कार्यान्वित  नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  उनमें

 काफी  कुछ  सुधार  की  युंजाइश  रह  जाती  है  ।  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  घन  बर्बाद  हो  रहा  जब

 तक  इन  पर  उचित  निगरानी  नहीं  रखी  जाएगी  तब  तक  ये  कार्यक्रम  अपेक्षित  परिणाम  कंसे  प्राप्त  कर

 सकते  हैं  ?  इस  बात  को  देखना  चाहिए  ।  एक  बात  यह  भी  है  कि  जब  तब  मद्य  निषेध  लागू  नहीं  किया

 मैं  समझता  हूं  तब  तक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  क्योंकि  अधिकांश  धन  शराब  की  दुकानों  में

 चला  जाता  इस  पर  गम्भी  रतापूवंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  यह  कह  कर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  कि  ही  राकुण्ड  बांध  परियोजना  प्रमुख  नदी:घाटी

 परियोजनाओं  में  एक  है  और  यह  अत्यन्त  चित्ता  का  विषय  है  कि  इसमें  कई  दरारें  पड़  गई  इसकी

 मरम्मत  आदि  के  लिए  उन्हें  7  करोड़  रुपए  की  जरूरत  यह  राशि  उन्हें  नहीं  दी  गई  बाद  में

 श्रीलंका  में  और  कुछ  वर्ष  पूर्व  गुजरात  में  मोर्बी  में  क्‍या  हुआ  था  ?  इन  दोनों  स्थानों  पर  बांध  टूट  गए
 थे  और  उससे  भयंकर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  इस  बात  को  भूलना  नहीं  चाहिए  ओर  ही  राकुण्ड
 बांध  तथा  नहर  व्यबस्था  की  मरम्मत  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  बिघेयक  का  समभ्रंन.करता  हूं  और  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍त्री.जी  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इन  पहलुओं  की  ओर  ध्यान  इस  सम्बन्ध  में  व्यावहारिक  ओर

 पूर्ण  इष्टिकोण  अपनाया  जाना  चाहिए  |

 |

 थी  सो ०  जंगा  :  सभापति  मैं  तो  किसान  का  लड़का  टेक्सेशन

 के  बारे  में  ज्यादा  नहीं  जानता  फिर  भी  कुछ  बातें  मैं  माततीय  वित्त  मन्‍्त्री  के  सामने  रखता  चाहता

 हमारे  यहां  एक  ए०  पी०  रैयान्स  इण्डस्ट्री  खोली  गई  है  ।  वह  जंगल  को  काट  कर  तागा  बच्ताते  हैं  ।

 हमारे  यहां  भारत  देश  में  कपास  की  कमी  नहीं  फिर  भी  हम  लकड़ी  को  काट  कर  तागा  बताना

 चांहते  यह  हमारी  इण्डस्ट्रियल  पालिसी  हमारे  यहां  ग्रेन  पल्प  बहुत  काफ़ी  फिर  भी  हम

 बाहर  से  मंगाते  हैं  और  इस  कारण  ए०  पी०  रेयान्स  क्लोज  हो  गया  ।  उससें  आन्प्र  प्रदेश  सरकार  का

 कितने  पैसे  का  नुकसान  हुआ  ?  45  करोड़  रुपए  का  नुकसान  हो  फिर  आपके  आने  के
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 राजीक  गांधी  जी  की  पालिती  के  आप  लोगों  ने  मुझे  जो  उत्तर  दिया  है  उत्त  में  साफ  बतलाया ह

 ] छ

 यह  15  1986  को  बताया  गया  था  :

 ने  बताया  है  कि  इसको  30  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  45  करोड़

 रुपए  का  घाटा  हुआ  है  |ਂ

 यह  क्यों  .?  यहां  जो  ग्रेन  पल्प  उपलब्ध  था  उनका  भाव  पहले  13  सौ  रुपए  टन  था  और  उसके

 इम्पोर्ट  फ्री  पालिसी  जो  उसके  तहत  जिस  वक्‍त  रोयान  ग्रेन  पलप  बाहर  से  मंगाना  शुरू  किया

 तो  उसके  कारण  उसको  बिलकुल  एग्जम्पशन  दिया  इम्पोर्ट  के  जिस  कारण  उसको

 600-700  में  बेचना  तो  एक  तो  आपका  पंसा  गया  और  आपका  भी  नहीं
 बिका  ।  यह  किसके  कारण  आपकी  सरकार  की  नीति  के  कारण  हुआ  हमारी  सरकार

 की  नोति  के  कारण  अपना  जंगल  जाता  पैसा  जाता  है  और  मजदूर  जो  घर  में

 बैठते  हैं  उनकी  तनख्वाह  देनी  पड़ती  एजिटेशन  करते  इस  पालिसी  से  35  सालों  में  आप

 भारत  देश  को  इस  स्थिति  में  ल ेआए  आज  आप  भी  पब्लिक  अण्डरटेकिंग  में  चले

 वहां  पर  आपको  नुकसान  ही  क्‍या  कारण  है  ?  जेसा  अभो  मेरे  मित्र  बता  रहे  थे  कि  वहां  पर

 डायरेक्टर  को  जितनी  अच्छी  कार  मिलती  है  उतनी  अच्छी  कार  मिनिस्टर  को  भी  नहीं  मिलती

 जितना  खर्चा  वहां  पर  मैनेजिंग  डायरेक्टर  करता  है  वह  आप  भी  नहीं  करते  उनका  एक

 बाबू  भो  प्लेन  में  जाता  इसलिए  वहां  पर  नुकसान  होता  इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि  जितनी  भी

 पब्लिक  अण्ड  रटेकग्ज  हैं  उनकी  अच्छी  तरह  से  लाभ  में  ज्ञाना  चाहिए  ।  जो  सीक़ेट  चीजों  को

 मेन्युफक्टर  करने  की  आवश्यकता  होती  है  वह  तो  हमें  करना  ही  होगा  लेकिन  जो  दूसरी  चीजें  हैं
 उनको  मैन्युफेक्चर  करने  का  काम  हम  दूसरों  को  दे  सकते  हैं  ।

 एम०  आर०  टी०  सी०  ऐक्ट  के  तहत  जितनी  वस्तुएं  आती  मैं  मन्‍्त्री  जी  को  बताना  चाहूंगा
 वे  जरा  गौर  से  सुनें  पान-डिब्बा  बेचने  वालों  को  अरेस्ट  किया  जा  रहा  क्‍या  कारण

 सिग्रेट  की  डिब्बी  पर  उनको  एक  पैसा  भी  नहीं  मिलता  वह  चाहे  वजीर  सुल्तान  कम्पनी  हो
 या  कोई  भी  दूसरी  सिग्रेट  मेन्‍्युफैक्चरिंग  कम्पनी  हो  या  कालगेट  पेस्ट  बनाने  वाली  कम्पनी  हो  वे

 अपनी  मोनोपोली  चलाते  डीलरशिप  दूसरों  को  नहीं  देते  हैं  बोर  कमीशन  भी  नहीं  देते  अगर

 कोई  पान  डिब्बे  वाला  होटल  में  बेचता  है  तो  वह  भी  दो  पैसे  ज्यादा  लेता  है लेकिन  एम०  आर०  टी०

 पी०  ऐब्ट  के  अन्तर्गत  जितनी  भी  वस्तुएं  हैं  उसमें  उसको  कोई  मुनाफा  नहीं  मिलता  कोई  डीलर

 अगर  मैन्युफंक्चर  करके  अपने  डिब्बे  में  रखकर  बेचता  है  तो  एक-दो  पैसे  मुंनाफा  लेगा  ही  |  बगेर

 सिग्रेट  के  पान  भी  नहीं  बिकता  आपके  जो  वेट्स  ऐड  मेजसे  वाले  हैं  वे  जाकर  उतको  भरेस्ट  कर

 रहे  उनका  हैरसमेन्ट  कर  रहे  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि एम०  आर०  टी०  पी०  में  जितने

 फैब्च रस  हैं  उनके  ऊपर  भी  आप  नजर  डालिए  |  मैं  चाहता  हूं  छोटे  उद्योगों  में  जो  चीजें  तैयार  होती

 हैं  उनको  बनाने  की  अनुमति  मीडयम  स्केल  इण्डस्ट्रोज  वालों  को  नहीं  देनो  चाहिए  ।  ओर  मीडियम

 स्केल  इण्डस्ट्रीज  में  जो  चीजें  तैयार  होती  हैं  उनको  बनाने  की  अनुमति  हेवी  इण्डस्ट्री  वालों  को  नहीं

 मिलती  चाहिए  ।  उनको  इन  चोजों  को  बनाने  के  लाइसेन्स  नहीं  दिए  जाने  चाहिए  ।  आज  हम  देखते  हैं
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 कि  ब्रिटेनिया  वाले  बिस्कुट  बनते  हैं  लेकिन  काटेज  इण्डस्ट्रीज  में  भो  बिस्कुट  बन्‌  रहे  हैं  ।  हिन्दुस्तान
 लीवर  लाइफव्वाय  साबुन  बनाता  है  तो  गांवों  में  भी  साबुत  बन  रहा  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि
 छोटे  उद्योगों  में  जो  वस्तुएं  बन  सकती  हैं  उनको  बनाने  के  लाइसेन्स  मीडियम  और  ला  स्केल  इण्डस्ट्रो
 वालों  को  नहीं  दिए  जाते

 जहां  तक  एक्साइज  ड्यूटी  की  बात  है  आप  साल  में  अक्सर  एक्साइज  ड्यूटी  में  एग्जेम्शन  देते

 रहते  इसके  बारे  में  पी०  ए०  सी०  कमेटी  ने  एक  रूल्स  कमेटी  बनाने  का  सुझाव  दिया  जितने
 भी  आम  एणग्जेम्शन  दे  रहे  हैं  वह  गवनंमेन्ट  के  हाथ  में  ही  रहता  2।  अगर  कोई  एक्साइज  ड्यूटी  बगरह
 आप  डालते  हैं  तो  वह  पालमेन्ट  में  आता  है  लेकिन  जब  एक्साइज  ड्यूटी  वरगरह  में  आप  एग्जेम्शन  देते

 हैं  तो  नीचे  से  सरकारी  बाबू  जो  फाइल  भेज  देता  मिनिस्टर  साहब  उसपर  दस्तखत  कर  देते  हैं  ओर

 प्रकार  एक  दस्तखत  से  हो  कई  करोड़  का  एग्जेम्शन  मिल  जाता  इसीलिए  पी०  ए०  सी०  ने

 रेक्मेन्ड  किया  एक  पालंमेन्टरी  कमेटी  बनानी  चाहिए  जो  कि  इस  बात  को  देख  सके  कि  किस-किस
 पर  एग्जेम्शन  देना  चाहिए  ।  इस  सुझाव  पर  विचार  करने  के  लिए  भी  मैं  मन्त्री  जी  से  कहूंगा  ।

 साथ  ही  साथ  एक  बात  और  बताना  चाहूंगा  ।  इस  सदन  में  बहुत  से  किसान  हैं  ।
 मिरचो--इन  चोजों  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  पालिसी  बनानी  हर  बार  हमको  आपके

 डोर  पर  धरना  देना  पड़  रहा  भीख  मांगनी  पड़  रहो  जिस  किसान  ने  जूट  पैदा  किया  है  वह
 आज  मर  रहा  है|  आपने  सौ-दो  सौ  रुपए  टन  ज्यादा  बढ़ाया  होगा  और  उमको  कम  करने  के  लिए  अब
 आपने  प्लास्टिक  के ऊपर  एक्‍्साइज  ड्यूटी  बढ़ा  दिया  ।  इसके  कारण  आई०  डी०  वो०  आई०  लाख  में

 जाता  है  |  कर्जा  प॑ंसा  लेकर  काम  किया  लेकिन  अब  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेन्ट  बक  घाटे  में  जाएगा  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जो  चीज  एग्रीकल्चर  प्रोडक्शन  में  तैयार  होती  है  उसके  लिए  आप

 किसी  मैन-मेड  फंबरिक  में  लाइसेंस  मत  दीजिए  नहीं  तो  उसका  नतीजा  यहो  होगा  जैसे  कि आज  कपास

 को  250  रुपए  में  कोई  पूछते  वाला  नहीं  अभी  मैंने  घर  जाकर  देखा  किसान  हमारे  सामने  कपास

 लाकर  रखें  और  कहा  कि  हम  इसको  आग  लगाने  वाले  हैं  क्योंकि  कोई  भी  इसको  पूछने  वाला  नहीं
 250  रुपए  क्विटल  का  भाव  मिल  रहा  कॉटन  का  रपोरेशन  परचेज  करने  के  लिए  तैयार  नहों  है  ।
 मैं  आपको  बताता  पिछले  तीन  महीनों  में  175  करोड़  रुपए  का  कपास  जला  दिया  गया  है|  कॉटन

 कारपोरेशन  वालों  ने  जला  दिया  क्‍योंकि  इन्शोरेंस  कम्पनी  उनको  पैसा  देती  यह  स्थिति  औरंगल
 में  पैदा  इसलिए  मैं  कहता  हूँ  कि  चाहे  जूट  चाहे  कपास  चाहे  मिर्च  इसके  लिए  आपको

 परमानेण्ट  पॉलिसी  बनानी  चाहिए  ।  देश  के  उत्पादन  को  देखते  हुए  हमें  कितना  बाहर  से  मंगाना

 इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  आपके  भरोसे  पर  ही  किसान  पागल  बनता  है  |  अभी  हम  शूगर  बाहर
 से  मंगा  रहे  चीनी  के  साथ  और  भी  चोजें  मंगा  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  चीनी  बाहर  से  मंगाने  में

 जितना  पैसा  खर्च  होता  यदि  आप  उसको  लाभ  यहां  के  किसानों  को  उनको  प्रोत्साहन  तो

 देश  के  किसानों  का  लाभ  होगा  |  लेकिन  आप  ऐसा  करने  वाले  नहीं  हैं  ।  यदि  यही  स्थिति  चलेगी  तो

 एक  दिन  गेहूं  की  भी  यही  स्थिति  आने  वालो  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  एग्रीकल्चर

 प्रोडक्शन  के  लिए  आप  एक  परमानेन्ट  नीति  ताकि  किसानों  को  लाभ  किसानों  को  लाभ

 नहीं  होगा  तो  वे  घरना  देते  पालियामेंट  के  बाहर  आकर  घरना  देते  इन  सब  चीजों  को  रोकने  के

 लिए  आपको  किसानों  को  लाभ  देना  चाहिए  ।

 इतना  कहते  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने

 मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 271



 विस  1986  28  1986

 थ्री  राम  सिह  यांवव  :  सभापति  भाननोय  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  सदन
 में  जो  वतंमान  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत  किया  मैं  उतका  समर्थन  केरता  हूं  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 में  जो  दोधकालोन  स्थिर  वित्त  राष्ट्रीय  मीति  का  निर्धारण  किया  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद
 देता  इसके  साथ  हो  आने  वाले  समय  में  कर-निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष  एवं  अंग्र(यक्ष  कर
 के  सम्बन्ध  ओद्योगिक  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  जो आपने  नियम  और  उप-नियम  एवं  नोति  का
 निर्धारण  किया  वह  अपने  आप  में  राष्ट्रीय  वित्त  नीति  को  आगे  चलकर  के  एक  समथंन  देगा  और
 उसमें  रिथिरता

 |

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी
 की

 जो  कल्पना  वह  यह  है  कि  देश  में  आय  के  स्रोत  सतत  गंति
 से  और  निरन्तर  गति  से  पेदा  हो  और  आने  वाले  समय  में  हमारे  केरद्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों
 के  रेवेन्यू  रिसोट्स  अपने  आप  एक  प्रकार  से  निर्धारित  हो  सके  ओर  उनमें  किसी  प्रकार  अपेक्षित  रूप
 से  कम-व-पेश  न  हो  सके  ।  मैं  यहां  पर  जो  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  छूटें  दो  विशेष  रूप  से  इस
 विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  जो  उन्होंने  दो  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  वे  छोटे
 मध्यम  वर्ग  और  उद्योग  में  लगे  हुए  जो  लोग  खास  तोर  से  मध्यम  वर्ग  समाज  का  जो  तबका
 उससे  उनको  विशेष  रूप  से  लाभ  दिया  उससे  सारा  समाज  आपकी  तारीफ  करता  इन  छूटों
 को  देने  में  जो आपका  दृष्टिकोण  रहा  वह  राष्ट्र  के  हित  में  ह ैऔर  समाज  के  हित  में  माननोय॑
 वित्त  मंत्री  जो  ने  एक  निश्चित  प्रणाली  राष्ट्र  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  की  घोषणा  की  यह  आपने

 बहुत  हो  अच्छा  कदम  उठाया  इससे  निश्चित  रूप  से  राष्ट्‌  का  प्रत्येक  नागरिक  यह  जान  सकेगा

 कि  उसको  कितना  कर  देना  यह  दीघंकालीन  कर  नीति  अपने  आप  मे  प्रशसनीय  नीति  इस  के
 साथ  हो  मैं  एक  दूसरी  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  और  आपकी  जो
 स्थानीय  निकाय  संस्थाएं  उन  पर  कितना  «रचा  होता  यदि  आप  दीघंकालीन  रूप  से  निश्चित
 कर  तो  आपको  आपकी  इस  वित्त  नीति  में  एक  प्रकार  से  सहयोग  मिलेगा  मैं  मौजूदा  बजट  को

 पढ़  रहा  था  ।  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  का  खब  52,800  करोड़  रुपए  का  है  और  यह  अपने  आप  में

 कुल  राष्ट्रीय  आय  का  25  प्रतिशत  है  और  यदि  इसमें  राज्य  सरकार  के  व्यय  और  स्थानीय  निकायों

 म्यूनिसिपेलिटोज  और  महापौर  आदि  के  खर्च  को  जोड़  दिया  तो  करीब  30  और  40  प्रतिशत

 हो  जाता  है  ।  इतना  अधिक  30,  40  प्रतिशत  खर्चा  केवल  एडमिनिस्ट्रेटिव  खर्चे  के तौर  पर
 खजं  तो  इसके  बारे  में  गम्भीरता  से  सोबना  चाहिए  और  इसके  बारे  में  एक  नोति  निर्धारित
 करके  हस  खर्चे  को  कम  किया  जाना  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  जो  आपने  अपने  बजट
 भाषण  के  भाग  पृष्ठ  34  पर  क्रम  संख्या  127  में  यह  बात  कही  है

 अगला  प्रस्ताव  खाद्य  तेलों  के  अधिक  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  आरे
 में  है  ।!

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  जों  खाद्य  तेलों  के  सम्बन्ध  में  और  शुगर  के  सम्बन्ध  में
 इतना  रुपया  विदेशी  मुद्रा  का  खच॑  करते  हैं  और  आज  भी  बाहर  से  मंगा  रहे  इसको  कम
 करना  चाहिए  ।  अभी  जो  आपने  घोषणा  की  है  और  सरसों  के  तेल  के  ऊपर  1500  उपए  एक्साइज
 ड्यूटी  जो  उसको  आपने  750  रुपए  कर  इससे  किसानों  को  बहुत  बड़ा  प्रोत्साहन  मिला
 है  ओर  बाजार  मूल्य  में  इससे  जो  30  रुपए  क्विटल  भाव  में  बढ़ोतरी  हुई  है  इन्हीं  दिनों  आपकी  इस
 घोषणा  के  सीधे  किसान  को  इन्सेंटिव  मिलता  मैं  चाहता  हूं  कि  कृषि  जिसों  के  बारे

 में  आपको  निश्चित  रूप  से  एक  दीघंकालीन  मूल्य  नीति  निर्धारित  कर  देनी  चाहिए  कि  इनका  इतना
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 मुल्य  देंगे  और  किसानों  को  यह  आश्वासन  हो  जाए  कि  आने  बाले  पांच  सालों  में  सरसों  या  दूसरे  जो

 आयलसीड्स  उनका  इतना  मूल्य  तो  वह  निश्चित  रूप  से  उनको  पैदा  करेगा  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  अभी  कामर्स  मिनिस्टर  साहब  ने  यह  घोषणा

 की  है  कि  हम  अपनी  कंश  कम्पेसेटरी  सपोर्ट  की  जो  नीति  उसको  हैंडीक्राफ्ट  और  एग्रीकल्वर

 सेक्टर  के  ऊपर  भी  लागू
 '  '  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  श्री  शिव  शंकर

 जी  ने  जो  सदन  में  1  अप्रेल  को  घोषणा  की  है  कि  केश  कम्पेंसेटरी  सपोर्ट  की  जो  स्कीम  इसको

 हैंडीक्राफ्ट  और  एग्रीकल्चर  सेक्टर  के  ऊपर  लागू  किया  निश्चित  रूप  से  आप  इसको  देखें

 और  देखकर  धोषणा  करें  कि  किन-किन  जिसों  पर  उसका  लाभ  मिलेगा  ।  इंसको  आप  देखें  और  साथ

 ही  साथ  जो  किसान  पेंदा  करता  जिसको  केश  क्रोप  कहते  हैं  जैसे  आलू  शुगर  है  ओर  इसके

 साथ-साथ  प्याज  जो  मेरे  इल!के  में  पैदा  होती  अलवर  में  और  गुजरात  में  भी  पैदा  की  जाती

 केला  है  और  दक्षिण  के  लोग  छोटी  इलाइची  पंदा  करते  हैं  और  अदरक  पैदा  करते

 जो  पैदा  होने  के  करोब  दो  महीने  बाद  खराब  हो  जाती  इन  सबको  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  आप

 क्या  ्यवस्था  कर  रहे  हैं  |  एक्मपोर्ट  के  ऊपर  भी  क्या  आप  केश  कम्पेंसेटरी  प्राइस  देने  की  व्यवस्था

 करेंगे  ।
 ह

 इसके  साथ  हो  साथ  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  इम्पोर्ट  और  एव्सपोर्ट  का  जो  गंप

 वह  करीब  7  हजार  करोड़  रुपए  का  है  और  इस  साल  में  गंप  ज्यादा  हुआ  है  ।  इस  साल  आपका

 इम्पोर्ट  जो  वह  20  प्रतिशत  बढ़ा  इसके  ऊपर  क्या  आप  अपना  नियन्त्रण  कायम  करेंगे  ।  जब

 तक  हमारा  इम्पोर्ट  सहो  नहीं  तब  तक  देश  की  अधेव्यवस्था  पर  पूरी  तरह  से  नियन्त्रण  नहीं  हो

 सकेगा  ।

 एक  बात  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  पार्टी  की समाजवादी  नीति  को  देखते

 आपने  जो  इस्टेट  ड्यूटी  से  बिल्कुल  मुक्त  कर  दिया  उसको  फिर  से  लागू  करें  क्योंकि  इससे  जो

 ब्लेक  मनी  का  जेनरेशन  वह  रुकेगा  ।  ब्लैक  मनी  का  जेतरेशन  इसलिए  रुकेगा  कि  आदमी  जो

 जायदाद  छोड़ता  वह  कम  से  कम  आपके  एकाऊन्ट्स  में  आपके  कागजों  में  आएगी  और

 रिकार्ड  में  आएगी  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका

 दिया  ।  मिनिस्टर  साहब  बहुत  ईमानदारी  और  सच्चाई  के  साथ  राष्ट्र  के  हित  में  यह  बजट  लाए  हैं

 ओर  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मैंने  जो  सुझाव  दिए  उन  पर  वे  विचार  करेंगे  ।

 ]

 *शो  जी०  एस०  धिजयराघवन  :  सभ्तापति  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन

 करता  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  उत्पाद  शुल्क  में

 और  रियायतें  दी  हैं  ।

 भारत  की  अधंय्यबस्था  की  रीढ़  की  हड्डी  यद्यपि  पिछले  एक  दक्षक  में

 कृषि  उत्पादन  काफी  अधिक  बढ़ा  है  किन्तु  देश  में  इसकी  प्रति  हैक्टेयर  पैदावार  बहुत  कम  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  वर्ष  1983  में  गेहूं  की  प्रति  हैक्टेयर  पैदावार  1848  किलोग्राम  थी  जबकि  इसका

 विश्व  औसत  2144  किलोग्राम  उसी  वर्ष  में  आयरलंण्ड  का  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  7292

 मूलतः  मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 किलोग्राम  था  ।  इस  प्रकार  भारत  ने  गेहूं  उत्पादक  देशों  में  स्थान  प्राप्त  किया  इंप्ती  तरह
 चावल  के  उत्पादन  में  भारत  का  स्थान  रहा  ।  भारत  में  वर्ष  1983-84  में  चावल  की  प्रति

 हैक्टेयर  पेंदावार  2025  किलोग्राम  थी  जबकि  विश्व  औसत  3004  किलोग्राब  दक्षिण  कोरिया

 ने  शी  स्थान  प्राप्त  करके  प्रति  हैक्टेयर  6364  किलोग्राम  पैदावार  थी  ।  इन  आंकड़ों  से  पता  चलता

 है  कि  भारत  प्रति  हैबटेपर  पैदावार  में  अन्य  देशों  से  काफी  पीछे  अतः  देश  में  प्रति  हैक्टेयर
 वैदावार  बढ़ाने  और  भारत  को  उन  जिनकी  खाद्यान्तों  मे ंअधिक  से  अधिक  उत्पादकता  के

 समतुल्य  लाने  हेतु  आवश्यक  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मेरे  राज्य  केरल  के  सम्मुख  आ  रही  कुछ  समस्याओं  के  बारे  में  कहना

 चाहता  हूं  ।  जैसा  कि  आपको  मालूम  ही  है  केरल  औद्योगिक  दुष्टि  से  पिछड़ा  राज्य  है  ओर  वहां
 केन्द्रीय  सहायता  ण्य  है  ।  केन्द्र  को  केरल  के  औद्योगीकरण  के  लिए  केरल  में  पूंजी  निवेश  बढ़ाने  हेतु
 तत्काल  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 इस  सन्दभ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  केरल  में  एच०  एम०  टीं०  यूनिट  का  विस्तार
 '

 किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  मालूम  हुआ  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  का  सातवीं  योजना  के  दौरान

 अपनो  यूनिटों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  कलमसेरी

 स्थित  एच०  एम०  टी०  की  यूनिट  के  विस्तार  कार्य  में  तेजी  इसी  प्रकार  पालघाट  स्थित

 इण्डिया  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीन  के  यूनिट  का  विस्तार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  यह  यूनिट
 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  और  टेलीफोन  उपकरणों  का  विनिर्माण  कर  सके  |  यह  अवश्य  किया  जाना

 चाहिए  ।  श्रोमान  केरल  में  कभी  भी  रक्षा  उत्पादन  की  कोई  यूनिट  स्थापित  नहीं  की  गई  ।  केरल

 सरकार  द्वारा  यह  मांग  की  गई  है  कि  केरल  राज्य  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कम-से-कम

 एक  रक्षा  उत्पादन  यूनिट  स्थापित  को  जाए  ।  में  समझ्षता  हूं  कि  रक्षा  मन्त्रालय  का  इस  योजना  अवधि

 के  दौरान  कुछ  आयुध  फेक्टरियां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मेरा  सरकार  से  थह  अनुरोध  है  कि

 वह  यह  देखे  कि  एक  इस  प्रकार  का  यूनिट  केरल  में  भी  स्थापित  किया  सरकार  ने  सातवों

 योजना  के  दोरान  रेल  सवारी  डिब्बों  की  एक  विशाल  फंक्टरी  स्थापित  करने  का  भी  निर्णय  लिया
 केरल  सरकार  नें  मांग  की  है  कि  एक  रेल  सवारी  डिब्बा  फंक्टरो  केरल  राज्य  में  स्थापित  की

 जाए  ।  मेरा  मानतीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  मांग  पर  गम्भोरतापूर्वक  विचार  करें  और

 केरल  में  पालघाट  में  इस  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिए  कायंवाहो

 सातवीं  योजना  में  केरल  के  तटबर्ती  क्षेत्र  में  एक  अपतटोय  तेल  गवेषण  कारखाना

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव  किन्दु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  गया  मेरा

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  कार्य  को  शीघ्र  शुरू  करने  के  लिए  आवश्यक  घनराशि  आबंटित

 करे  ।

 केरल  का  पालघाट  जिला  अभूतपूर्व  सूखे  से  ग्रस्त  अधिकांश  ताल्‍्लुके  सूखा  ग्रस्त
 स्थिति  इतनी  गम्भीर  है  कि  कई  स्थानों  में  तो  पेय  जल  की  भी  अत्यधिक  कमी  है  ।  फसलों  को

 बहुत  हानि  हुई  है  और  लोग  अपनी  जीविका  के  इस  एकमात्र  साधन  से  भी  वंचित  हो  गए  हैं  ।  शुरू
 में  33  गांवों  को  सूखाग्रस्त  घोषित  किया  गया  था  और  अब  इनकी  संडया  91  हो  गई  है  ।  में  सरकार

 से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  जिन  किसानों  की  दूसरी  फसल  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई  उन्हें  नि:शुल्क
 उर्वरक  और  बीज  प्रदान  किए  जाए  ।  इसी  प्रकार  जिनकी  वाणिज्यिक  फसल  नष्ट  हो  गई  उन्हें
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 पर्याप्त  मात्रा  में  क्षतिपू्ति  की  राशि  दी  में  यह  मांग  भी  करता  हूं  कि  कृषि  मजदूरों  को  मुफ्त
 राशन  दिया  कुछ  जो  पालघाट  जिले  में  पिचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 छोड़  दी  गई  ।  उदाहरणार्थ  कुरियरकुट्री--कारापारा  जो  कि  पालघाट  के  सूखा  पीड़ित
 क्षेत्रों  मे ंखेतों  की  सिंचाई  के  लिए  अधूरी  पड़ी  है  ।  इस  परियोजना  को  शीघ्र  क्रियान्वित  किया

 जाना  चाहिए  ।  में  सरकार  से  यह  अनुरोध  भी  करना  चाहूंगा  कि  किसानों  को  राहत  देने  के  लिए  कृषि

 ऋणों  पर  स्थगन  की  सुविधा  देने  की  घोषणा  की

 पालघाट  में  सूद्चा  निवारण  सम्बन्धी  उपायों  के  लिए  आबंटित  की  गई  घनराशि  बहुत
 अपर्याप्त  10.8  करोड़  रुपए  की  मांग  की  गई  थी  किन्तु  केवल  76  लाख  रुपए  ही  दिए  गए  हैं  ।

 वहां  व्याप्त  सूखे  की  गम्भीर  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  अतः  मेरा  सरकार

 से  अनुरोध  है  कि  वह  केरल  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  पूरी  धनराशि  जारी  करे  |

 में  अनेक  बार  इस  सभा  में  यह  मांग  कर  चुका  हूं  कि पालघाट  की  स्थिति  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  वहां  एक  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  भेजा  जाए  ओर  वहां  के  लोगों  को  सहायता  प्रदान  करने

 के  लिए  आवश्यक  उपाय  किए  जाएं  ।  में  अपनी  इस  मांग  को  दोहराता  हूं  ।  एक  अध्ययन  दल  वहां
 शीघ्र  भेजा  जाये  और  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जाये  |  में  आशा  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस

 सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  कदम  उठाएंगी  ।  में  इस  विधेयक  का  समर्थत  करते  हुए  अपने  भाषण

 को  समाप्त  करता  हूं  ।

 बित्त  मंत्री  विदवनाथ  प्रताप  महोदय  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  गई

 टिप्पणियों  और  उनके  महत्वपूर्ण  सुझावों  के  लिए  उनका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  में  इस  समर्थन  के

 विशेषकर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  पक्ष  में  किए  गए  कर  अपवंचन  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  की

 गई  कड़ी  कार्यवाही  और  हमारे  द्वारा  अपनाई  गई  खुली  बजट  की  प्रणाली  के  समर्थन  के  लिए  उन्तका

 धन्यवाद  करता  समस्त  सभा  द्वारा  दिए  गए  समर्थंत  से  में  बहुत  प्रोत्साहित  हुआ  हूं  ।  इससे  मुझे

 वर्ष  भर  यह  शक्ति  मिलती  रहेगी  कि  में  इन  नीतियों  को  जारी  रखूं  और  इन्हें  क्रियान्वित  करता  रहूं  ।

 में  इसके  लिए  सभा  का  आभारो  मेंने  आलोचनात्मक  टिप्पणियों  को  भी  बहुत  रुचिपूर्यक  सुना  है

 और  मैंने  उन्हें  सदृभावतापूवंक  लिया  है  और  वे  अच्छे  उद्द  श्य
 को  लेकर  की  गई

 क्री  सोमनाथ  चट्जों  :  वे  सदभावनापूर्वक  भी  की  गई

 भरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  में  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  वे  सदृभावनापूर्वंक  भी  को  गई  थीं  ।

 निस्सन्देह  हम  खुले  दिमाग  वाले  लोग  हम  इन  टिप्पणियों  में  जहां  भी  कोई  अच्छाई  पाते  हैं  उसे

 तत्काल  स्वीकार  कर  लेते  हैं  और  उनके  अनुसार  सुधार  कर  लेते

 जिस  आलोचना  का  कोई  ठोस  आधार  नहीं  होता  मैं  उस  पर  टिप्पणी  नहीं  करता

 अथवा  उसके  लिए  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  समय  ही  उसका  सही  उत्त

 होगा  ।

 क्री  सोमनाथ  चढर्जी  :  उन  आलोचनाओं  सही  उत्तर  होगा  जिनेका  आपके  पास  कोई  उत्तर

 नहीं  है  ।

 क्षी  बिद्बनाथ  प्रताप्र  समय  उत्तर  देगा  और  बहुत  शीघ्र  देगा  के  पास  इसका

 उत्तर  होगा  और  इसलिए  मैं  इनके  बारे  में  नहीं  कहूंगा  ।
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 मैं  विशेष  रूप  से  श्री  माधव  रेड्डी  जी  के  प्रति  आभारी  उन्होंने  खुली  बजट  प्रणाली

 के  सम्बन्ध  में  अधिकतम  समर्थन  दिया  वस्तुतः  इस  वर्ष  हमने  कुछ  रहस्यों  को  उजागर  करने  के  लिए

 सावधानी  पूर्वक  प्रयास  किया  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हम  पूरी  तरह  से  खुला  बजट  बनाने  बगे

 मेरा  विचार  है  कि  सरकार  का  कार्यकरण  यथासम्भव  सुस्पष्ट  होना  चाहिए  ।  ऐसे  में  जब  कि  संसाधन

 जनता  के  हैं  और  जनता  के  लिए  ही  जनता  के  संसाधनों  का  उपयोग  किया  जाना  तो
 सिवाय  उन

 मामलों  के  जहां  कि  बाजार  पर  खुले  बजट  का  अनिश्चित  प्रभाव  पड़  सकता  बोच  में  वित्त  मंत्रालय

 का  पर्दा  ठोक  नहीं  विवेक  कहता  है  कि  कुछ  गोपनीयता  अवश्य  होनी  चाहिए  किल्तु  अन्यथा  मैं  यह

 महसूस  करता  हूं  कि  ज्ञान  का  अधिकाधिक  आदान-प्रदान  होना  चाहिए  ।  इसका  उद्ूं श्य  केवल  यह

 नहीं  है  कि  लोग  वास्तविकता  को  जानें  बल्कि  यह  भी  है  कि  वे  साथ्थंक  तरीके  से  निर्णय  लेने  को  प्रक्रिया

 में  सक्तिय  रूप  से  भाग  ले  सकें  ।  वस्तुतः  बजट  रखे  जाने  के  बाद  चर्बाओं  और  अन्तरबवर्त्ती

 कार्यवाहियों  में  हमने  निश्चित  रूप  से  वस्तुतः  इसी  उद्दं  श्य  को  प्राप्त  किया  मैं  यह  महसूस  करता

 हूं  कि  जनता  में  झागीदारी  की  भावना  उसमें  केवल  भागीदारी  की  भावना  ही  नहों  बल्कि  वह

 यह  भी  महसूस  करती  है  कि  सरकार  के  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  करने  की  प्रक्रिया  में  उसका  भो

 दखल  है  ।

 निधन  ग्रामीण  रिक्शा  नगरपालिका  के  सफाई  रेलवे

 के  कुलियों  आदि  से  मेरी  अनेक  बार  बातचीत  हुई  उन्‍्हें.ने  पहली  बार  वित्त  मंत्रालय  में

 प्रवेश  मुझे  आपको  यह  अवश्य  बताना  चाहिए  कि  जब  हम  एक  साथ  बेठे  तो  मुझे  बहुत
 प्रसन्‍नता  हुई  ।  मुझे  अधिक  पूछताछ  नहीं  करनो  पड़ी  क्योंकि  उन्हें  पता  था  कि  वे  क्‍या  चाहत्ते  हैं  ओर

 उनकी  क्‍या  समस्‍या  है  |  उनकी  कुछ  समस्‍यायें  ऐसी  थीं  .  जिन्हें  व ेकई  बार  रख  चुके  थे  किन्तु  हमने

 उन  समस्याओं  के  बारे  में  सुना  भी  नहीं  था  ।  मुझे  यह  अवश्य  बताना  चाहिए  कि  उस  आपसी  बातचीत

 से  मुझे  बहुत  सी  जानकारियां  प्राप्त  हुई  ।  हमने  कुछ  परिवर्तन  भी  नगरपालिका
 के

 प्रतिनिधियों

 ने  कहा  कि  यदि  हम  और  कुछ  करना  तो  क्या  आप  हमें  ऋण  नहीं  देंगे  ?  उनका  प्रश्न  सारय्भितत

 थाई  आप  केवल  उसी  काय  के  लिए  ऋण  क्यों  दे  रहे  हैं  जो  मैं  कर  रहा  हूं  ।  मेरे  पास  कोई  उत्तर  न

 था  किन्तु  उसके  प्रश्न  का  उत्तर  भो  देना  था  ओर  तत्काल  हमने  कहा  कि  हम  औरों  के  लिए  भी  यह

 ब्यवस्था  करेंगे  ।  यदि  आप  ऐसा  चाहते  हैं  तो  हम  ऐसा

 इस  कार  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हमारी  देश  भर  में  आमने  सामने  बातचीत  हुई
 और  इस  पारस्परिक  बातचीत  का  परिणाम  यह  रहा  कि  अनेक  परिवतेंन  किए  जा  सके  और  ये  परिवतंन

 केवल  सरकार  की  ओर  से  ही  नहीं  किए  गए  मैं  आपको  यह  बता  दूं  कि  इसका  श्रेय  लघु  उद्योग

 क्षेत्र  और  उसके  प्रतिनिधियों  को  ''
 उन्होंने  भी  अपनी  स्थिति  में  परिवततंन  किया  ।  सभी  20  लाख

 से  अधिक  छूट  की  सीमा  की  मांग  कर  रहे  थे  ओर  उनका  कहना  था  कि  हमें  30  लाख  50  लाख

 रुपए  दो  और  एस  टी  आई  68  बना  रहना  चाहिए  और  उस  छूट  के  लिए  मैंने  बताया  कि  हमने  इस  देश  में

 एक  महत्वपूर्ण  सुधार  किया  हमने  समानोकरण  को  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यवस्था  के  अनुसार  उत्पाद

 सीमाशुल्क  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विश्लेषण  .  प्रणाली  शुरु  की  विश्व  में  बहुत  कम  देशों  ने  ऐसा  किया

 उन्होंने  इसी  प्रकार  पूर्ण  रूप  से  समानीकरण  किया  इसके  साथ  ही  विश्लेषण  प्रणाली  अथवा

 एस०  टी०  को  जारी  रखना  व्यर्थ  ही  मुर्दे  को  ढोने  के  समान  क्‍या  आप  यह  चाहते

 मुझे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लोगों  की  समझदारी  की  अवश्य  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।  उन्होंने  कहा  :

 जब  आप  यह  सुधार  कर  चुके  तो  हम  आपको  सहयोग  देंगेਂ  ओर  उन्होंने  हमसे  ऊंची  मांगें
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 को  और  15  लाख  रुपए  की  छूट  की  यह  सीमा  काफी  नहीं  यह  वित्त  मंऋालश  का  कोई  आदेश
 यह  निर्णय  संयुक्त  रूप  से  किया  गया  ।  यह  प्रमाणिक  नहीं  इसे  इसकी  स्वीकृति  ओर
 समर्थन  भी  प्राप्त  है और  जैसा  कि  धोषित  किया  गया  यह  उन  कतिपय  निर्णयों  से अधिक  महत्वपूर्ण
 है  जो  कि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  लिए  जाते  |  अब  मुझे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण  जानकारी
 और  उन  निर्णयों

 के  जानकारी  है  जो  हमारे  सामने  आये  इसलिए  उन्होंने  भी  अपनीਂ  मांगों  में
 परिवतंन  कर  दिया  ।  वे  किसो  मानदण्ड  का  पालन  नहीं  इसलिए  इस  अनुभव  के  बाद  हमने  भो

 यह  निर्णय  कर  है  कि  यदि  किसी  भी  व्यक्ति  के  पास  ऐसी  कोई  आम  समस्या  हो  जिसका  जनता
 के  समूचे  वर्ग  पर  प्रभाव  पड़ता  तो  उसके  लिए  हमारे  दरवाजे  3.30  बजे  म०  प०  से  4.30
 बजे  म०  प०  तक  खले  रहेंगे  ओर  वह  बिना  किसी  पूर्व  नियत  समय  के  मेरे  पास  आ  सकता  है  ।

 एक  सानमोीय  सदस्य  :  दरवाजे  का  अर्थ  आपके  आफिस  '''?

 थो  नारायण  चोबे  :  वहां  अनेक  दरधाजे  हैं  ।

 करी  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  निश्चय  ही  इसका  आशय  संसद  भवन  से  नहीं  में  निश्चित

 रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  इसका  आशय  उस  कमरे  से  नहीं  है  जिसमें  मैं  न  यदि  हथः  ऐसा
 कर  तो  मेरा  यह  निजी  विचार  है  कि  मुझे  श्रमिकों  ओर  अथंशास्त्रियों  से

 बजट  पूर्व  विचार  विमश  करने  के  लिए  इस  व्यवस्था  को  अपनाना  होगा  ।  क्‍यों  न  संसद  के  शरद

 कालोन  सनच्र  में  एक  दिन  की  अर्थात  बजट  पूर्व  चर्चा  की  जाये  ?  संसद  सदस्य  क्यों  नहीं  आकर

 इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त  करते  कि  आगामी  वर्ष  का  बजट  किस  प्रकार  का  हो  सकता  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  व्यावहारिक  किन्तु  निश्चित  रूप  से  मैं  इस  बात  का  स्वागत

 करूंगा  कि  हम  विचार  विमर्श  कर  सकें  ताकि  इस  महान  सभा  की  ओर  से  इसकी  प्रतिपुष्टि  हो  सके

 जिससे  मुझे  ऐसी  नीतियों  ओर  दिशा  को  तेयार  करने  के  लिए  शक्ति  मिलेगी  जिनको  हम  राजनींतिक

 देश  की  उच्चतम  राजनीतिक  संस्था  से  पहले  ही  प्रतिपुष्टि  करा  चुके  हैं  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  कया  आप  चर्जा  के  पश्चात  वाद-विवाद  होने  देंगे  ?

 क्री  विधवनाथ  प्रताप  सिह  :  इस  संसार  में  कोई  भी  स्वयं  में  पूर्ण  नहीं  ।  इसलिए  वाद-विवाद

 तो  सदा  ही  होता  रहेगा  ।

 को  नारायण  चोबे  :  कया  आपने  उन्हें  बुलाया  जिनके  साथ  आपने  परिपन्न  जारी  करके  अथवा

 भापने  उन्हें  किस  तन्त्र  द्वारा  आमन्त्रित  किया  ?

 करो  विव्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  बहुत  अधिक  क्षेत्रों  से  प्रति

 निधि  आये  यह  समर्थन  नहीं  था  अथवा  उस्त  किस्म  की  कोई  बात  नहीं  थी  भोर  उस  बारे  में

 कोई  शिकायत  भी  नहीं  की  गई  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  हमें  बिलकुल  भी  यह  पता  नहीं  चला  कि  आप  उनसे  मिल  रहे  यदि

 हमें  इसकीं  जानकारी  होती  तो  हम  अपने  लोगों  को  भी  भेजते  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  हमने  अमिक  प्रतिनिधियों  के साथ  अलग  से  यूनियन  के  मामलों

 के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  विचार  विमर्श  किया  ओर  हमने  एक  दूसरे  को  बात  को  सुना  और  उस

 बैठक  में  इस  किस्म  की  कोई  शिकायत  नहीं  आई  जिसमें  मैं  सभो  पार्टियों  के  श्रमिक  प्रतिनिधियों  से

 मिला  था  ।
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 ट्री  के०  एस०  राव  :  कया  आंप  बिचौलिया  चाहते

 श्रों  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बुद्धि  केवल  वित्त  मंत्री  या  लोगों  के

 एक  वर्ग  में  ही  नहीं  होतो है  ।
 '

 थ्रो  सेफुद्ीन  चोधरी  :  यह  जानकारी  तो  हमें  आज  मिलो  है  ।

 श्री  विध्यनाथ  प्रताप  सिह  :  हां  मैं  इसे  स्वीकार  करता  वह  एक  सही  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया

 है  क्योंकि  सामूहिक  बुद्धिमत्ता  स ेकाम  करना  लोकतंत्र  का  सार  है  ।

 एक  माननीय  सवस्य  :  कांग्रेस  पार्टी  सहित  ।

 शो  विध्वताथ  प्रताप  धिहू  :  एक  बुनियादी  बात  जिस  दिन  हम  सामूहिक  बुद्धिमत्ता  के

 महत्व  को  अस्वीकार  कर  देंगे  तो  हमारी  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  नहीं  रहेगी  ।  इस  प्रक्रिया  मे  राष्ट्रीय
 अर्थ  व्यवस्था  का  महत्व  क्षिसी  वित्त  मंत्री  के  अहम  की  अपेक्षा  अधिक  है  ।  साथ  ही  वह  अत्यधिक

 परमपावन  भी  है  कि  निहित  स्वार्थों  की  वेदी  पर  इसका  बलिदान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  राष्ट्रीय  विकास

 के  रास्ते  में  न  तो  व्यक्तिगत  मान-सम्मान  और  न  बुरी  भावना  वाले  लालच  को  आने  देना  चाहिए  ।

 ये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  होने  चाहिए  जिन्हें  मैं  आप  को  बताना  चाहता  हुं  और  हमारे  द्वारा  उठाए  जाने

 वाले  विभिन्‍न  कदमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभा  जो  मार्गदशन  करेंगी  उससे  निश्चय  ही  मुझे  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ।

 अब  हम  वित  विधेयक  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  चर्चा  के  लिए  कुछ  मुह  हम  ऐसा
 अवश्य  करेंगे  लेकिन  इसके  अतिरिक्त  अर्थ  व्यवस्था  ऐसी  चीज  है  जिसे  आप  विभाजन  रेखा  खींचकर

 बांट  नहीं  सकते  आप  राज्यों  की  सीमाएं  मिर्धारित  कर  सकते  है  देश  की  सीमाएं  निर्धारित  कर
 सकते  हैं  लेकिन  देश  की  यह  अर्थ  व्यवस्था  कर  संघटित  चीज  है  ।  हम  बहुत  सी  समस्याओं  का  सामना
 फर  रहे  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  हम  सभो  को  मिलकर  चाहे  हम  इस  ओर  हों  या  विपक्ष  में  इस
 देश  के  नागरिक  के  रूप  में  विचार  करना  होगा  और  हमें  आम  सहमति  पर  पहुंचने  की  कोशिश  करनी

 चाहिए  ।  बहुत  सी  बाते  ऐसा  नहीं  हैं  कि सभी  मामलों  में  मतभेद  कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 हमारे  दोनों  पक्षों  का  दृष्टि  कोण  समान  है  मेरे  विचार  में  ऐसा  करने  पर  ही  हम  इन  मामलों  का  सामना
 करने  में  सफल  होंगे  ।  कुछ  आथिक  उपायों  को  जब  तक  राजनेतिक  समर्थन  नहीं  मिलता  है  तब  तक
 वे  उपाय  सफल  नहीं  हो  सकते  चाहे  वह  उपाय  कितने  भी  अच्छे  क्‍यों  न  हों  ।

 और  इस  विनम्र  भावना  से  मैं  उन  कुछ  समस्याओं  में  आपको  साझीदार  बनाना  चाहता
 जिनका  आज  हम  सामता  कर  रहे  हैं  और  हम  उन  पर  कंसे  सफलता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  याद  है  कि  कुछ  समय  तक  को  मा  के  पहले  सप्ताह  में  वास्तव  में

 कहा  गया  और  उसके  ऊपर  बहुत  से  सम्पादकीय  तथा  लेख  अखबारों  में  प्रकाशित  हुए  थे  कि  यह्‌
 वास्तव  में  मुझे  स्वयं  कुछ  शंकारयें  थी  क्योंकि  मैंने  इसका  उल्लेख  किया  लेकिन
 मैंने  देखा  कि  दूसरा  कोई  रास्ता  नहीं  मैंने  यथा  सम्भव  उपाय  किए  ।  इस  मामले  में  एक  तरीका

 यह  था  कि  इस  एक  दशक  के  लिए  यह  अनिश्चितता  कि  देश  अभी  तक  इसके  लिए  तैयार  नहीं  लेखा
 रखने  की  प्रणाली  अभो  तैयार  नहीं  हैं  लघु  उद्योग  को  छूट  देने  के लिए  लोग  अभी  तक  तैयार  नहीं
 लेखा  रखने  का  अभी  तक  कम्प्यूटरीकरण  नहों  किया  गया  अनेक  बहुत  सी  बातें  हमें  प्रतीक्षा
 करनी  अपने  को  तैयार  करना  चाहिए  और  फिर  इसे  करना  चाहिए  मेरे  विचार  बहुत  स्पष्ट
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 एक  विचार  यह  कि  हमारे  पास  नहीं  होगा  और  दूसरे  यह  कि  हमें  असमानता  को  दूर
 करने  के  लिए  इस  मामले  में  अ।गे  बढना  चाहिए  ।  मैं  यह  अच्छी  तरह  जानता  था  कि  कुछ  समय  तक

 मेरी  बहुत  आलोचना  होगी  और  वस्तुतः  मैंने  अपने  को  इसके  लिए  एक  वर्ष  तक  तेयार  किया  था  क्योंकि

 बहुत  से  देशों  में  जहां  इसकी  शुरुआत  की  गयी  थी  लोगों  ने  मुझे  चेतावनी  दी  थी  कि  उन्होंने  इसका

 निर्णय  करने  में  बहुत  समय  लगाया  था  ।  मैंने  कहा  था  कि  ठोक  ही  मैंने  365  दिनों  तक  आलोचना

 किए  जाने  तक  के  लिए  अपने  को  तैयार  मैंने  स्वयं  यह  कहा  कि  यदि  यही  मुल्य  दिया  जाना  है
 तो  उस  अर्थ  व्यवस्था  को  बदलने  के  सम्बन्ध  में  चुकायो  जाने  वाली  कीमत  बहुत  कम  है  जिसमें  वर्षों

 लगते  ।  यदि  वित्त  मंत्री  की  एक  वर्ष  तक  आलोचना  की  जाती  है  तो  यह  बहुत  मामूली  कीमत  है  ।  जब

 यह  राष्ट्रीय  हित  में  आती  है  तो  यह  स्वयं  को  बचाने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यदि  आप  इसे  दूर  रहना

 चाहते  हैं  तो  आप  राष्ट्रीय  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यहां  तक  कि  यदि  की  बोमार  व्यक्ति
 डाक्टर  से  नाराज  है  या  उसे  गाली  दे  रहा  है  यदि  डाक्टर  उस  व्यक्ति  से  नाराज  हो  जाता  है  तो  वह
 उस  बोमार  का  इलाज  नहीं  कर  सकता  है  ।

 इसलिए  उन्हें  इसके  साथ  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  लेकिन  आपकी  दया  और  आपके  समर्थन  के

 कारण  365  दिन  को  आलोचना  की  बजाय  मेरे  विचार  से  60  दिन  को  आलोचना  पर्याप्त  है  ।
 दो  महोनों  के  लिए--आझाप  माचं  के  प्रथम  सप्ताह  से  अप्रेल  के  अन्तिम  सप्ताह  की  अवधि  याद

 रखें--यदि  आप  इस  पर  ध्यान  देते  हैं  तो  अधिकांश  समस्या  हल  हो  जाती  है  और  हमने  अधिकांश

 समस्या  पर  काबू  पा  लिया  जो  कुछ  भी  हानि  दरवाजे  खुले  हैं  और  साल  के  अन्त  तक  यह

 एक  प्रमाणित  सत्य  होगा  ।  और  मैं  यह  कहने  का  साहूस  भी  रखता  हूं  कि  के  तहत  शेष

 मदों  को  अगले  व  देखेंगे  । और  इसके  लिए  शेष  क्षेत्रों  को  तेयार  करने  के  लिए  अगले  वर्ष  के  लिए
 विचार-विमर्श  शुरू  करेंगे  ।  इसलिए  केवल  38  अध्यायों  की  बजाय  अगले  वर्ष  तक  इसे  सभी  अध्यायों
 में  जोड़ा  जा  सकता  है  |

 ने  दिल्‍ली  से  क्षेत्र  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजे  जाने  वाले  निर्णयों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया

 है  ।  इसके  लिए  शीघ्रता  की  जा  सकती  अधिकारी  बंठकें  करते  रहे  हैं  और  मैं  लोगों  में

 दूसरे  की  बात  सुनने  की  इस  प्रक्रिया  को  जारी  अन्य  तरीके  के  सम्बन्ध  में  टेलेबस
 अथवा  किसी  अन्य  तीज  उपाय  द्वारा  मैं  इस  पहलू  को  देखूंगा  ताकि  हम  अत्यधिक  तेजी  से  सन्देश

 भेज  सके  ।

 एक  अन्य  पहलू  जिस  पर  हमने  जोर  डालने  का  प्रयास  किया  है  वह  है  लघु  उद्योग  ।  यह  केवल

 राहत  नहीं  है  ।  लेकिन  परिवतंन  का  प्रमाण  चिह्न  विश्वास  है  जो  सभी  राहतों  की  अपेक्षा  कहीं  ज्यादा
 अच्छा  है  जिसकी  मैं  कई  पृष्ठों  पर  सूची  बना  सकता  हूं  ।  हमने  यह  कहा  है  कि  50  लाख  रुपए  के

 उत्पादन  के  लिए  यह  पूर्ण  रूप  से  स्व-निर्धारण  के  आधार  पर  होगा  ।  तीन  महत्वपूर्ण  कारणों  में  से

 पहला  दूसरा  ओर  तीसरा  नियन्त्रण  को  कम  करना  इसलिए  विश्वास  के
 सम्बन्ध  में  मेंने  यह  कहा  है  कि  50  लाख  रुपये  तक  का  उत्पादन  पूर्णतः  विश्वास  पर  है  अर्थात

 निर्धारण  के  आधार  पर  सरलीकरण  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  शुल्क  के  उहं  श्यों  के  लिए  एक
 पंजीकृत  पत्र  की  पावती-रसीद  को  ही  उत्पादन  शुल्क  लाइसेंस  माना  जायेगा  ।  हमने  यह  घोषणा
 की  है  कि  लाल  फीता  शाही  से  छूटकारा  पाने  के  लिए  में  और  किसो  सरलीकरण  पर  विचार  नही
 करूंगा  ।
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 डागा  जी  ने  राज  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  उठाया  है  ओर  कुछ  अन्य  माननीय

 सदस्यों  ने  भी  हसके  बारे  में  उल्लेख  किया  हे  ।  अच्छा  ।  निरीक्षक  भी  मेरी  व्यवस्था  के  अंग  हैं  ओर

 परिणाम  भी  सिकले  हैं  ।  मैं  प्रत्येक  की  पूर्ण  निन्‍्दा  के  विचार  का  समर्थन  तहों  करूंगा  ।

 लेकिन  लघु  उद्योग  के  बारे  में  हमने  कहा  है  कि  निरीक्षक  वर्ष  में  केवल  एक  बार  ही  छोटे

 पैमाने  को  एककों  का  निरीक्षण  करेगा  ।  इसलिए  यदि  कायं  में  प्रतिदिन  या  सप्ताह  में  एक  बार  बाघा

 पैदा  की  जाती  है  तो  मेरे  विचार  से  यह  स्पष्ट  है  और  इसका  भी  ध्यान  रथ्बवा  जाता

 एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  एक  मुद्दा  यह  उठाया  गया  था  कि  लघु  उद्योग  सीधे  उत्पादकों  से

 खरीद  नहीं  कर  सकते  हैं  और  वे  का  फायदा  कैसे  हमने  बहुत-सी  मदों  के  सम्बन्ध

 में  ब्यवस्थाएं  को  हमें  यह  मानमा  होगा  कि  इतनी  धनराशि  प्रपत्र  के  आधार  पर  ही  चुका  दी

 गई  इसलिए  लघु  उद्योग  के  लाभ  के  लिए  हमने  यह  व्यवस्था  बहुत-सी  उन  मदों  के  लिए  को  थी

 जो  लघु  उद्योग  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  ।

 हम  यह  देख  चुके  हैं  कि  कर  दाताओं  के  बीच  प्रेदा  किया  गया  यह  विश्वास  पहले  से  हो
 कार्य  कर  रहा  है  ।  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  एक  लाख  रुपये  तक  की  वापसी  के  लिए  हम  कर

 विवरिणियों  को  जांच  नहीं  हमारे  पास  व्यक्तिगत  आय  कर  में  विस्तार  करने  को  गुंजाइश  है
 और  यह  विस्तार  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  व्यक्तिगत  आय-कर  में  43  प्रतिशत  से  अधिक  है  ।

 कुछ  लोगों  ने  विशेष  रूप  से  मेरे  ऊपर  और  सामान्य  रूप  से  सरकार  के  ऊपर  ये  आरोप

 लगाये  थे  कि  सरकार  उद्योगपतियों  या  कर-दाताओं  का  विश्वास  नहीं  करती  उन्होंने  यह
 आरोप  लगाया  कि  उस  फारण  से  में  कभी-कभी  सरकार  के  प्रति  भी  गलत  कार्य  कर  रहा  वे

 दात्ताओं  पर  हमारे  विश्वास  करने  के  सम्बन्ध  में  और  क्‍या  प्रमाण  चाहते  एक  लाख  रुपए  तक

 हम  हसे  उनके  कहने  पर  लेते  इसका  तात्पयं  यह  है  कि  उसके  कहने  का  मूल्य  अब  एक  लाख  रुपये

 तक  है  ओर  लघु  उद्योग  उद्यमी  के  कहने  का  मुल्य  50  साख  रुपये  है  ।  लेकिन  शायद  वह  श्यंक्ति  जो

 यह  आरोप  लगाते  हैं  कि  सरकार  और  उद्योगपतियों  को  एक-दूसरे  पर  विश्वास  महीं  भाम  व्यक्ति

 कर-दाता  नहीं  है  ।  उनके  लिए  कर  नहों  लघु  उद्योग  या  उनके  लिए  जिन्होंने  एक  लाख  रुपये  तक

 लॉभ  कमाया  उनके  लिए  भी  कर  नहीं  केवल  बड़े  ढथ्योगपतियों  पर  कर  लगते  हैं  ।  यदि

 आप  कोई  चीज  दिखाते  हैं  तब  हो  विश्वास  साबित  लेकिन  यदि  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  मुझे
 कर  की  चोरी  करने  वालों  का  विश्वास  करता  तो  मुझे  यह  स्वीकार  नहों  करना  चाहिए  कि

 में  कर-वंचकों  का  विश्वास  करता  में  उस  कर-वंचकों  का  विश्वास  नहीं  कर  सकता  हूं  जितना  में

 उन  व्यक्तियों  का  करता  हूं  जिन्होंने  ये  विवरिणियां  भेजी

 एक  यह  प्रश्न  पूछा  गया  इस  बारे  में  समाचार-पत्रों  में  काफी  कुछ  प्रकाशित  हुआ  है  ।

 अर्थात्‌  के  कारण  कुछ  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  के  कारण  नहीं  हुई  है  ।  बस्तुतः
 हमने  कुछ  वस्तुओं  पर  अर्थात्‌  टी०  रेफ्रीजरेटरों  और  एयरकण्डीशनरों  पर  जानबूझकर

 शुल्क  लगाया  था  ।  जब  जानबूझकर  शुल्क  लगाया  जाता  है  तो  मूल्यों  में  वृद्धि  होना  स्वाभाविक  है  ।

 में  इसके  लिए  क्षमा  याक्षता  नहीं  करूगा  क्योंकि  यह  उन  व्यक्तियों  से  ससाधन  जुटाने  का

 एक  सबंसम्भव  निर्णय  जो  इसे  सहन  कर  सकते  लैकिन  जहां  कहीं  अन्तर  है  हम  उसे  दूर  कर

 रहे  हैं  ।
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 एक  उदाहरण  टेल्कों  ट्रकों  के  बारे  में  दिया  गया  और  वह  प्रारम्भ  में  ही  बिल्कुल  सुस्पष्ट  रूप
 से  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  यह  विचार  किया  गया  था  कि  मूल्य  कम  हो  जाएंगे  लेकिन
 उनमें  वि  हुई  ठीक  मेने  पूछा  :  यह  असमानता  कैसे  है  ?  मूल्यों  में  2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 लेकिन  बजट  से  कुछ  पहले  अशोक  लेलेन्ड  ने  अपने  के  मूल्य  में  6723  रुपये  की  वृद्ध
 टेल्कों  ने  1210  ए०  के  मूल्य  में  बजट  से  पहले  9038  रुपये  की  बृंद्धि  की  ।

 अब  उन  कम्पनियों  ने  बजट  से  पहले  अपने  मूल्यों  में  9,000  रुपये  की  वृद्धि  की  वे  इसको
 न्यायसंगत  कैसे  सिद्ध  करेंगे  ओर  यह  कहते  हैं  कि  शुल्क  लगाने  के  कारण  2  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?  मैं

 उनसे  सहमत  नहीं  हूं  यदि  वे  मूल्यों  को  बजट  के  पहले  मूल्यों  पर  घटाकर  ला  सकतें  हैं
 मैं  अपने  शुल्क  को  भी  घटा  सकता  लेकिन  यदि  वे  कम्पनियां  9000  रपये  बढ़ा  सकती  हैं  ओर

 यदि  मैंने  2  प्रतिशत  वृद्धि  की  है  तो  में  उनके  आरोप  को  न्यायस्ंगत  नहीं  मानता  हूं  ।  में  उनसे  सहमत

 नहीं  हूं  ।  में  उससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  में  ऐता  कहना  उचित  नहीं  समझता  हूं  कि  मेरे  कारण  मूल्यों  में

 वृद्धि  हुई  है  ।  .

 लेकिन  बजट  से  पहले  की  9000  रुपये  की  वृद्धि  के  बारे  में  क्या  ओछित्य  अब  उन्होंने
 3000  रुपये  बढ़ाए  हैं  जबकि  यह  के  पश्चात्‌  केवल  एक  तिहाई  वे  यह  कहते  हैं  कि

 यह  अपराध  है  और  9000  रुपये  को  वृद्धि  अपराध  नहीं  है  ।

 तथापि  इसका  चर्चा  में  उल्लेख  किया  गया  श्री  माधव  रेड्री  और  अन्य  सदस्यों  ने  इस

 मामले  को  उठाया  है।यह  छापों  और  तलाशो  तथा  सर्वेक्षण  नियमों  में  कुछ  परिवतंन  करने  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्थों  और  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  से  मुझे  इस  बात  का  अभास

 मिलता  है  कि  सरकार  ने  घरों  को  तलाशी  लेना  बन्द  कर  दिया  है  और  अब  प्रत्येक  ध्यक्ति  रिहायशी

 आवासों  में  सुरक्षित  क्‍या  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  यह  पूर्णतः  झूठ  है  ?  वे

 बिल्कुल  सुरक्षित  नहीं  यदि  कोई  व्यक्ति  उस  विच्चार  से  राह्ृत  मिलने  के  बारे  में  भ्रम  में  है  तो

 में  इस  भ्रम  को  दूर  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  पिछते  वर्षों  में  तलाशी  लेने  सम्बन्धी  हमारे  पास  जो

 शक्तियां  थीं  उनमें  कमो  नहीं  हुई  है  ।  हम  सर्वेक्षणों  के  सम्बन्ध  में  अपनी  शक्तियों  में  और  वृद्धि  कर

 रहे  उत्पादन  और  सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  हमें  सभी  शक्तितयां  प्राप्त  ज्ञाय  कर  कानून  में

 हमारे  पास  केवल  तलाशी  लेने  को  शक्षितयां  उनको  हमने  बरकरार  रखा  इनमें  से  एक  भो

 शब्द  कम  नहीं  किया  गया  है|  हमने  व्यवसायिक  घरानों  तथा  आवासों  की  सर्वेक्षण  शक्षितयों  में  वृद्धि
 की

 सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  यह  आशंका  थी  कि  कहीं  इसका  दुरुपयोग  न  किया  निरीक्षक

 और  छोटे  स्तर  के  अधिकारी  घरों  में  घुस  सकते  हैं  और  समस्याएं  पैदा  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  हमने

 उप्त  सोमा  तक  यह  कहा  :  हम  शक्तियां  नहीं  देते  लेकिन  अमी  भी  हमें  इस  वर्ष  अधिक

 शक्तियां  दी  गई  तलाशी  की  शक्तियां  बही  हैं  और  व्यवसायिक  स्थानों  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  शक्तियों

 को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  इसलिए  यह  शक्तियों  का  प्रसार  है  न  कि  शक्तियों  का  घटाना  ।

 कुछ  लोग  यह  कहते  हैं  कि  ये  के  तरीके  यदि  में  एक  आतंकवादी  को  तरह
 दिखाई  देता  हूं  तो  में  क्या  कर  सकता  हूं  ।  कहीं-कहीं  में  आतंक  को  खत्म  करना  चाहता  हूं  ।
 वंचकों  के  दिलीं  में  मे ंआतंक  पैदा  करना  चाहता
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 5.00  म०  प०

 वास्तव  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  यह  है  कि  हमें  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  ढ  ष  नहीं
 में  आपको  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  हमारा  कोई  लक्ष्य  नहीं  वस्तुतः  यह

 एक  प्रणाली  को  उजागर  करना  है  जो  कुछ  है  ओर  जो  चलती  रही  मैंने  कभी  यह  नहीं  कहा  है
 कि  सभी  उद्योगपति  कर-वंचक  मेने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  है  ।  लेकिन  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि

 करों  की  चोरी  होती  रही  है  ओर  यह  एक  प्रणाली  मेने  ऐसा  नहीं  कहा  उन्होंने  स्वयं  ऐसा

 कहा  है  ।  उन्होंने  कहा  है  यह  एक  प्रणाली  हम  कया  कर  सकते  हैं  ?

 5.01  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 लेकिन  यदि  यह  एक  प्रणालो  है  फिर  भो  हमने  एक  सुधारात्मक  दृष्टिकोण  अपनाया  है  ।

 आखिरकार  कानून  कानून  है  ।  वित्त  मन्त्री  के  अपने  कोई  निजी  कानून  नहीं

 यहां  तक  कि  वित्त  मन्त्री  भी  कानून  के  तहत  वह  अपनी  मन  मर्जी  नहों  कर  सकते  कि.कभी

 वह  इसका  प्रयोग  करें  और  कभी  नहीं  ।  इसलिए  कानून  सर्वोपरि  यह्‌  एक  अलग  बात

 वह  कार्य  इसे  कोई  व्यक्ति  रोक  नहीं  सकता  है  |  हमने  इस  बारे  में  सुधारात्मक  दृष्टिकोण
 अपनाया  है  ठीक  यदि  कोई  प्रणाली  यह  एक  सामान्य  बात  है  जो  हो  रही  है  ।

 हमने  ठीक  है  आप  आइए  झौर  कर  का  भुगतान  कीजिए  ।  हम  कोई  जुर्माता  नहीं
 लगाएंगे  ।  आप  कर  का  भुगतान  करते  हम  उत्पादन  शुल्क  और  अन्य  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  यहो

 दृष्टिकोण  अपना  रहे  इसलिए  यहां  उचित  इच्छा  है--ओर  अखबारों  में  जो  कुछ  भी  कहा  जाता

 में  यह  बिल्कुल  नहीं  कहता  हूं  कि  यह  सही  है  या  सही  नहीं  है  लेकिन  मैंने  उन  लोगों  से  भी  कहा

 है  जो  उद्योगों  में  है  आपको  भी  अपनी  छवि  बनाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।”  और  उसे

 देखना  लोग  यह  सोचते  हैं  कि  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  में  योगदान  दे

 रहे  हैं  ।  बहुत-से  ऐसे  लोग  हैं  कर  रहे  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  है  कि  हम  उन्हें  भी  वसा

 ही  नहीं  मानते  हैं  जो योगदान  नहीं  दे  रहे  लेकिन  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  किसी  को
 पर  रिपोर्ट  यह  जानने  के  लिए  पढ़नी  पड़ती  है  कि  भारत  में  कालाधन  प्रचलित  है  ।  आप  -

 जाएं  ओर  गांव  में  किसी  व्यक्ति  से  पूछें  |  यहां  तक  कि  गांव  का  एक  अच्चा  भी  कहेगा  कि  काला  धन

 है  ।  अब  यदि  इस  तरह  का  मामला  है  तो  सभी  के  लिए  प्रयास  करने  का  यह  एक  उचित  मामला
 केवल  मुझे  ही  इसका  पता  नहीं  लगाना  पड़ेगा  लेकिन  इसका  पता  लगाने  के  लिए  सभी  को  प्रयास

 करने  पड़ेंगे  और  सुधार  करना  पड़ेगा  और  कोई  अपनी  छबि  इस  प्रकार  की  बनानी  पड़ेगी  कि  लोग

 आपकी  छवि  को  चुनौती  नहीं  दें  और  यदि  इस  प्रकार  का  आम  विश्वास  है  तो  इसके  कुछ  आधार

 होने  चाहिएं  ।

 अब  एक  रिपोर्ट  आई  इस  रिपोर्ट  के  कुछ  आंकड़े  बताता  हूं  ।  वास्तव  में  आंकड़े  क्या  हैं
 इसका  किसो  को  पता  नहीं  यह  लगभग  40,000  करोड़  रुपये  अब  यदि  40,000  करोड़
 रुपये  का  कालाधन  है  जिस  पर  कर  नहीं  लगा  है  तो  दूसरी  ओर  गरीब  लोग  भी  हैं  जिन्हें  सरकार  को

 देखना  है  ।  में  कहता  हूं  कि  संसाधन  नहीं  हैं  ।  मेरे  कहने  में  क्या  विश्वसनीयता  है  ?  मेने  कहा  कि  हमारे
 संसाधन  नहीं  कोई  भी  यह  पूछे  सकता  है  सरकार  में  क्या  यह  सरकार  उन  संसाधनों
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 को  प्राप्त  कर  नहीं  सकती  है  जो  हमारे  जो  हमारे  पास  आने  चाहिएं  कौन  पूछ  रहा  है  ?

 इसलिए  जो  व्यक्ति  उद्योगों  में  हैं  उन्हें  ही  इसका  उत्तर  देना  लोगों  का  एक  वर्ग  यह  किसी
 का  भाग  नहीं  हैं  जिसे  वे  मांग  रहे  वे  अपने  अंश  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।  यह  प्रकारी  खजाने  में
 आना  चाहिए  यह  गरीबी  हटाने  के  कार्यक्रम  या  सरकारी  या  सिंचाई  परियोजनाओं  या  सड़क  या
 अस्पताल  में  निवेश  के  रूप  में  आना  चाहिए  था  ओर  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  एक  समृद्धिशाली  देंश
 जन  साधारण  को  उनके  वास्तविक  अंश  से  वंचित  रखकर  नहीं  बनाया  जा  सकता  यह  स्थायी

 नहीं  और  वे  यह  कहते  हैं  कि  इसका  कोई  प्रचार  नहीं  क्रिया  जाना  चाहिए  ।  हमने
 ऐसा  फहा  है  ।  जब  हम  न्यायालय  में  जाते  हैं  हम  इसको  प्रकाशित  करेंगे  लेकिन  प्रचार  को  दबाया

 जा  सकता  है  लेकिन  जनता  के  रोष  को  द्रबाया  नहीं  जा  सकता  कभी  एक  ऐसा  समय  आयेगा

 जब  जनता  का  रोष  उस  सीमा  तक  पहुंच  जायेगा  जिससे  जनता  को  अपना  हिस्सा  मिल  सके  ।

 मूल  आधिक  परिवतेंन  हैं  जिन्हें  कुछ  समांचार-पत्रों  तथा  अन्य  सम्पादकीय  लेखों  में

 नहीं  किया  जा  सकता  में  सभी  समाचार-पश्रों  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  में  यह  स्वीकार  करता

 हूं  कि  बहुत-से  समाचार-पत्रों  न ेसरकार  की  इस  कार्यवाही  का  समर्थन  किया

 '  श्रो  सोमनाथ  चटर्जी  एक  बहुत  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  और  मेने  हमेशा  उनका  आदर  किया

 यहां  तक  कि  वे  पांचवीं  लोक  सभा  में  भी  उन्होंने  कहा  कि  यह  बजट  गरीबों  और  जन  साधारण

 के  लिए  नहीं  है  |  ठीक  में  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  इस  बजट  से  गरीब  व्यक्तियों  की  सभी  समस्याएं

 हल  हो  जाएंगी  ।  यह  एक  लम्बा  रास्ता  है  जिसे  हमें  तय  करना  होगा  ।  श्री  सोमनाथ  जी  ने  बजट

 प्रावकलनों  की  संशोधित  प्रावकलनों  से  तुलना  की  बजट  प्राक्कलनों  की  तुलना  बजट  प्राक्कलनों

 से  की  जाती  यह  एक  मानक  है  जिसे  हर  जगह  अपनाया  जाता  यहू  एक  मानक  आधार

 भी  *

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अन्यथा  में  ठीक  हूं  ।

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  ऐसा  नहीं  है  तथ्य  गलत  है  ।  सच  यह  है  कि  बजट  प्रावकलनों

 की  बजट  प्रावकलनों  से  सामान्य  तुलना  की  जाती  और  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  विनियोजनों  में  65  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  तो  यह  बात  ठीक  में  पूरे  बजट  वाद-विवाद

 में  नहीं  जाना  चाहता  चूंकि  इसे  एक  वरिष्ठ  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  मेरे  विचार  से  उसके

 बारे  में  पुनः  उन्हें  याद  दिलाने  का  यह  समय  है  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  कहा  कि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  एक

 इन्दिरा  आवास  योजना  थो  और  उसके  लिए  हमने  125  करोड़  रुपये  का  विनियोजन  किया  था  ।

 वह  शहरी  गरीब  व्यक्तियों  के  लिए  तगरपालिका  सफाई  कर्मचारियों  तथा

 द्वारपालों  के  लिए  एक  दुर्घटना  बीमा  योजना  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेगरीब  व्यक्तियों
 के  लिए  सामाजिक

 सुरक्षा  योजना  को  100  और  जिलों  में  लागू  कर  दिया  गया  है  |  अब  इस  योजना  के  अन्तर्गत  200

 जिले  आ  जाएंगे  ।

 श्री  जंगा  रेड्डी  श्री  रामसिह  और  अन्य  सदस्यों  ने  किसानों  के  बारे  में  चर्चा  को  कृषि

 मन्त्री  एक  दीर्घकालीनत  कृषि  मूल्य  नीति  लेकर  आ  रहे  फसल  बीमा  को  हम  फलों  के  लिए  भी  लागू

 कर  रहे  हैं  |  हमें  इसे  सावधानीपृवंक  करना  पड़ेगा  क्योंकि  पिछले  वर्ष
 की

 फसल  बीमा  में  हमको  लगभग
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 100  करोड़  रुपये  खज  करने  पड़  हमें  इसको  सावधानीपूरवंक  करता  इसलिए  हमें  एक
 अल्पकालीन  योजना  की  बजाय  एक  दीघेकालीन  योजना  तैयार  करनी  और  इसके  अतिरिक्त

 हम  यह  कहते  हैं  कि  यह  व्यवहायं  नहों  हम  इस  ओर  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  मजदूरों  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  भविष्य  विधि  पर  हमने  ब्याज  बढ़ा  दिया  है
 मानक  कटोती  निर्धारित  आय  समूह  के  लिए  वस्तुतः  मैंने  ट्रेंड  यूनियनों  के  नेताओं  से  मिला  था

 और  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  आय  कर  से  छूट  की  सीमा  को  बढ़ाकर  25,000  रुपये  किया
 जाना  चाहिए  |  इस  समय  यह  18,000  रुपये  प्रतिवर्ष  इस  मानक  कटोती  को  10,000  रुपये  तक

 बढ़ाकर  कुल  छूट  28,000  रुपये  तक  हो  गई  है  जो  उससे  भी  3000  रुपये  अधिक  है  जिसको  मांग
 की  गई  थी  ।

 इस  बात  को  नजरअन्दाज  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि  इस  सरकार  ने  मजदूरों  को  समान
 अधिकार  दिये  हैं  ओर  सुरक्षित  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  की  हमने  इसको  चोथे  स्थान  से  पहले  स्थान
 पर  रखा  इस  सरकार  ने  पहली  बार  स्टाक  विकल्प  योजना  शुरू  की  इनमें  से  एक  ऐच्छिक
 ओर  दूसरी  अनिवाय  किसी  भी  निजी  फर्म  द्वारा  कोई  भी  नया  पूंजीगत  मामला  इसका  5  प्रतिशत

 इसके  कमंचारियों  को  देना  पड़ेगा  ।  यह  इस  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  मजदूरों  की  वास्तविक  मजदूरी  का  संरक्षण  करने  का  सम्बन्ध  हमने  पिछले  वर्ष

 सरकारी  क्षेत्र  के लिए  दैनिक  भत्ते  की  1.30  रुपये  से  बढ़ाकर  1.65  रुपये  प्रति  सूचकांक  बिन्दु
 कर  जो  श्रमजीबी  लोगों  क ेलिए  बोनस  का  मसला  कई  वर्षों  से  चल  रहा  हमने  इसको

 सीमा  बढ़ाकर  1,600  रुपये  कर  दी  और  इसके  लिए  पात्रता  की  सीमा  2,500  रुपये  कर  अत

 यह  कहना  ठोक  नहीं  है  कि  हमने  गरीब  श्रमजीबी  बगे  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  मैं  आपको

 बताता  हूं  कि  यह  जो  एकमुश्त  लाभ  दो  वर्षों  से  दिया  जा  रहा  ऐसा  ही  एकमुश्त  लाभ  हमें  शी  ध्र  ही
 निश्चित  करना  हम  विस्तार  में  नहीं  हमने  सभी  बातों  और  सम्पूर्ण  बजट  पर

 गौर  किया  है  ।

 इस  समय  जब  मनेक  बातें  कही  गई  भविष्य  के  बारे  में  पूर्वानुमान  लगाये  जा  रहे  मैं  यह

 नहीं  कहता  कि  हमें  यहां  इन  मुद्दों  पर  ध्यान  नहीं  देना  है  बल्कि  हमें  अपनी  अथंव्यवस्था  की  सुदृढ़ता  भी

 देखनी  हमारे  पास  पर्याप्त  खाद्यान्न  भण्डार  हमारी  ओऔद्योगिक  प्रगति  में  सुधार  हुआ
 औद्योगिक  प्रगति  की  नवीनतम  दर  लगभग  सात  प्रतिशत  आधारभूत  सुविधाओं के  क्षेत्र  में

 निष्पादन  में  सुधार  हुआ  भारतीय  अथंव्यवस्था  का  लचीलापन  सामने  आया  यद्यपि  अनेक

 अर्थव्यवस्थाओं  को  तथा  विकसित  देशों  की  सुदृढ़  अथंव्यवस्थाओं  को  मन्दी  का  सामना  करना  पड़ा
 उसी  समय  भारतीय  अर्थव्यवस्था  ने  प्रगति  दिखाई  अतः  इन  कारणों  से  हमारे  देश  को  हर  समय

 दबा  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 अब  मैं  मुद्रास्कीति  की  दर  की  बात  लेता  जब  हमने  पिछले  बर्ष  बजट  रखा  तो  उस

 समय  यह  कहा  गया  था  कि  भाटा  बहुत  अधिक  इसका  परिणाम  बाद  में  पता  चलेगा  और  जैसे  हो

 हमे  वर्ष  के  अन्त  में  यह  दुगुना  हो  दुगुना  होने  के बजाय  यह  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में

 भाधा  हो  गया  का  आंकड़ा  तो  सही  था  |  केवल  आपने  इससे  गुणा  करना  चाहा  जबकि  यह
 विभाजक  बन  का  अक  बिल्कुल  सही  इसलिए  मैं  कहता  हुं  कि  इसके  ब  वजूद  1950-

 51  की  तुलना  में  1984-85  में  मुद्रास्फीति  को  निकालने  के  बाद  स्थिर  मूल्यों  के  अनुसार  वास्तविक
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 भाय  लगभग  दुगुनी  हो  गई  यह  आर्थिक  सत्य  आप  इस  ओर  घ्यान  कई  लोगਂ  हांग
 ताइवान  से  तुलना  करते  ओर  जब  मैं  विदेश  में  तो  एक  विदेशी  पत्रकार  ने  कहा  :  कुछ
 अन्य  देशों  की  तरह  विकास  की  तीति  क्‍यों  वहीं  अपनाता  ?”  मैंने  ये  दो  शर्तें  रखें  और

 फिर  भारत  की  तुलना  एक  यह  कि  उस  देश  का  रक्षा  व्यय  का  भार  उसी  के  संसाधनों  से  वहन  हों
 भोौर  दूसरे  वहां  वास्तविक  लोकतन्त्र  हो  |  आप  ये  दो  मानदण्ड  रखें  और  फिर  भारत  की  कार्यकुशलता
 की  तुलना  करें  कि  क्या  कोई  देश  इसके  बराबर  देश  की  भूमि  पर  विदेशी  सेनाएं  तैनात  करके

 आपने  अपना  बोझ  दूसरे  पर  डाल  दिया  है  अथवा  अपनी  रक्षा  करने  की  स्वतन्त्रता  त्याग  दी  है  और
 फिर  आप  कहते  हैं  कि  आपने  प्रगति  और  विकास  किया  है  ।”

 यदि  हम  1981-85  की  अवधि  के  दोरान  अपनी  अर्थव्यवस्था  के  कार्यकरण  को  देखें  तो  पता

 चलता  है  कि  विश्व  की  अर्थव्यवस्था  की  वाषिक  औसत  विकास  दर  2.37  प्रतिशत  विकासशील
 देशों  की  2.19  प्रतिशत  और  भारत  की  5  प्रतिशत  थी  ।  तुलनात्मक  आंकड़े  तो  यह  हैं  जिससे  पता

 चलता  है  कि  सरकार  और  लोगों  ने  मिलकर  कया  किया

 एक  ओर  बात  सामने  आई  जो  वर्ष  प्रति  वर्ष  दोहराई  जाती  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 *  सभा  में  घाटे  पर  चर्चा  किये  बिना  और  यह  कहे  बिना  कि  यह  घाटा  बहुत  अधिक  बजट  अथवा

 वित्त  विधेयक  पारित  नहीं  मेरा  विचार  है  कि  यह  रामलीला  संवाद  की  तरह  वाधिक  विशेषता

 हो  गई  जब  एक  तरफ  से  यह  बात  कही  जाती  तो  दूसरी  ओर  से  इसका  उत्तर  दिया  जाता  है
 लेकिन  यह  वह  समय  होता  है  जब  हम  वह  सब  देखते  हैं  ज़िस  पर  हमें  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 हम  घाटे  के  बारे  में  चिन्तित  क्‍यों  हसलिए  कि  इससे  घन  की  सप्लाई  बढ़ेगा  और  उसका

 मूल्यों  प्र  प्रभाव  पड़ेगा  |  यदि  इसका  मूल्यों  पर  भ्रभाव  नहीं  तो  घाटे  के  बारे  में  कोई  चिन्ता

 नहीं  करता  ।  इसलिए  हमारे  पाश्त  एक  व्यवस्था  बजट  घाटे  के  अतिरिक्त  जो  कि  घन  सप्लाई  बढ़ाता
 भारतीय  रिजय॑  बैक  के  पास  दीघेकालिक  प्रतिभूतियां  निकल  विदेशी  मुद्दा  भण्डार  धारतीय

 रिजवं  बेंक  का  वाणिज्यिक  ओर  विकास  बेंकों  को  ऋण  तथा  भारतीय  रिजबं  बंक  का  निवल  आथिक

 देयता  ये  विभिन्‍न  कारक  हैं  ।  हम  इन्हें  नियंत्रित  करके  तथा  इन्हें  सबके  जरिए  भब  भी  घन  सप्लाई

 ओर  सूल्यों  पर  पड़ने  वाले  इसके  प्रभाव  पर  नियन्त्रण  कर  सकते  पिछले  वर्ष  कम  धन  को

 सप्लाई  के  जरिये  तथा  घाटे  के  जिसकी  निन्‍्दा  की  जा  रही  धन  की  सप्लाई  में  वृद्धि  की

 केवल  17  प्रतिशत  इसपर  नियन्त्रण  रखा  जा  सका  ओर  हम  अर्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  रख  सके  और

 फिर  हमें  मालूम  होना  चाहिए  कि  किसके  साथ  तुलना  की  जाये  ।  हमें  इस  वर्ष  के  अपने  घाटे  की  पिछले

 वर्ष  के  घाटे  तुलना  करनी  चाहिए  ।  यदि  यह  घाटा  बढ़ा  तो  हम  कह  सकते  हैं  कि  घाटा  बहुत
 बढ़  गया  लेकिन  यदि  इस  वर्ष  को  ओर  पूर्व  वर्ष  की  अर्थव्यवस्था  एक  समान  है  तो  इसकी  तुलना
 वेध  किन्तु  इस  वर्ष  की  अर्थव्यवस्था  पूर्व  वर्ष  की  अर्थव्यवस्था  जैसी  नहीं  इसलिए  यह  तुलना  बैध

 नहीं  घाटे  की  तुलना  करते  समय  हमें  देखना  चाहिए  कि  क्‍या  जी०  डी०  पीं०  अथवा  कुल  घन  सप्लाई

 की  प्रतिशतता  की  तुलना  में  घाटा  बढ़ा  है  ।  यही  वेध  तुलना  है  और  यदि  हम  इस  प्रकार  तुलना  करते

 तो  1979-80  में  2427  करोड़  रुपये  का  घाटा  1985-86  के  4,490  करोड़  रुपये  के  घाटे  से
 .  बहुत  अधिक  था  क्‍योंकि  जब  हम  जी०  डी०  पी०  के  साथ  में  तुलना  करते  तो  2,427  करो  रुपये

 की  राशि  का  घाटा  जी०  डी०  पी०  का  2.3  प्रतिशत  था  जबकि  1985-86  में  4,490  करोड़  रुपये

 की  राशि  का  घाटा  जी०  डी०  पी०  का  केवल  1.9  प्रतिशत  ही  है  और  की  प्रतिशतता  के

 हूप  में  1979-80  का  जो  धनराशि  की  दुष्टि  से  कम  लगता  का  6.1  प्रतिशत
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 जबकि  1985-86  का  धनराशि  की  दृष्टि  से  अधिक  घाटा  का  केवल  4.4  प्रतिशत

 मुद्रास्फीति  पर  इसका  जो  धनराशि  की  दृष्टि  से  इतना  अधिक  दिखाई  देता  पहले  के

 घाटे  से  कम  इसलिए  हम  इस  प्रकार  की  सही  आर्थिक  तुलना  करेंगे  और  हम  इस  वर्ष  के  धाटे

 प्रतिशतता  पर  ध्यान  देंगे  न  कि  ध'टे  की  राशि  के  गलत  तरीके  से  और  तब  आप  तुलना  करें  क्योंकि

 गांव  के  दर्जी  को  भी  इतनी  समझ-बूझ  होती  है  कि  जब  बच्चां  बड़ा  तो  कोट  भी  बड़ा
 जब  अथं-व्यवस्था  का  आकार  तो  घाटे  का  आकार  भी  बढ़ेगा  इसलिए  वह  बाजुओं  आदि  में

 कपड़ा  दबा  देता  है  ताकि  उस  समय  कोट  ठीक  फिट  आए  और  कहता  है  कि  वर्ष  मैं  इसे  खोल

 दूंगा
 ।

 यह  सही  तुलना  है  ओर  हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  किसकी  किससे  तुलना

 क्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्‍या  आपका  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  उसमें  पंबन्द

 नहीं  लगाने  चाहिए  ?

 थी  बिद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जो  नहीं  ।  इससे  मेरा  तात्पयं  यह  नहीं  है  और  मैं  किसो  भो  प्रकार

 से  यह  धारणा  नहीं  रखना  चाहता  कि  सरकार  इसके  बारे  में  असावधान  रहे  अथवा  सरकार  एक

 खुशनुमा  तस्वीर  पेश  करे  और  नोट  छापती  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  किन्तु  मैं  तुलनाओं  और

 आधिक  मूल्यांकन  की  सही  सापेक्षता  तथा  इस  मामले  की  गम्भीरता  के  प्रभाव  को  पेश  करने  की  कोशिश
 कर  रहा  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  घाटे  को  नियन्त्रित  करने  के लिए  हम  आन्तरिक  रूप  से  पहली
 बार  धन  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  सरकार  को  ऋण  और  बैंकों  द्वारा  ऋण  के  आधिक  लक्ष्य
 निर्धारित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  बैंकों  ने  राज्यों  आदि  को  ऋण  दिए  हैं  और  हमने '
 रूप  से  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  |  वास्तव  में  मन्त्रिमण्डल  में  पुनरीक्षा  हेतु  प्रति  माह  इसके  आंकड़  रखे

 इस  पर  कड़ी  नजर  रखी  सरकार  इस  बारे  में  जागरूक  है  ओर  हम  पहली  बार

 अ्थंव्यवस्था  पर  कठोर  नियन्त्रण  रखने  का  परीक्षण  कर  रहे  हम  ऐसा  कर  रहे  हैं  और  हम
 आगामी  वर्ष  से  घाटे  की  आधिक  परिभाषा  करेंगे  ।  हम  जो  बजट  घाटा  प्रस्तुत  करते  हैं  वह  वास्तव  में

 पूरी  तस्वीर  प्रेश  नहीं  करता  ।  हम  रिजवं  बेंक  से  जो  पैसा  लेते  हैं  बजट  घाटा  दोनों  को  मिलाकर  सही
 घाटे  की  राशि  पता  लगती  आगामी  वर्ष  से  हम  इस  पढें  को  हटा  देंगे  और  देश  का  सही
 भाथिक  घाटा  प्रस्तुत  इसलिए  हम  कह  सकते  किसी  तथ्य  को  छिपाने  का  प्रश्न  ही

 नहीं  है  ।  .

 दीर्घकालीन  वित्तीय  नीति  के  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  और  शायद  श्री  सोमनाथजी

 ने  कहा  कि  आप  वचनबद्ध  हैं  कि  करों  में  वृद्धि  नहीं  की  विपक्ष  के  अन्य  सदस्यों  ने  भी  कहा

 चूंकि  आप  करों  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  हैं  आप  अधिक  उधार  भी  नहीं  ले  आप  कीमतें

 बढ़ाइये  ।  आपने  अपने  आपको  इतना  बांध  दिया  है  कि  आप  इसमें  कुछ  नहीं  कर  पाएंगे  ।  अतः  पहले  मैं

 इसका  पाठ  पढ़कर  सुनाता  हूं  कि  हम  कहां  तक  बंधे  हुए  आप  पैरा  5.19  जिसमें  यह  कहा
 गया  करों  की  दरों  में  ओर  कमी  नहीं  को  जायेगी  ।”  यह  दीघंकालीन  वित्तीय  नोति  मैं

 उसका  पाठ  उद्धृत  कर  रहा  हूं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसका  कंसे  अर्थ  निकाला  जा  रहा  इसमें  कोई

 झुकाव  लगता  मेरा  तात्पर्य  यह  है  कि  यदि  ऐनक  रंगीन  तो  अलग  बात  है  ।  मैं  इसे  इसलिए  उद्धत

 कर  रहा  हूं  ताकि  झुकाव  का  तथा  यह  पता  चले  कि  इसे  किस  रूप  में  पेश  किया  जाता  आपकी

 जानकारी  के  लिए  मैं  इसे  एक  बार  फिर  पढ़  देता  हूं  ।

 करों  की  दरों  में  और  कमी  तहीं  की  जायेगी  ।”
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 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  प्रत्यक्ष  कर  सम्बन्धी  अध्याय  पढ़िए  ।

 श्रो  विध्वमाथ  प्रताप  सिंह  :  ठीक  मैं  प्रत्यक्ष  करों  पर  आ  रहा  हूं  ।  कम्पनी  कर  प्रत्यक्ष  कर

 व्यक्तिगत  आय-कर  के  बारे  में  हमने  पैरा  5.4  में  कहा  है  :

 का  व्यक्तिगत  आय  कर  और  धन  कर  की  कम  अवधि  के  लिए  कोई
 वर्तेन  न  करके  यथापूर्व  बनाये  रखने  का  विचार  है  ।”

 किन्तु  कम्पनी  कर  के  सम्बन्ध  में  हमने  कहा  है  कि  हमने  इनमें  आगे  कटोती  नहीं  की  लेकिन  इनमें

 हम  परिवतंन  नहीं  करेंगे  ।

 श्रो  बस॒ुदेव  आचार  :  इसमें  वृद्धि  की जानी  चाहिए  ।

 श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  अपनो  बात  दृढ़  हूं  ।  में  चाहता  हूं  कि  यहां  इस  पर

 बारोको  से  वाद-विवाद  हो  जिसमें  सही  मुद्दों  पर  ध्यान  दें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  लेकिन  निगमित'*'***

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  में  उस  पर  आऊंगा  |  में  प्रत्येक  प्रश्न  का  जवाब  हुआ  कया

 हमने  व्यक्तिगत  आय-कर  में  कमी  की  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  व्यक्तिगत  आय-कर  की  राशि

 में  43%  को  वृद्धि  हुई  क्या  आपने  कभी  व्यक्तिगत  आय  कर  की  राशि  में  43%  की  वृद्धि  को  बात

 सुनी  है  ?  क्या  आपकों  दर  से  मतलब  है  या  कर  की  प्राप्त  राशि  से  ?

 हरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  दोनों  ही  ।

 श्रो  विववताथ  प्रताप  सिंह  :  में  कर  चाहता  हूं  ।  क्या  आप  दर  चाहते  हैं  ?  मुझे  कर  की  राशि

 प्राप्त  हो  गई
 |

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  ;  दर  में  वृद्धि  किए  बिना  आप  कब  तक  ऐसा  करते  रहेंगे  ?  क्या  यह  एक

 बार  को  वसुली  है  ?

 श्री  विदयनाथ  प्रताप  सिह  :  मैंने  कर  के  आधार  को  पहले  ही  अधिक  व्यापक  बना  है  ।

 अब  इस  आधार  पर  इसका  वरष-प्रति-वर्ष  विस्तार  होता  रहेगा  ।  मेरा  आधार  क्षेत्र  बढ़  गया  मेरी

 आय  बढ़ती  जायेगी  ।

 भी  बो०  किशोर  अन्द्र  एत्त०  देव  :  इस  4  3%  में  से  ऐसी  कर  राशि  कितनी

 जो  स्वेज्छिक  रूप  से  प्रकट  की  गई  है  ?

 श्री  विववन।थ  प्रताप  सिह  :  मुझे  मालूम  नहीं  में  इसके  अधिक  गम्भीर  पहलू  को  लेता

 में  प्रश्नवार  उत्तर  देता  हूं  ।  आप  इस  बारे  में  चिन्तित  हैं  क्योकि  आप  समझते  हैं  कि  हम  साधन  में  जो  -

 अन्तर  वह  पूरा  नहीं  कर  पाएंगे  ।  इसलिए  यह  एक  बन्धत  आपने  जो  आपत्ति  की  है  उसमें  कुछ

 सार  में  इसे  समझता  हुं  कि  यह  कोई  बाधा  नहीं  इसका  कारण  यह  है  कि  हमने  इस  प्रक्रिया  से

 काफी  कर  प्राप्त  किया  लेकिन  उन  सभी  समस्याओं  का  समाधान  क्या  है  जिनका  हम  सामना  कर

 रहे  आपका  समाधान  यह  है  कि  इसमें  वृद्धि  की
 जाये  और  हम  इस  समस्या  का  समाधान
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 समाघान  क्या  है  ?  आधार  वर्ष  1985-86  यदि  आप  संशोधित  प्राककलन  देखें  तो  हमने  5,515

 करोड़  रुपए  प्राप्त  किए  ।  उदाहरण  के  लिये  हम  कर  में  10%  वृद्धि  कर  देते  हम  दीघंकालीन
 वित्तीय  नीति  भूल  जाते  जेसा  कि  सुझाव  दिया  गया  वह  समाप्त  हो  जाती  यह  सुझाव  दिया
 गया  यदि  हम  इसमें  10%  तक  की  वृद्धि  तो  हमें  550  करोड़  रुपये  और  मिलेंगे  ।  इसमें
 से  मोटे  तौर  पर  200  करोड़  रुपये  व्यक्तिगत  कर  से  और  300  करोड़  रुपये  कम्पनी  कर  से  मिलेंगे  ।
 200  करोड़  रुपए  व्यक्तिगत  आय  कर  में  से  85%  राज्यों  को  जायेगा  और  केवल  30  करोड़  रुपये

 हमारे  पास  बच  रहेंगे  ।
 ह  ॥

 श्री  सोमनाथ  चटनशों  :  राज्यों  को  तो  मिलेगा  ।

 श्री  जिदयनाथ  प्रताप  :  आपको  तो  मिलेगा  किन्तु  आप  आय  केन्द्रीय  बजट  के  घाटे  पर
 चर्चा  कर  रहे  हैं  इसलिए  में  उस  मामले  पर  भी  ले  रहा

 हो  सोमनाथ  चटर्जो  :  संविधान  के  अन्तगंत  ।

 क्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  संविधान  के  अन्तगंत  ।  यह  अच्छी  बात  है  ।  मुझे  इस  पर

 आपत्ति  नहीं  में  उनके  लिए  अधिक  पसीना  बहाने  के  लिए  तैयार  हूं  क्योंकि  वे  अलग  नहों  वे

 देश  के  हिस्सा  |  में  केन्द्रीय  बजट  के  आथिक  मसले  को  ले  रहा  हूं  जिस  पर  हम  चर्चा

 कर  रहे

 मेरे  मित्र  ने  दीधंकालोन  वित्तीय  नीति  को  रह  करने  का  सुझाव  दिया  आप  10%  वृद्धि
 आपको  550  करोड़  रुपये  हसमें  से  200  करोड़  रुपये  व्यक्तिगत  कर  होगा  और

 0  करोड़  रुपये  हमें  प्राप्त  350  करोड़  रुपये  में  से  जो  हमें  कम्पनी  कर  से  80%
 सावंजनिक  क्षेत्र  द्वारा  भुगतान  किया  जाता  है  ओर  350  करोड़  रुपये  का  आधा  175  करोड़  रुपये

 तथा  30  करोड़  रुपये  मिलकर  205  करोड़  रुपये  हों  जाएंगे  ।

 4000  करोड़  रुपए  का  घाटा  पूरा  करने  के  लिए  उन्होंने  205  करोड़  रुपए  का  सुझाव  दिया

 है  इसलिए  उनकी  राय  से  तो  आधा  क्या  दसवां  हिस्सा  भी  पूरा  नहीं  इसलिए  हमें  ऐसे

 समाधान  नहीं  ढूंढने  चाहिए  जिनका  कोई  ओऔचित्य  न  हो  ।  हमें  नोक  झोक  करने  के  बजाय  स्वयं  विषय

 पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  हमारी  नोक  झोंक  कर  जनता  पर  बुरा  असर  पड़ेगा  ।

 क्री  सोमनांथ  चटर्जो  :  यह  अनुमान  वास्तव  में  बहुत  मच्छा  है  ।

 झो  विद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  सोमनाथ  जी  हमने  राज्यों  को  जो  कुछ  दिया  अपने  उस  पर

 भी  सवाल  उठाया  था  ।  वर्ष  1985-86  के  लिए  1,338  करोड़  रुपए  का  बजट  अनुमान  का  हम

 राज्यों  को  1,8446  करोड़  रुपए  का  हिस्सा  दे  चुके  हैं  जो  कि  508  करोड़  रुपए  अधिक  है  ।

 हम  राज्यों  को और  अधिक  धन  देने  का  प्रयास  क्योंकि  केन्द्र  और  राज्य  क्‍या

 सब  एक  ही  तो  है  ।  मुझे  राज्य  एक  भी  निवेश  बताइये  जिससे  देश  को  लाभ  न  पहुंचता  मुझे

 वह  भी  बताइये  जिसे  लाभ  होता

 करो  सोमनाथ  चटर्जी  :  हम  चाहते  है  कि  आप  यही  प्रवृति  अपनाएं  ।

 झओ  विदयनाथ  प्रताए  सिंह  :  केस्द्रीय  व्यय  का  कोई  भो  ऐसा  लाभ  प्राप्त  कर्ता  नहीं  हैं  जो  किसी
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 राज्य  से  सम्बन्धित  न  हो  ।  वास्तव  में  सवेधानिक  विभाजन  कतिपय  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  आदि  और  राज्यों  के  पास्त  कृषि  आदि  दोनों  ही

 पूर्ण  किसी  का  भी  दूसरे  से  कम  महत्व  नहीं  वास्तव  में  राज्यों  की  संसाधनों  सम्बन्धी  समस्या

 नहीं  है  ।  छठी  योजना  में  लगभग  सभी  राज्यों  में  इसका  श्रेय  मुख्य  मंत्रियों  को  जाता  है  कि  उन्होंने
 न  केवल  लक्ष्य  ही  पूरा  किया  बल्कि  उससे  भी  आगे  बढ़  गए  ।  मैं  अपवादों  पर  चर्चा  ममता  जी  के  लिए

 छोड़  रहा  मैं  अपवादों  की  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूं  प्रत्येक  राज्य  में  छठी  योजना  में  अतिरिक्त

 संसाधनों  को  जुटाने  के  लक्ष्यों  को  पूरा  न  केवल  लक्ष्यों  को  पूरा  ही  किया  बल्कि  उनसे  भी

 अधिक  उपलब्धि  की  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  और  भारत  लाभान्वित  हुआ  |

 को  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  राज्यों  में  संसाधनों  की  कोई  कमी  नहीं  है  |  समस्या  राज्यों  के

 संसाधनों  के  क्षय  होने  की  है  जो  बिजली  बोर्डों  तथा  राज्य  परिवहन  द्वारा  उपयोग  किए  जाने  से

 कम  होते  यदि  यह  सत्य  है  तो  ''**'

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इसके  अलावा  हमें  स्वयं  को  टटोलना  चाहिए  ।  क्‍या  हम  राज्यों

 की  अव्यवस्था  को  नजर  अन्दाज  करना  चाहते  हैं  जहां  हमारी  रक्षा  तथा  हमारे  सावजनिक  क्षेत्र  के

 आधारभूत  सुविधाओं  पर  खर्च  को  कम  कर  संसाधनों  को  आंबटित  किया  जाता  है  तथा  उन  पर  नियन्त्रण

 कर  अपव्यय  का  समर्थन  किया  जाता  हमें  इसका  वास्तविक  और  सहो  उत्तर  देना  है  तथा  इसी

 प्रकार  हमें  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  के  मामलों  को  उठाना  वास्तव  में  जिस  फार्मूले  से  अन्तरण  किया

 जाता  है  वह  बिलकुल  सही  है  यदि  हम  कुल  राजस्वों  में  राज्यों  तथा  केन्द्र  के  कुल  राजस्वों  को  लेते  हैं

 तो  गत  वर्षों  में  राज्य  के  राजस्तरों  में  वृद्धि  हुई  है  और  इसके  अनुपात  में  केन्द्रीय  राजस्वों  में  कमी  हुई

 है  ।  तथा  इसमें  यह  फार्मूला  लागू  किया  गया  है  जिससे  लगभग  30-33  प्रतिशत  अन्तरण  किए  गए

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  निष्पक्षता  से  कायं  करना  चाहिए  ।

 इसलिए  हमें  निष्पक्ष  रुख  अपनाना  चाहिए  |  मैं  इस  बात  से  चिन्तित  हू  कि  इस  बात  से  खराब

 छवि  प्रदर्शित  होती  है  जो  हमारे  देश  की  एकता  की  भावना  को  ठेस  पहुंचाती

 अप्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  मुद्दा  उठाया  गया  है  |  हमने  अपनी  दोर्घेकरालिक  वित्तीय  नोति  में

 बताया  है  कि  हम  जी०  डी०  पी  के  अनुपात  से  प्रत्यक्ष  करों  के  अनुपात  में  वृद्धि  इस  वर्ष  को

 वसूली  में  प्रगति  हुई  है  तथा  इस  वर्ष  का  प्रतिशत  गत  वर्ष  से  अधिक  जहां  तक  अप्रत्यक्ष  करों  का

 सम्बन्ध  है  यह  किसी  भी  विकासशील  देश  के  लिये  अव्यवहारिक  नहीं  प्रत्यक्ष  करों  का आधार  छोटा

 होता  है  ।  कृषि  पर  कर  की  छूट  है  ।  कितने  स्व-नियोजित  लोग  कर  देते  और  जब  आय  ही  कम

 है  तो  हमें  भी  थोड़ा  धन  मिलता  तथा  कई  विकासशील  देशों  के  समक्ष  यह  समस्या  है  ।  इसके

 अलावा  अप्रत्यक्ष  करों  में  अनुपाततः  वृद्धि  हुई  है  ।  क्योंकि  जत्र  उद्योग  में  प्रगति  होती  है  तो  उस  पर

 उत्पादन  शुल्क  लगाया  जाता  है  ।  जहां  तक  सीमा  शुल्क  का  सम्बन्ध  है  इससे  न  केवल  राजस्व  का

 अर्जन  होता  है  बल्कि  हमारा  उद्द  श्य  स्वदेशी  उद्योग  का  संरक्षण  करना  भी  होता  है  जब  हम  उस

 उहं श्य  से  सीमा  शुल्क  लगाते  हैं  तो  आप  कह  सकते  हैं  कि  प्रत्यक्ष  करो  के  अनुपात  में  उनमें  वृद्धि  हुई  है

 इसमें  न  केवल  एक  राजस्व  की  दूसरे  राजस्व  से  तुलना  ही  की  जाती  है  बल्कि  इसके  लिए  अप्रत्यक्ष
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 कराधान  जैसे  अन्य  प्रयोजन  भी  होते  हैं  जिनका  ध्यान  रखना  होगा  ।  निसंदेह  रूप  से खाद्य  और

 उर्वरक  तथा  अन्य  कई  वस्तुओं  पर  हम  खर्चा  ही  करते  हैं  और  यह  व्यय  बढ़ता  ही  जाता  है  |  इसीलिए

 हमें  सम्पूर्ण  ढांचे  को  देखना  होता  है  कि  यह  प्रगतिशील  है  या  नहीं  ।  इसलिए  व्यय  करते  समय  हम
 इस  बात  का  ध्यान  अवश्य  रखते  हैं  कि  प्रणाली  प्रगतिशील  हो  ।

 श्री  रामसिह  यादव  ने  व्यय  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है|  मेरे  विचार  से  जहां  तक  वित्त

 मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाया  है  |  मैं  चाहता  हुं  कि  इस  पर  संसद  में
 चर्चा  हो  क्योंकि  ऐसे  बहुत  से  दुलंभ  क्षेत्र  हैं  जिन  पर  राजनंतिक  परिप्रेक्षों  तथा  राजनतिक  आधार

 को  भी  स्पष्ट  किया  जाना  यदि  आप  एक  दृष्टि  बजट  पर  डालें  तो  आप  देखेंगे  कि  योजना  शीर्ष  के

 अन्तगंत  व्यय  को  हमने  प्रत्येक  मंत्रालय  के  लिए  वर्ष  1990  तक  चार  वर्षों  में  चरणबद्ध
 करने  का  प्रयास  किया  लेकिन  न  केवल  योजना  शोीष॑  में  ही  बल्कि  गैर  योजना
 शीष  में  भी  हमें  दीघकालीन  दृष्टिकोण  अपनाना  है  क्‍योंकि  मैं  योजना  और  गैर  योजना
 शीर्षों  से  संतुष्ट  नहीं  वास्तव  में  प्रत्येक  बीज  योजनाबद्ध  होनी  गैर  योजना
 अभयोजनाबद्ध  नहीं  हो  सकती  ।  वास्तव  में  जब  रक्षा  पर  व्यय  किया  जा  रहा  है  तो  यह  आयोजना

 बद्ध  व्यय  नहीं  हो सकता  ।  हम  विकासशील  आवश्यक  सहायता  आदि  की  तरह  की  कोई  नामवली  ले

 सकते  हैं  ।  यह  एक  अच्छा  शीषंक  हो  सकता  है  ।  लेकिन  यह  एक  परम्परा  बन  गयी  इस  क्षेत्र  में

 आधिक  सहायता  जरूरी  है|  इसमें  ये  एक  ऐसे  लोगों  का  वर्ग  है  जिन्हें  बतंमान  प्रणाली  से  संसाधन

 उपलब्ध  नहीं  होते  ।  यदि  समूची  प्रणाली  ठीक  हो  तो  संसाधन  निम्नस्थ  स्तर  पर  काम  करने  वाले

 लोगों  को  भी  उपलब्ध  हो  जाते  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  संसाधनों  को  एक  स्थान  से  लेकर

 सीधे  दूसरे  स्थान  पर  उपलब्ध  कराया  इसलिए  आर्थिक  सहायता  का  मूल  आधार  वहां  है  ।
 लेकिन  इसके  साथ  हो  जिस  दर  पर  सहायता  ही  दी  जा  रही  है  उस  पर  भो  ध्यान  देना  पिछले
 तीन  वर्षों  से  यह  40  प्रतिशत  की  दर  से  और  यदि  सहायता  की  यहो  दर  रखी  जाये  तो  हम
 5  वर्षों  में  40,000  करोड़  रुपए  व्यय  करना  पड़ेगा  जो  कि  केन्द्र  के  दो  वाषिक  बजटों  के  बराबर

 और  यह  राशि  इस  देश  के  प्रत्येक  गांव  में  एक  प्राथमिक  पाठशाला  तथा  एक  नलकूप  की  लागत
 के  बराबर  जहां  आधथिक  सहायता  को  बनाए  रखना  आवश्यक  है  उसके  साथ  ही  साथ  जब
 इस  सहायता  से  पूंजी  प्रमुख  क्षेत्रों

 में
 पूंजी  निवेश  मे  ह्ास  होने  लगेगा  तो  एक  समय  ऐसा

 आएगा  कि  यदि  प्रमूख्च  क्षेत्रों  में  निविश  रुक  जाए  तो  पांच  वर्ष  बाद  शायद  बिजली  बी  कमी  के  कारण
 धिचाई  की  कमी  के  परिवहन  व  संचार  की  कमी  के  कारण  सब  वस्तुओं  की  कीमतें  एक  साथ  बढ़
 जाएंगी  और  नि्धन  व्यक्ति

 को
 अधिक  वहन  करना  पड़ेगा  |  इसलिए  सन्तुलन  फंसे  रखा  हमे

 दोनों  की  आवश्यकता  सन्तुलन  कहां  रखा  जाए  ?  इसके  दोनों  पहलओं  पर  तकं-वितर्क  चलता

 रहेगा  ।  मैं  मार्गदशन  और  समर्थन  के  लिए  सदन  से  अनुग्रह  करूंगा  ।  उन  सीमाओं  के  अन्तर्गत  सन्तुलन
 बनाए  रखना  है  ।

 में  इससे  सहमत  हूं  कि  विभिन्न  निममों  में  अनेक  शीर्षों  तथा  अत्यधिक  ख्चों  म ेकटौती  की  जानी
 चाहिए  ।  में  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उन  खर्चों  में  कटोतो  करने  का  हम  पूर्ण  प्रयास  करेंगे  ।  उन
 खर्चों  को  किसी  को  भी  अदा  नहीं  करना  चाहिए  ।  तथा  न  हो  इनका  भार  हमें  जनता  पर  डालना

 थ्रो  प्रिय  रंजन  वास  मुंझी  :  सावंजनिक  प्रतिष्ठानों  के  अध्यक्ष  तथा  प्रशासक  धन  का
 अत्यधिक  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।
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 >०००००० थी  विश्वनाथ  प्रताप  कल  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  एक  प्रश्न  किया  था  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  दामोदर  धाटी  निगम  के  अध्यक्ष  प्रतिमाह  8000  रुपए  यातायात  भत्ते
 के  रूप  में  लेते  इस  बारे  में  मेने  प्रधान  मंत्री  को  लिखा  है  ।

 थी  विध्वनाथ  प्रताप  सिह  :  उन  शोधों  का  जो  न्‍्यायोत्रित  नहीं  समर्थन  करने  का  प्रश्न  ही

 नहीं  होता  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  डी०  पी०  एल०  के  अध्यक्ष  घन  का  दुरुपयोग  कर  रहे  है  न  कि  दामोदर

 घाटी  निगम  के  अध्यक्ष

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आपके  पास  डाइरेक्ट  हाटलाइन----न्‍है  डाइरेक्ट  हाटलाइन  ।

 उदाहरण  के  लिए  कल  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने एक  बहुत  ही  स्पष्ट  और  उचित  सवाल  उठाया  कि

 हमने  वेतन  आयोग  के  लिए  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  उन्होंने  पूछा  कि  इस  के  बारे  में

 क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?  ठोक  है  हमने  बजट  में  इसके  लिए  व्यवस्था  नहीं  की  क्योंकि  हमें  इस  बात  का

 अनुमान  नहीं  है  कि  इस  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  जाएगा  ।  किन्तु  उन्होंने  जो  प्रश्त  किया  है  वह
 बाजिब  अब  आप  कहते  हैं  कि  करों  में  वृद्धि  मत  करों  क्योंकि  उससे  मुद्रास्फीति  होती
 इस  सम्बन्ध  में  काफी  चर्चा  की  जा  चुकी  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आप  कहते  हैं  कि  चालू  मूल्यों  में  वृद्धि
 मत  करोंਂ  में  इसमें  वृद्धि  नहों  करूंगा  ।  ठीक  इसके  अलावा  आप  कहते  हैं  कि  की  वित्त

 व्यवस्था  में  वृद्धि  मत  कऋणों  में  वृद्धि  मत  करोਂ  इसके  बाबजूद  भी  जो  वेतन  आयोग  देना  चाहता

 है  वह  दो  ।  किस

 श्री  नारायण  चौथ  :  आप  कहते  हैं  ।

 झो  विद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आप  मुझे  बताइये  ।  हमें  इस  विषय  पर  स्वयं  ही  गम्भोरता  से
 विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  नारायण  चौथे  :  आप  तो  विश्व  के  प्रताप  हैं  ।

 ]

 क्री  विध्यनाथ  प्रताप  सिह  :  ठीक  में  भार  वहन  करने  को  तंयार  मैं  इससे  बचने  की

 कोशिश  नहीं  करता  हूं  ।  किन्तु  हमें  उन  पर  ध्यानपूर्वंक  विचार  करना  ये  ऐसी  समस्याएं  है  जिन

 पर  हमें  मिलकर  विचार  करना  में  इसे  आपके  समक्ष  रख  रहा  हूं  ।  यही  समस्या  में  इस  सम्बन्ध

 में  भी  कहूंगा  ।

 एक  अन्य  क्षेत्र  भुगतान  संतुलन  से  संबंधित  यह  मामला  विभिन्‍न  सदस्यों  द्वारा  उठाया
 गया  था  ।  श्री  मुरली  देवरा  औरा  श्री  चिताभ्रणि  पाणिग्रहदी  द्वारा  भी  यह  मामला  उठाया  गया  था  ।

 श्री  अबसदेव  आचाय  :  यह  सदन  के  दोनों  पक्षों  द्वारा  उठा  गया

 भो  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  भुर्तान  संतुलन  के  बारे  में  यह  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मामला ऊ

 ।
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 यहां  मैं  इस  बात  पर  पुनः  बल  दूँगा  कि  आत्मनिर्भरता  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  को  हमारी
 व्यवस्था  भी  घुरी  बनाना  होगा  ओर  किसी  भी  प्रकार  के  उदारीकरण  से  प्रतिस्थापन  के  उद्दं श्य  को

 पूरा  करना  होगा  |  यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  की  ताकत  इसीलिए  भी  मुरली  देवरा  ने  मुझे  इस

 बारे  में  कहा  ।  पूंजीगत  वस्तुओं  के  मामले  में  हमने  यह  हम।री  पूंजी  वस्तु  उद्योग  को

 सीमा  शुल्क  को  बढ़ाने  के  लिए  परियोजना  आयात  किया  गया  ।  परियोजना  आयात  के  संबंध  में  यह

 पहले  65  प्रतिशत  हम  इसे  कम  करके  45  प्रतिशत  पर  हमने  अनुभव  किया  कि  यह
 कटोती  अत्यधिक  इसलिए  हमने  इसे  फिर  से  52  प्रतिशत  अलग-अलग  मदों  की  हम
 जांच  कर  सकते  में  देख  सकता  हूं  कि  कहां  पर  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  और  इस

 प्रयोजन  के  लिए  हमारे  बल्कि  मदों  के  आयात  के  लिए  हमने  जो  किया  है  वह  यह  श्री  मनोज

 पांडे  और  श्री  यादब  ने  खाद्य  तेलों  से  संबंधित  हमारी  नोति  का  उल्लेख  मुझे  विश्वास  है  कि

 हमने  अब  जो  नीति  अपनायी  है  उससे  दो-तीन  वर्ष  के  लिए  कुछ  समस्या  हो  सकती  है  किन्तु  दो-तोन

 बर्षों  के  पश्चात्‌  यह  देश  करोड़ों  रुपए  के  खाद्य  तेल  के  आयात  की  समस्या  से  मुक्त  हो
 इससे  किसान  को  आजीविका  और  देश  को  आर्थिक  स्वततंत्रा  मिलेगी  ।  आप  चोनो  संबंधी  नीति  में

 हुए  परिवतंनों  पर  नजर  पिछले  वर्ष  जब  हम  चोनो  के  मूल्यों  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  तो  क्या

 स्थिति  थी  ?  किसानों  के  लिए  हमने  गन्ने  के  मूल्य  निश्चित  किए  और  इसमें  वृद्धि  की  ।  हमने  दो  वर्ष

 के  लिए  एक  अन्य  वृद्धि  की  घोषणा  इस  प्रकार  तकंस्ंप्त  परिवर्तन  स्थिति  उतनी  खशाब

 नहों  है  जितनी  कि  पिछले  वर्ष  थी  ।  इसो  प्रकार  हम  बल्क  मदों  का  आयात  कर  रहे  हैं  और  निर्यात
 में  हमने  अत्यधिक  वृद्धि  करनी  होगी  ।

 अन्य  क्षेत्र  विदेशी  ऋणों  से  सम्बन्धित  है  |  यहां  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  चाहे  हमें
 कितनी  भी  तकलोफें  उठानी  किन्तु  हम  कर्ज  के  जाल  में  नहीं  फरसेंगे  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 से  ऋण  प्राप्त  करके  अर्थव्यवस्था  को  सम्भालना  बड़ा  सरल  काय॑े  में  भी  ऐसा  कर

 सकता  हूं  ओर  आप  मुझे  बहुत  अच्छा  वित्त  मन्त्री  कहेंगे  ।  कोई  कर  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि
 नहीं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपने  यही  किया

 श्री  विदवनाथ  प्रताप  सिह  :  हमने  सोच  समझकर  उसका  उपयोग  किया  चूंकि
 भारत  पर  कर्ज  नहीं  है  इसलिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  खड़े  होकर  कह  सकते  हैं  कि  हम  उन  शर्तों  का

 जो  विश्व  बेंक  द्वारा  बढ़ायी  जा  रही  विरोध  करते  हैं
 **  **

 श्री  सो भनाथ  चटजों  :  अब  आप  हमारा  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  एक  राष्ट्रीय  सरकार  को  ऐसा  ही  करना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध
 में  वाशिंगटन  में  हुई  वार्ता  में  भी  मैंने  यही  दृष्टिकोण  अपनाया  जब  अफ्रीकी  देशों  को  धन  देने  के

 मामले  में  विश्व  बेक  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्ते  बढ़ाने  की  बात  की  जा  रही  थी  ।  मैंने  एक
 अत्यन्त  स्पष्ट  और  तीखा  सवाल  किया  ।  मैंने  कहा  कि  प्रजातन्त्र  में  जब  एक  राष्ट्रीय  सरकार  गलत

 नीति  अपनाती  है  तो  लोग  चुनाव  आने  पर  इसका  सबक  दे  सकते  हैं  |  जहां  पर  लोकतन्त्र  नहीं
 वहां  पर  भी  लोग  किसी  न  किसी  दिन  सरकार  की  गलत  नीतियों  को  ध्यान  में  रखते  अमरीका
 में  यदि  कोई  डाक्टर  गलत  सलाह  देता  है  तो  वहां  पर  मुआवजा  पाने  के  लिए  समुचित  कानून  है  ।

 अथवा  यदि  कोई  डाक्टर  गलत  दवा  देता  है  तो  उसके  लिए  समुचित  मुआवजे  की  व्यवस्था
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 डेवेलपमेंट  बोर्ड  में  भी  मेने  कहा  कि  यदि  आप  गलत  सलाह  देते  हैं  और  यह  गलत  साबित  होती  है
 तो  इसका  कोन  जवाब  देह  है  ?  में  एक  नेतिक  और  राजनंतिक  जवाब  देही  का  प्रश्न  पूछ  रहा  में

 इसका  जवाब  चाहता  हुं  |  मुझे  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  किन्तु  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के

 प्रबन्ध  जो  फ्रांस  से  ने  कहा  कि  नीति  स्वीकार  करना  एक  राष्ट्रीय  सरकार  का

 घिकार  और  कम  से  कम  अधिकारिक  रूप  से  यह  बात  स्वीकार  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  वह  एक

 समान  नहीं  हो  सकती  ।

 इसी  प्रकार  वह  यह  कह  रहे  हैं  कि  समिति  यह  बात  स्वीकार  करती  है  कि  गर-सरकारी

 विदेशी  निवेश  विकास  में  सहायक  होता  है  |  में  इसके  साथ  सरकारी  निवेशਂ  शब्दों  को

 जोड़ता  हुं  ।  इससे  मुझे  बड़ा  आश्चयं  हुमा  इसलिए  बाद  में  समझौते  के  रूप  में  उन्हें  महत्वपूर्ण  शब्द

 छोड़ना  पड़ा  ।  यह  बहुत  खतरनाक  बात  विकासशील  देशों  को  संगठित  होना  चाहिए  और

 विकासशील  देशों  के  लिये  अधिक  आधथिक  सहयोग  और  व्यापार  और  एकता  अति  आवश्यक  है  ।

 में  छोटे-छोटे  मुद्दों  पर  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  हम  बहुत  से  अवसरों  पर  उनके  विषय  में  जवाब
 दे  चुके  डो०  एफ०  आई०  आर०  जैसे  रुग्ण  यूनिटों  से  सम्बन्धित  में  सभी  विषयों  को  छोड़  रहा

 हूं  ।  में  कुछ  घोषणाएं  करना  चाहता  हूं  ।  प्रो०  दण्डवते  यहां  पर  नहीं  उन्होंने  फेंच  कॉफी  की

 चर्चा  की  थी  जो  कॉफी  और  पिकोरी  के  साथ  मिलायी  जातो  है  ।  यह  फ्रांत  की  नहीं  उन्होंने  इसे

 छूट  देने  की  सिफारिश  की  है  और  मेरे  पास  कॉफो  का  एक  कप  वह  यह  बताएं  कि  यह  अच्छा  है
 या  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपने  चखा

 ही  विद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैंने  इसे  चख्रा  तो  नहीं  है  लेकिन  कर  से  छूट  देने  का  निर्णय
 किया  यह  फ्रेंच  कॉफो  चिकोरी  ओर  कॉफी  पाउडर  का  मिक्‍चर  यह  लघु  क्षेत्र  में  बनायी

 जाती

 मेने  अपने  बजट  भाषण  में  सार्वजनिक  धन  पर  ब्याज  की  दर  को  पहलो  1986  से

 बढ़ा  कर  प्रतिवर्ष  12  प्रतिशत  करने  की  घोषणा  को  थी  ।  मेरा  विचार  बढ़ी  बचतों  को  बढ़ावा  देने

 के  लिये  इस  योजना  में  कुछ  और  रियायतें  देने  का  है|  वर्ष  में  अंशदान  की  सीमा  को  40,000  रुपये

 से  बढ़ाकर  60,000  रुपये  किया  जा  रहा  इस  समय  लोक  भविष्य  निधि  सुविधा  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  और  एच०  यू०  एफ०  की  ही  उपलब्ध  है  ।  मेरा  विचार  इसे  सभी  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को

 उपलब्ध  कराने  का  इस  समय  कोई  भी  अंशदाता  से  वर्ष  के  दौरान  केवल  4  बार  घन
 वापस  लेने  का  हकदार  मेरा  इस  अवधि  के  दोरान  प्रतिवर्ष  एक  निकासी  की  अनुमति
 देने  का  इस  समय  अंशदाता  के  परिवार  को  उन  मामलों  में  कठिनाई  होती  है  जब  अंशदाता  की

 मृत्यु  कोई  भी  तामांकन  किये  बिना  हो  जाती  क्योंकि  उत्तराधिकार  प्रमाणपत्र  आदि  प्रस्तुत  करने
 में  काफी  समय  लगता  है  ।  मेरा  विचार  इस  प्रकार  के  मामलों  में  कानूनी  उत्तराधिकारियों  को  एक
 लाख  रुपये  तक  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  शपथपत्र  के आधार  पर  करने  की  व्यवस्था  करने

 का

 मोहे4र  टॉप  और  रेशे  को  पूरी  तरह  से  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  श्री  इन्द्रजोत

 गुप्त  ने  चश्मों  पर  उत्पादन  शुल्क  का  मामला  उठाया  था  ।  में  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि
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 चश्मों  को  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  किया  गया  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  उनको  समुचित  रूप  से
 जानकारी  नहीं  दी  गई  थी  ।  इस  प्रकार  मेंने  सामान्य  और  विशेष  मुद्दों  का  उत्तर  देने  का

 प्रयत्न  किया  है  |  में  माननीय  सदस्यों  का  एक  बार  फिर  धन्यवाद  करता  हूं  और  उनके  सक्तिय  योगदान
 और  समर्थन  की  अपेक्षा  करता  हूं  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  पीयरलेस  का  क्‍या  मामला  है  ?

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आपने  उसका  जिक्र  किया  है  ।  हम  एक  बैठक  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तोय  वर्ष  1986-87  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  लागू
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  खण्ड  2  :

 प्रएन  यह

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  बिया

 खण्ड  3  से  5  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खण्ड  24  का  संशोधन

 संज्ञोधन  किया  गया  ।

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  37  के  पदचात्‌  अन्तःस्थापित

 इस  उपधारा  की  कोई  बात  धारा  23  की  उपधारा  (2)  के  खण्ड  के

 उपखण्ड  (1)  में  निर्दिष्ट  प्रकृति  की  सम्पत्ति  की  बाबत  पांच  हजार  रुपये  से  अनधिक  की

 रकम  की  उपधारा  (1)  के  खण्ड  (९)  के  अधीन  कटौती  अनुज्ञात  किए  जाने  को  लागू
 होगी  ।”  (14)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।/'

 प्रस्ताव स्वी कृत हुआ । 294



 8  1908  वित्त  1986

 खण्ड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  77-  धारा  का  संशोधन

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  18  में  कटोतीਂ  के  स्थान  पर  (3)  के  खण्ड  (ii)  के

 उपबन्धों  के  अधीन  रहते  हुए  कोई  कटौतीਂ  (15)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उवाध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  7,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  7,  संशोधित  रूप  विधेयक  सें  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  धारा  का  अन्तःस्थापन

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  28  में  मशीनरी  या  संयन्त्रਂ  के  स्थाम  पर

 नया  नई  मशीनरी  या  संयन्त्रਂ  रखे  ।  (16)

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  23  सरकार  द्वारा  बनायी  जाने  वाली  स्कोम  इस  घारा  में

 इसके  पश्चात्‌  स्कीम  कहा  गया  के  पहचात्‌  अन्तःस्थापित  करें  यदि

 निर्धारित  भारत  में  चाय  उग़ाने  और  विनिरभित  करने  का  कारबार  कर  रहा  है  तो

 इस  निमित  चाय  बोडं  द्वारा  अनुमोदित  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनायी  जाने  वाली

 स्कीम  इस  धारा  में  इसके  पश्चात्‌  स्कीम  कहा  गया  है  ।”  (17)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  4  और  5  के  स्थान  पर

 “(2)  इस  धारा  के  प्रयोजनों  के

 (i)  कारबार  या  से  अभिप्रेत  है  निम्नलिखित  से  भिन्‍न  कारबार
 या  वत्ति  :--”  (18)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  9  के  स्थान  पर  (19)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  8  के  स्थान  पर  रखें  ।  (20)

 पुष्ठ  7,  पंक्ति  11  के  पइचात्‌  अन्तःस्थाधित

 पोतਂ  या  बायुयानਂ  या  मशीनरीਂ  या  के  वही
 अथ॑  हैं  जो

 धारा  32  को  उपधारा  (1)  के  खण्ड  (५)  के  स्पष्टीकरण  में  उनके  (21)
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 पृष्ठ  7,  पंक्ति  12  से  15  के  स्थान  पर

 “(3)  उपधारा  (1)  के  प्रयोजनों  के  लिए  निर्धारिती  के  पात्र  कारबार  या  वृत्ति  के

 उस  दशा  में  जहां  ऐसे  पात्र  कारबार  या  वृत्ति  की  बाबत  पृथक  लेखे  रखे  जाते

 हैं  वहां  ऐसी  रकम  होंगी  जो  कम्पनी  1956  की  छठी  अनुसूची
 के  भाग  2  और  3  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  संगणित  लाभ  की  रकम  में  से

 1956  का  ]  घारा  32  की  उपधारा  (1)  के  उपबन्धों  के  अनुसार  संगणित  अवक्षयण  के
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 बराबर  रकम  घटाकर  प्राप्त  हो  और  जिसमें  संपरीक्षित  लाभ  और  हानि
 लेखे  में  कटौती  किया  गया  अवक्ष  यदि  कोई  के  बराबर  रकम  जोड़
 दी  गई  और

 |

 उस  दशा  में  जहां  ऐसे  पृथक  लेखे  नहीं  रखे  जाते  है  या  उपलब्ध  नहीं  हैं  बहां
 ऐसी  रकम  होगी  जिसका  निर्धारिती  के  कारबार  या  वृत्ति  के  कुल  लाभों
 घारा  32  की  उपधारा  (1)  के  उपबन्धों  के  अनुसार  अवक्षयण  णनुज्ञात  किए
 जाने  के  वही  अनुपात  है  जो  अनुपात  कुल  आवतं  या  पात्र
 कारबार  की  वृत्ति  को  सकल  प्राप्तियों  का  निर्धारिती  द्वारा  चलाए  जाने  वाले

 कारबार  या  वत्ति  के  कुल  आवर्त  या  सकल  प्राप्तियों  से  (2  2)

 पृष्ठ  7,  पंत्रित  25

 निर्धारिती  किसी  कम्पनी  या  सहकारो  सोसाइटी  से  भिन्‍न  कोई  व्यक्ति  है  वहांਂ
 का  लोप  किया  (23)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  29  के  पदचात्‌  अम्तःस्थापित

 उस  दशा  में  जहां  निर्धारिती  से  किसी  अन्य  विधि  द्वारा  या  उसके  अधीन
 लेखाओं  की  संपरीक्षा  अपेक्षित  है  वहां  इस  उपधारा  के  उपबन्धों  का  पर्याप्त  अनुपालन  होगा
 यदि  ऐसा  निर्धारिती  ऐसे  कारबार  या  वृत्ति  के  लेखे  ऐसी  विधि  के  अधीन  संपरीक्षित  कराता

 है  और  ऐसी  अन्य  विधि  के  अधीन  अपेक्षित  संपरीक्षा  रिपोर्ट  तथा  इस  उपधारा  के  अधीन

 विहित  प्रारूप  में  एक  और  रिपोर्ट  देता  (24)

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  22,  23  ओर  24  के  स्थान  पर

 “(10)  ऐसे  निर्धारिती  को  दशा  में  जिमसे  धारा  के  अधीन  अनुजेय  कटौती
 का  दावा  किया  इस  घारा  के  अधीन  कोई  कटौती  अनुज्ञात  नहीं  की  जाएगी  ।

 स्पष्टोकरण--इस  धारा

 के  अन्तगंत  परिकलन  मशोन  और  परिकलन  युक्तित  नहीं

 बैंकਂ  से  अभिप्रेत
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 ऐसे  निर्धारितों  की  दशा  में  जो  भारत  में  चाय  उग़ाने  और  विनिर्भित  करने

 1981  फा  61  का  कारबार  कर  रहा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 1981  की  धारा  3  के  अधीन  स्थापित  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास

 (ii)  अन्य  निर्धारितियों  की  दशा  में  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक

 1964  का  18  1964  के  अधीन  स्थापित  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  इसके

 अन्तगंत  ऐसा  बैंक  या  संस्था  है  जो  स्कीम  में  इस  निर्मित  बिनिर्दिष्ट  को

 जाए  ।  (25)

 विष्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  भहोबय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  8,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  8,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  9  से  16  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खण्ड  का  संशोधन

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  23  के  पश्थात्‌  अम्त:स्थापित

 ्ेः
 परन्तुक  में  के  खण्ड  (1)  मेंਂ  उपधघारा  (2)  के  खण्ड  (i)  या

 खण्ड  कोष्ठक  और  अंकों  के  स्थान  पर  (2)  खण्ड

 के  उपखण्ड  (1)  या  खण्ड  अंक  ओर  अक्षर  रखे  (26)

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  24

 के  स्थान  पर  रखें  ।  (27)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  वह  है  :

 खण्ड  17,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 स्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  17,  संशोधित  रूप  विधेपक  में  जोड़  दिया

 खण्ड  18  व्भियक  में  मोड़  विए  गए  ।
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 _  ॒_॒_॒_॒॒_॒  ॒  ृउइृ  खण्ड  “पपिप/पगपगफिपफिफए।पहहिैतए  एफ  लोप

 खण्ड  का  लोप

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  पंक्ति  के  स्थान  पर

 घारा  के  “2]  आय-कर  अधिनियम  को  धारा  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  धारा  |
 स्थान  पर  नई  1987  से  रखी  अर्थात्‌  --

 धारा  का
 स्थापन  ।

 पय  जहां  निर्धारिती  जो  देशी  कम्पनी  सकल  कुल  आय  में  किसी  देशी
 निगम  लाभांशों  कम्पनो  से  लाभांश  के  रूप  में  आय  सम्मिलित  है  वहां  निर्धारिती  की  कुल  आय
 के  संयंत्र  में  की  संगणना  करने  में  लाभांशों  के  रूप  में  ऐसी  आय  के  60  प्रतिशत  के  बराबर
 कटोती  ।  रकम  की  कटोती  अनुज्ञात  की  जाएगी  ।”।'  (28)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2],  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2],  संशोधित  रूप  दिधेषक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  22  विधेयक  में  जोड़  विया  यया  |

 खण्ड  का  संशोधन

 संशोधन  किए  गए  --

 पृष्ठ  पंक्ति  ,  6,  या  भूमियों  मेंਂ  के  पश्चात्‌  बुलियन  या  आभूषण
 मेंਂ  क्षन्त:स्थापित  करें  ।  (29)

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  29  के  पश्चात्‌  अन्तःस्थापित

 दूसरे  परन्तुक  का  लोप  किया  जाएगा  ।”  (30)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  23,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 खण्ड  23,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विया

 खण्ड  24  से  26  विधेयक  में  जोड़  विए गए  ।

 खण्ड  धारा  133-8  का  प्रतिस्थापन

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  24  व्यक्ति  से  सम्बन्धितਂ  का  लोप  (31)

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  3]  से  37  ओर  पृष्ठ  18,  पंक्ति  ]  और  2  के  स्थान  पर

 कोई  कारबार  या  वृत्ति  चलाई  जाती  चाहे  ऐसा  ऐसे  कारबार  या

 वृत्ति  का  प्रमुख  स्थान  हो  या  प्रवेश  कर  सकेगा  और  किसी  कमंचारी  या

 किसी  आय  व्यक्ति  से  जो  उस  स्थान  और  समय  पर  ऐसे  कारबार  या  वृत्ति  के  चलाने  में

 किसी  प्रकार  से  कार्य  कर  रहा  हो  या  सहायता  कर  रहा  ऐसी  जानकारी  देने  की  अपेक्षा

 कर  सकेगा  जो  विहित  की  जाए  ।

 (2)  कोई  आय-कर  प्राधिकारी  उपधारा  (1)  में  निरदिष्ट  किसी  कारबार  या  वृत्ति  के

 स्थान  पर  उसी  समय  प्रवेश  कर  सकेगा  जब  ऐसा  स्थान  कारबार  या  वृत्ति  के  चलाने  के  लिए

 खुला  हुआ  है  ।”  (32)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  27,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  27,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  मोड़  विया  गया  ।

 खण्ड  28  ते  32  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 झण्ड  का  संशोधन

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  13-16  के  स्थान  पर

 नई  धारा  अधिनियम  में  धारा  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  घारा  |

 का  अन्तःस्थापन  ।  1986  से  अन्तःस्थापित  की  अर्थात्‌  :--
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 एक  निश्चित  इस  अध्याय  के  उपबन्ध  स्थावर  सम्पत्ति  के  ऐसे  अन्तरण  के  सम्बन्ध  में

 तारीख  के  लागू  नहीं  होंगे  जो  30  1986  के  पश्चात्‌  किया  जाता  !

 पश्चात्‌  स्थावर  (33)
 सम्पत्ति  के

 अन्तरण  को  इस
 अध्याय  का  लागू

 '

 न  होना  ।

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  33,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 लण्ड  33  /  सैशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  ।

 खण्ड  अध्याय  80  का  अन्तःस्थापन

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  21,  पंक्ति  26  के  स्थान  पर  (34)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  34,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  34,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  बिया

 रण्ड  35  से  38  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 खण्ड  संशोधन

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  23,  पंक्ति  20,  2।  और  22  का  लोप  (35)

 पृष्ठ  23,  पंक्ति  23  के  स्थान  पर  रखें  ।  (36)

 पृष्ठ  23,  पंक्ति  27  ओर  के  स्थान  पर  (xxiv)

 (37)
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 पृष्ठ  23,  पंक्ति  28  के  स्थान  पर

 घारा  197

 (7)  उपधारा  (1)  के  खण्ड  से  194g,  अंक  ओर  अक्षरों

 का  लोप  किया

 (1)  उपधारा  (3)  का  लोप  किया  जाएगा  ।”  (38)

 पृष्ठ  23,  पंक्ति  29  के  स्थान  पर  (39)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  39,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  39,  संशोधित  रूप  विधेयरू  में  जोड़  विया  गया  ।

 खण्ड  40  से  56  विधेम्रक  में  जोड़  बिए  गए  ।

 पहली  अनुसूचो  ओर  दूसरी  अमुसुची  विधेयक  में  जोड़  दो  गईं  ।

 तीसरी  अनुसूची

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  42,  पंक्ति  23  और  24  के  स्थान  पर

 टिप्पण  2  खण्ड  और  खण्ड  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  खण्ड

 रखे  अर्थात्‌  :--

 एबिल  एल्कोहाल

 मीथैन  या  प्रोपेन  27)”;  (40)

 पृष्ठ  42,  पंक्ति  36  और  37  के  स्थान  पर

 (14)  अध्याय  30

 टिप्पण

 (i)  टिप्पण  2  खण्ड  (i)  के  उपश्ण्ड  के  बाद  प्रयोगों  के  लिए

 उपयुक्तਂ  के  स्थान  पर  बिक्री  अथवा  अस्पताल  में  प्रयोग  के  लिए
 परिभित  खुराकों  में  अथवा  पेक  करके  रखियेਂ  अन्तःस्थापित
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 (ii)  टिप्पण  6  गए  तनुकारकਂ  के  स्थान  पर

 कतानुसार  मिलाए  गए  तनुका  रकਂ

 उपशीर्ष  सं०  3003.19,  3004.00,  3005.20  और  3005.90  में  में  स्तम्भ

 (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  15%”  प्रविष्टि  रखो  |  (41)

 पृष्ठ  43,  पंक्ति  39  के  स्थान  पर

 टिप्पण  5  खण्ड  (i)  15  और  अध्याय  34”  शब्द  और  अंकों  के

 स्थान  पर  15  और  शोर्ष  संख्यांक  34.02”  शब्द  और  अंक  रखे

 उपशीष  सं०  3401.20  स्तम्भ  (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  “20%”
 प्रविष्टि  रखो  (42)

 पृष्ठ  43,  पंक्ति  40,  के  स्थान  पर  रखें  ।  (43)

 पृष्ठ  43,  पंक्ति  41  के  स्थान  पर  रखें  ।  (44)

 पृष्ठ  43,  पंक्षि  42  के  स्थान  पर  (45)

 पृष्ठ  43,  पंक्ति  43  के  स्थान  पर  रखें  ।  (46)

 पृष्ठ  43,  पंक्ति  44  के  स्थान  पर  रखें  ।  (47)

 पृष्ठ  44,  पंक्ति  46  “4001.00,”  का  लोप  (48)

 पृष्ठ  46,  पंक्ति  2]  के  पदचचात्‌  अन्तःस्थापित

 शीष॑  सं०  52.09  में  स्तम्भ  (3)  में  (६)  (ii)  पोलिएस्टर
 स्टेपिल  फाइबर  है  पोलिएस्टर  फिलामेंट  सूत  मिला  हो  या  नहीं  किन्तु
 कोई  अन्य  टेक्‍्सटाइल  सामग्री  न  मिली  कोष्ठक  और  अंकों  के
 स्थान  पर  (i)  और  (॥)  पोलिएस्टर  स्टेपिल  फाइबर  यां

 पोलिएस्टर  फिलामेंट  सूत  या  दोनों  हों  अन्य  टैक्सटाइल  सामग्री  न  मिली
 कोष्ठक  और  अंक  रखे  (49)

 पृष्ठ  47,  पंक्ति  10  में  5504.21  के  स्थान  पर  “5502.00,  5504.21”  रखें  ।  (50)

 पृष्ठ  47,  पंक्ति  19  के  पद्चात्‌  अन्तःस्थापित

 शीर्ष  सं०  55.12  के  स्तम्भ  (3)  में  (i)  (॥)  पोलिएस्टर
 स्टेपिल  फाइबर  और  (iii)  रेमी  या  कोई  एक  या  अधिक  कृत्रिम  फाइबर

 होਂ  कोष्ठक  ओर  अंकों  के  स्थान  पर  (i)  पोलिएस्टर  स्टेपिल

 फाइबर  और  (ii)  निम्नलिखित  में  से  एक  या  अधिक  फाइबर  अर्थात्‌
 कपाप्त  रेमी  और  कृत्रिम  स्टेपिल  फाइबरਂ  कोष्ठक  और  अंक  रखे

 जाएंगे  ।  (51)
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 पृष्ठ  48,  पंक्ति  |  से  4  के  स्थान  पर

 शी  सं०  59.03  के  स्तम्भ  (3)  से  52)”  शब्द  और

 अंक  का  लोप  किया

 उपशी्ष  सं०  5903.19  के  स्तम्भ  (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  “30%,
 घन  6  रु०  प्रति  वर्ग  मीटर  धन  आधार  फंब्रिक  पर  तत्समय  उद्प्रहणीय  शुल्क
 यदि  पहले  ही  संदत्त  नहीं  किया  गया  हैਂ  प्रविष्टि  रखी

 उपशीर्ष  सं०  5903.19  ओर  उससे  सम्बन्धित  :  विष्टियों  के  पह्चात  स्तम्भ

 (3)  में  उपशीर्ष  सं०  5903.21  के  पहले  वाले  भाग  से  54  या
 अध्याय  55)”  शब्द  और  अंकों  का  लोप  किया

 उपशी्ष  सं०  5903.29  के  स्तम्भ  (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  “30%,
 धन  7.50  to  प्रति  वर्ग  मोटर  धन  आधार  फंब्रिक  पर  तत्समय  उद्ग्रहणोय

 यदि  पहले  ही  संदत्त  नहीं  किया  गया  हैਂ  प्रविष्टि  रखी  (52)

 पृष्ठ  48,  पंक्ति  5  के  स्थान  पर  (53)

 पृष्ठ  48,  पंक्ति  7  के  स्थान  पर  (54)

 पृष्ठ  51,  पंक्ति  39  का  लोप  करें  ।  (55)

 पृष्ठ  51,  पंक्ति  40  के  स्थान  पर  (56)

 पृष्ठ  51,  पंक्ति  41  और  42  के  स्थान  पर  (57)

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  ]  के  पहले  अन्तःस्थापित  (58)

 “(6)  अध्याय  27  शीर्ष  सं०  27.07  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शोीर्ष

 “27.07  उच्चताप  कोल  तार  के  आसबन  के  तेल  और  अन्य  वैसे  ही  उत्पाद
 जिनमें  सुगंध  रचकों  का  भार  असुगन्ध  रचकों  से  अधिक  हैਂ

 15  सेंटीग्रेड  पर  2750  रु०
 प्रति  किलोलीटर

 15°  सेंटीग्रेड  पर  2750  रु०

 प्रति  किलोलीटर

 5”  सेंटीग्रेड  पर  2750  रु०
 प्रति  किलोलीटर

 12  प्रतिशत
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 2707.,60--  क्रयोसोट  तेल

 2707.,90--  अन्य

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  2  “(6)”  के  स्थान  पर  “(7

 28  1986

 15  प्रतिशत

 ?  सेंटीग्रेड  पर  200  ₹०

 प्रति  किलोलीटर

 157  सेंटीग्रेड  पर  2750  रु०

 प्रति

 (59)

 पृष्ठ  55,  पंक्षित  4  “(7)”  के  स्थान  पर  “(8)”  (60)

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  18  “(8)”  के  स्थान  पर  “(9)”  (61)

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  22  “(9)”  के  स्थान  पर  “(10)”  (62)

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  29  और  30  के  स्थान  पर

 “(11)  अध्याय  40

 शीर्ष  सं०  40,01  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शीर्ष  रक्षा  अर्थात्‌  :---

 “40.01  4001.00  प्राकृतिक  चिक्ल
 ओर  वैसे  ही  प्राकृतिक  प्राथमिक  रूपों  में  या  शीटों  या

 उपशोध  सं०  4009.93  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  उपशो्ष  रखा

 अर्थात्‌  :---

 गैस  या  तरल  के  संवहन  के  कार्य  के  लिए  30  प्रतिशत
 अपभिकल्पित  हो  ।  (63)

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  3)  “()”  के  स्थान  पर  “(12)”  रहें  ।  (64) (

 पृष्ठ  55,  पंक्ति  18  “(12)”  के  स्थान  पर  “(13)”  (

 पृष्ठ  56,  पंक्ति  18  “(13)”  के  स्थान  पर  “(14)”  (

 (

 )

 )

 पृष्ठ  56,  पंक्ति  21  “(14)”  के  स्थान  पर  “(15)”  रहों  ।  (67) )

 पृष्ठ  56,  पंक्ति  42  “(15)”  के  स्थान  पर  “(16)”  रखें  ।  (68)

 पृष्ठ  57,  पंक्ति  19  “(16)”  के  स्थान  पर  “(17)”  रहों  ।  (  69)

 पृष्ठ  57,  पंक्ति  2।  “(17)”  के  स्थान  पर  “(18)”  (70)

 पृष्ठ  57,  पंक्ति  33  “(18)”  के  स्थान  पर  “(19)”  रखें  ।  (71)

 पृष्ठ  57,  पंक्ति
 42  “(19)”  के  स्थान  पर  “(20)”  रहों  ।  (72)

 कप
 पृष्ठ  57,  पंक्ति  49  “(20)”  के  स्थान  पर  “(21)”  (73).
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 -
 पृष्ठ  58,  पंक्ति  18  “(2।)”  के  स्थान  पर  “(22)”  (74)

 बे
 पृष्ठ  58,  पंक्षि  27  “(22)”  के  स्थान  पर  “(23)”  (75)

 पृष्ठ  59,  पंक्ति  7  “(23)”  के  स्थान  पर  “(24)”  (76)

 विश्वनाथ  प्रताप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 तीसरी  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 तोसरी  संशोधित  रूप  विधेवक  में  जोड़  दो  गई  ।

 थोथी  अनुसूचो

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  59,  पंक्ति  25  से  27  के  स्थान  पर

 “(3)  उपशीष  सं०  5206.31,  5206.32,  5206.33,  5206.34,  5206.35,

 5206.36,  5206.37,  5206.38,  5206.39  और  5206.90  में

 स्तम्भ  (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  “10%  धन  5  र०  प्रति  वर्ग  मीटरਂ

 प्रविष्टि  रखो

 (4)  शोषं  सं०  52.09  के  स्तम्भ  (3)  में  (i)  सूती  (ii)  पोलिएस्टर
 स्टेपिल  फाइबर  है  पोलिएस्टर  फिलामेंट  सूत  मिला  हो  या  नहीं  किन्तु
 कोई  अन्य  टेक्सटाइल  सामग्री  न  मिलो  कोष्ठक  और  अकों  के  स्थान

 पर  (i)  सूती  और  (ii)  पोलिएस्टर  स्टेपिल  फाइबर  या  पोलिएस्टर
 फिलामेंट  सूत  या  दोनों  हैं  कोई  अन्य  टेक्सटाइल  सामग्री  न  मिली

 कोष्ठक  ओर  अंक  रखे

 उक्त  शीष  सं०  5209.11,  5209.21  और  5210.10  की  प्रविष्टि  के

 स्तम्भ  (4)  के  स्थान  पर  “10%  घन  5  रु०  प्रति  वर्ग  मीटरਂ  प्रविष्टि  रखी

 ।  (77):

 ना  चिट

 पृष्ठ  59,  पंक्ति  28  “(4)”  के  स्थान  पर  “(6)”  रखें  ।  (78)

 पृष्ठ  59,  पक्ति  29  और  30  के  स्थान  पर

 “(7)  उपशोष॑  सं०  5508.10,  5508.20,  5508.30,  5508.40,  5508.50
 ओर  $511.11  में  स्तम्भ  (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  “10  घन  5  रु०
 प्रति  वर्ग  मीटरਂ  प्रविष्टि  रश्तो
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 (8)  शीषं  सं०  55.12  में  स्तम्भ  (3)  में  (1)  कपास  (ii)  पोलिएस्टर
 स्टेपिल  फाइबर  और  (iii)  रेमी  या  कोई  एक  या  अधिक  कृत्रिम  स्टेपिल  फाइबर

 होਂ  कोष्ठक  ओर  अंकों  के  स्थान  पर  (i)  पोलिएस्टर  स्टेपिल

 फाइबर  और  (ii)  निम्नलिखित  में  से  एक  या  अधिक  फाइबर  अर्थात्‌  :---

 रेशमी  और  कृत्रिम  स्टेपिल  फाइबरਂ  कोष्ठक  और  अंक  रखें

 (9)  उपशो्ष  सं०  5512.11  में  स्तम्भ  (4)  की  प्रविष्टि  के  स्थान  पर  “10%  घन
 5  to  प्रति  वर्ग  मीटरਂ  प्रविष्टि  रखो  |  (79)

 पृष्ठ  59,  पंक्ति  31  “(6)”  के  स्थान  पर  “(10)”  (80)

 पृष्ठ  59,  पंक्ति  33  “(7)”  के  स्थान  पर  “(11)”  (81)

 विश्वनाथ  प्रताप

 6.00  म०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 चौथो  अनुसूची  ,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुमा  ।

 चोयो  संशोधित  रूप  में  में  जोड़  दो  गई  ।

 पांचवों  अनुसचो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 पांचवों  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 पांचवों  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दो  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  सें  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  .।

 भरी  बिद्यनाथ  प्रताप  सिह  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 थ्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  में  केवल  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  मन्त्री  महोदय
 ने  परेषण  कर  की  स्थिति  के  बारे  में  हमें  नहीं  बताया  है  ।

 शी  सोभनाथ  चरटर्जो  :  राज्यों  के  लिए  वित्त  मन्त्री  की  चिन्ता  और  समान  विकास  के  सम्बन्ध
 में  उनके  सैद्धान्तिक  प्रतिवाद  को  हम  समझते  हैं  ।  यहां  दो  बातें  हैं  ।  एक  परेषण  कर  के  सम्बन्ध  में
 जिस  पर  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  बुलाई  गई  बंठक  में  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  ने  आम  राय  दी  यह  आप
 जानते  हैं  ।  परन्तु  प्रश्न  उक्त  आम  राय  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  विधेयक  लाने  से  सम्बन्धित

 दूसरी  बात  भाड़ा  समीकरण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  पाण्डे  समिति  के  प्रतिवेदन  के  आधार  पर

 भाड़ा  समीकरण  को  चरणबद्ध  रूप  से  लागू  करने  का  निर्णय  किया  इस  पर  कया  कायंवाही  की

 गई  है  ?

 श्री  विद्वनाथ  प्रताप  सिह  :  परेषण  कर  के  सम्बन्ध  में  मेंने  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  को  लिखा  था
 कि  किसी  वस्तु  को  छूट  देने  का  अधिकार  केन्द्र  क ेपास  रहना  चाहिए  ।  इसका  ओऔचित्य  यह  है  कि  राष्ट्रीण
 अथंव्यवस्था  एक  है  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  कुछ  मूल  कच्चा  माल  एक  राज्य  में  उपलब्ध  है  और  दूसरे
 राज्य  में  जाता  यदि  विभिन्‍न  राज्यों  में  उपलब्ध  मूल  कच्चे  माल  पर  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रकार  का  भार

 पड़ता  तो  इससे  समृचरी  अर्थव्यवस्था  प्रभावित  होगी  ।  छूट  देने  का  अधिकार  केन्द्र  के  पास  होना

 चाहिए  ।  अर्थात्‌  लोहे  पेट्रोलियम  कपास  आदि  जंसे  कच्चे  माल  पर  छूट  देने  का

 कार  केन्द्र  के पास  होना

 मुझे  कुछ  मुख्य  मन्त्रियों  स ेनकारात्मक  उत्तर  प्राप्त  उन्होंने  इस  मामले  पर

 पहले  चर्चा  की  गई  थी  और  इस  पर  आम  राय  व्यक्त  की  गई  थी  ओर  इसमें  कोई  परिवतंन  नहीं  होना
 चाहिए  ।”  पर  हमें  विश्वास  है  कि  राष्ट्रीय  अरथंव्यवस्था  के  सामूहिक  हित  में  यह  आवश्यक  मेरे
 विचार  में  इस  पर  बातचीत  हुई  थी  ।  में  इस  मु  का  आगे  अनुसरण  करूगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समन  जनममपानक

 6.04  म०  प०

 भाधे  घण्टे  की  चर्चा

 मंज्रों  के लिए  लल्यित  पड़ी  सिचाई  परियोजनाएं

 ]

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  आधे  घण्टे  की  चर्चा  पर  विचार  करेंगे  ।  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  ।

 श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  में  ऐसे  महत्वपूर्ण  ओर  बहु  चचित  विषय  अर्थात्‌  विभिन्‍न
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 राज्यों  की  लम्बित  पड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  आधे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  दिये

 जाने  के  लिये  अध्यक्ष  महोदय  का  धन्यवाद  करता  यह्‌  विषय  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि  प्रत्येक  सत्र

 अर्थात  हर  बार  जल  संसाधनों  के  कुछ  पहलुओं  के  बारे  में  चर्चा  की  जातो  है  ।

 कुछ  महीनों  पहले  हम  बाढ़  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  उन  दिनों  बाढ़  आ  रही  इस

 समय  हम  सूखे  की  चर्चा  कर  रहे  हैं  |  अनेक  राज्य  सूखाग्रस्त  और  इन  दोनों  के  खेती  का

 समय  हर  किसान  अच्छी  खेती  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  प्राप्त  करना  चाहता  है  ।

 में  माननीय  सदस्य  श्री  श्रीराम  मूति  भट्टम  का  भी  धन्यवाद  करता  हू  जिनके  प्रश्न  पर  यह
 चर्चा  हुई  इस  विषय  के  महत्व  का  अनुमान  उस  दिन  संसद्‌  में  इसके  सम्बन्ध  में  हुई  प्रतिक्रिया  से

 लगाया  जा  सकता  उस  दिन  जल  संसाधन  विभाग  के  सम्बन्ध  में  तीन  प्रश्न  किये  गये  थे  ।  यह  पहला
 प्रश्न  दूसरा  प्रश्न  गंगा-कावेरी  परियोजना  के  बारे  में  था  और  तीसरा  सोन  नहर  के  आधुनिकीकरण
 से  सम्बन्धित  तीसरे  प्रश्न  को  नहीं  लिया  जा  सकता  था  क्योंकि  माननीय  मन्त्री  जी  सभा  में

 उपस्थित  नहीं  किन्तु  सभी  प्रश्नों  के  पीछे  यही  भावना  थी  कि  हम  अपने  किसानों  को  किस  प्रकार

 पर्याप्त  मात्रा  में  जल  सप्लाई  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था
 कि  50  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दी  जाती  हालांकि  वे  केन्द्रीय  जल  आयोग

 द्वारा  मंजूर  की  जा  चुकी  पादटिप्पण  में  यह  बताया  गया  है  कि  योजना  आयोग  द्वारा  अन्य  बातों
 के  साथ  बन  पर्यावरण  ओर  साधनों  की  उपलब्धता  आदि  सहित  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार
 करने  के  बाद  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  इससे  पता  चलता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  सुस्पष्ट  मार्गनिर्देश  नहीं  कोई  सुनिश्चितता  नहीं  इसके  लिए  कोई  समय  नहीं  है  ।  इनमें  सबसे

 पहला  प्रस्ताव  1974  का  है  और  अन्तिम  प्रस्ताव  1985  का  ।  तात्पयं  यह  कि  सरकार  द्वारा
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दिये  जाने  में  औसतन  4  से  6  वर्ष  का  समय  लगता  हमेशा  अनेक  मुख्य
 मन्त्री  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  दिये  जाने  के  लिये  अनुरोध  करते  रहते  सातवीं  योजना  के

 प्रलेख  में  परियोजनाओं  के  निष्पादन  में  विलम्ब  के  कुछ  कारणों  के  सम्बन्ध  में  बत,या  गया  है  किन्तु
 स्वीकृति  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  गया  विलम्ब  का  क्या  प्रभाव  होता

 यह  या  तो  हानिकारक  नहीं  है  या  फिर  बहुत  अधिक  हानिकारक  ?  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई
 योजनाओं  की  लागत  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  हाल  ही  में  किये  गये  अध्ययन  के  अनुसार  पिछले

 वर्षों  में  157  बड़ी  विचाई  परियोजनाओं  की  लागत  में  562  प्रतिशत  बृद्धि  हुई  2156  करोड़
 रुपये  के  मूल  अनुमानों  की  तुलना  में  अब  इनके  पूरा  होने  तक  इन  पर  14,000  करोड़  रुपये  से  अधिक
 लागत  आने  का  अनुमान  है  और  सिंचाई  नहरों  का  निर्माण  करने  और  खेतों  में  अन्य  निर्माण  कार्य  करने

 के  लिए  ओर  अधिक  धनराशि  की  जरूरत  हम  बिहार  के  कुछ  उदाहरणों  को  लेते  वर्ष

 1960  में  गण्डक  परियोजना  की  मूल  अनुमानित  लागत  40.5  करोड़  रुपये  थी  और  1985  में  इसके

 पूरा  होने  तक  इस  पर  415  करोड़  रुपये
 की

 लागत  1956  में  कोसी  परियोजना  की  लागत

 38  करोड़  रुपये  थी  और  1986  में  212  करोड़  रुपये  हो  गई  ।  उत्तरी  कोहल--इहसकी  लागत

 1977  में  30  करोड़  रुपये  थी  ओर  1990  में  यह  474  करोड़  रुपये  हो  जायेगी  ।  सुवर्ण  रेख्वा
 मे  इसकी  लागत  128.99  करोड़  थी  और  अनुमान  है  कि  1992  तक  यह  लागत

 1032  करोड़  रुपये  हो  ज:येगी।  इसलिए  विभाग  को  इस  विलम्ब  को  न्यूनतम  करने  के  लिये  कुछ
 मार्गतिर्देश  तैयार  करने  चाहिए  ।  विलम्ब  केन्द्रीय  स्तर  पर  दह्वी  नहीं  होता  अपितु  राज्य  स्तर  पर  भो

 होता  है  ।  परियोजना  को  तैयार  करते  समय  अग्नरिम  आयोजना  में  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया

 जाना
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 अब  पी०  ई०  आर०  टी०  सी०  घी०  ओ०  एम०  तकनीक  जैसी  ऐसी  कई  आधुनिक
 तकनी के  उपलब्ध  हैं  जिनसे  किसी  परियोजना  की  सही  समय  सीमा  का  पता  लगाया  जा  सकता  और

 परियोजनाओं  को  तेयार  करते  समय  उन्हें  भी  शामिल  किया  जाना

 दूसरी  बात  यह  है  कि  लागत  में  वृद्धि  के साथ-साथ  संसाधनों  पर  भी  दबाब  पड़ता  कुछ
 आलोचकों  का  कहना  है  कि  सिचाई  के  लिए  अपर्याप्त  धनराशि  आबंटित  की  गई  चालू  योजनाओं

 की  कुल  अनुमानित  लागत  24,600  करोड़  रुपए  है  जबकि  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  सिंचाई  के

 लिए  कुल  14,360  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि

 इसमें  10,000  करोड़  रुपये  की  कमी  संस्ताधनों  की  इस  कमी  क्रो  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  की

 क्‍या  योजना  है  ?

 विभिन्‍न  राज्यों  की  50  परियोजनाएं  अनिर्णीत  पड़ी  हुई  ये  परियोजनाएं  कंसे  पूरी  की

 जाएंगी  ।  अब  में  बिहार  की  वात  करता  हूं  ।  इन  50  परियोजनाओं  में  से  6  परियोजनाएं  बिहार  की

 इनमें  से  एक  अर्थात  सोन  नहर  के  आधुनिक्रीकरण  सम्बन्धी  परियोजना  मेरे  क्षेत्र  से

 सम्बन्धित  है  ।  यह  भारत  की  सबसे  पुरानो  परियोजना  है  क्योंकि  पिछले  112  वर्षों  से  इसकी  मरम्मत

 नहीं  की  गई  है  ।  इसका  50  प्रतिशत  पानी  व्यर्थ  बह  जाता  पानी  की  इस  हानि  के  कारण  इस  क्षेत्र

 विशेष  पर  बहुत  असर  पड़ता  यदि  आप  समाचार  पत्रों  को  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  यह  क्षेत्र

 बिहार  में  किसानों  के  असन्तोष  का  केन्द्र  बिन्दु  अतः  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वह

 इस  परियोजना  पर  विचार  अनेक  मुख्य  मन्त्री  कह  चुके  हैं  कि इस  परियोजना  पर  शीघ्र  कार्यवाही

 शुरू  की  मेंने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  माननोय  मन्त्री  जी  से  प्रश्न  किया  उन्होंने  मुझे  यह

 आश्वासन  दिया  था  कि  जैसे  ही  राज्य  सरकार  से  आवश्यक  कागजात  प्राप्त  हो  जाएंगे  वे  परियोजना

 को  स्वीकृति  दे  किन्तु  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  हाल  ही  में  माननीय  मन्त्री  जी  ने  एक

 वक्‍तव्य  दिया  था  कि  केन्द्र  सरकार  कुछ  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  घनराशि  जारी  करने  पर  विचार

 कर  रही  है  जो  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  फिलहाल  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 लिए  रुको  हुई  धनराशि  जारी  कर  रही  है  ओर  तदन्तर  राज्य  यह  निर्णय  करेंगे  कि  किन  परियोजनाओं

 को  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  बिहार  की  अन्य  परियोजनाओं  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति  उत्तरी  बिहार

 को  कुछ  परियोजनायें  हैं--प१श्चिमी  क्षेत्र  में  गन्डक  परियोजना  और  पूर्बी  क्षेत्र  में  कोसी  परियोजना  ।

 इनके  मध्यवर्ती  क्षेत्रों  में  सिचाई  का  अभाव  है  अदवारा  परियोजना  बागमती  परियोजना  के

 बारे  में  कया  विचार  दक्षिण  बिहार  में  छोटा  नागपुर  का  पटारी  क्षेत्र  वहां  सिंचाई  की  उपयुक्त
 व्यवस्था  नहीं  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  विहार  सिंचाई  कीं  क्षमता  त॑यार  करने  सहित  कई  बातों  में

 कांश  राज्यों  से  पिछड़ा  हुआ  है  ।  यदि  बिहार  सिंचाई  की  पूरी  क्षमता  तैयार  करे  तो  उसे  2650  फरोड़

 रुपये  से  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता  होगी  ।  यह  गरीब  राज्य  कहां  से  इतने  संसाधन  जुटा  पायेगा  ?

 केन्द्र  को इस  पहलू  पर  विचार  करना  है  |

 एक  और  समस्या  इन  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  में  से  कई  परियोजनाओं  में

 निर्मित  क्षमता  और  प्रयुक्त  क्षमता  के  बीच  अन्तर  परियोजना  तैयार  करते  समय  इस  पहलू  को

 भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  पभिंचाई  की  क्षमता  जो  1984-85  में  679  लाख  हेक्टेयर

 सातवीं  योजना  के  दौरान  808  लाख  हेक्टेयर  तक  वृद्धि  की  जाती  सिंचाई  को  क्षमता  का  उपयोग

 604  लाख  हेक्टेयर  से  बढ़ाकर  713  लाख  हेक्टेयर  भूमि  में  किया  जाता  निर्मित  क्षमता  और
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 प्रयुक्त  क्षमता  का  अन्तर  बढ़  रहा  है  ओर  वस्तुतः  यह  संसाधनों  का  अपव्यय  है  ।  उपयोग  के  सम्बन्ध  में

 में  फिर  से  यह  कहूंगा  कि  इस  बारे  म॑  परियोजना  तैयार  करते  समय  विचार  किया  जाना

 निर्मित  क्षमता  और  प्रयुक्त  क्षमता  के  इस  विशाल  अन्तर  को  किस  प्रकार  न्यूनतम  किया  जाना  इस
 योजना  में  भी  अतिरिक्त  क्षमता  तैयार  करने  के  लिए  11,556  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गये  हैं  ओर

 कमान  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  केवल  1671  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गये  इस  प्रकार  यह
 अन्तराल  बना  रहेगा  और  संसाधनों  का  अपव्यय  संसाधन  अवरुद्ध  होंगे  ।  हमारे  इस  गरीब  देश

 में  हमें  इस  समस्या  के  बारे  में  सोचना  है  और  इन  सभी  बातों  को  परियोजना  तेयार  करते  समय  शामिल

 किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  ही  सारणी  की  परिकल्पना  जैसी  अन्य  सुविधायें  प्रदान  की  जानी  राज्य  स्तर
 पर  विलम्ब  होता  राज्य  स्तर  पर  परियोजना  सम्बन्धित  विभाग  द्वारा  तैयार  की  जाती  तदन्तर

 यह  वन  विभाग  के  पास  यह  राजस्व  विभाग  को  पुनर्वास  विभाग  को

 योजना  विभाग  को  तब  यह  वित्त  मन्त्रालय  आदि  को  इस  प्रकार  वहां  भी  इसमें

 बहुत  समय  लगता  है  |  और  में  समझता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  में  भी  इसे  इसी  तरह  से  गुजरना  होता

 है  ।  इसलिए  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए  कि  इन  परियोजनाओं  सम्बन्धी

 वाही  एक  ही  सारणी  द्वारा  की  जाये  ।  इससे  परिपोजना  तैयार  करने  ओर  उसके  निष्पादन  में  समय  की

 बहुत  बचत  होगी  ।

 में  एक  बात  जानता  हूं  कि  राज्य  में  यदि  किसी  को  योजना  विभाग  में  तेनात  कर  दिया  जाये

 तो  वह  यह  समझता  है  कि  उसे  ताक  पर  रख  दिया  गया  है  ।  यही  कारण  है  कि  हमें  राज्यों  से  अच्छी

 और  भली-भांति  त॑यार  की  गई  परियोजनाएं  प्राप्त  नहीं  होती  कभी-कभी  मन्‍्त्री  सभा  में  विभिन्‍न

 राज्यों  से  प्राप्त  परियोजनाओं  के  बारे  में  यह  शिकायत  करते  हैं  ।

 इन  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  और  भी  समस्याएं  हैं  ओर  वे  सभी

 जनता  और  सरकार  के  लिए  चिन्ताजनक  हैं  ।  ये  समस्याएं  हैं--पानी  के जमाव  की  समस्या  जिसका

 हम  कोसी  क्षेत्र  में  सामना  कर  रहे  गाद  जम  जाने  को  लवणीकरण  क्षारीकरण  और

 पुनर्स्थापन  आदि  की  समस्या  ।  इसलिए  परियोजना  तैयार  करते  समय  इन  सभी  इन  पहलुओं  को  ध्यान

 में  रखा  जाना  पंजाब  ओर  राजस्थान  जैसे  अनेक  राज्यों  में  पानी  के  जमाव  और

 खारेपन  से  कठिनाइयां  पैदा  होने  लगी  विश्व  बेंक  द्वारा  किये  गये  एक  अध्ययन  में  बताया  गया  है

 कि  लगभग  20  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  जल  के  स्तर  में  प्रतिवर्ष  0.2  मीटर  से  1.7  मीटर  तक
 की  वृद्धि

 हो  रही  है  ।  इसलिए  यदि  हम  ये  बड़ी  परियोजनायें  बना  रहे  तो  हमें  इन  हानियों  पर  भी  विचार

 करना  चाहिए  और  परियोजना  तैयार  करते  समय  उनके  निवारण  के  उपाय  भी  सोच  लेने

 दूसरी  बात  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  कमंचारियों  के  उपयुक्त  प्रशिक्षण  के  बारे  में

 उपयुक्त  प्रशिक्षण  के  अभाव  में  परियोजनायें  न
 तो

 समय  पर  तैयार  हो  पाती  हैं  ओर  न  ही  समय

 पर  उनका  निष्पादन  हो  पाता  इसलिए  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  सिंचाई

 विभाग  में  उचित  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  देश  में  बाढ़  और  सूखे  की  समस्या  जहां  तक  बाढ़  की  समस्या

 का  सम्बन्ध  हमारे  राज्य  में  हर  वर्ष  बाढ़  आती  है  किन्तु  उन्हें  रोकने
 के  लिए  अब  तक  कोई  पर्याप्त
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 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  पटना  में  गंगा  नियंत्रण  आयोग  है  लेकिन  उसे  भी  उचित  महत्व  नहीं
 दिया  जाता  ।  उसमें  यदि  पद  रिक्‍त  हो  जाते  तो  वे  कई  वर्षों  तक  रिक्त  पड़े  रहते  हैं  ओर  प्रधिकांश

 कमंचारियों  को  उचित  आवास  सुविधा  भी  नहीं  दी  जाती  इसलिए  इस  ओर  सरकार  द्वारा  अधिक

 ध्यान  दिया  जाना  अपेक्षित  है  ।  माननीय  मन्त्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  कि  सभी  परियोजनायें  उपयुक्त  अवधि  में  मंजूर  कर  दी  जायें  ।

 केन्द्र  द्वारा  उपयुक्त  मार्गनिरदेश  तैयार  किये  जाने  चाहिए  और  इन्हें  सभी  राज्यों  को  जारी  किया

 जाना  चाहिए  तथा  हर  वर्ष  इनकी  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  एक  प्राथमिकता  सूची  बनाई  जानी

 चाहिए  ताकि  हर  राज्य  की  प्रत्येक  परियोजना  को  एक  निश्चित  प्तमय  में  शुरू  किया  जाए  और  उसे

 पूरा  कर  लिया  जाये  ।  अतः  मेरा  विचार  है  कि  इस  प्रकार  को  सूची  बनाने  का  यह  बहुत  उपयुक्त  समय

 है  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  की  परियोजनाओं  को  मजूरी  देने  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाना

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  कुछ  दिन  पहले  मैंने  माननीय  सदस्य
 विशेष  रूप  से  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  में  होने  वाले  विलम्ब  से  सम्बन्धित  मुद्दों  की  विस्तार

 पूर्वक  ज॑च  कर  लो  मेरा  विचार  था  कि  मैं  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  में  उसके  कारणों
 उनके  प्रभाव  और  उनके  समाधान  के  बारे  में  उनकी  बात  थिस्तारपूर्वक  सुनूंगा  |  किन्तु  माननीय  सदस्य
 ने  चालू  परियोजनाओं  में  लागत  केन्द्रीय  क्षमता  और  इसका
 उपयोग  और  अन्तर  तथा  अन्तर  में  एक  ही  स्थान  पर  परियोजनायें  मंजूर  करने  की

 जल  लवणीकरण  तथा  जल  संसाधन  विकास  से  सम्बन्धित  अन्य  सभी  विषयों  पर  बात
 की

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दी  गई

 श्री  बो०  वांकरानन्व  :  मैं  नहीं  समझता  कि  आधे  घण्टे  को  चर्चा  के  लिए  मुझे  जो  समय  दिया
 गया  मैं  उसमें  न्याय  कर  पाऊंगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जब  बिह्दार  का  उल्लेख  किया  तो  शायद  वह  विशेष  कर  सोन  नहर  के

 आधुनिकोकरण  के  बारे  में  चिन्तित  माननीय  सदस्य  ने  शायद  इसी  कारण  यह  मुद्दा  उठाया

 यह  सच  है  कि  यह  नहर  सौ  वर्ष  से  अधिक  पुरानी  है  ओर  इसने  विशेष  रूप  से  बिहार
 के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  की  भारी  सेवा  की  1874  में  जब  इसका  निर्माण  हुआ  और  यह  चालू  की
 तब  से  100  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  इसने  अपनो  क्षमता  से  अधिक  काय॑  किया  किन्तु  दुर्भाग्य  से
 क्‍या  हुआ  ?  इसने  बिहार  की  सेवा  तो  की  किन्तु  बिहार  ने  इसके  रखरखाव  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  ।  इसका  उचित  रखर>«व  नहीं  किया  गया  ।  रखरखाव  को  बिल्कुल  उपेक्षित  किया  गया  और
 आज  इसके  आधुनिकोकरण  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  यह  बिहार  सरकार  द्वारा  पिछले
 100  वर्ष  के  दोरान  रखरखाव  में  बरती  गई  लापरवाही  का  परिणाम  है  कि  उन्हें  नहर  के

 करण  को  परियोजना  के  साथ  आना  पड़ा  बिहार  सरकार  का  आधुनिकीक  रण  की  परियोजना  प्र  स्तुत
 करना  तकसंगत  है  ओर  भारत  सरकार  आधुनिकोकरण  की  इस  योजना  पर  सहानुभूतिपूवंक  विचार
 कर  रही  वास्तव  इस  योजना  के  प्रथम  चरण  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  के
 लिए  विचार  किया  जा  रहा  राज्य  सरकार  ने  1983  में  आधुनिकीकरण  के  लिए  898.86
 करोड़  रुपये  की  लागत  का  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  जिससे  9.06  लाख  हैक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  होनी
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 थी  और  यह  तीन  चरणों  में  कार्यान्वित  होना  परियोजना  रिपोर्ट  की  जांच  की  गई  और  केन्द्रीय

 जल  आयोग  की  टिप्पणियों  का  अनुपालन  करने  के  पश्चात्‌  इसकी  अद्यतन  लागत  1194.72  करोड़
 रुपये  आंकी  गई  और  इस  परियोजना  को  तकनीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  24-9-84  को  मंजूरी
 दी  गई  ।  उन्होंने  कुछ  सिफारिशें  को  और  उनमें  से  एक  सिफारिश  यह  है  योजना  आयोग  द्वारा  यह
 आपेक्षा  की  गई  थी  कि  पहले  चरण  में  30,000  हैक्टेयर  पायलट  क्षेत्रों  में आधुनिकोकरण  का  कार्य
 आरम्भ  किया  जाए  और  इस  पायलट  परियोजना  के  लिए  आवश्यक  प्रणाली  में  सुधार  किए  जाएं  ।

 यह  संगत  होगा  यदि  मैं  इस  पुनीत  सदन  को  कुछ  जानकारी  यह  सम्बद्ध  मुद्दे  हैं  जो  यह
 दर्शाते  हैं  कि  एक  परियोजना  विशेष  क्‍यों  रुकी  पड़ी  है  और  इसमें  विलम्ब  क्‍यों  हो  रहा  247

 करोड़  रुपये  की  लागत  वाले  पहले  चरण  जिसे  1985-90  के  दौरान  कार्यान्वित  किया  जाना

 के  संशोधित  अनुमान  1985  में  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  ।  ये  अनुमान  दो  मास
 के  भीतर  योजना  आयोग  की  मंजूरी  के  लिए  भेज  दिए  गए  ।  यह  अभी  तक  योजना  आयोग  के  पास

 लम्बित  पड़े  हैं  और  इसका  कारण  यह  है  कि  247  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  वाली  इस
 परियोजना  के  लिए  बिहार  सरकार  ने  केवल  2  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराए  हैं  ।  किन्तु  बिहार  सरकार
 ओऔर  वहां  के  मुख्य  मन्त्री  जिनकी  मेरे  साथ  बातचोत  हुई  अधिक  धन  उपलब्ध  कराने  का
 वायदा  किया  है  और  हम  अभी  भी  बिहार  सरकार  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  और  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  आधुनिकोकरण  को  यह  महत्वपूर्ण  योजना  कार्यान्वित  हो  |

 यह  सब  पर्पाप्त  घन  उपलब्ध  कराने  पर  निर्भर  करता  है  ।

 श्रो  सों०  पी०  ठाकुर  :  समाचार  पत्रों  में
 एक

 वक्‍ाव्य  छपा  था  कि  आप  कुछ  महत्वपूर्ण
 योजनाओं  का  केन्द्रीय  कोष  से  वित्त  पोषण  करने  जा  रहे

 क्री  बो०  शंकरानन्द  :  मैं  नहीं  समझता  कि  मैंने  इस  प्रकार  का  कोई  वक्‍तव्य  दिया  है  कि
 केन्द्र  वित्त  पोषण  करने  जा  रहा  है  ।  यह  केवल  इसलिए  है  कि  मेरे  विपक्ष  के  कुछ  मित्र  यह  मांग  कर

 रहे  हैं  कि  उनके  राज्य  की  कुछ  महत्वपूर्ण  योजनाओं  को  केन्द्र  को  अपने  हाथ  में  ल ेलेता  चाहिए  और
 उनका  वित्त  गेषण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  के  रूप  में  किया  जाना  चाहिए  ।
 राज्य  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  के  रूप  में  वित्त  पोषित  करने  और  उनका  कार्यान्वयन
 करने  की  हमारी  कोई  योजना  नहीं  मैं  माननीय  सदस्य  के  इस  आशय  के  मे  नहीं
 पड़ना  चाहता  कि  देश  में  ऐसी  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय
 परियोजनाओों  के  रूप  में  किया  जाना  किन्तु  आज  स्थिति  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  कोई
 योजना  या  कार्यक्रम  नहीं  है

 और  योजना  आयोग  ने  इस  प्रकार  के  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  को  मंजूरी  नहीं
 दी  यद्यपि  राज्य  सरका  रें--जब  मुख्य  मन्त्रियों  ने  मांग  की  है--इस  प्रकार  की  योजना  के  पक्ष
 में  किन्तु  अन्य  भी  कई  मामले  वह  यह  है  कि  जब  हम  कुछ  नयी  बोर्ड  आयोग  स्थापित  करने
 पर  विचार  करते  तो  जल  संसाधन  विकास  के  लिए  नोति  तैतार  करते  समय  चर्चा  के  दौरान

 कुछ  मुख्य  मन्त्रियों  ने  यह  कहा  है  कि  जहां  तक  जल  विकास  का  सम्बन्ध  है  केन्द्र  को  राज्यों  के
 प्राधिकार  में  दखल  नहीं  देनी  चाहिए  |  समय  बहुत  कम  मैं  जल  के  कानूनी  और  संवेधानिक  विवरणों
 में  नहीं  जाता  ।

 जहां  तक  बिहार  का  सम्बन्ध  सोन  नहर  आधुनिकीकरण  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  मेरे
 मित्र  की  अधिक  रुचि  इसके  लिए  मैंने  काफी  कारण  बताए  राज्य  सरकार  द्वारा  इसके  लिए
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 पर्याप्त  धनराष्ि  जुटानी  जितनी  जल्दी  राज्य  सरकार  धन  उपलब्ध  करा  राज्य  सरकार
 के  लिए  उतना  ही  बेहतर  होगा  और  सरकार  भी  परियोजना  को  यथाशीघ्र  मंजूरी  देगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  रथ  ।  आप  केवल  एक  प्रश्न  पूछ  सकते  लम्बा  भाषण

 भी  सी०  माधव  रेड्डी  :  पहले  वक्‍ता  हो  चर्चा  के  विषय  को  दूसरी  ओर  ले  गए  हैं  ।

 थ्री  सोमनाथ  रथ  :  उपाध्यक्ष  कुछ  दिन  पहले  ही  मन्त्री  महोदय  ने  जल

 संसाधन  विभाग  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुए  तथा  अब  भी  मन्त्री  महोदय
 ने  कहा  है  कि  सिंचाई  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  परन्तु  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  इसके  बारे
 में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  इस  उठाऊ  सिचाई  अथवा  लघु  सिचाई  की  बात  जहां  तक  मध्यम
 ओर  प्रमुख  सिंचाई  का  सम्बन्ध  उनके  विषय  में  केन्द्रीय  सरकार  मंजूरी  देती  न  केवल

 बरन  यह  परियोजनाएं  विश्व  बेक  के  धन  से  पूरी  की  जातो  हैं  ।  अतः  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  यह
 कतंव्य  नहों  है  कि  वह  यह  भी  ध्यान  दे  कि  यह  परियोजनाएं  मंजूरी  देने  के  पश्चात्‌  समय  पर  पूरी
 भी  मैं  जो कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  जब  कभो  सूखा  पड़ता  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य
 को  करोड़ों  रुपये  देने  पड़ते  हैं  ।  ये  सिंचाई  परियोजनाएं  कुछ  सीमा  तक  सूखे  के  प्रकोप  का  उन्मूलन
 करने  के  लिए  हैं  |  अतਂ  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  पहला  कतेव्य  है  कि  राज्यों  को  मंजूरी  देने  और
 विश्व  बैंक  से  धन  का  प्रबन्ध  करने  के  पश्चात्‌  यह  भी  देखे  कि  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  समय  पर

 पूरा  हो  ।

 )

 आपकी  अनुमति  से  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  का  ध्यान  उड़ीसा  मे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  हरभंगी
 परियोजना  की  ओर  दिलाता  चाहता  हूं  जिस  पर  लगभग  10  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का

 अनुमान  था  और  यह  परियोजना  वर्ष  1985  तक  पूरी  हो  जानी  थी  ।  परन्तु  अब  इसकी  लागत
 बढ़कर  43  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  यदि  अभी  भी  सही  कदम  उठाए  गए  तो  यह  1990  तक  पूरी
 हो  पाएगी  ।  इससे  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  इसका  प्रभाव  किस  पर  पड़ेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार
 ओर  राज्य  सरकार  के  बीच  तिचाई  परियोजना  के  पूरा  होने  के  सम्बन्ध  में  सम्पकं  की  कमी  ही  दस
 योजना  की  लागत  में  वृद्धि  का  कारण

 एक  माननोय  सदस्य  :  जनता  की  कीमत  पर  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  जनता  की  कोमत  पर  ही  अपितु  कृषकों  की  कीमत  पर  और  केन्द्रोय
 सरकार  जिसे  इस  बारे  में  उन्हें  सचेत  रहना  क्‍योंकि  यदि  सूखा  पड़ता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार
 को  राज्यों  को  करोड़ों  रुपये  अदा  करने  पड़ेंगे  ।

 अतः  मैं  मानतीय  मन्त्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार
 के  बीच  सम्पके  की  कमी  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ताकि  परियोजना  को  समय  पर  पूरा  किया  जा
 सके  ओर  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  हरभंगी  सिंचाई  परियोजना  गौर  इसी  तरह  भगुआ  चरण-दो
 निर्धारित  समय  में  पूरी

 अब  यह  विभाग  न  केवल  सिंचाई  वरन्‌  भारत
 के

 जल  संसाधन  का  काम  भी  देखता
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 विभाग  की  जिम्मेदारी  भी  बढ़  गई  है  और  इसलिए  विभाग  को  यह  देखना  चाहिए  कि  सारे  भारत
 के  जल  संसाधनों  का  पता  लगाकर  उन्हें  इस  तरह  से  जोड़ा  जाए  कि  भारत  की  सभी  नदियों  का  जल

 समुद्र  में  बेकार  बहने  से  सिंचाई  के  काम  में  लाया  जा  सके  ।

 क्या  माननीय  मनन्‍्त्री  महोदय  इसका  उत्तर  देंगे  कि  क्‍या  भारत  के  जल  संसाधनों  का  पता

 लगाने  और  एक  नदी  को  दूसरी  नदी  एक  राज्य  को  दूसरे  राज्य  से  और  राज्य  के  भीतर  एक
 बेसिन  को  दूसरे  से  जोड़कर  इन  संसाधनों  का  एक  तन्त्र  बनाकर  उनका  सिंचाई  के  लिए  बेहतर  उपयोग
 करने  हेतु  एक  समिति  बनाने  का  कोई  विचार  है  ताकि  रेगिस्तान  को  भी  हरे-भरे  खेतों  में  बदला  जा
 सके  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  अभी  माननीय  मन्त्री  जी
 ने  कहा  कि  चीफ  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि  हम  सोवरेन  हैं  और  हमारे  साम्राज्य  हमारे  एडमिनिस्ट शन
 में  आप  दखल  मत  दो  ।  आप  मत  बताओ  कि  हम  क्या  क्‍या  न  करें  ।  यह  तो  बड़ो  मजेदार  बात

 हुई  कि  पँसा  आप  दो  और  राज  हम  मुफ्त  दिले  बिहार  में  इरीगिशन  प्रोजेक्ट्स
 सोने  की  खान  हर  इंजीनियर  वहां  जाना  चाहता  है।हर  ठेकेदार  वहीं  जाना  चाहता  हर
 मिनिस्टर  वही  डिपार्टमेंट  चाहता  वहां  एक  कहावत  मैं  कई  बार  कह  चुका  हूं--“लूट
 डिवाइडेड  बाई  इरीगेशन  का  पैसा  चार  तरह  के  लोगों  में  बंटता  है--इं जी  कांट्रे कट

 ब्यूरोकफ्रेट्स  और  लोकल  पॉलीटीशियंस  और  उसका  प्रोजेक्ट  कास्ट  एक्सक्लेट  होता  जाता  वह
 पैसा  इन  लोगों  की  जेब  में  जाता  है  ।  एक-एक  जूनियर  इंजीनियर  दो  साल  के  अन्दर  लखपति  हो
 जाता  है  और  बड़े  आराम  से  पंसा  नेपाल  के  बैंक  मे  जमा  कर  देता  मेरा  एरिया  नेपाल  के  नजदीक

 इसलिए  वह  नेपाल  बैंक  में  जमा  कर  देता  है  और  आप  उसका  पता  नहीं  लगा  सकते  हैं  कि  उसने

 कितना  पैसा  कमाया  ।  आप  सिर  पटक  कर  रह  लेकिन  कुछ  नहीं  कर  सकते  इस  तरह  से

 हम  तो  यहां  से  मुश्किल  से  पैसा  देते  हैं  ओर  वे  कहते  हैं  कि  मैं  शेर  हमारे  यहां  दखल  नहीं  दे  सकते

 हैं  ।  आपका  काम  पेसा  देना  हमारा  काम  पैसा  खर्च  करना  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह
 अजीब  परिस्थिति  है  और  आप  किस  तरह  से  इसको  बरदाश्त  कर  सकते  अभी  भी  इस  देश  में

 सेंटर  के  प्रति  लोगों  को  विश्वास  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  यदि  आप  पैसा  देते  हैं  तो  मानेटरिंग  भो

 करें  ।  हमने  पिछले  अनेक  वर्षों  से  लड़-झगड़  कर  वेस्टर्न  कोसी  कंनाल  को  आप  लोगों  से  पास

 उसके  नेपाल  के  पोरशन  में  तो  काम  हो  गया  वेस्टर्न  कोसी  कैनाल  मेरे  एरिया  में

 पालियामेंद्री  कांस्टीट्वेंसी  में  लेकिन  इडिया  में  आकर  वह  काम  कछुए  की  चाल  में  आ  गया

 माननीय  मनन्‍्त्री  जी  से  में  यह  कई  बार  कह  चुका  ये  कहते  हैं  कि  वहां  जमीन  का  झंझट  लोग

 जमीन  देने  के  लिए  तेयार  नहीं  हैं  ।  यह  कया  बात  है  ?  बापने  कहा  है  कि  बिहार  सरकार  मूव  नहीं
 करती  ऐसी  कौन-सी  लाचारी  है  कि  बिहार  सरकार  मृव  नहीं  ऐसी  कौन-सी  लाचारी  है
 कि  लोग  जमोन  नहीं  देना  चाहते  और  दरीगेशन  न  होने  के  कारण  लोग  परेशान  आपका  जो

 करोड़ों  रुपया  लगा  हुआ  है  वह  सब  बेकार  जा  रहा  है  ।  क्‍या  मन्त्री  जी  यह  बताएंगे  कि  वेस्ट  कोसी

 केनाल  का  जो  काम  रुका  हुआ  है  इंडिया  की  साइड  नेपाल  साइड  में  तो  जंसे  भी  हो  पूरा  हो

 चुका  वह  इंडिया  की  साइड  में  कब  तक  पूरा  होगा  ।  दूसरा  मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि  बागमती

 प्रोजेक्ट  कब  तक  पूरा  होगा  ?  तीसरी  बात  यह  पूछना  चाहता  हुं  कि  कोसी  को  सिल्टिंग  प्रान्लम  कब
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 साल्व  होगी  या  साल्‍ल्व  नहीं  होगी  और  इससे  कितना  बड़ा  हैवक  क्रिएट  होता  क्या  इसके  बारे  में
 मन्त्री  जी  ने  सोचा  है  ?

 थी  मल  चन्द  डागा  दिनांक  20  1985  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  कहा

 राज्यों  में  2125  करोड़  रुपये  लागत  की  156  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं
 की  लागत  बढ़कर  14,061  करोड़  रुपये  होने  की  संभावना  है  अर्थात्‌  पूरा  होने  तक  562
 प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  ।”

 यहां  जो  सूची  दी  गई  है  वह  पूरी  नड्ढीं  है  ।  सूची  में  केवल  50  परियोजनाएं  यह  पूरी  सूची  नहीं
 है  |  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्र  को  कई  योजनायें  भेजी  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  आपने  उन्हें
 कितनो  बार  वापस  भेजा  उन्हें  राज्य  सरकार  ने  मंजूरी  देकर  आपके  पास  भेजा  था  ।  क्या  आप

 मुझे  बतायेंगे  कि  आपके  विभाग  ने  एक  ही  बार  में  गलतियां  निकालकर  उन्हें  ठीक  करने  को  क्‍यों  नहीं
 कहा  ?  ओर  आखिरकार  वे  स्वयं  राज्यों  में  जाकर  उनके  साथ  बातचीत  करके  योजनाओं  को  अन्तिम
 रूप  क्यों  नहीं  देते  ?  विधोर  परियोजना  का  क्या  हुआ  ?  1977  से  वह  आपके  पास  लम्बित  पड़ी
 कितनी  बार  आप  उत्तर  की  प्रतीक्षा  करते  रहे  हैं  ?  आपने  अपने  प्रश्न  कब  भेजे  हैं  ?  क्योंकि  हर  बार
 आप  कहते  हैं  कि  उत्तर  पूरा  नहीं  है  ।

 अब  आप  असम  और  बिहार  में  प्रमुख  परियोजनाओं  के  बारे  में  कह  रहे  मेरे  मित्र  पावती
 की  तिथि  बता  रहे  थे  ।  यह  बात  वर्ष  1978  को  कितनी  बार  आपने  पूरी  जानकारी  मांगी  है  ।

 हम  विस्तृत  उत्तर  की  मांग  करते  हैं  क्योंकि  हर  बार  आप  कहते  हैं  कि  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 क्या  आप  हमें  प्रत्येक  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?  केन्द्रीय  जल  प्राधिकरण  ने  उन्हें
 कितनी  बार  अनुस्मारक  दिया  है  और  उन्होंने  उसका  अनुपालन  नहीं  किया  है  |  क्योंकि  आपके

 आमतौर  पर  हमारी  परवाह  नहीं  करते  ।  वे  क्या  करते  हैं  कि  एक  गलती  निकालते  हैं
 गौर  उसे  यह  कहकर  लौटा  देते  हैं  कि  ये  आंकड़े  चाहिए  ।/  फिर  वे  हमें  दूसरे  आंकड़े  भेजने  को

 कहते  ”  ।  डेढ़  साल  के  बाद  वे  कुछ  और  आंकड़े  मंगाते  हैं  ।  आपका  विभाग  किसी  योजना  की  पूरी
 जांच  करने  के  लिए  कम  से  कम  सात  या  आठ  अथवा  नौ  साल  ले  लेता  आप  कृपया  अपने  विभाग

 से  पता  कीजिए  और  सभा  में  बताइये  कि  उन्होंने  कितनी  बार  उनकी  रिपोर्ट  वापस  भेजी  है  और

 किस  भाधार  पर  ।  क्योंकि  मन्त्री  महोंदय  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  आंकड़ों  से  हमें  पता  चलता  है  कि

 योजनायें  वर्ष  1977  में  पूरी  हो  चुकी  थीं  और  उन्हें  भेज  दिया  गया  आठ  वर्षो  के  बाद  वे

 कहते  हैं  कि  उत्तर  पूरा  नहीं  वह  कसा  उत्तर  है  ।  आपने  कितनी  बार  अपने  प्रश्न  भेजे  हर  बार

 आप  नुक्ताचीनी  करते  रहते  जब  कोई  नया  इंजीनियर  आपके  विभाग  में  आता  तो  वह  कुछ
 तकनीक  आधार  पर  उस  निपटाना  नहीं  यदि  आप  सोचते  हैं  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  संसाधन

 नहीं  तो  आप  कृपया  लिख  दीजिए  ।  संसाधन  नहीं  हम  स्वीकृति  नहीं  दे  सकते  ।”

 राजस्थाम  नहर  के  मामले  में  600  करोड़  रुपये  खर्च  करने  थे  ।  परन्तु  हुआ  क्‍या  ?  वह

 बढ़कर  1000  करोड़  रुपये  हो  गया  ।  इसे  वर्ष  1960  में  पूरा  क्रिया  जाना  था  परन्तु  यह  1985  में

 भो  पूरी  नहीं  हो  पाई  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  ऊर्जा  सलाहकार  बोर्ड  के  चेयरमेन  ने

 स्वीकार  किया  है  कि  इन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  156  प्रमुब  सिंचाई  परियोजनाओं  की  लागत

 562  प्रतिशत  बढ़  गई  इस  बात  को  स्वीकार  किया  गया  “2,156  करोड़  रुपये  के  मूल

 आधे  घण्टे  की  चर्चा
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 प्राबकलन  के  स्थान  अब  इन  पर  14,000  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  की  सम्भावना  है  ।”

 एक  अध्ययन  के  अनुसार  शारदा  सहायक  के  मामले  उसकी  पूर्ण  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिए
 175  वर्ष  का  समय  लग  जाएगा  ।  वे  कहते  175  वर्ष/मनुष्य  की  औसत  आयु  कया  है  ?  वे  यह  भी

 कहते  हैं  कि  श्रोराम  सागर  को  140  वर्ष  लगेंगे  ।  कुछ  को  68  वर्ष  लगेंगे  और  कोसी  को  62  वर्ष

 उपाध्यक्ष  महोदथ  :  आपका  प्रश्न  बहुत  स्पष्ट  वे  हर  बार  अलग-अलग  प्रश्न  क्यों  भेजते

 वे  सभी  प्रश्नों  को  एक  ही  बार  क्यों  नहीं  लिख  भेजते  ?

 थ्रो  मूल  चन्द  डागा  :  स्वीकृति  की  प्रक्रिया  को  कारगर  बनाने  के  लिए  आपने  कया  व्यवस्था

 निर्धारित  की  क्‍या  आपने  अपने  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  सरल  कायंवाही  की  है  और  उनमें  से

 किसी  को  निलम्बित  किया  आप  कृपया  हमें  बताइए  कि  क्या  किसी  अधिकारी  लापरवाही
 फाइल  पर  कार्यवाही  न  करने  के  निलम्बित  किया  गया  कृपया  आप  हमें  गत  चार

 वर्षों  की  स्थिति  बताइये  ।  सभी  बातों  को  सरल  बनाने  के  लिए  आपने  कोई  कारगर  प्रक्रिया  निर्धारित
 को

 थ्रो  चितामणि  जेना  :  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  और  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त

 राय  से  आपने  देखा  है  कि  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  न  करने  के  कारण  लागत  में  वृद्धि  हुई  है  ।
 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मन्त्री  परियोजनाओं  को  निर्धारित  समय

 पर  पूरा  करने  हेतु  राज्य  सरकार  पर  जोर  देंगे  क्‍योंकि  राज्य  सरकार  परियोजना  को  कार्यान्वित
 करने  का  एक  अभिकरण  यदि  तो  वह  भूमि  अधिग्रहण  पुनर्वास  और  पर्यावरण  विभाग
 से  स्वीकृति  जैसे  पहलुओं  पर  मुख्य  मन्त्रियों  और  राज्यों  के  ध्िचाई  मन्त्रियों  के  विचार  जानने  के

 लिए  उन  सभी  की  कोई  बंठक  बुलायेंगे  ।  यह  विभाग  स्वीकृति  नहीं  दे  रहा  है  '  क्‍या  यह  सुनिश्चित
 करने  हेतु  कि  इन  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  किया  जाता  है  वह  इन  सभी  पहलुओं  के  लिए

 मुख्य  मन्त्रियों  और  राज्यों  के  सिंचाई  मन्त्रियों  की  बेठक  बुलायेंगे  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  भूतल  जल  का  सर्वेक्षण  तीन  दशक  पहले  किया  गया  था  ।  आज  माननोय
 सदस्यों  ने  भी  विचार  व्यक्त  किए  हैं  कि  जल  का  स्तर  नीचे  चला  जा  रहा  है  जिसके  कारण  पीने  का
 पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  क्योंकि  माध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  पर  बहुत  समय  लगता  है
 और  आशा  के  अनुरूप  »  परिणाम  प्राप्त  नहों  हो  रहे  हैं  अतः  अनेक  राज्यों  में  वे  उठाऊ  सिंचाई

 परियोजनाएं  अर्थात्‌  उठाऊ  धघिचाई  नलकूप  आरम्भ  करने  को  कोशिश  कर  रहे  सरकार  किसानों
 को  उनकी  भूमि  की  भथिचाई  करने  के  प्रयोजन  से  कुंआ  खोदने  ओर  उथले  नलकूपों  के  लिए  राज

 सहायता  भी  दे  रही  इन  मामलों  में  हम  महसूस  करते  हैं  कि  पानी  नीचे  जा  है  जिसके  कारण

 अच्छे  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  क्या  इस  सम्बन्ध  में  मन्त्रो  महोदय  भूतल  जल  क्षमता  के  बारे
 में  समूचे  देश  का  पुनः  सर्वेक्षण  करेंगे  ।

 तीसरी  बात्त  यह  है  कि  पानी  के  जमा  हो  जाने  के  कारण  हमें  प्रति  बर्ष  लाखों  टन  अनाज
 और  खाद्यान्नों  का  नुकसान  हो  रहा  अतः  क्‍या  मन्त्री  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  तरह  पानी
 के  इस  जमाव  को  दूर  करने  के  कार्य  का  सर्वेक्षण  करने  और  इसकी  योजना  तेयार  करने  हेतु  एक

 पृथक  निदेशालय  अथवा  इसी  तरह  का  आयोग  स्थापित  करने  पर  विचार  करेंगे  ?  यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  मन्त्री  महोदय  के  समक्ष  क्‍या  कार्यक्रम
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 श्री  बोी०  शंकशनन्द  :  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  जल  संसाधनों  के  विकास

 ओर  प्रबन्ध  की  जिम्मेदारी  क्‍यों  नहीं  लेता  और  उसके  लिए  धन  क्‍यों  नहीं  खर्च  करता  ।  जबकि  केन्द्र

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करता  है  तो  केन्द्र  को  राज्यों  में  जो  कुछ  हो

 रहा  है  उसमें  मूक  दर्शक  क्यों  होना  चाहिए  ?  यदि  कोई  व्यक्षित  केन्द्र  अथवा  राज्य  में  गलती  करता  है
 तो  वे  कहते  हैं  कि  केन्द्र  को  इस  सम्बन्ध  में  कायंवाही  करनी  चाहिए  ।

 अब  मुझे  विलम्न  होने  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  स्पष्ट  करने  परियोजना  को  मंजूरी  देने

 में  पर्याप्त  विलम्ब  होने  के  कारण  क्‍या  हैं  ?  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  भी  विलम्ब  होता  इसके
 अलावा  माननीय  सदस्यों  ने  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि  होते  के  सम्बन्ध  में  भी  चिन्ता  व्यक्त

 को

 क्री  मूल  चन्‍्द  डागा  :  लागत  वृद्धि  62  प्रतिशत

 क्री  बो०  शंकरानन्द  :  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  जब  सरकार  सूछ्या  राहत  के  लिए

 करोड़ों  रुपये  दे  रही  तो  वह  इन  परियोजनाओं  के  लिए  धन  क्‍यों  नहीं  देती  ?  देरी  होने

 के  बारे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  बहुत  से  कारण  हैं  जिनके  बारे  में  मैं  विस्तार  में  जाना

 नहीं  चाहता  हूं  ।  लेकिन  मैं  देरी  के  लिए  कारणों  को  संक्षेप  में  कहूंगा  ।

 वे  इस  प्रकार  है  :

 (1)  स्थल  जल  विज्ञान  भूविज्ञान  ओर  अन्य  पहलुओं  का  पर्याप्त

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 (2)  भरोसेमन्द  बाढ़  और  गाद  भर  जाने  का  उचित  अनुमान  नहीं

 लगाया  गया  है  ।

 (3)  लागत  अनुमान  अपेक्षित  मानवों  के  अनुसार  तेयार  नहीं  किए  गए

 (4)  परियोजनाओं  को  इस  प्रकार  तैयार  नहीं  किया  जाता  है  कि  क्षेत्रों  क ेअधिकरण  लाभ

 के  लिए  जल  का  दृष्टतम  उपयोग  किया  जा  इन  परियोजनाओं  का  द्रोणी
 |  अन्य  बतंमात  परियोजनाओं  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  तथा  विकास  के  अन्य

 चरणों  का  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 (5)  रिपोर्टों  में  अन्तर-राज्य  पहलुओं  को  पर्याप्त  रूप  में  नहीं  दिखाया  गया  है  ।

 (6)  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  राज्य  के  वित्त  और

 कृषि  विभाग  की  सहमति  आवश्यक  है  जिसका  पालन  नहीं  किया  गया  है  ।

 (7)  परियोजना  रिपोर्टों  में  अपर्याप्त  आंकड़ों  के कारण  पर्यावरण  विभाग  और  वन-विभाग

 को  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  में  देरी  होती  है  ।
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 इस  31-3-1986  को  परियोजनाओं  की  रिपोर्ट  इस  प्रकार  केन्द्रीय
 जल  आयोग  जिन  परियोजनाओं  की  जांच  कर  रहा  है  वह  इस  प्रकार  है  :

 हल  ४5  ++-+त5तहतस

 बड़ी  परियोजनाएं  —  253

 मध्यम  परियोजनाएं  न  28

 कुल  51

 ऐसी  परियोजनाएं  जिनका  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  का  उत्तर
 देना  है  वे  हैं

 बड़ी  परियोजनाएं  107

 मध्यम  परियोजनाएं  न+  50

 कुल  157

 राज्य  सरकारों  के  पास  ऐसी  परियोजनाएं  जिन  पर  तकनोकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  की

 गई  टिप्पणियों  का  उत्तर  देना  है  वे  हैं  :

 बड़ी  परियोजनाएं  —  19

 मध्यम  परियोजनाएं  न  हि

 कुल  26

 जब  तकनीकी  सलाहकार  समिति  परियोजनाओं  की  समीक्षा  करती  वे  उनको  भेजी

 जाती  है  जिन  पर  तकनीकी  पहलुओं  के  साथ-साथ  अन्य  मुद्दों  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  और

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  कुछ  टिप्पणियां  करती  हैं  मोर  उन  टिप्पणियों  को  स्पष्टीकरण  के  लिए
 राज्यों  क ेपास  वापस  भेजा  जाता  अब  यदि  आप  उन  बड़ी  और  मध्यम  परियोजनाओं  दोनों  का

 जोड़  जोकि  राज्य  सरकारों  के  पास  लम्बित  तो  वह  कुल  183  बंठती  अर्थात्‌  157  जमा

 26  परियोजनाएं  ।  उन  परियोजनाओं  १२  जिन  पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  अथवा  तकनीकी  सलाहकार
 समिति  द्वारा  टिप्पणियां  की  गई  उन  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  पालन  हो  रहा  है  ।

 श्री  मूल  चग्द  डागा  :  आप  हमें  यह  बताएं  कि  आपने  राज्य  सरकारों  के  पास  उत्तर  और

 टिप्पणियों  के  लिए  कितनी  बार  भेजा  उन्होंने  इस  देरी  के  लिए  क्‍या  कारण  बताये  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  इसके  कई  कारण  हो  सकते  हैं  ।

 थो  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  किसी  योजना  को
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 स्वीकृति  देने  में  कितने  वर्ष  लेतो  है  1  उन्हें  राज्य  सरकारों  को  कितनी  बार  अनुस्मारक  करना  पड़ता

 है  ?  यदि  आप  विभिन्‍न  परियोजनाओं  पर  विचार  तो  आप  देखेंगे  कि  उन्होंने  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  को  अनुमति  देने  में  8  से  10  वर्ष  लिए  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वे  निश्चित  उत्तर  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  देरी  दोनों  ओर  से  हो  सकती  है  ।  जब  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  सूचना  देने

 के  लिए  कहती  तो  राज्य  सरकार  काफी  समय  ले  सकती  है  ।.  आप  केवल  केन्द्र  को  ही  दोषी  नहीं

 ठहरा  सकते  ****'*

 क्री  मल  चन्द  डागा  :  तब  दोनों  पक्षों  को  दोष  देना  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  को  अपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  |  व्यवधान  न

 श्री  बी०  शंकरानन्ध  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 श्री  मूल  चनन्‍्द  डागा  :  आप  सहमत  न  मुझे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  ।

 ब्
 भरी  बी०  शंकरानन्द  :  उनका  अनुमान  ऐसी  दिशा  में  जाता  है  जहां  कम  से  कम  मैं  तो  नहीं

 जा  सकता  ।  उन्होंने  पूछा  है  कि  एक  परियोजना  को  स्वोकृति  देने  में  केन्द्र  कितना  समय  लेता  है  ।

 यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  सम्बन्धित  राज्य  विभिन्‍न  मुद्दों  का  स्पष्टीकरण  करने  के  लिए
 कितना  समय  लेता  यदि  राज्य  पूर्ण  ब्यौरा  देते  हैं  तो  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  की  प्रक्रिया

 में  निश्चित  रूप  से कम  समय  लगेगा  ।

 श्री  मूल  चन्‍्द  डागा  :  आप  8  वर्ष  लेते  हैं  और  वे  भी  काफी  समय  लेते  हैं'*****  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनको  अपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  |  वह  आपके  प्रश्नों  का

 उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  थी०  शंकरानन्द  :  मैं  केवल  वब/व्य  दे  सकता  हूं  ।  मैं  किसी  सदस्य  को  समझा  नहीं
 सकता  ।  घोड़े  को  पानी  के  पास  ले  जाया  जा  सकता  लेकिन  उसे  पानी  पीने  के  लिए  समझाया  नहीं
 जा  सकता  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं  तथ्यों  को  स्पष्ट  कर  रहा  मैं  कह  रहा  हूं  कि  ये  ऐसी
 परियोजनाएं  हैं  जोकि  राज्यों  के  पास  पड़ी  हुई  हैं  और  फिर  भी  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  मैं

 परिगोजनाओं  को  मंजूरी  देने  में  कितना  समय  लेता  हूं  ।

 ]

 श्री  वो०  तुलसी  राम  :  आपके  पास  ही  सारे  पड़े  रहते  आप  गोल-गोल

 घुमा  रहे  जेसे  हमारी  बिल्डिंग  गोल  वेसे  ही आप  भी  गोल-मटोल  घुमा  रहे  हैं
 oY  डागा  जी  बोल  रहे  हैं  उसका  तो  जवाब  दीजिए  ।  आप  गुस्से  में  क्यों  आते  हैं  ?*''  ***

 ]

 थी  थो०  धांकरानन्द  :  कृपया  मुझे  विशेष  दृष्टान्त  बताएं  और  तब  उत्तर  की  आशा  कीजिए  ।

 319



 आधे  चण्टे  की  चर्चा  28  1986

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  निराधार  आरोप  न  आप  मुझे  ठोस  उदाहरण  दीजिए  और  मैं  उनको

 छानबीन  '  सदस्यों  के लिए  यह  उचित  नहीं  है  कि  वे  इन  परियोजनाओं
 के  लिए  दिन  रात  कार्य  करने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  निराधार  आरोप  यदि  कोई
 विशेष  दृष्टांत  तो  कृपया  उसे  मुझे  दीजिए  ।  विशेष  दृष्टान्तों  के  यह  सिर्फ  समय  की  बर्बादी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपकी  नजर  में  कोई  भी  विशेष  दृष्टान्त  तो  आप  मन्त्री  जी
 को  उस  बारे  में  लिखकर  जानकारी  प्राप्त  क्‍यों  नहीं  कर  लेते  ।  सामान्यीकरण  मत  कीजिए  ।

 ]

 शो  थो०  तुलसी  रास  :  हंकरानन्द  आप  ऐसे  जोश  में  आएंगे  तो  हमारे  पास  भी  बहुत
 जोश  जोश  में  क्‍यों  आ  रहे  हैं  ?

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  क्‍यों  न  आयें  ?

 श्री  वो०  तुलसी  राम  :  मिनिस्टर  होते  हुए  भाप  जोश  में  मत  आइए  ।  वह  जो  बोल  रहे
 उसका  जवाब  दीजिए  ।

 |

 श्री  बो  ०  शंकरानन्द  :  यह  अधा  घण्टे  को  चर्चा  है  और  यह  इससे  अधिक  जारो  नहीं  रह
 सकती  ।  में  अपना  वक्‍तव्य  दे  चुका  यदि  माननोय  सदस्य  इच्छुक  तो  उन्हें  अपने  सम्बन्धित

 राज्यों  से  पूछना  चाहिए  कि  कौन-कौन  सी  कितने  समय  से  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास

 अनिर्णीत  पड़ी  हुई  यदि  इनमें  अनुचित  रूप  से  विलम्ब  हुआ  तो  यह  निश्चित  रूप  से  ही  मेरे

 लिए  चिता  का  विषय  है  और  में  इसके  लिए  सदन  के  प्रति  जवाबदेह  हूं  ।  किन्तु  माननीय  सदस्यों
 को  ईमानदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  निराधार  आरोप  नहीं  लगाने  चाहिए  ।  इससे  कोई  नतीजा  नहीं
 निकलेगा  *****  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  राज्यों  से  स्पष्टीकरण  क्यों  नही  प्राप्त  करते  ?

 थी  मल  चन्द  डागा  :  आप  हमें  बताइये  कि  इसमें  राज्यों  का  क्‍या  दोष  है  ?

 7.00  स्र०  प०

 मुझे  क्षमा  कीजिये  महोदय  ।  मैं  कह  रहा  था'*****  ।  कृपया
 आधा  सेकेण्ड  क ेलिए  आप  भी  मेरा  साथ  दें  ।

 मंत्री  महोदय  पहले  ही  यह  स्वीकार  कर  चुके  है  कि  यह
 1972  में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 शी  बी०  दांकरानन्य  :  अब  में  राजस्थान  के  सम्बन्ध

 )

 |

 श्री  सी  ०  जंगा  रेड्डी  :  सिंगुर  77  से  है  ।
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 न  नमक  कननननन  तन  तन  जता  ee  ल्‍निननओ  नना लि  तभा»+  न  ज++े  कृपया

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  पूछिये

 थ्रो  बी०  तुलसोराम  :  मेरा  मुंह  बन्द  दो  रोज  के  बाद  खोलूंगा  ।

 श्री  बो०  शंकरासन्द  :  आज  किसने  बन्द  किया

 थी  वो०  तुलसोराम  :  आप  जानते  हैं  अच्छी  तरह  से  ।

 )

 |
 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  मैं  नहीं  समझता  ।  क्या  आप  मेरी  बात  सुनना  चाहते  कृपया  आप

 मुझे  बताइये  और  मैं  आपके  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  को  तैयार  यदि  आप  वास्तव  में  इच्छुक  हैं  तो
 प्रश्न  पूछिये  ।  मैं  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  की  अपनी  जिम्मेदारी  से  जी  नहीं  चुराता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  उत्तर  पूरा  कीजिए  ।

 क्री  बो०  दांकरानन्द  :  को  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास  राजस्थान  की  केवल
 तोन  बड़ी  परियोजनायें  राजस्थान  से  प्राप्त  केवल  तीन  बड़ी  परियोजनायें  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग
 ने  एक  बड़ी  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अपनी  टिप्पणियां  भेज  दी  तकनीकी  परामशंदात्री  समिति
 ने  भी  कुछ  टिप्पणियां  की  थीं  और  उन्हें  राज्य  सरकार  को  भेज  दिया  यही  केवल  एक  बड़ी
 परियोजना  है  ।

 क्रो  बनवारी  लाल  बेरवा  :  उनके  नाम  भी  बता  कौन-कौन  हैं  ?

 ]
 थ्रो  बो०  शंकरानन्द  :  इसके  लिए  अलग  से  एक  प्रश्न  कीजिए  ।  आप  मुझसे  यह  अपेक्षा  नहीं

 कर  सकते  कि  में  सीमित  समय  में  इन  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  दे  दूं  ।

 )

 थ्रो  मूल  चन्द  यह  उतार  है  |

 भो  बो०  क्षंकरानन्व  :  मेने  उत्तर  दे  दिया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  सभा  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त
 करने  की  इच्छुक  है  ।

 को  सल  चन्द  डागा  :  यह  आधा  घण्टा  की  चर्चा  प्रश्न  संख्या  546  के  सम्बन्ध  में  उठाई  गई  थी  ।

 हमारे  पास  उत्तर  ओर  हम  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।  आप  देख  सकते  हैं  कि  कितने  वर्ष

 गुजर  गये  ऐसी  स्थिति

 करी  बो०  हांकरानन्द  :  यदि  उनकी  राजस्थान  में  दिलचस्पी  तो  उन्हें  सुनना  चाहिए  ।  यदि
 उनकी  दिलचस्पी  नहीं  तो  सम्भवतः  उनकी  दिलचस्पी  केवल  शोर  करने  में  है  ।

 क्री सोमनाथ मेंने उड़ीसा को हरभंगा और बाधना परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक विशेष प्रश्न किया है । कृपया उसका उत्तर दीजिए ।
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 थ्रो  बो०  शंकरानन्द  :  जहां  तक  अलग-अलग  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  वे  बहुत  सी  में

 प्रत्येक  के नाम  नहीं  बता  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  परियोजना  के  बारे  में  विशेष  जानकारी

 प्राप्त  करने  के  इच्छुक  हों  तो  उन्हें  प्रश्न  करना  चाहिए  और  में  उसका  उत्तर  दूंगा  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  महोदय  मूल  रूप  से  अनुमानित  लागत  10  करोड़  रुपए  थी  और  इसे
 1985  तक  पूरा  किया  जाना  था|  यह  पूरी  नहीं  की  जा  सकी  ओर  अब  लागत  बढ़कर  43  करोड़

 रुपए  हो  गई  है  ओर  यह  1990  तक  ही  पूरी  हो  सकेगी  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  आवश्यक  कदम  उठायेंगे  कि  यह  परियोजना  पूरी  हो  जाये  ?  यही  मेरा  विशेष  प्रश्न  है  ।

 धो  बी०  हंकरानन्द  :  उपाध्यक्ष  परियोजनाओं  का  वित्तपोषण  और

 क्रियान्वयन  राज्यों  द्वारा  किया  जाता  में  इन  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  नहीं  में  इन
 परियोजनाओं  को  क्रियाचित  नहीं  करता  ।  इनका  वित्तपोषण  और  क़ियान्वयन  करना  राज्य  सरकारों

 का  कार्य  है  ।  यदि  उनके  पास  धन  नहीं  तो  वे  इन्हें  कंसे  क्रियान्वित  कर  सकते  हैं  ?

 को  सोमनाथ  रथ  :  में  इस  विषय  में  मंत्री  महोदय  से  असहमत  हूं  ।  में  एक  विशेष  प्रश्न

 शी  बी०  शांकरानन्द  :  यदि  आप  मुझसे  असहमत  तो  में  आपकी  सहायता  नहीं  कर
 सकता  ।

 की  सोसनाथ  रथ  :  यह  मेरी  सहायता  करने  का  प्रश्न  नहीं  हमें  इस  मुह  को  टालना  नहीं
 बाहिए  और  हर  बात  राज्य  सरकार  के  माथे  नहीं  मढ़नी  चाहिए  ।  जैसा  कि  बताया  जा  चुका  बड़ी
 मध्यम  परियोजनायें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  जाती  इन्हें  विश्व  बेंक  द्वारा  सहायता  दी
 जाती  है  और  धनराशि  दी  जा  चुकी  यदि  इसे  निर्दिष्ट  अवधि  में  पूरा  नहीं  किया  तो  लागतों
 में  वृद्धि  हो  जायेगी  और  जनता  को  इससे  कोई  लाभ  नहीं  यदि  सूखा  पड़तो  तो  इसके  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  को  भारी  मात्रा  में  धनराशि  देनी  पड़ती  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  का  कर्तव्य  है
 कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करे  ।  वह  इस  मामले  को  टाल  नहीं  सकती  ।

 श्री  थो०  धांकरानन्द  :  मुझे  सचमुच  इस  स्थिति  पर  दया  आ  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्हें  बताइए  कि  क्या  सरकार  की  ओर  से  कोई  विलम्ब  किया
 गया  सरकार  स्वोकृति  वे  चुको  कार्यान्वयन  करना  राज्य  सरकार  का  कार्य  वे  क्‍या  कर
 सकते  हैं  ?

 शी  बो०  शंकरानन्द  :  संसाधनों  सम्बन्धी  कठिनाई  के  कारण  परियोजलायें  क्रियान्वित  नहीं  की

 जाती  हैं  ।

 क्रो  सोमनाथ  रथ  :  विश्व  बंक  ने  धन  दिया  उसका  प्रयोग  नहीं  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपके  कहने  का  आशय  यह  है  कि  इस  पर  केन्द्र  ने विलम्ब  किया  है  ?

 झो  सोमनाथ  रथ  :  जी  विश्व  बेंक  ने  घनराशि  स्त्रीकृत  को  है  ।  यह  राशि  दी  गई

 किन्तु  इसका  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसने  खर्च  नहीं  किया  ?  राज्य  ने  या  केन्द्र  ने  ?

 क्री  सोमनाथ  में  बताता  श्रीमान्‌  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 क्रो  सोमनाथ  राज्य  द्वारा  इसका  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  वहां  आधारभूत

 सुविधाएं  नहीं  हैं  ।

 श्री  बी०  हांकरानन्द  :  यदि  माननीय  सदस्य  इस  समस्या  के  प्रति  वास्तव  में  रुचि  रखते  हैं  तो

 उन्हें  इसे  समझना  चाहिए  ।  मैं  सम्बन्धित  राज्यों  की
 मदढ  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  यदि  वे  नहीं

 समझते  हैं  तो  में  इसे  स्पष्ट  रूप  से  कह  दूं  ताकि  वे  समझ  में  उन्हें  जानकारी  दे  सकता  हुं  ।  लेकिन

 केन्द्र  प्रत्येक  सेवा  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  यदि  वे  कहते  हैं  कि  केन्द्र  को  ये  बातें

 देखनी  में  नहीं  समझता  कि  में  सदस्यों  को  किस  तरह  से  संतुष्ट  करूं  ।

 राजस्थान  को  स्थिति  यह  है  ।

 योजना  आयोग  की  मंजूरी  के  लिए  जो  परियोजनाएं  हैं  वे  के  विलम्ब

 मैं  इन  8  प्रमुख  परियोजनाओं  और  22  मध्यम  परियोजनाओं  के  विलम्ब  के  बारे  में  ही  बोल

 रहा  ये  परियोजनाएं  योजना  आयोग  के  पास  मजूरी  के  लिए  पड़ी  हुई  स्थिति  यह  यदि

 आप  कहते  हैं  कि  इसमें  विलम्ब  हुआ  है  तो  मैं  यह  नहीं  जानता  ।  इसके  बारे  में  राज्य  अथवा  माननीय

 सदस्य  जानते  राज्य  सरकारों  पर  कतिपय  परिस्थितियों  में  दबाव  के  कारण  उन्होंने  योजना  में

 मामूली  राशि  को  व्यवस्था  करके  कुछ  परियोजनाएं  शामिल  को  हैं  ।  उन्होंने  ये  परियोजनाएं  यह  देखे

 बिना  शामिल  की  हैं  कि  ये  स्वीकृत  होंगी  अथवा  अस्वीकृत  ।  जब  परियोजनाएं  स्वीकृति  हेतु  आती  हैं
 तो  तीन  आधारभूत  बातें  सामने  आती  सामग्री  और  पानी  ।  ये  चीजें  उपलब्ध  नहीं
 यदि  ये  उपलब्ध  नहीं  हैं  तो  कोई  परियोजना  कंसे  मंजूर  की  जा  सकती

 ह

 ये  बातें  यदि  माननीय  सदस्य  वास्तव  में  कुछ  परियोजनाओं  में  रुचि  रखते  हैं  तो  वे  मुझे
 पत्र  लिखें  और  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ  कर  इस  बाबत  स्पष्टीकरण

 मांगें  ।  मैं  सभा  में  इसका  उत्तर  दुंगा  ओर  उन्हें  सन्तुष्ट  करने  की  कोशिश  हमें  यह  पता  लगाना

 चाहिए  कि  हम  परियोजना  के
 कार्यान्वपन  में  विलम्ब  को  अवधि  कंसे  कम  कर  सकते

 श्री  सी०  माधब  रेड्डी  :  क्‍या  मैं  स्पष्टीकरण  मांग  सकता  हूं  ?  मन्त्री  महोदय  ने

 बताया  है  कि  विलम्ब  के  कई  कारण  हैं--उदाहरणाथ  राज्य  सरकारें  जानकारी  नहीं  भेज  रही  यह

 नहीं  कहा  गया  है  कि  यह  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  कोई
 योजना  न  बनाए  जाने  का  कारण  आपने  यह  भो  उल्लेख  नहीं  किया  है  कि  यद्यपि  यह  उल्लेख  कुछ
 समय  पहले  भी  होता  रहा  कि  योजना  के  अप्माव  में  केन्द्र  येलुरू  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दे  सका  ।

 किन्तु  इसका  कारण  हो  सकता  है  कि  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  सम्पर्क  न  रहा  हो  ।
 जब  हमने  पता  लगाया  तो  पाया  कि  राज्य  सरकार  को  कोई  निश्चित  योजना  मिली  है  और

 प्रदेश  सरकार  ने  ऐसी  कई  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  हैं  जिनके  अन्तगंत  हजारों  लोगों  का  पुनर्वास
 किया  गया  फिर  यह  कैसे  हो  सकता  है  कि  केन्द्र  ने  यह  मान  लिया  हो  कि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार
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 येलुरू  परियोजना  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रही  यह  बात  हमारी  समझ  में

 नहीं  भाता  ।

 श्री  दोी०  शंकरानन्द  :  यदि  यह  केवल  येलुरू  परियोजना  के  सन्द्  में  पुनर्वास
 भी  परियोजना  का  ही  एक  भाग  है  ।

 थी  सो०  माधव  रेड्डी  :  लेकिन  हम  यह  कर  रहे  हैं  ।

 भरो  बी०  शंकरानन्द  :  किन्तु  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  ऐसी  परियो  जो  मंजूर  नहीं  हुई
 राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  भी  कार्यान्वित  की  जा  रहो  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  स्थगित  होती

 7.09  म०  प०

 तत्पदचात्‌  लोक  सभा  29  1986/9  1908  के
 11  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 चौधरी  मुद्रण  साउथ  3...
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